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 लोक  सभा  वाद  विवाद  संस्करण  )
 *  ककਂ  a  2  a  «५०  वनननमनमननननननननननमनन---+

 बुधवा  6  1986/15  1908

 लोक  सभा  11  बजे  समवेत

 महोवय  पोठासोम

 हिसेशिमा  पर  गिराये  गए  पहले  परमाणु  बम  का  शिकार  हुए
 व्यक्तियों  को  श्रद्धांजलि

 अध्यक्ष  महोदय  :  41  |  वर्ष  पूर्व  आज  के  दिन  जापान  के  हिरोशिमा  नगर  पर  पहला  परमाणु बम
 गिराया  गया  था  ।  हजारों  की  संख्या  में  लोग  मारे  गए  थे  और  इससे  कहीं  अधिक  जीवन  भर  के  लिए

 और  विकलांग  बन  गए  थे  ।  उसके  बाद  ऐसे  परमाणु  हथियारों  का  विकास  किया  गया  है  जोकि  हिरोशिमा

 पर  गिराये  गए  परमाणु  बम  से  कहीं  अधिक  शक्तिशाली  आज  विश्व  में  मानव  समुदाय  बारूद  के
 ढेर  पर  बैठा  है  क्योंकि  बड़ी  शक्तियों  के पास  ऐसे  खतरनाक  परमाणु  हथियार  हैं  जिनसे  पृथ्वी  पर  जीवन

 को  कई  बार  समाप्त  किया  जा  सकता  हम  सम्पूर्ण  मानव  जाति  की  मांग  को  दोहराते  हैं  कि

 आणबिक  हथियारों  की  होड़  तुरन्त  समाप्त  की  जाए  और  वाह्म  अंतरिक्ष  में  इसका  विस्तारन  न  किया

 जाये  |  वर्तमान  आणविक  हथियारों  के  भंडार  को  समाप्त  करने  की  कार्यवाही  की  पांच  महाद्वीपों
 में  स्थित  छह  देशों  द्वारा  आाणविक  हथियारों  को  समाप्त  करने  और  निरस्त्रीकरण  के  लिए  सतत  प्रयासों

 की  हम  प्रशंसा  करते  अब  जबकि  अपने  प्रयासों  के  अनुसरण  में  वे  मैक्सिको  नगर  में  बैठक  कर  रहे

 हम  इस  सम्मेलन  की  सफलता  की  कामना  करते  हैं  ।

 अब  सदन  के  सदस्य  परमाणु  बम  के  शिकार  व्यक्तियों  की  स्मृति  में  कुछ  क्षण  मौन  बड़े  होंगे  ।

 सदस्यगण  थोड़ो  बेर  भोन  लड़े  रहे  ।)

 झी  सी०  जयपाल  रेड्डी  :  आंध्र  प्रदेश  से  संसद  के  एक  भूतपूर्व  सदस्य  की  मृत्यु  हो  गई
 सदन में  इसका  उल्लेख  किया  जाना  चाहिए  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :  हमने  पहले  ही  लिख  दिया  है  भौरज  की  पुष्टि  हो  जाएगी  तब  सदन  में

 उल्लेख कर  यदि  आप  अपनी  ओर से  यह  लिखकर  दे  दें  ओर  प्रमाणित  कर  दें  तो  हम  ऐसा  कर
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 उद्योग

 +286,  डा०  फलरेण  गुहा  :  कया  प्रधान  मम्त्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्‍न  राज्यों  में  वन-आधारित  उद्योग  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  किसी  राज्य  सें  उक्त  कार्य  शुरू  हो  गया  है  और  यदि

 तो  किस  प्रकार  के  उद्योग  लगाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  :  केन्द्र
 कार  का  विभिन्‍न  राज्यों  में  बन  आधारित  उद्योग  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  ए

 डा०  फूलरेण  गुहा  :  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि भारत  सरकार  का  वन  उद्योग  लगाने  का

 कोई  विचार  क्‍यों  नहीं  इह  मद  को  कार्यक्रम  में  क्यों  नहीं  जोड़ा  जबकि  इन  उद्योगों

 के  कर्मंचारी  मुख्यतः  निर्धन  प्रामीण  होंगे  ?

 श्री  जियाउरंहमान  अस्सारी  :  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  बन  उद्योग  हैं  किन्तु  उनके  लिए
 जो  कछचा  माल  उपलब्ध  हो  पाता  है  उससे  उनकी  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  नहीं  होती  ।  बन  उच्योगों  में

 से  अधिकांश  अपनी  क्षमता  से  कम  काम  कर  रहे  अतः  जब  तक  हम  ऐसे  वन-उत्पादों  में  वृद्धि  न  करें
 जिनका  वन  उद्योगों  में  कच्चे  माल  के  रूप  में  प्रयोग  किया  जाता  और  जिसके  लिए  प्रयत्न  किए  जा

 रहे  तब  तक  मेरे  विचार  में  वन  उद्योगों  का  विस्तार  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  हमने  इस
 जन  से  तथा  अपने  देश  में  वनों  को  बचाने  के  लिए  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  वन  उद्योगों  को  कुछ  रियायतें  दी

 हैं  ताकि  वे  अन्य  देशों  से  आयात-शुल्क  दिए  बिना  कच्चे  माल  का  आयात  कर  इसलिए  हमारा
 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  वन  उद्योग  लगाने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 डा०  फलरेण  गुहा  :  मन्त्री  जी  ने  कहा  है  कि  ये  वस्तुएं  उपलब्ध  नहीं  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि
 क्या  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  है  अथवा  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  कि  वन  उद्योगों  के  लिए  जो  वस्तुएं  आवश्यक

 हों  वे  उगाई  जायें  ।

 श्री  जियाउरहमान  हम  पहले  ही  न  केवल  बंजर  भूमि  पर  सामाजिक
 वानिकी  कारयेक्रमों  के  माध्यम  से  अधिक  से  अधिक  पौध  उगाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  जो  इंघन  और  चारे
 के  काम  बल्कि  फार्म  वानिकी  का  भी  विकास  कर  रहे  हैं  ताकि  वन  उद्योगों  की  आवश्यकताओं
 को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 उन  उद्योगों  को  भी  अपने  उपक्रमों  की  आवश्यकता  पूरी  करने  के  लिए  पौधे  लगाने  के

 लिए  कहा  गया  है  जो  भारी  मात्रा  में  वन-उत्पादों  का  कच्चे  माल  के  रूप  में  उपयोग  करते  हैं  ।

 श्री  पी०  कुलन द  हवेलु  :  यह  अत्यन्त  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  मन्‍्त्री  जी  ने  प्रश्न  के भाग
 के  उत्तर  में  प्रस्ताव  नहीं  और  भाग  के  उत्तर  में  नहीं  उठताਂ  कहा  महोदय

 मैं  मन्‍त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  तमिलनाडु  कर्नाटक  तथा  अन्य  राज्यों  में
 बन  आधारित  उश्योग

 शुरू  करने  की  काफी  गुंजाइश  तमिलनाडु  ओर  कर्नाटक  में  चन्दन  के  वृक्ष  बहुतायत  में  **

 श्रो० एन० जो० हम उनसे चन्दन का तेल निकाल सकते हैं ।
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 भी  पी०  कुलनदइवेलु  :  हम  उनसे  चन्दन  का  तेल  निकाल  कर  उसका  निर्यात  कर
 प्कते  हैं  ओर  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  हम  ऐसे  उद्योग  उन  क्षेत्रों  में  क्यों  न  लगायें  जहां
 वृक्ष  और  अन्य  वृक्ष  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  यह  जानमा  चाहता  हूं  ।

 श्री  जियाउरंहमान  अम्सारी  :  मेरे  विचार  में  जहां  चन्दन  वृक्ष  बहुतायत  में  राज्य  सरकारों
 ने  अपनी  फैक्ट्रियां  लगाई  हुई

 जहां  तक  भारत  सरकार  का  प्रश्न  सरकारी  क्षेत्र  में  वन  उद्योगों  पर  आधारित  उपक्रम  चाल
 करने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 जहां  तक  राज्य  सरकारों  का  प्रश्न  है  जहां  चंदन  वृक्ष  तथा  ऐसे  अन्य  बहुतायत  में
 सब्ध  है  और  यदि  उन्हें  लगता  है  कि  ऐसे  औद्योगिक  एककों  की  कक्ष्वे  माल  की  मांग  को  पूरा  किया  जा
 सकता  है  तो  वे  ऐसा  कर  सकते  हैं  और  वे  ऐसा  ही  कर  रहे  हैं  ।

 थी  पराग  चालिहा  :  कया  मन्त्री  जी  जानते  हैं  कि  वनों  पर  आधारित  बड़े  पैमाने  के
 विशेषकर  सरका री  क्षेत्र  के  ऐसे  के  कारण  असम  में  बहुत  से  जंगल  काट  दिए  गए  हैं  ?

 यदि  हां,,तो  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  काय्यंवाही  कर  रही  है  ?

 भी  जियाउरंहमान  अस्सारी  :  जहां  तक  वमों  पर  आधारित  उच्चोगों  का  प्रश्न
 वास्तव  में  राज्य  सरकारें  इन  गेर-सरकारी  औद्योगिक  एककों  को  कच्चे  माल  की  आपूर्ति  करती
 हसके  लिए  उनके  अपने  कुछ  नियम  वे  ही  इसकी  आपूर्ति  करती  यह  सही  है  कि  वन  क्षेत्रों  में
 कच्ष्ने  माल  की  और  जंगलों  की  कटाई  होती  इसलिए  हमने  यह  निर्णय  सोच  समझ  कर  लिया  है  कि

 हम  वन  उद्योगों  के  विस्तार  की  अनुमति  तब  तक  नहीं  देंगे  जब  तक  राज्य  सरकारें  हमें  यह  आश्वासन
 न  दें  कि  इन  औद्योगिक  एककों  में  प्रयुक्त  होने  वाले  कच्चा  माल  उपलब्ध  है  ।

 नरोरा  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र

 +287.  श्री  आमन्व  सिंह  :  क्या  प्रध्लान  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कप  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  नरोरा  में  प्रस्तावित  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  का  स्थान  ज्ञात  भूकम्प  प्रबण

 क्षेत्र  में  पड़ता  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  और  विशेषकर  सोवियत  संघ  में  चेरनो  बिल
 दृर्धटना  के  सन्दर्भ  में  उपयक्त  जांच  की  और

 यदि  तो  उसके  कया  परिणाम  निकले  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मसत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  हलेक्ट्रामिकी
 ओर  असम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  म्त्री  शिवराज  वी०  :  नरोरा  परमाणु  विद्युत
 परियोजना  का  स्थल  हमारे  देश  के  एक  ऐसे  भाग  में  है  जहां  कम  तीव्रता  वाले  भूकम्प  आ  सकते
 भारत  के  गंगा  के  मैदान  क्षेत्र  क ेअधिकांश  भाग  का  स्वभाव  ऐसा  ही  है  ।  संयंत्र  का  डिजाइन  इस  ढंग  से
 बनाया  गया  है  कि  संयंत्र  इस  स्थल  पर  उत्पन्न  हो  सकने  वाली  परिस्थितियों  में  संतोषजनक
 रूप  से  काम  कर  सकता  है  तथा  यदि  भूकम्प  की  तीव्रता  एक  विशेष  सीमा  से  अधिक  हो  तो  यह  संयंत्र

 सुरक्षापूर्वक  बंद  होने  की  स्थिति  में  पहुंच  सकता  है  ।

 तथा  इस  संयंत्र  का  डिजाइन  तंयार  करने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  मान्य
 प्रक्रियाओं  तथा  रुड़की  स्थित  भूकम्प  अभियांत्रिकी  प्रशिक्षण  तथा  अनुसंधान  विद्यालय  द्वारा  दी  गई
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 विशेष  सिफारिशों  को  अपनाया  गया  है  ।  सरकार  परमाणु  बिजलीघरों  की  सुरक्षा  की  स्थिति  की  समीक्षा

 लगातार  करती  रहती  है  और  इन  बिजली  घरों  के  डिजायन  तथा  परिचालन  की  प्रक्रियाओं  में  विशेषज्ञों
 के  तकनीकी  परामशं  के  आधार  यह  सुनिश्चित  रखने  के  लिए  सुधार  किए  जाते  हैं  कि  दुर्घटनाएं  न  होने

 क्री  आनन्व  सिह  :  दिए  गए  उत्तर  से  यह  स्पष्ट  है  कि  न  केवल  अपितु  इससे  सम्बन्धित

 उच्च-अधिकारियों  के  अनुसार  भी  यह  क्षेत्र  भूकम्प  प्रवण  क्षेत्र  में  पड़ता  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  बात  का  पता  स्थल  का  चयन  करने  से  पूर्व  लगाया  गया  था  अथवा  बाद

 अर्थात  यह  गलती  से  बमाया  गया  या  पहले  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसका  डिजाइन  तैयार

 किया  गया  ?

 दूसरे  इस  भूमि  पर  इस  कारण  कितना  अतिरिक्त  धन  व्यय  किया  गया  कि  यह  भूकम्प  प्रवण

 श्री  शिवराज  बी०  पाटिल  :  इस  प्रयोजन  के  लिए  जो  समिति  गठित  की  गई  थी  उसके  सदस्य

 जानते  थे  कि  यह  भूकम्प  प्रवण  क्षेत्र  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचने  से  पहले  कि  यह  संयंत्र  वहां  लगाया

 इस  बात  पर  भी  विचार  किया  गया  डिजाइन  बनाते  समय  इस  बात  को  ध्यान  में  रखा

 गया  था  और  इस  क्षेत्र  में  संयंत्र  लगाने  और  इसका  डिजाइन  बनाने  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मानदंड  अपनाये

 गए

 एक  बात  जो  हम  सभी  को  स्पष्ट  होनी  चाहिए  वह  यह  है  कि  सम्पूर्ण  गंगा  क्षेत्र  भूकम्प  प्रषण

 है  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  जापान  एक  ऐसा  देश  है  जिसमें  भूकम्पीय  परिस्थितियां  तो  भी  वहां  इस

 प्रक  7  3।  नाभिकीय  रिएकक्‍्टेर  हैं  और  वहां  पर  10  और  ऐसे  रिएक्टर  लगाये  जाने  वाले  भ्रतः  देश

 में  इस  प्रकार  के  डिजाइन  उपलब्ध  हैं  कि  भूकम्प  इन  कार्यों  को  प्रभावित  न  करें  ।

 क्री  आनन्द  सिह  :  दूसरा  प्रश्न  सुरक्षा  और  इसके  तीन  मुख्य  पहुलुओं  से  सम्बन्धित  पहला
 प्रश्न  दूसरा  पर्यावरण  और  तीसरा  वहां  आस-पास  रहने  वाले  लोगों  के  बारे  में  मैं  मन्त्री  जी  से

 जानना  चाहता  हूं  कि  गंगा  को  इस  संयंत्र  के  अपशिष्ट  पदार्थों  और  रिसाव  से  बचाने  के  लिए  क्‍या  उपाय

 किए  गए  न  केवल  दुधंटना  के  अपितु  अन्यथा  भी  ।

 एक  दमरी  बात  पर्यावरण  के  बारे  में  क्‍या  रेडियो-धमिता  के  स्तर  के  बारे  में  कोई  अध्ययन
 किया  गया  है  और  क्या  प्रतिदिन  इस  बात  की  जांच  की  जाएगी  कि  यह  स्वर  अन्तर्राष्ट्रीय  मानक  के

 सार  निर्धारित  स्तर  से  न  बढ़े  और  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  क्या  उन  लोगों  जो  इस  क्षेत्र  के

 आस-पास  रहते  रेडियो-धर्मी  क्षेत्र  के  निकट  रहने  के  खतरों  से  अवगत  कराया  गया  बच्चे  आकर

 धातु  का  कोई  पडा  हुआ  टुकड़ा  उठा  सकते  हैं  जो  रेडियोधर्मी  हो  और  उसे  किसी  कुएं  में  गिरा  समते  हैं
 अथवा  घर  ले  जा  सकते  हैं  ।  अभी-अभी  हमने  एक  दुघेटना  के  वारे  में  सुना  शायद  तारापुर  या  कहीं
 और  हुई  है  यह  नहीं  मालूम  ।  वहां  कुछ  लोगों  ने  साधारण  सी  दिखाई  देने  वाली  पेंसिलें  चुराने  की
 कोशिश  की  जो  कि  रेडियोघर्मी  थीं  और  अब  वे  लोग  नाजुक  हालत  में  अस्पताल  में  पड़े  क्या  सरकार
 लोगों  को  इस  बारे  में  जानकारी  देगी  ?  क्‍या  लोगों  को  इस  संयंत्र  के  आस-पास  वाले  क्षेत्रों  क ेवातावरण

 से  बचाने  के  लिए  उन्हें  वहां  रहमे  के  खतरों  के  बारे  में  बताने  का  कोई  काये  क्रम  है  ?

 श्री  शिवराज  वी०  पाटिल  :  इन  संयंत्रों  में  सुरक्षा  हेतु  कड़ी  व्यवस्था  की  जाती

 संयंत्र  का  ढांचा  इस  प्रकार  बनाया  जाता  है  कि  दुर्घटना  न  हो  ।  हम  वहां  स्ट्रक्‍्चरਂ  का  प्रयोग
 करते  हैं  और  मजबूत  बुनियाद  बनाते  दूसरे  इन  संय॑  श्रों  में  प्रयोग  किया  जाने  वाला  सामान  इस  प्रकार

 हि
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 का  होता  है  जो  झटके  बर्दाश्त  कर  सकता  इनमें  इस  प्रकार  के  जोड़  लगाये  जाते  हैं  कि  उनमें  शॉक
 लगेंगे  ही  नहीं  क्योंकि  वे  भूकम्प  से  प्रभावित  नहीं  होंगे  ।  जहां  तक  ढांचे  और  प्रक्रिया  का  प्रश्श  है  उनकी
 यह  व्यवस्था

 इस  संयंत्र  के अपशिष्ट  पदार्थ  गंगा  में  फेंकने  की  अमुमति  नहीं  दी  बह  प्रश्न  उठता  ही
 नहीं  ।  अतः  नदी  के  पानी  के  प्रदूषित  होने  का  सवाल  ही  नहीं  यदि  वहां  से  कोई  इंधन  पेंसिल  चुराई
 जाती  ओर  बाहर  पाई  जाती  तो  वह  एक  अलग  बात  यह  प्रश्न  वहां  पर  संयंत्र  होने  या  न  होने  से
 सम्बन्धित  नहीं  है  बल्कि  पेंसिलों  की  सुरक्षा  व्यवस्था  का  प्रश्न  उसके  लिए  भी  एक  व्यवस्था  यह
 पेंसिल  आमतोर  पर  उपलब्ध  नहीं  होती  |  इंघन  आसानी  से  नहीं  मिलता  ।

 उन्हें  सुरक्षित  रखा  जाता  वे  आसानी  से  उपलब्ध  नहीं  उन्हें  बाहर  जाने  की  अनुमति
 नहीं  होती  और  न  केवल  इस  संयंत्र  पर  अपितु  अन्य  संयंत्रों  पर  भी  ये  सावधानियां  बरती  जाती
 संयंत्र  से  इंधघन  तत्व  की  चोरी  के  कारण  किसी  खतरे  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।

 भरी  सुरेख  पान  इस  विषय  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  नियम  के  अनुसार  हैं  यह  कहा  गया  है  कि

 भूकम्प  वाले  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  का  विद्युत  केन्द्र  लगाने  का  अन्तिम  निर्णय  लेने  से  पूर्व  यह  आवश्यक  है
 कि  उस  क्षेत्र  में उस  जगह  का  लम्बे  समय  तक  सूक्ष्म  भूकम्पीय  निरीक्षण  कराया  जाये  तगाकि  दोष  के
 कारण  वास्तविक  ऊर्जा  निस्सरण  का  निर्धारण  किया  जा  सके  ।  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  नरौरा  विद्युत
 संयंत्र  के  सम्बन्ध  में  ऐसा  किया  गया  था  ?

 श्री  शिवराज  वी०  पाठिल  :  हमने  उस  क्षेत्र  के  भूकम्पों  के  300  बर्षों  के  इतिहास  का  अध्ययन
 किया  और  तभी  हमने  निर्णय  लिया  है  ।

 श्री  ई०  भग्यप्पु  भारत  का  कौन  सा  भाग  भूकम्पीय  बाधाओं  से  मुक्त  है  ?  क्‍या  दक्षिण
 पठार  को  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  आदर  क्षेत्र  माना  गया  है  ?

 भरी  शिवराज  बी०  पाटिल  :  वास्तव  में  संसार  का  कोई  भाग  ऐसा  नहीं  है  जो  भूकंपीय-स्थितियों
 से  100%  मुक्त  हमारा  देश  विभिनन  क्षेत्रों  में  विभाजित  है---क्षेत्र  |,  क्षेत्र  2,  क्षेत्र  3,  क्षेत्र  4।
 तुलनात्मक  दृष्टिकोण  से  दक्षिण  पठार  को  स्थाई  समझा  जाता  है  ओर  तारापुर  जहां  परमाणु  विद्युत
 केन्द्र  बनाया  गया  है  उसे  बहुत  स्थिर  क्षेत्र  समझा  गया  था  ।  परन्तु  आजकल  वैज्ञानिक  कह  रहे  हैं  कि  यह
 भी  इतना  स्थाई  नहीं  है  ।  वे  हसे  प्रथम  क्षेत्र  से  दूसरे  क्षेत्र  में  ले  जा  रहे  जैसे  ही  भूकम्पों  का  ज्ञान
 बढ़ता  है  और  जैसे  ही  हम  यह  समझना  आरम्भ  कर  देते  हैं  कि  कैसी  स्थितियों  में  भूकम्प  आते  हैं  हम
 सावधानी  परन्तु  इस  पश्न  का  कि  क्‍या  हमने  पर्याप्त  सावधानियां  बरती  यह  देखने  के  लिए
 कि  भूकम्प  कोई  हानि  न  पहुंचाए  इसकी  जाँच  सावधानीपूर्वक  की  जा  रही

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  क्या  संसद  भवन  इससे  मुक्त

 त्रिवेश्नम  हुवाई  अडड  पर  कुवत  के  राष्ट्रिकों  के  गे  र-कासनी  प्रबेश  के  बारे  में  जांच

 *288.  श्री  सो०  जंगा  रेडडीए  :

 डा०  ए०  के०  पटेल  :

 क्या  गृह  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कुवैत  के  दो  राष्ट्रिकों  के  त्रिवेन्द्रम्‌  हवाई  अड्डे  पर  गैर-कानूनी  रूप  से  प्रवेश  करने  के  बारे

 में  की  गई  जांच  के  क्या  निष्कर्ष  हैं  ;
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 इन  दोनों  कुवती  राष्ट्रिकों  के  विगत  में  क्या  क्रियाकलाप  रहे  जिसके  कारण  उनके

 भारत  प्रवेश  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  था

 क्‍या  वे  मुस्लिम  अल्पसंख्यक  समुदायਂ  के  उचक्षच  पदाधिकारी  हैं  ;  और

 कया  उक्त  मुस्लिम  अल्पसंख्यक  समुदायਂ  की  भारत  में  कोई  शाखा  है  ?

 अन्तरिम  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मन्त्नो  अरुण  :  जांच  के  निष्कर्ष  केरल

 सरकार  से  अभी  आने

 कुब॑ती  राष्ट्रिकों  को उनकी  अवांछनीय  गतिविधियों  के कारण  अनुमोदन  श्रेणीਂ  में

 रखा  गया

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  श्री  भ्रल  सेय्यद  यूसूफसंय्यद  हाशिम  अल
 रफाई  विश्व  मुस्लिम

 अल्पसंख्यक  आयोग  के  अध्यक्ष  हैं  और  श्री  शेख  अनवर  एस०  याकूब  अल  रफाई  उसके  सहायक

 सरकार  को  भारत  में  किसी  ऐसी  शाखा  की  विद्यमानता  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  अध्यक्ष  महोदय  कुबंत  से  जो  लोग  आए  हैं  वह  छः  महीने  से  ज्यादा  हो
 गए  लेकिन  अभी  तक  यहां  पर  केरल  के  मुख्यमन्त्री  को  बुलाकर  डांटने  के  बावजूद  भी  उन्होंने
 अभी  तक  जांच-रिपोर्ट  नहीं  भेजी  हैं  ।  मैं  मन्‍्त्री  जी  से जानना  चाहूंगा  कि  आप  उनके  खिलाफ  सी०  बी०
 आई०  इंकवायरी  करवा  कर  उन्हें  जेल  में  क्यों  नहीं  भेज  देते  ।

 [  अनुवाद  ]
 श्री  अरुण  नेहरू  :  मैंने  पहले  भी  कहा  है  कि  हम  केरल  के  मुख्यमन्त्री  की  रिपोर्ट  का  इन्तजार

 कर  रहे  हैं  ।  हमने  उन्हें  बता  दिया  है  कि''*

 क्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्‍यों  ?

 श्री  अरुण  नेहरः  :  यदि  वे  हमारी  बात  सुनना  नहीं  चाहते  तो  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?  कृपा
 करके  जो  कुछ  मैं  कह  रहा  हूं  उसे  सुनिए  ।  हमने  सदन  में  हमेशा  कहा  है  कि  यह  एक  बहुत  गम्भीर
 मामला  है  और  हमने  बहुत  गम्भी  रतापूवंक  इसका  अवलोकन  किया  हमने  केवल  के  मुख्यमन्त्री  को
 बता  दिया  है  कि  हमें  अत्यन्त  शीघ्र  रिपोर्ट  चाहिए  ताकि  हम  इस  बारे  में  कायंवाही  कर  सके  ।

 [  हिम्दी  ]
 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  अध्यक्ष  मेरा  सीधा  प्रश्न  यह  है  कि  अगर  केरल  सरकार  से  जांच

 की  नहीं  आई  है  तो  सी०  बी०  आई०  इंक्वायरी  क्‍यों  नहीं  करवाते  केरल  के  मुख्यमन्त्री  को
 सत्ता  में  रहने  के  लिए  उनकी  मदद  चाहिए  इसीलिए  वह  उनको  बाहर  नहीं  भेज  रहे  मैं  मंत्री  महोदय
 से  जानता  चाहूंगा  कि  केन्द्र  की ओर  से  सी०  बी०  आई०  इंकवायरी  क्‍यों  नहीं  की  जा  रही  है  ?

 [  अबुबाव  ]
 भरी  अरुण  नेहरू  :  मैं-नहीं  समझता  कि  हमें  किसी  के  ऊपर  मन्तव्य  लगाने  मुख्यमंत्री

 या  किसी  अन्य  व्यक्ति  का  उल्लेख  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  हम  मामले  की  छान-बोन  करेंगे
 ओर  उदच्चित  कार्यवाही  करेंगे  ।  आप  लोग  इससे  राजनैतिक  स्वार्थ  क्यों  सिद्ध  करना  चाहते  हैं  ?

 ९
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 [  हिन्दी  ]
 *  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  अध्यक्ष  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  दिया  अभी  तक  उनके

 खिलाफ  जांच  नहीं  हुई  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप दो  बार  प्रश्न  पूछ  चुके  हैं  और  दोनों  मतंबा  प्रश्न  एक  ही

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  मैं  दो  मतंबा  उठा  होऊंगा  मगर  प्रश्न  एक  ही

 अध्यक्ष  महोदय  :  तो  आप  करिए  न  ।

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  मंत्री  महोदय  ने  श्री eto जंगा रेड्डी : मंत्री महोदय ने (ato)
 में

 बता  दिया  कि  बिना  अनुमति  के  यहां  पर

 नहीं भा  सकते  ।

 [  भगुवाद  ]

 व फफढड़फढ्प्श्डफ़ाडड

 होने  के  कारण  कुवत  के  नागरिकों  को  अनुमति  श्रेणीਂ  में
 रखा  गया

 [  हिन्दी

 अनडिजायरेबल  एक्टिविटीज  होने  से  बिना  अनुमति  के  हमारे  देश  में  कैसे  आ  गए  और  यहां
 के  किन-किन  लोगों  ने  उनकी  सहायता  की  है  ?  यह  बताइये  और  अब  वे  कहां  पर  हैं  ?

 [  अशुवाद  ]

 झी  अरुण  नेहरू  :  महोदय  जैसा  कि  पहले  कहा  गया  है  वे  अनुमति  श्रेणीਂ  में  आते
 जिसफ्रा  अथे  है  कि  यदि  उन्हें  आना  है  तो  उन्हें  गृह  मन्त्रालय  की  अनुमति  लेनी  इस  मामले  में

 ऐसा  नहीं  किया  और  उन्हें  त्रिवेन्द्रम  हवाई  अडडे  पर  उतरने  की  अनुमति  दे  दी  ऐसा  करने  के
 कारण  तीन  व्यक्तियों  को  निलम्बित  कर  दिया  हमारी  ओर  से  बहुत  स्पष्ट  निर्देश  थे  कि  इन

 लोगों  को  आने  की  अनुमति  नहीं  वे  प्रतिबन्धित  श्रेणी  में  नहीं  है  परन्तु  वे  अनुमति  श्रेणीਂ  में  है
 जिसका  अर्थ  है  कि  उन्हें  अनुमति  अवश्य  ही  लेनी  चाहिए  ।  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।  तीन  व्यक्तियों  को
 निलम्बित  कर  दिया  गया  है  और  एक  जांच  आरम्भ  कर  दी  गयी

 भ्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  अब  भी  वे  भारत  में  ही  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  अब  डाक्टर  ए०  के०  पटेल  ।

 भ्रो  अरुण  नेहरू  :  वह  कह  रहे  हैं  कि  वे  भारत  में  ही  यदि  वे  उनके  पते  दे  सकते  हैं  तो  दें

 हम  कार्यवाही  करेंगे  ।

 भरी  सो०  जंगा  रेड्डी  :  महोदय  क्‍या  आप  हमें  अपने  विभाग  में  खुफिया  अधिकारी  लगाने  ना
 रहे

 डा०  ए०  के०  पटेल  :  यह  कहा  गया  है  कि  पिछले  6  महीने  से  जांच-पड़ताल  चल  रही  है
 परन्तु  वह  केरल  सरकार  द्वारा  पूरी  नहीं  की  गयी  क्‍या  यह  सच  है  कि  केरल  के  कुछ  राजनैतिश  इन
 व्यक्तियों  से  सम्बन्धित  हैं  और  इसो  कारण  वे  आंच  में  बाधा  डाल  रहे  हैं  ?

 झो  ए०  चार्स  :  नहीं  ।  क्‍यों  ?

 श्री टी०  बशीर  :  नहीं  ।

 झी  मुल्लापल्ली  रामचसान  :
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 डा०  ए०  के  पटेल  :  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  उन्हें  अब  भी  भारत  में  प्रवेश  करने  से
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 रोका  गया  है  अथवा  नहीं  ।  यह  एक  बहुत  गम्भीर  मामला  है  |  क्या  जांच  कराने  के  लिए  सरकार  सी०
 बी०  आई०  की  सहायता  लेगी  ?

 क्रो  अरुण  नेहरू  :  मैं  समझता  हूं  कि  यह  वही  प्रश्न  है  जो  पहले  पूछा  गया  था  और  जिसका  मैं
 उत्तर  दे  चुका  हूं  ।  यदि  वे  एक  राजनंतिक  मुद्दा  बनाना  चाहते  हैं  तो उसके  लिए  यह  मंच  नहीं  है  ।

 भी  सुरेश  कुरुप  :  मुझे  यह  कहते  हुए  दुख  है  कि  इस  प्रश्न  का  उत्तर  मंत्री  महोदय  द्वारा  चाल्से
 शोभराज  के  जेल  से  भाग  निकलने  पर  हुई  बहस  में  भाग  लेते  समय  19  मार्च  को  इस  सदन  को  दिए  गए
 आश्वासम  के  विपरीत  एक  माननीय  सदस्य  श्री  के०  पी०  उन्‍्नीकृष्णन  ने  यही  मुद्दा  उठाया  था और
 बाद-विवाद  में  हस्तक्षेप  करते  हुए  श्री  अरुण  नेहरू  ने  स्वयं  कहा  मैं  वाद-विवाद  से  ही  उद्धृत  कर
 रहा  हूं  मद

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  उससे  पीछे  नहीं  हटे  हैं  ।

 भरी  सुरेश  कुरुप  :  एक  क्षण  मैं  अभी  पढ़  रहा  हूं  ।

 देख  थके  हैं

 इसकी  जांच  कर  रहे  हम  मामले को  दोबारा  देखेंगे'*

 उन्होंने  सदन  को  आश्वासन  दिया  था  कि  जांच'*ਂ

 श्री ए०  चाह्स  :  श्री  कुरुप  द्वारा  उठाया  गया  मुद्दा  क्या

 श्री  अरुण  नेहरू  :  मैं  उत्तर  दूंगा  ।

 प्रो०  मधु  वच्छयते  :  वे  आपकी  बात  नहीं  कह  रहे  हैं  ।

 श्री  सुरेश  कुरुप  :  उन्होंने  स्पष्ट  आश्वासन  दिया  है  कि  केन्द्र

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  ऐसा  कभी  नहीं  कहा  ।

 श्री  सुरेहा  कुराप  :  मैंने  तो  यही  समझा

 अध्यक्ष  महौदय  :  यदि  आप  और  कुछ  समझते  *'

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  उन्होंने  ऐसा  नहीं  कहा  था  ।

 भरी  सुरेश  कुरुप  :  मेंने  जो  समझा  था  वह  यह  हम  जांच  कर  रहे  हैंਂ  का  अर्थ  है  केन्द्र
 सरकार  जांच  कर  रही  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  चाल्स  महोदय  आप  हर
 बार

 क्‍यों  उठते  मन्‍्त्री  महोदय  उत्तर  देने

 में  सक्षम  है  ।

 भी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  क्‍या  वे  सभी  हस  मामले  में  शामिल  थे  ?

 श्री  सुरेश  कुरप  :  यह  जिसमें  पूर्व  अनुमति  श्रेणीਂ  स्लम्मिलित  सरकार  द्वारा
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 जारी  किया  गया  था  ओर  इसी  आदेश  का  केरल  सरकार  द्वारा  उल्लंघन  किया  गया  और  इसका
 पहले  ही  उल्लेख  किया  गया  है  और  सरकार  ने  भी  यह  माना  है  कि  केन्द्र  सरकार  के  दो  मन्त्री  इसमें
 सम्मिलित  थे  ।

 श्री  ए०  चाह्स  :  नहीं  ।

 श्री  सुरेश  कुरप  :  इसलिए  मेरा  विशिष्ट  प्रश्न  यह  है  कि  सरकार  अपराधियों  द्वारा  ही  जांच
 का  इन्तजार  क्‍यों  कर  रही  है  ?

 अध्यक्ष  महोवय  :  वे  अपराधी  नहीं  हैं  ।

 भरी  सुरेश  कुरुप  :  उन्होंने  केन्द्र  सरकार  के  आदेश  का  भी  उल्लंघन  किया

 प्रो०  मधु  वण्डबते  :  वे  संयुक्त  सरकार  में  गेर-कांग्रेस  मन्त्री

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपा  करके  प्रश्न  पूछिए  ।

 श्री  सुरेश  कुरुप  :  मेरा  विशिष्ट  प्रश्न  मामले  की  गम्भीरता  से  सम्बन्धित  है  और  जैसा  कि
 उन्होंने  इस  सदन  को  आश्वासन  दिया  था  क्या  केन्द्रीय  सरकार  सारे  मामले  की  स्वतन्त्र  रूप  से  जांच
 कराएगी  और  सरकार  को  इस  बारे  में  क्या  राय  है  ?

 क्री  अरुण  नेहरू  :  हम  बार-बार  इसी  प्रश्न  पर  जा  रहे  मेने  पहले  ही  कहा  हम
 इसे  गम्भीर  गलती  मानते  मैं  यह  नहीं  कहूंगा  कि  केरल  सरकार  इसमें  शामिल  है  ।  यदि  हवाई  अड्डे
 के  तीन  व्यक्तियों  न ेउतरने  की  अनुमति  दे  दी  तो  इसका  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  सारी  सरकार  इसके  पीछे

 इसलिए  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  एक  बहुत  ठीक  वक्तव्य

 श्री  बसुदेव  आचाय  :  तब  उन्होंने  मन्त्री  महोदय  द्वारा  जारी  किए  गए  निर्देशों  का  उल्लंघन
 क्‍यों  किया  ?

 क्री  अरुण  नेहरू  :  बहुत  से  निर्देश  ऐसे  हैं  जो  केन्द्र  द्वारा  जारी  किए  जाते  हैं  परन्तु  सभी  राज्य
 द्वारा  आवश्यक  रूप  से  उनका  पालन  नहीं  किया  इसका  अभिप्राय  यह  नहीं  है  कि आप  सभी
 राज्य  सरकारों  को  इसमें  शामिल  कर  लेंਂ

 क्री  बसुदेव  आचाय  :  उन्होंने  निर्देशों  का  उल्लंघन  क्यों  किया  ?

 श्री  अरुण  नेहरू  :  हम  बहुत  सी  राज्य  सरकारों  को  बहुत  से  निर्देश  दे  सकते  परन्तु  यदि
 अधिकारी  स्तर  पर  कोई  व्यक्ति  '*'  जैसे  मैंने  कहा  है  यह  एक  गम्भीर  मामला  जब  हम
 रिपोर्ट  मिलेगी  तब  गम्भीर  कार्यवाही  की  तीन  व्यक्तियों  को  पहले  ही  निलम्बित  कर  दिया
 गया  है

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  कब  से  ?

 श्री  अरुण  नेहरू  :  हम  जल्दी  से  जल्दी  रिपोर्ट  देना  हमने  मुख्य  मन्‍्त्री  को  पहले  ही
 लिख  दिया

 शी  बक्कस  पुरओसमन  :  जैसा  मन्‍्त्री  महोदय  ने  ठीक  ही  कहा  है  यह  घटना  मन्त्री  महोदय
 ओर  केरल  सरकार  की  जानकारी  के  बिना  हुई  हवाई  अड्डे  पर  सम्बन्धित  अधिकारियों  को  सरकार

 द्वारा  निलस्थित  कर  दिया  गया  था  ।  क्‍या  सरकार  जानती
 है

 कि

 शी  बसुदेव  आचार्य  :  वह  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं  परन्तु  वह  सरकार की  ओर  से  उत्तर  नहीं  दे
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 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपा  करके  अपनी  सीट  पर  बैठ  जाइए  ।  मैं  आपसे  सहमत  नहीं  हूं  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  उनका  नाम  सभापति-तालिका में  जब  वह  पीठासीन  तब  उस

 तरह  की  बात  कह  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  सभा  में  बेठ  हुए  प्रश्न  पूछ  रहे
 श्री  वक्कम  पुरुषोत्तमन  :  क्या  सरकार  यह  भी  जानती  है  कि  इसी  प्रकार  की  एक  धटना  हुई

 थी  जब  माक्संवादी  मुख्यमन्त्री  श्री  नायनार  वहां  थे  ?

 श्रो  अरुण  नेहरू  :  क्‍या  मैं  उसका  भी  उत्तर  दूं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  एसा  नहीं  समझता  ।

 तलचर  भारी  जल  संयंत्र  में  विस्फोट

 +2809,  श्री  सुभाष  यावषा  :

 ,  श्री  घमंपाल  सिह  सलिक  :

 क्या  प्रधान  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  क ेदोरान  तलचर  भारी  जल  संयंत्र  में  कितने  विस्फोट  हुए  हैं  ;

 इसके  परिणामस्वरूप  अनुमानतः  कितनी  हानि  हुई  और

 विस्फोटों  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मन्त्रालय  तथा  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी
 भौर  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्नो  शिवराज  बी०  :  29  1986  को
 तलचर  भारी  पानी  संयंत्र  में  हुआ  जिसके  बाद  आग  लग  गई  पिछले  2  वर्षों  में  हुई  अपनी
 तरह  की  एक  पहली  घटना  हाइड्रोजन  से  भाग  पकड़ने  की  एक  छोटी  सी  घटना  |  1985
 को  उस  समय  हुई  थी  जब  संयंत्र  का  अनुरक्षण  किया  जा  रहा  था  और  विदाबित  टावर  को  खोला  जा
 जा  रहा

 लगभग  40  लाख  रुपए  की  हानि  होने  का  अनुमान

 भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावुत्ति  रोकने  के  अनुरक्षण  से  पहले  और  बाद  में
 जांच  करने  की  ओर  अधिक  कठोर  प्रक्षियाएं  निर्धारित  की  गई  उन  प्रक्रियाओं  पर  सतकेता  से  अमल
 किया  जाएगा  तथा  उन्हें  अद्यतन  बनाया  जा  रहा

 [  हिस्दो  ]
 भ्री  सुभाष  यादव  :  अध्यक्ष  मैं  द्वारा  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं

 कि  इतनी  बड़ी  घटना  हुई  जिसमें  40  लाख  का  नूकसान  हुआ  क्या  सरकार  ने  यह  पता  करने  की
 कोशिश  की  है  कि  इसके  पीछे  कोई  षड़्यन्त्र  तो  नहीं  ?  यदि  किसी  षड़यन्त्र  का  आभास  था  तो  क्‍या
 कोई  कमेटी  बनाकर  उसकी  जांच  करने  की  कोशिश  की  है  ?  इसके  साथ  ही  यह  भी  बत।ने  की  कृपा  करें
 कि  कुल  कितने  प्रोडक्शन  का  लास  इसके  कारण  हुआ  ।

 भी  शिवराज  बी०  पाटिल  :  यह  दुघंटना  होने  के बाद  उसकी  इंबवायरी  के  लिए  एक
 कमेटी  बनाई  गई  है  ।  वह  कमेटी  जांच-पड़ताल  करके  अपनी  अन्तरिम  रिपोर्ट  दी  है  ओर  बाकी  रिपोर्ट
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 अभी  आनी  यह  आसपेक्ट  जो  सामने  रखा  है  कि  वहां  पर  सेबोटाज  हुआ  है  या  नहीं  हुआ  इस
 सम्बन्ध  में  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  है  और  रिपोर्ट  आने  के  पश्चात्‌  ही  इसके  बारे  में  जानकारी  दी  जा
 सकती

 भरी  सुभाष  यादव  :  प्रोडक्शन  लॉस  कितना  हुआ  है  ?

 भी  शिवराज  थी०  पाठिल  :  यह  प्लान्ट  पूरे  तरीके  से  कन्टीन्यूअस  प्रोडक्शन  में  नहीं

 इसलिए  प्रोडक्शन  लॉस  कितना  हुआ  इसके  बारे  में  कहा  नहीं  जा  सकता  क्योंकि  प्लान्ट  शुरू
 होने  के  बाद  कुछ  दिन  के  लिए  उसको  गैस  नहीं  कुछ  दिन  के  लिए  उसको  बिजली  नहीं  मिली  और

 कुछ  दिनों  के लिए  उसके  अन्दर  दूसरी  ट्रेवल्स  होती  रही  ।  इसलिए  पूरी  तरह  से  कम्टीन्यूअस  प्रोडक्शन

 में  न  होने  की वजह  से  वितना  लॉस  हुआ  इस  सम्बन्ध  में  अच्छी  तरह  से  नहीं  कहा  जा  सकता  है  ।

 श्री  धर्मपाल  सिह  सलिक  :  अध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  जी  ने  प्रश्न  के  भाग  में
 उत्तर  दिया  है  कि  भविष्य  में  एसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  अधिक  कठोर  प्रक्रियाएं  निर्धारित  की
 गई  मैं  मानतीय  मन्त्री  जी  से  जानना  अधिक  कठोर  प्रक्रियाओं  का  विवरण  कया  है  और
 उनको  अपडेट  करने  के  लिए  कितना  समय  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 भरी  झिवराण  बी०  पाटिल  :  एटोमिक  एनर्जी  के  इन्स्टालेशन  के  सम्बन्ध  में
 मेजस  के  लिए  हमने  एक  प्रोसीजर  बनाया  है  ।  जब  किसी  प्लान्ट  का  इन्स्टालेशन  होता  है  या  फैक्ट्री  का
 होता  तो  विशेष  प्रकार  के  प्रोसीजर  की  फॉलो  करके  काम  किया  जाता  यह  काम  करने  के  बाद
 जब  फैक्ट्री  चालू  करते  तो  उसमें  डिफेक्ट  न  यह  भी  देखा  इसको  चेक  करने  के  लिए
 एक  तीसरी  कमेटी  जब  कोई  एक्सीडेंट  होता  उसकी  जांघ-पड़ताल  की  जाती  यह  भी  देखा
 जाता  है  कि  प्रोसीजर  का  डिफक्ट  हुआ  है  या  मैटिरियल  की  वजह  से  डिफैक्ट  हुआ  है  या  बहां  पर  काम
 करने  वाले  आदमी  की  वजह  से  डिफैक्ट  हुआ  है  या  किसी  सेबोटाज  की  वजह  से  डिफैक्ट  हुआ  है  ।  अगर
 प्रोसीजर  की  वजह  से  कोई  डिफैक्ट  हुआ  है  या  मंटिरियल  की  वजह  से  डिफैक्ट  हुआ  तो  प्रोसीजर
 भी  बदला  जाता  है  भौर  मैटिरियल  की  वजह  से  डिफंक्ट  तो  टेक्नीकली  जांच  करने  के  बाद
 यल  भी  उसके  अन्दर  बदला  जाता  सेफ्टी  प्रोवाइट  का  काम  यह  दो-तीन  दफा  चेक  किया  जाता

 मगर  जैसे-जेसे  समय  बीत  रहा  है  नई  टेकनोलाजी  आ  रही  नए  इक्वीपमेंट  आ  रहे  उनको

 इनका  रपोरेट  करके  जहां  तक  हो  सकता  सेफटी  की  दृष्टि  से  अच्छे  से अच्छा  काम  करने  की  कोशिश

 की  जाती

 ]
 डा०  वी०  बेंकटेश  :  अध्यक्ष  आज  हम  सभी  जानते  हैं  कि  पूरे  विश्व  विशेषरूप  से

 भारत  में  जो  विकासशील  देय  है  तथा  जो  अ।णविंक  संयंत्रों  तथा  रिऐक्टरों  को  स्थापित  कर  रहा
 आणविक  रिऐक्टरों  की  दुघंटनाएं  बढ़  रही  अतः  मैं  माननीय  मन्त्री  स ेजानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या
 सरकार  को  आनकारी  है  कि  जो  प्रौद्योगिकी  यहां  आणविक  रिऐक्टरों  के  लिए  प्रयोग  की  जाती  है  वह
 पुरानी  यह  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  नहीं  है  जिसे  यहां  आणविक  ऊर्जा  के  लिए  इस्तेमाल  की  जाती  है
 और  जिसके  परिणामस्वरूप  विकिरण  होता  भाप  इसे  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  एक  बार
 विकिरण  पैदा  हो  जाता  है  तो  यह  हजारों  वर्ष  तक  रहता  इन  आणविक  रिऐक्टरों  से  निकलने  वाले
 व्यर्थ  पदार्थ  को  सरकार  कहां  रखेगी  ?  इसलिए  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  आणविक  ऊर्जा
 के  उत्पादन की  मौजूदा  नीति  जिससे  विकिरण  होता  है  के  स्थान  पर  वे  देश  के  लिए  अधिक  ऊर्जा  के
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 उत्पादन  की  कोई  नई  नीति  अपनाने  जा  रही  वतंमान  नीति  खतरनाक  है  और  विश्व  जनसंख्या  के
 लिए  अत्यंत  अहितकर  है  ।

 श्री  शिवराज  बी०  पाटिल  :  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  भारत  में  जिस  प्रौद्योगिकी  का
 उपयोग  होता  है  वह  पुराना  यदि  हम  उस  प्रौद्योगिकी  की  जिसका  उपयोग  हम  भारत  में  कर  रहे
 तुलना  करें  तो  यह  उतनी  ही  श्रेष्ठ  है  जो  विश्व  के  अधिकतर  उन्नत  देशों  में  उपयोग  होती  कुछ
 विधयों  में  जिस  प्रौद्योगिकी  का  हमारे  यहां  उपयोग  होता  हैं  वह  अन्य  देशों  में  उपयोग  होने  वाली
 गिकी  से  बेहतर  द्घंटना  के  बाद  से  अधिकतर  उन्नत  देश  भी  इस  मामले  में  चर्चा  कर  रहे  है  की  क्‍या

 आण  बिक  प्रौद्योगिकी  का  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  उपयोग  किया  जाना  कुछ  दुघंटनाओं  के  बाद
 भी  उन्होंने  भविष्य  में  लोगों  के  लिए  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  आणविक  प्रौद्योगिकी  की  क्षमता  में  अपने
 विश्वास  की  दुबारा  से  पुष्टि  की  समय  बीतने  के  साथ-साथ  यह  लोकप्रिय  होता  जा  रहा  अन्य
 उपाय  भी  हैं  जिनका  हम  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  उपयोग  कर  रहे  हम  ताप  बिजली  प्रौद्योगिकी  का
 उपयोग  कर  रहे  कोयला  खानों  बिजली  घरों  परिवहन  आदि  में  दुघंटनाएं  होती  जब

 दुर्घटना  होती  है  तो  हमें  दुःख  होता  हमें  यह  देखने  के  लिए  कदम  उठाते  हैं  कि  वे  न  परन्तु
 सामान्ततः  क्योंकि  एक  या  दो  दुर्घटनाएं  हुई  है  इस  तरह  की  प्रौद्योगिकी  को  छोड़ना  विद्युत  की  कमी
 की  समस्या  को  दूर  करने  में  भविष्य  में  हमारी  सहायता  समझदारी  का  निर्णय  नहीं  होगा  ।
 भारत  सरकार  यह  देखने  क ेलिए  सावधानी  बरत  रही  है  कि  दुर्घटनाएं  न  लेकिन  हम  इसे  नहीं
 छोड़ना  चाहते  हैं  ।

 बालेश्व  उड़ोसा  में  प्रक्षेपास्त्र  परोक्षण  रेंज

 *290,  श्री  बालासाहेव  जिले  पाटिल  :  क्या  रक्षा  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  बालेएवर  में  प्रक्षेप/स्त्र  परीक्षण  रेंज  स्थापित  किया  गया  जैसाकि

 दिनांक  22  1986  के  एक्सप्रेसਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  और  प्रक्षेपास्त्र  परीक्षण  रेंज  स्थापित  करने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  अनुसंधान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अदुण  :  राकेटों एवं  इसी
 प्रकार  की  प्रणालियों  के  परीक्षण  तथा  अन्तरिक्ष  विभाग  द्वारा  उपग्रहों  को  छोड़ने  के  लिए  उड़ीसा  के
 बालासुर  जिले  के  तटीय  क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  सुविधा  के  रूप  में  एक  उड़ान  परीक्षण  रेंज  स्थापित  करने  का
 निर्णय  लिया  गया  है  ।  परियोजना  पर  काम  करने  की  मंजूरी  प्रदान  कर  दी  गई  इसकी

 विस्तत  योजना  बनाई  जा  रही  है  ।

 रेंज  हैड  के  लिए  बालियापाल  क्षैत्र  में  सुवर्ण  रेखा  नदी  के  दक्षिण  की  लगभग  68  वर्ग
 कि०  मी०  भूमि  16800  एकड़  भूमि  की  अधिग्रहीत  करने  और  भोगराई  क्षेत्र  में  सुबर्ण  रेखा  नदी  के

 उत्तर-पूर्व  में  लगभग  34  वर्ग  कि  ०मी  ०  भूमि  9800  एकड़  भूमि  को  सुरक्षित  जोन  के  रूप  में  रखने  का
 प्रस्ताव  इसके  अतिरिक्त  भूमि  के  अन्य  पाकेटों  और  समुद्र  तट  के  कुछ  ऐसे  जिसे  वास्तव  में  समुद्र
 से  बनाया  गया  8400  एकड़  भूमि  को  भी  राज्य  सरकार  से  अधिग्रहीत  किया  जाना  है/लिया  जाना

 है  4
 से  बसाना  सुरक्षित  जोन  में  खेती  करने  और  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  की  अनुमति  दी  जाएगी
 लेकिन  इसके  लिए  कुछ  नियमों  का  पालन  करना  होगा  ।

 1३
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 का  जहपफपई-प"प पप्हपफह/एशहझहफोफ-+मभफ|/:+ैब्प कै

 इस  प्रकार  के  अम्य  परीक्षण  रेंज  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 लागू  नहीं  होता  ।

 भरी  बालासाहेब  बिखे  पाटिल  :  स्पीकर  मिसाइल  रेंज  टेस्ट  के  बारे  में  जो  सरकार  ने
 निर्णय  लिया  और  उड़ीसा  के  जिले  में  इसके  लगाने  की  बात  की  इसके  लिए  मैं  रक्षा  रक्षा
 मन्त्री  जी  और  प्रधान  मन्त्री  जी  की  बधाई  देना  चाहता  टेस्ट  मिसाइल  दुनिया  के  अन्दर  अमेरिका
 ओर  बाकी  बड़ी-बड़ी  शक्तियां  कर  रही  हैं  और  हमारे  लिए  भी  यह  जरूरी  ऐसा  मैं  मानता  हूं  ।  मैं
 मंत्री  जी  से  इसके  बारे  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  पहले  यह  रेंज  116  किलोमीटर  थी  और  अब  इसको
 कम  करके  68  किलोमीटर  कर  दिया  इसके  क्‍या  कारण  सुरक्षा  के  लिए  यह  किया  गया  है  या
 इसके  कुछ  दूसरे  कारण  हैं  इसके  कारण  जमीन  में  भी  कमी  हुई  है  और  साथ  ही  साथ  यह  जो  स्पेस
 लोजी  स्पेस  साइंटिस्ट्स  रक्षा  ने  तय  की  है  और  उसके  लिए  हमने  कुछ  टेक्नोलोजी  आयात  भी
 कर  ली  है  और  इसकेकारण  देश  का  नाम  भी  हुआ  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  यह  कब  पूरी  होने  वाली

 जिसके  कारण  और  भी  सुरक्षा  के  लिए  सुविधा  हो  ।

 श्री  अरुण  सिह  :  जब  पहले  यह  प्रोजेक्ट  एग्जामिन  हुआ  तो  जाहिर  है  कि  116  वर्ग  कि०
 मी०  का  एरिया  देखा  जा  रहा  था  लेकिन  उसमें  ऐसा  था  कि  कुछ  बहुत  हेबीली  पापूलेटेड  ओर  बेरी  रिचष

 एश्रीकल्चरल  बेहट  निकला  |  तो  हमने  फिर  इसको  री-एग्जामिन  गवनंमेंट  आफ  उड़ीसा  ने  हम
 से  दरख्वास्त  की  कि  इसको  री  एग्जामिन  किया  जाए  और  जहां  तक  हो  इस  रेंज  के  रिक्वायरमेंट्स
 को  कम  से  कम  किया  जाए  और  अगर  हो  तो  जो  एप्रीकल्चरल  बेल्ट  उसको  उस  रेंज  से  निकाला
 जाए  ।  हमने  इस  पर  फिर  एक्सरसाइज  की  और  इसमें  एक  बात  और  ओ  गई  थी  कि  कुछ  ऐसी  जमीम
 कोस्ट  के  साथ  जो  समुद्र  स ेनिकल  रही  है  ओर  आन  ए  रेगुलर  बेसिस  वह  रिक्‍लेम  हो  रही  उस
 को  प्रोजेक्ट  में  जोड़कर  हमने  प्रोजेक्ट  के  साइज  को  कम  कर  दिया  और  उसका  नतीजा  यह  हुआ  कि
 ओरीजन्ली  10,  12  हजार  फेमीलीज  जहां  पहले  इन्बोल्ग्ड  अब  6500  फ़ैभीलीज  पर  आ  गये
 हैं  ।

 जहां  तक  दूसरी  बात  का  ताल्लुक  इसमें  डुअल  कंपेबिलिटी  रेंज  मिनीस्ट्री  आफ  डिफेन्स
 भी  इसको  इस्तेमाल  करेगी  और  डिपार्टमेंट  आफ  स्पेस  भी  इसको  इस्तेमाल  जहां  तक  स्पेस
 प्रोग्राम  का  सवाल  पोलर  सेटीलाइट  लांच  ब्हीकिल  यहां  से  लांच  होगा  ।  इस  वक्‍त  जो  शार  में  लांच

 हो  रहा  उसका  ईस्ट  वेस्ट  साइट  है  और  ईस्ट  वेस्ट  साइट  से  अगर  पोलर  सेटीलाइट  लांब  व्हीकिल
 को  लांच  करना  तो  कम  से  कम  30  पर  सेन्‍्ट  पैर  लोड  कम  करना  जहां  तक  बालेश्वर  की
 बात  है  यह  नाथ  साऊथ  साइट  नाथं-साउथ  साइट  में  लांच  करने  से  हमें  पे  लोड  सैटलाइट  लांच
 करने  में  30  परसेट  लाभ  पड़गा  ।  जहां  तक  टेक्नालाजी  का  सवाल  डिपार्टमेंट  आफ  स्पेस  की
 लाजी  के  बारे  में  तो  वे  बता  देंगे  ।  जहां  तक  डिफेंस  डिपार्टमेंट  की  टेक्नालाजी  का  सवाल  यह
 लाजी  हमें  इंडिजिनस  डेवलप  कर  रहे  हैं  और  इसके  लिए  हमारा  प्रोग्राम  जारी  टोटल  प्रोजेक्ट  कम
 से  कम  इन-टोटेलिटी  10  साल  चलेगा  लेकिन  इनी  शियल  लांचेस  हमारी  एक्सपेक्टेशस  हैं  कि  1986  से
 शुरू  होंगे  |

 श्री  बाला  साहेब  बिखे  पाटिल  :  मेरा  दूसरा  सव!ल  यह  है  कि  कई  जगह  यह  छपा  है  कि  वहां  पर
 किसान  और  मजदूर  डिसप्लेश्न  मैं  यह  मानता  हूं  कि  यह  देश  के  लिए  अच्छा  काम  होने  जा  रहा  है
 और  मेरे  क्षेत्र  का  116  किलोमीटर  का  क्षेत्र  में  रीहेब्लीटेशन  का  सवाल  पैदा  हुआ  मैं  मानता  हूं  कि
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 मौखिक  उत्तर  6  1986
 न  ल्‍नननन-+  वि  तन  अनाज

 सुरक्षा  के  लिए  यह,सब  उचित  है  और  उनको  मोर्चा  एजीटेशन  नहीं  करना  लेकिन  मैं  मंत्री
 जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  राज्य  सरकार  से  जो  जमीन  ली  है  और  आपके  सेक्रेटरी  ने  जो  बयान  दिया
 उसके  लिए  राज्य  सरकार  और  रक्षा  मंत्रालय  एक  जगह  बंठकर  जो  माडल  विलेज  का  निर्माण  करने  जा

 रहे  उससे  जो  बेरोजगारी  की  समस्या  बढ़ेगी  मकान  ओर  काम  देने  के  लिए  दोनों  मिलकर
 ठीक  से  तय  कर  जिससे  जो  वहां  लोग  सफर  कर  रहे  उनको  राहत  मिल  सुविधा  मिल  सके
 और  आपका  काम  भी  ठीक  से  हो  सके  ।

 श्री  अरुण  सिह  :  ऐसा  है  कि  आनरेबल  मेंबर  के  सजेशन  के  अनुसार  वहां  पर  एक्शन  जारी  है  ।

 हमने  ज्वाइन्ट  टीम  बनाई  मिनिस्ट्री  आफ  डिफेंस  की  और  गवनंमेंट  आफ  उड़ीसा  की  उसमें  मोटी-मोटी
 बातें  मैं  बताता  हूँ  कि  हम  क्या-क्या  करने  जा  रहे  जो  लेण्ड  एक्वायर  हो  रही  उसका  कम्पसेशन
 दिया  बेस्ड  आन  दी  वैल्यू  आफ  एग्रीकल्चरल  लैंड  ।  जहां  पर  एन्क्रोच्ड  लेण्ड  है  वहां  पर  टेपरेरी

 असेट्स  का  कंपेसेशन  दिया  ताज्जुब  है  कि  टोटल  प्रोजेक्ट  एरिया  में  से  50  परसेंट  एन्क्रोच्ड

 ]

 कुल  परियोजना  क्षेत्र  का  50  प्रतिशत  पहले  से  ही  सरकारी  भूमि  दुर्भाग्यपूर्ण  रूप  से  इस  पर
 कब्जा  किया  गया  है  और  खेती  की  गई  है  ।

 इसकी  वजह  से  वहां  पर  काफी  फंमलीज  ऐसी  हैं  जो  जमीन  दबा  च॒की  उनके  लिए  प्राब्लम
 हो  रही  है  |  गवर्न॑मेंट  लेंड  पर  उनकी  ओनरशिप  राइट  नहीं  उसके  लिए  उनको  लेण्ड  कम्पसेशन  नहीं

 लेकिन  जहां  पर  टेंपरेरी  असेट्स  क्राप  उसके  लिए  कम्पसेशन  दिया  टोटल
 स्टेंडिंग  क्राप  का  कम्पसेशन  दिया  हर  फैमली  को  ट्रांसपोर्ट शन  ग्रांट  दी  जाएगी  जो  अपना
 सामान  रीहैग्लीटेशनसाइट  पर  ले  द्िल्डिग  मेंटी  रियल  ले  माडल  विलेज  हम  बना  रहे

 यह  ज्वाइन्ट  प्राजेक्ट  हमारा  मंत्रालय  और  स्टेटगवर्नमेंट  इसमें  एन्वाल्व  हर  फैमली को
 स्टेड  साइट  दे  रहे  यह  एक  बहुत  बड़ी  बात  तीस  फीसदी  फैमलीज  लेंड  लैस  लेबर  हैं  और  हर
 फैमली  को  होमस्टेड  साइट  मिलेगी  ।

 ]

 वे  भूमालिक  उनके  पास  अपनी  भूमि  होगी  जिन  पर  वे  मकान
 हम  धर  बनाएंगे  और  उन्हें  इस  प्रकार  ये  घर  हैं  ।

 माडल  बिलेज  के  तहत  बहुत  बड़ा  प्रोग्राम
 बनाया  वेटरनरी  यूथ

 ट्रेनिंग  पोस्ट  बेंब्रा  आदि  दे  रहे  एक  आई०टी  ०आई०  वहां  कायम
 कर  रहे  हैं  डिपार्टमेंट  आफ  डिफेंस  की  तरफ  से  हां  पर  बालेश्वर  जिले  की  साइट  पर  उन  लोगों  को  ट्रेनिंग

 50  बैड  का  हास्पीटल  खड़ा  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  लम्बा  हो  गया

 शी  अरुण  इस  तरह  की  कई  योजनाएं

 झी  चिन्तामणि  जेना  :  वह  मेरा  क्षेत्र  है  ।
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 15  1908  ध  मौखिक  उत्तर

 झ्ली  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  आन्ध्र  प्रदेश  का  प  ड्ौसो  राज्य

 श्री  बृजमोहन  महन्ती  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 क्या  सरकार  ने  उड़ीसा  विधान  सभा

 के  विरोधी  पक्ष  के  नेता  जो  एक  विशेष  राष्ट्रोय  दल  में  बहुत  उच्च  पद  पर  हैं  के  वक्तव्य  को  समाचार  पत्र
 में  देखा  है  और  उन्होंने  घोषणा  की  है  कि  सुरक्षा  प्रबन्ध  की  यह  प्रणाली  आवश्यक  नहीं  यदि  तो
 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 झो  अरुण  माननीय  सदस्य  का  वक्तव्य  ठीक  उड़ीसा  के  एक  बहुत  वरिष्ठ
 व्यक्ति  ने  दुर्भाग्यपूर्ण  रूप  से  यह  दृष्टिकोण  अपनाने  का  निर्णय  किया  है  कि  ''*

 प्रो०  मधु  बण्डवते  :  लगभग  सभी  ने

 श्री  अदण  सिंह  :  मेरी  उनसे  क्षमा  याचना  है  ।  सभी  नेਂ  नहीं  ।  एक  विशेष  व्यक्ति
 मैं  उनका  नाम  नहीं  लूंगा--यह  दृष्टिकोण  अपनाने  का  निर्णय  लिया  कि  स्वतन्त्र  भारत  को  राष्ट्रीय
 परीक्षण  सुविधा  की  आवश्यकता  नहीं  है  और  मैं  साफ-साफ  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  दृष्टिकोण
 नाना  बहुत  खतरनाक  मेरा  निवेदन  है  कि  सदन  के  सभी  सदस्य  मेरे  साथ  सहमत  होंगे  कि  जितना
 अधिक  सम्भव  हो  रक्षा  क्षमता  का  देशीक रण  आवश्यक  है

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  उपयुक्त  जगह  )

 श्री  अरुण  सिह  :  इससे  उन  प्रौद्योगिकियों  का  सृजन  होगा  जो  हमारे  देश  की  रक्षा  और  सुरक्षा
 के  लिए  आवश्यक  हैं  तथा  इन  परिस्थितियों  में  राष्ट्रीय  परीक्षण  रेंज  अनियायं  आवश्यकता

 प्रो०  मधु  इंडबते  :  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सही  नहीं  है
 कि  पूरे  उड़ीसा  बालासोर  जिले  की  यह  विशेष  जगह  बालियापाल  सर्वाधिक  हरित  क्षेत्र  है और  इससे

 हजारों  कृषक  तथा  मछआरों  को  हानि  होगी  तथा  इसके  परिणामस्वरूप  जिन्होंने  से  निर्माण  कार्य  शुरू
 किया  है  महोदय  मेरा  प्रश्न  मन्‍त्री  जी  से  ह ैऔर  न  कि  कांग्रेस  सदस्यों  से  ।

 क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  राष्ट्रीय  परीक्षण  रेंज  के  इस  विचार  का  समर्थन  करने  वाले  कई  लोग
 प्रधान  मन्त्री  जी  से  मिले  जिनमें  संसद  उड़ीसा  के  भूतपूर्व  विधान  सभा  के  सदस्य  उन्होंने
 प्रधान  मन्त्री  जी  को  बताया  कि  हालांकि  वे  इस  प्रकार  की  परियोजना  का  स्वागत  करते  हैं  परन्तु  इसे
 उड़ीसा  के  हरित  स्थान  में  नहीं  होना  चाहिए  |  क्‍या  यह  सही  नहीं  है  कि  उन्होंने  लक्षद्वीप  और  अण्डमान
 तथा  निकोबार  द्वीपसमूह  के  वैकल्पिक  स्थानों  का  सुझाव  दिया  ।  क्‍या  यह  सही  नहीं  है  कि  प्रधान  मन्‍्त्री
 जी  ने  उन्हें  कहा  कि  की  सहायता  से  यदि  आप  कुछ  वैकल्पिक  स्थान  का  पता  लगा  सकते  हैं
 तो  आप  इसकी  चर्चा  इनके  साथ  करें  तथा  यदि  आवश्यक  प्रधान  मन्त्री  जी  सहमत  हो  गए
 मैं  भी  उस  स्थान  का  दौरा  करने  के  लिए  तैयार  हूं  कौर  यह  पता  लगाऊंगा  कि  क्‍या  बहां  कोई  समस्या

 है  1”

 इसके  प्रकाश  में  विशेषज्ञ  की  राय  के  प्रकाश  में  और  विरोधी  दलों  के  राय  में  भी  तथा  उस  राय
 के  प्रकाश  में  भी  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  को  बताना  चाहता  हूं  कि  सत्तादल  और  विरोधी  दल  ने  उड़ीसा  में  यह

 ह ैभकय्ा
 कहते  हुए  प्रदर्शन  किया  कि  हम  इस  परियोजना  के  विरुद्ध  नहीं  है  बल्कि  इस  विशेष  जगह  के  विरुद्ध

 इसको  देखते  हुए  क्या  आप  विशेषज्ञ  की  राय  पर  विचार  करेंगे  तथा  हमें  ओर  वैकल्पिक  प्रस्ताव

 बनाते  का  अवसर  देंगे  और  यह  देखेंगे  कि  अच्छी  परियोजना  का  निर्माण  हो  लेकिन  हरित  स्थान  पर  नही
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 अफिकीजाजा  जज न  तन  कम

 बल्कि  किसी  अन्य  स्थान  पर  जहां  म्यूनतम  क्षति  हो  तथा  कृषकों और  मछुआरों को  कम  से  कम  दुःख

 श्री  अरुण  सिंह  :  अध्यक्ष  उनका  प्रश्न  बहुत  लम्बा  तथा  व्यापक  मैं  लम्बा  और

 व्यापक  उत्तर  देने  के  लिए  आपके  अनुग्रह  की  याचना  करता  हूं  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मैं  इसको  और  आगे  संकुचित  नहीं  कर  सकता  ।

 श्री  अरुण  सिह  :  पहली  बात  जो  मैं  बताना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  उस  भूमि  का  अर्जन  करना
 हमारे  लिए  असामान्य  बात  नहीं  है  परियोजना  के  लिए  अपेक्षाकृत  भूमि  का  50  प्रतिशत  पहले  से  ही
 सरकार  की  भूमि

 राष्ट्रीय  परीक्षण  रेंज  के  बारे  मैंने  पहले  से  ही  कारण  स्पष्ट  कर  दिए  हैं  कि  हम  उत्तर-दक्षिण
 रंज  क्‍यों  चाहते  हैं  ।

 भारतीय  उपमहाद्वीप  पर  उत्तर-दक्षिण  राष्ट्रीय  परीक्षण  रेंज  भौगोलिक  क्षमता  की  दृष्टि से
 बहुत  सीमित  हम  कोई  ऐसा  स्थान  नहीं  खोज  सके  जहां  से  यदि  हम  गोलाबारी  करें  तो  वह  भारत

 भूमि  के  बड़े  भाग  से  होकर  न  जाए  ।  इग  परिस्थितियों  में  बालासोर  पर  सहमति  व्यक्त  करने  से  पहले
 30  जगहों  की  जांच  की  थी  |  यह  जांच  पिछले  वर्ष  सितम्बर-अवतूबर  के  आस-पास  पूरी  की  गई

 उड़ीसा  के  अधिकांश  नेताभों  के  साथ  विशेष  रूप  से  विरोधी  पक्ष  के  नेताओं  के  साथ  मैंने
 सार  ओर  मौखिक  रूप  दोनों  तरह  से  चर्चा  करके  मैंने  असामान्य  कदम

 प्रो०  सधु  इंडबले  :  इसमें  असामान्य  क्‍या  है  ?

 श्री  अरुण  सिह  :  मैं  आपको  बताता  हूं  कि  यह  असामान्य  क्‍यों  क्योंकि  हमने  इस  काम  पर
 चाह  महीने  बिताए  आपने  कहा  विचार  प्रकट  करने  का  आपने  कोई  अवसर  नहीं  दिया
 हमने  इस  मामले  पर  उनके  साथ  चर्चा  में  चार  महीने  बिताए  हैं  और  हमने  रक्षा  मन्त्रालय  में  दस्तावेज
 प्रस्तुत  करने  के  साथ  यह  मामला  समाप्त  किया  जहां  भद्रजन  आमन्त्रित  थे  और  दस्तावेज  स्तुत  किया
 गया  इस  काम  के  अन्त  में  इसके  सिवाय  कोई  सम्भावना  नहीं  मैं  बड़े  खेद  के  साथ  कः्
 चाहूंगा  कि  उनको  अआश्वास्त  करने  वाली  कोई  बात  इस  तक  की  विवेक  संगतता  में  नहीं  है  क्योंकि  वे
 राजनैतिक  लाभ  की  फिराक  में  है  ।

 प्रो०  मधु  इंडबते  :  मैं  इसका  कड़ा  विरोध  करता  हूं  ।  संकड़ों  कृषकों  का  हित  इसमें  निहित
 हम  इस  परियोजना  का  विरोध  नहीं  कर  रहे

 उन  लोगों  के  प्रति  अन्यायपूर्ण  मत  बनिए  जिन्होंने  रचनात्मक  रुख  अपनाया  है  ।

 की  एस  ०  जयपाल  रेड्डी  :  उड़ीसा  सरकार  ने  राजनीतिक  कारणों  से  इसका  विरोध  क्यों
 किया  ?

 क्री  अरुण  सिह  :  मैं  उनकी  बात  सुनने  से  इनकार  नहीं  कर  रहा  एक  लंबा  प्रश्न  करके
 दण्डवते  जी  ने  बड़ी  दया  की  भापके  अपने  मनचाहे  प्रश्नों  को  पूंछने  के  बाद  मुझे  भी  लम्बे  उत्तर  के

 लिए  अवसर  दिया  जाना  चाहिए  ।  हमें  बताया  गया  कि  सब  ठीक  है  ।  हर  चीज  दृश्य  हम  अंडमान
 और  निकोबार  दीप  समूह  में  इसे  क्‍यों  नहीं  कर  सकते  ?  इसे  प्रस्तुत  करने  के  दोरान  हमने  यह  स्पष्ट
 करने

 में काफी समय करबाद किया कि हम अंडमाल ओर भिकोबार द्विपसमूह में इसे क्यों नहीं कर



 1908  मौखिक  उत्तर

 ऐसा  न  करने  के  सम्बन्ध  में  मैं  कतिपय  कारण  बहुत  संक्षेप  में  बताऊंगा  ।  पहल  महत्वपूर्ण  कारण
 हू  है  ।  वर्ष  के  305  दिनों  में  294  दिन  अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  में  या  तो  बादल  छाये

 रहते  हैं  या  वर्षा  होती  हम  ऐसे  स्थान  में  राष्ट्रोय  परीक्षण  क्षेत्र  सुविधा  की  स्थापना  नहीं  कर  सकते
 जहां  वर्ष  में  केवल  70  साफ  दिन  कार्य  के  लिए  मिलते  हैं  ।  हम  ऐप  स्थान  पर  यह  सुविधा  स्थापित
 करें  जहाँ  कम  से  कम  200  साफ  दिन  कायं॑  के  लिए  दो  कारणों  से  ये  वर्षा  रहित  साफ  दिन

 हमारे  लिए  आवश्यक  नजर  दो  प्रकार  से  रखी  जाती  जब  उपग्रह  पर  दृष्टि  रखी  जा  रही  है  ओर
 जब  श्रक्षेपण  पर  नजर  रखी  जा  रही  हो  ।  यह  निगरानी  आंखों  से  की  जाती  है  जिसके  लिए
 स्वच्छ  आकाश  तथा  दृष्टिगोचरता  आवश्यक  है  ।  दूसरे  प्रकार  की  भी  निगरानी  है  जैसे  राड़ार  जिसमें

 दूसरी  आवश्ययकता  नहीं  होती  ।  लेकिन  हमने  उन्हें  बताया  कि  हमारे  लिए  उन्हें  दृष्टि  में  रख  कर

 निगरानी  करना  पूरी  तरह  आवश्यक  यह  पहली  बात  है  ।

 रि
 4.  वि  F

 दूसरी  बात  है  कि  अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीपसमूह  में  आज  भी  स्थानीय  तोर  पर  कुछ  भी
 उपलब्ध  नहीं  है  ।  वहां  पत्थर  नहीं  इंटें  नहीं  पथरी  नहीं  तथा  सीमेंट  नहीं  हमें  निर्माण
 काये  के  लिए  पहले  दिन  से  ही  प्रत्येक  चीज  को  प्रायद्वीप  से  मंगाना  हमें  अण्डमान  तथा  निकोबार
 द्वीप  समूह  में  हवाई  क्षेत्र  का  निर्माण  करना  होगा  जो  सबसे  बड़े  मालवाहक  जहाजों  के  लिए  उपयुक्त
 हो  ।  इसके  पश्चात्‌  समस्त  सप्लाई  हमेशा  ही  मुख्य  भूमि  से  करनी  होगी  ।  इस  प्रकार  अगले  100  वर्षों
 तक  इसका  भविष्य  खतरे  में  होगा  ।  सभी  चीजों  को  पुनः  आरायद्वीप  के  बाहर  से  मंगाना  होगा  ।  जो लागत
 को  बहुत  अधिक  ऐसी  दशा  हमने  उनसे  बहस  की  ।

 प्रो०  सधु  दंडवते  :  पैसा  महत्वपूर्ण  है  या  मनुष्य  ।

 भरी  अरुण  सिंह  :  हमने  देखो  हम  अपनी  शक्ति  को  प्रभावित  परिवारों  के  पुनर्वास  पर
 लगाये  ।  आप  हमें  बतायें  कि  कौन  सी  योजनाएं  आवश्यक  आप  हमें  बतायें  कि  हम  इसे  कैसे
 न्वित  कर  हम  आप  के  सुझाव  के  अनुसार  हम  एक  ही  उहूं  श्य  को  लेकर  कार

 दुर्भाग्य  से  ऐसा  नहीं  हुआ  है  ।  मैं  नहीं  कह  क्‍यों  नहीं  हुआ  ।  अब  तक  ऐसा  कोई  प्रमाण  नहीं  है
 और  जो  भी  हो  रहा  है  वह  यह  कि  स्थानीय  लोगों  की  भावनाओं  को  परीक्षण  क्षेत्र  क ेविचार  के  खिलाफ

 भड़काया  जा  रहा

 एक  और  बात  मैं  कहना  चाहूंगा  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  यह  गलत  है  ।

 भी  अरुण  सिह  :  यह  गलत  नहीं  है  ।

 प्रो  ०  मधु  दण्डवते  :  यह  न  केबल  गलत  है  बल्कि  असत्य  भी  है  ।  मैं  इसे  झूठ  नहीं  मैं  इसे
 असत्य  कहता  हूं  ।

 श्री  अदण  सिह  :  सूक्ष्म  अन्तर  करना  आप  बड़ी  अच्छी  तरह  जानते  मैं  नहीं  समझता  ।  मैं
 आपको  बताता  हूं  कि  मैं  यह  क्‍यों  कह  रहा  हूं  ।  प्रधान  मन्त्री  को  लिखे  गये  एक  पत्र  में  यह  कारण  बताया
 गया  है  कि  हम  क्यों  राष्ट्रीय  परीक्षण  क्षेत्र  की  स्थापना  करना  चाहते  हैं  क्योंकि  इसके  पीछे  हमारा  गलत
 इरादा  नहीं  हैं  क्योंकि  हम  परमाणु  क्षमता  प्राप्त  करना  चाहते  मैं  इस  सदन  में  साफ  तौर  पर  कहता

 हूं  कि  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रो०  मधु  दष्डबते  :  इस  बात  को  मैं  स्पष्ट  कर  उस  हस्ताक्षरित  ज्ञापन  में  यह  बात  नहीं  है
 जिस  पर  मैंने  भी  हस्ताक्षर  किये  इसमें  उल्लेख  है  कि  हम  स्थान  निर्धारित  करने  की  बात  का  स्वागत

 करते  हैं  किन्तु  हूम  एक  बेकल्पिक  स्थान  चाहते  हैं  ।
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 श्री  अरुण  सिह  :  प्रो०  मधु  दण्डवते  से  यथोचित  क्षमा  याचना  करते

 श्री  चस््र  प्रताप  नारायण  सिह  :  विपक्ष  के  माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  कहा  वह  सत्य  नहीं  है  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  चाहूंगा  कि  वह  बताये  कि  यह  सत्य  है  या  नहीं  कि  जनता  पार्टी  में

 इस  स्थान  का  प्रस्ताव  किया  था  और  1980  में  इसकी  मंजूरी  दे  दी  गयी  अब  वहां  जनता  प  र्टी  के

 नेता  श्री  बीज  पटनायक  ने  एक  आन्दोलन  शुरू  किया  यहीं  कुछ  घटित  हो  रहः

 अध्यक्ष  महो बय  :  कृपया  व्यवस्था  बनाए  मन्त्री  जी  को  उत्तर  देने  दें  ।

 श्री  अरुण  सिंह  :  प्रो०  दण्डवते  के  प्रति  यथोत्रित  सम्मान  प्रकट  करते  हुए  मैं  सलाह  देना

 चाहंगा  कि  यह  अच्छा  होता  यदि  वे  इस  मामले  पर  अपने  आन्तरिक  मतभेद  सुलझा  लेते  ।

 प्रो०  मधु  वष्डवते  :  हमने  सुलझा  लिए  हैं  और  आपको  एक  मत  से  ली  गयी  अनुशंसायें  प्रदान

 की  हम  इस  परीक्षण  क्षेत्र  का  स्वागत  करते  हैं  लेक्नल  इसकी  स्थापना  के  स्थान  का  हम  विरोध  करते

 श्री  अरुण  सिह  :  आपकी  मतैक्यतापूर्ण  अनुशंसाओं  के  बाद  मुझे  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ  जिसके
 बारे  में  मैं  जिक्र  कर  रहा  ऐसी  दशा  में  शायद  वे  इसकी  समीक्षा  करें  ।

 जो  भी  मैं  कह  सकता  हूं  वह  यह  कि  हम  इस  बात  को  जानते  हुए  भी  कि  बहुत  से  लोगों  के  जीवन
 तथा  उनकी  आय  उपाजंन  की  क्षमता  से  खिलवाड़  कर  रहे  हम  इससे  परिचित  हम  जानते  हैं  कि

 राष्ट्रीय  परीक्षण  क्षेत्र  सुविधा  की  राष्ट्र  के  लिए  अति  आवश्यक  है  |  ऐस्ती  दशाओं  में  आज  हमारा  उद्देश्य
 राष्ट्रीय  परीक्षण  क्षेत्र  क्षमता  को  निरस्त  करना  नहीं  है  बल्कि  प्रभावित  लोगों  को  उस  सीमा  तक

 पुनंवासित  करना  है  जिस  सीमा  तक  तथा  हम  कुशलता  के  साथ  इसे  कर  सकते  हैं  ।

 प्रो०  मधु  वण्डवते  :  मुझे  एक  स्पष्टीकरण  मन्त्री  जी  सहमत  हो  गए  हैं  कि  मैं  एक
 स्पष्टीकरण  ले  सकता  मैं  मन्‍्त्री  जो  से  जानना  चाहता  हूं  कि  सारे  भारत  में  केवल  यही  एक  हरित
 क्षेत्र  मैं  स्पष्टीकरण  मांग  रहा  हूं  ।  सारे  भारत  में  केवल  यही  एक  क्षेत्र  उपलब्ध  है  ?

 यह  स्पष्टीकरण  देने  के  लिए  तंयार  यह  एक  अति  महत्वपूर्ण  पहलू
 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रश्न  के लिए  मैंने  अधिक  समय  दिया  यह  अच्छा  होगा  कि  बाद  में

 भाप  इस  पर  धर्चा

 )

 क्री  चर  प्रताप  नारायण  सिंह  :  आपने  दण्डवते  जी  को  अवसर  दिया  कृपया  मुझे  भी  अवसर
 1978  में  यह  जनता  पार्टी

 अध्यक्ष  महोवय  :  कृपया  मुझे  सुनें  ।  आप  सन्तुष्ट  मैं  केवल  कुछ  मिनट  ओर  प्रदान

 करके  ही  इस  प्रश्न  के  साथ  न्याय  नहीं  कर  सकता  ।  भच्छा  यही  है  कि  आप  बाद  में  इसे  लें  ।

 गृह  सनन्‍्त्रो  बृूटा  :  यदि  मैं  सही  तो  वर्तमान  स्थिति  यह  है  कि  श्री  अक्ष्ण  बिह
 हर  बात  के  लिए  तैयार  हो  गये

 प्रो०  मथु  दण्डबते  :  शुरुआत  से  ही  मैं  सहमत  हूं  ।  मैं  परियोजना  से  सहमत  हूं  परन्तु  इसके  लिए
 निर्धारित  किए  गए  स्थान  का  मैं  विरोध  करता  हूं  ।  आप  उड़ीसा  की  सर्वाधिक  हरी  पट्टी  को  उजाड़  रहे

 हम  इसे  सहन  नहीं  क  वह  इसका  स्पष्टीकरण  दे  रहे  थे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  पर  आधे  घण्टे  की  चर्चा  कर  सकते
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 वर्षा  को  रोकने  के  उपायਂ

 *291.  डा०  चस्प्रपोखर  :

 श्री  ब॒ज  सोहन  महंती  :

 क्या  प्रधान  सस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  में  अम्लीय  वर्षा  का  खतरा  बढ़ता  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  कया  सरकार  का  इस  खतरे  से  बचाव  के  लिए  कोई  प्रयत्न  करने  का  प्रस्ताव

 (१)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 ]
 पर्यावरण  और  बन  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जियाउरंहमान  :  भारतीय

 मौसम  विज्ञान  के  विभिन्‍न  स्थानों  पर  दर्ज  किए  गए  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  भारत  में
 अम्लीय  वर्षा  के  खतरे  का  कोई  साक्ष्य  नहीं  है  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 डा०  चअगरशेखर  त्रिपाठी  :  अध्यक्ष  बम्बई  के  भाभा  एटामिक  संस्थान  *'

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्नकाल  समाप्त  हो

 ह
 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 स्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम

 +285,  श्री  अमर  राय  क्‍या  योजना  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  छठी  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  न्यूनतम
 आवश्यकता  कायंक्रम  के  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  है  ;

 प्रत्येक  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  ग्रामीण  जनता  के  जीवन
 स्तर  में  किस  सीमा  तक  सुधार  किया  गया  है  ;

 क्या  इस  कायंक्रम  के  लिए  आवंटित  समस्त  धनराशि  का  इन्हीं  विशिष्ट  प्रयोजनों  हेतु
 उपयोग  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 (8)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 योजना  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  तथा  स्लाद  और  नागरिक  पूति  मस्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री

 ए०  के०  :  भर  से  (E).  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्य  विभिन्न  परियोजनाओं
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 के  लिए  धन  राशियों  के  आवंटन  और  छठी  योजना  ओर  वाषिक  योजना  (1985-86)  में
 वास्तविक  व्यय  संलग्न  21-22)  में  दिए  गए

 न्यूनतम  आवश्यकता  कायंक्रम  के  विभिन्‍न  संघटकों  के  अन्तगंत  प्राप्त  जिनसे

 जीवन के  स्तर  में  सुधार  हुआ  संलरन  23-25)  में  दी  गई

 नियन्त्रण  यन्त्र  लगाना

 #2092.  श्री  वी०  शोमनाग्रीश्वर  राव  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  प्रदूषण  पर  नियन्त्रण  करने  के  लिए  आधुनिक  वैज्ञानिक  यन्त्र  लगाने  का
 बिचार  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्या  सरकार  प्रदषण-रोधी  कानूनों  के  उपबन्धों  को  समुचित  रूप  से  लागू  करते  हेतु  कोई
 कड़े  उपाय  कर  रही  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 प्रधान  सन्त्री  राजीव  :
 हां  ।

 यन्त्रों  में  निम्नलिखित  शामिल

 और  तरल  अपशिष्टों  के  रासायनिक  और  जीव-वैज्ञानिक

 पुनश्चक्रण  और  निपटान  के  लिए  शोधित  पद्धति  ;  और

 के  नियन्त्रण  के
 लिए  उच्च  दक्षता  वाले  इलैक्ट्रानिक  निस्यन्दक

 और  मार्जक  ।

 है

 चुंकि  विद्यमान  प्रदूषण-रोधी  कानून  अपर्याप्त  इसलिए  सरकार  ने  हाल ही  में
 वरण  1986  अधिनियमित  किया  है  ताकि  कड़े  उपाय  जिनमें  निवारक  दण्ड
 और  प्रदूषक  प्रतिस्थापनाओं  को  बन्द  करना  शामिल  लागू  किए  जा  सकें  ।

 में  विश्व  बेंक  को  सहायता  से  सामाजिक  वानिको  कार्यक्रमਂ

 #2093.  डा०  सुधीर  राय  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  केरल  में  विश्व  बंक  करी  60  करोड़  रुपये  की  सहायता  राशि  से
 चल  रहे  सामाजिकी  वानिक़ी  कायंत्रम  के  बारे  में  जानकारी  है  ; और

 यदि  तो  क्या  यह  परियोजना  सम्भाग्यता  तथा  व्यवहायंता  की  दृष्टि  से  सही  है  7
 ।

 प्रधान  मन्त्रो  राजोव  :  परियोजना  परिव्यय  लगभग  60  करोड़  रुप
 का

 हां  ।  परियोजना  ठोस  पूर्वानुमानों  पर  उचित  और  आधिक  रुप  से  सक्षम

 20



 21

 शध्ध्न

 lee

 लिखित  उत्तर

 99692

 ८

 ८:६6८

 OF'6ZLI

 89

 00८21

 ६८

 ८05

 zos

 ab
 11916

 99८+

 9६020.

 65:5६89.

 ८४५7६

 ट9८

 ६9५

 8]09॥

 *#

 99+-

 6८+

 00::८६.

 #६

 96८

 *६

 [+

 0८+

 98-96

 07८9

 ६५68

 0009६

 0605.

 फट

 ८व्ट+

 ६८09६

 ध्राधट

 ८

 ४८८2.

 00:506

 0६८

 ६97

 हि
 ।

 ह

 6

 8

 9

 ५

 #

 ६

 ट

 ||

 00७

 20०0७

 प्म्य्ु

 4072

 पिकथ्य्य

 तर

 ४४४४७

 (९8

 डे

 ९9

 ल्‍

 ....-

 0...

 --

 टी

 आाखखभधभाख

 नि

 ञ

 (०४

 2९७)

 |

 ७0०३७



 6  1986

 (88

 ७08
 €
 se

 ७६१४७

 12५03४1७४

 ४४४००
 (१

 ५१७
 00

 Doh}

 191

 ७1५1६
 (६

 2(8:५+

 12
 Db
 0७

 2७
 2५

 ३७४ है 223.) 28] € ७७॥॥७ है 03 0७६ है (९8 २ ॥०७॥७५ ८६#80८ ८99६ ः्डे ५५८9 776६ ६7?'0५ ७४४७७ ४४३ ७४४४ (») 65 986. 00.07. ##६# ण्ा फै४ 7 (») ॥७५ * द#+ + । - घाट #?#05६ 67 ध्श्ट 6 9८+ + ८८८? ६६9६ ६8८६ ६569८ 8६ [७.2] » '8 5८+ 87 + ५6:66 069८५ 0075६ 05 *८ 6८+ | ८६८6 80:9८ 8908 00.0६. ट्ध्ट ७७४४४ 9 रद | 6 8 & 9 दर ॥ 4 ६ ट | | 8३



 लिखित  उत्तर

 9७

 (३७

 2०8७ +£ 790८६ ४ | २९9 29|७७ 2»]४ 8८ 22२९-४६ '५ । 9७ मैथ्थु 22] 3293 ६४१५ ु (९8 9]७७ 29 0८ ०७॥ ६ ०७] (६... ७७७ स्का ७ [३४७७४ '# ७ ३७ 2७४|४ ४ 39]0) 2४ 5२४ ७) २५ 8५४७ ४७३ ४४ अडशुक 7 टट 8४ ८7५ 9४ 0८४7४ ४०३३७ ४४ ८7५ #४ ४४५ ७७४) ७४७६ ४७४७ ४ ४५४ ६८ 2 29६ )828४ ५ _ (0७१५७ 29200) '[ , ड अ दं ड्



 ठ

 ।
 ४

 ७8|1९

 ४७

 21

 -BYSO9

 89४७६
 ४

 1-6७

 (०५५३

 (४०३४
 €

 1०४७७

 पः

 |.

 88
 1808

 ३७

 12४0४

 ७०७७७...

 ३1७७७

 ६28)
 70671

 ७०७1७)

 ८८00८

 21४

 ७1018

 Dirbale

 २६
 210

 Lie

 2७

 '6
 "6

 हि ५) 202]6 2७2९|४ 69६ ) 2४३४ ४८५ ३७४ ७४४४ 280|5 2७४७४ ८५2... ४४५४ पु (४ ४१४ 6.6६. ५५५ 20॥2॥४ ॥१॥४ ६2० १३४ (६ ७७७-५४ 8 । ७७ 0५] >(४७४ ०४] 2६'६--१]४ 28 29% ४४ (९७ ०७] ०७ 22०४४ ९ *८ । 00 0५%] ०४] 688 9|७७४ € ३६8 ०४] ०७॥ 8'9 ९ ९ ३२२४ ३२७ ३:2७ *9 ४०५ 2]७७2 ४७ 48 € ३६४७ 0८८६ 6#८ 3५% (]) । 98 ३७ 22५ ५४४] "085 6६6६ 2]008४ 28 2७ "(5 ४ ५६६८ ३८५ ५४७]४७॥४ जप्पपतपैप८ना-ज--+--+-+ ५ ६ ट | लिखित उत्तर



 लिखित  उत्तर 15  1908

 38

 21४ ye

 babys

 825 ६

 1४८॥४

 (९७

 ।
 Dib

 1७
 pads

 91#

 5

 ३७७

 ०४]

 8

 (७

 ५
 ६6

 (१४४७७

 ३९७)

 ८५6५६

 (1४७७

 ३९७)

 ६१८9६

 ($861)

 ०७६

 95६1६

 (1४४७४

 1७1७)

 ५८८५

 (1४४७

 1४७1७)

 820८

 (1861)

 ०४]

 ८0'८91

 (00७४)

 2904%

 2811७

 ७४०७॥

 (unm)

 dpe

 ४1018

 ७३५७२४७॥

 eyes

 शुप्स४
 ९

 208



 लिखित  उत्तर  6  1986

 तारापुर  परियोजना  से  समुद्र  में  छोड़े  गए  पानी  के  परीक्षण  के  परिणाम

 +294.  प्रो०  के०  बो०  धामस  :  क्या  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तारापुर  परमाणु  ऊर्जा  परियोजना  के  समीप  समुद्री  जल  से  तैयार  किए  गए  सामान्य

 नमक  में  रेडियोधर्भिता  मौजूद  है  ;

 क्‍या  गत  छः  महीनों  के  दोरान  तारापुर  से  समुद्र  में  छोड़े  गए  पानी  के  परीक्षण  के

 णाम  उपलब्ध  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिक  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलक्ट्रानिक  ओर

 अंतरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :  नहीं  ।

 सभी  परिणाम  उपलब्ध  हैं  ।

 परिणामों  से  यह  पता  चलता  है  कि  समुद्र  में  छोड़ी  गई  पानी  की  मात्रा  छोड़े  जाने  वाले

 पानी  की  निर्धारित  मात्रा  से  काफी  कम  रही  है  ।

 फसल  उगाने  की  योजना  तेंयार  करने  हेतु  मानसून  के  उतार-चढ़ाव  का  पूर्वानुमान

 995,  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  प्रधान  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  में  नवीनतम  अनुसन्धान  के  द्वारा  किसानों  को  अपनी  फसलों  की
 योजना  तैयार  करने  और  हानि  से  बचने  के  मानसून  के  उतार-चढ़ाव  का  पूर्वानुमान
 लगाना  संभव  हो  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  अनुसन्धान  के  परिणामों  से  किसानों  को  लाभ  पहुंचाने  हेतु  सरकार  का
 कया  विशिष्ट  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिक  मन्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलक्ट्रानिकी  भौर
 अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  शिवराज  बी०  :  अभी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 असम-बंगलादेश  सीमा  पर  बाड़  लगाना

 *296.  डा०  वी०  बेंकठेश  :  क्‍या  गृह  मसत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  असम  समझौते  में  असम-बंगलादेश  सीमा  पर  तीम्र  गति  से  और  तत्काल  बड़  लगाने
 की  बात  कही  गई  है  ;

 यदि  तो  क्‍या  कांटेदार  तार  लगाने  का  जो  पहले  स्थगित  कर  दिया  गया

 पुनः  शुरू  किया  गया  है  ;

 असम  समझोता  किए  जाने  के  पश्चात  इस  कायं  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;  और

 इस  कार्य  के  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 गृह  मंत्री  बूटा  असम  समझौते  में  उचित  स्थानों  पर  भोतिक  अवरोधकों
 का  निर्माण  करने  और  सीमा  पर  सड़क  बनाने  की  संकल्पना  की  गई  ताकि  भविष्य  में  घुसपैठ  को
 रोका  जा  सके  ओर  सुरक्षा  बलों  के  लिए  गश्त  लगाना  सुविधाजनक  हो  सके  ।

 26
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 से  भारत  बंगलादेश  सीमा  के  साथ-साथ  सीमा  सड़क  आदि का  निर्माण  शुरू  करने
 का  निर्णय  किया  गया  है  ।  असम-बंगलादेश  सीमा  पर  सीमा  सड़क  के  निर्माण का  सर्वेक्षण  कार्य
 मिकता  के  आधार  पर  करने  के  लिए  निर्देश  जारी  किए  गए  सीमा  पर  सतकंता  बढ़ाने  के  अन्य
 उपाय  भी  किए  जा  रहे  सड़कों  के  निर्माण  के  बाद  सीमा  पर  बाड़  लगाने  के  प्रश्न  को  हाथ  में  लिया

 साडने  फूड  इंडस्ट्रीज  लिसिटेड  का  कार्यकरण

 #2097,  प्रो०  राभकृष्ण  मोरे  :

 शी  यशवम्तराव  गड़ाल्या  पाटिल  :

 क्या  खाद्य  और  तागरिक  पूतति  भस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  माडने  फूड  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  का  कार्यकरण  असन्तोषजनक  है  जिसके
 परिणामस्वरूप  उसके  लाभ  में  गिरावट  आई  है  ;

 यदि  तो  इसके  विभिन्‍न  एककों  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  उत्पादन
 क्षमता  का  कितना  उपयोग  किया  गया  ;

 इसका  कार्यकरण  असन्तोषजनक  रहने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मन्त्री  तथा  क्षाद़्  ओर  नागरिक  पूर्ति  सरञ्री  एच०  के०  एल०  :
 यह  कम्पनी  लाभ  कमाने  वाला  एक  उद्यम  यद्यपि  इसका  लाभ  1982-83  के  204.73  लाख
 रुपये  से  बढ़कर  1983-84  में  223.29  लाख  रुपए  हो  गया  लेकिन  इसका  लाभ  1984-85
 में  गिरकर  139.14  लाख  रुपये  रह  आशा  है  कि  1985-86  में  इसका  लाभ  1984-85  की
 अपेक्षा  अधिक  होगा  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  1982-83  से  1984-85  5  तक  के  वर्षों  के  दोरान  विभिन्‍न

 यूनिटों  के  क्षमता  उपयोग  का  वर्षवार  ब्योरा  दिया  गया

 1984-85  के  दोरान  जिन  प्रमुख  कारणों  कम्पनी  की  लाभकारिता  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़ा  वे  निम्नानुसार  हैं  :--

 है
 (1)  भत्तों  और  बोनस  ;  और  बिजली  तथा  इंधन  पर  हुए  खर्चों  में

 वृद्धि  होने  के  कारण  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि  होना  ।  ब्रैड  और  बातित  पेयों  के  लिए
 सांद्रण  के  मामले  में  इनका  कम  उत्पादन  होने  से  भी  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि  हुई
 थी  |  ब्रंड  का  कम  उत्पादन  होने  का  मुख्य  कारण  पोषाहार  फीडिंग  कायंत्रमों  से
 मांग  में  उल्लेखनीय  कमी  होना  था  ।

 (2)  परिष्कृत  सोया  तेल/तेलरहित  खली  ओर  पेय  सांद्रण  के  मूल्यों  में  वृद्धि नहीं  हुई
 थी  ।  वास्तव  कुछेक  यूनिटों  में  ब्रेड  की कीमत  कम  कर  दी  गई  थी  ओर  परिष्कृत
 सोया  तेल  और  तेल  रहित  छली  के  मूल्यों  में  आयी  थी

 कम्पनी  की  लाभकारिता  में  सुधार  लाने  के  कम्पनी,को  साथ-साथ  यह  भी  परामर्श

 दिया  गया  है  कि  :

 27॥
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 कलम  न  श्ग्््ण्ण्ण्ण्फ्ण्ण्ष्ष्ण््ण््  गण  जप

 (1)  जो  यूनिट  अच्छी  तरह  से  कार्य  नहीं  कर  रहे  हैं  उनकी  विवेचनात्मक  पुनरीक्षा  करना

 ओर  उसके  आधार  पर  उपयुक्त  उपचारात्मक  उपाय  करना  ;

 (2)  पोषाहार  फीडिंग  कायेक्रमों  के  लिए  ब्रेड  की  बिक्री  पर  निर्भरता को  कम  करना
 ओर  वाणिज्यिक  बिक्री  को  तेज  करने  के  लिए  उपयुक्त  विपणन  उपाय  शुरू  करना  ;
 और

 (3)  यह  सुनिश्चित  करना  कि  उपलब्ध  जन  शक्ति  को  प्रभावकोरी  रूप  से  लगाया  जाए
 और  किसी  भी  व्यक्तिगत  यूनिट  के  पास  कोई  फांलतू  जनशक्ति  म  हो  ।

 विवरण

 यूनिट  का  नाम  क्षमता  उपयोग

 1982-83  1983-84  3-84  1984-85 5

 2  3  4

 ब्रेड  :

 अहमदाबाद  48.33  54.50

 बंगलौर  96.70  90.70

 बम्बई  75.56  85.76

 कलकत्ता  44.55

 चण्डीगढ़  46-46  28.35

 कोचीन  90.35

 दिल्ली  95.57  92-93

 हैवराबाद  84.42  75.49  58.32

 इन्दौर  >30.35  26.83

 जयपुर  36.60  34.06  27.97

 कानपुर  86.49  62.26  53.73

 मद्रास  98.72

 रांची  35.98  29.88  40.28

 2.  फूट  जूस  बाटलिंग  30.00  45.00

 दिल्ली  *
 अत  सच  सब  जे  कअजतन  वा  पतततातिाययथयय  पभ]फपजगजे

 +दिल्ली  जिसने  की  अन्तिम  तिमाही  में  उत्पादन  शुरू  किया  में  2

 लाइनों  के  लिए  वाधिक  क्षमता  और  तीसरी  लाइन  के  लिए  ३  महीने  की  क्षमता  पर  आधारित
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 1  2  3  4

 3.  खाद्य  तेल  उज्जन  :
 ॥

 निस्सारण  संयंत्र  37.00  7.00**  47.00

 तेल  शोघक  कारखाना  17.00  19.00  18.00

 4.  एक्सट्डर  फूड  जयपुर  स्थापित  नहीं  29.00  25.00
 गया  था

 **दर्थ के  दौरान  संयंत्र  ने  केवल  4  महीने कार्य  किया  था  क्‍योंकि  संशोधन/सुधार काये  किए
 जा  रहे

 डसोक्‍ब  5

 बिल्‍ली  में  राहन  की  दुकानों  में  कवाचार

 +0  98.  भी  राज  कुमार  राय  :  क्या  लाश  और  नागरिक  पृति  भश्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 घटिया  राशन  सामग्री  सप्लाई  करने  अथवा  अन्य  कदाचार  करने  के  लिए  दिल्‍ली  में  राशन
 की  दुकानों  के  मालिकों  के  विरुद्ध  |  1986  से  लेकर  कितमी  शिकायतें  प्राप्त  हुईं  भौर

 दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यत्राही  की  गई  है  ?

 संसदोय  कार्य  मन्त्री  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  एच०  के०  एल०
 दिल्ली  प्रशासन  के  अनुसार  उन्हें  1-1-1986  से  15-7-1986  के  दौरान  उचित  दर  की  दुकानों  के
 मालिकों  के  विरुद्ध  विभिन्‍न  प्रकार  की  608  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 1-1-1986  से  15-7-1986  के  दौरान  दिल्‍ली  प्रशासन  के  आपूर्ति  और
 भोक्ता  कार्य  विभाग  के  प्रवर्तन  कर्मचारियों  द्वारा  673  उचित  उचित  दर  की  दुकानों  का  निरीक्षण
 किया  गया  था  525  मामलों  में  स्टॉक  में  अस्तर  होने  तथा  अन्य  अनियमितताओं  के  कारण  विभागीय
 कार्यवाही  आरम्भ  की  गई  है  ।  16  मामलों  में  गम्भीर  अनियमितताएं  होने  के  कारण  उच्नित  दर  की

 दुकान  के  मालिकों  के  विरुद्ध  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दर्ज  कराई  गई

 ]
 सिजो  नेशनल  फ्रंट  के  भूसिगत  सदस्यों  द्वारा  आत्म-समपंण

 *299,  श्री  नारायण  चोबे  :  क्या  गह  मन्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मिजो  नेशनल  फ्रंट  के  कितने  सदस्य  निर्धारित  समय  सीमा  के  भीतर  बाहर  आ  गए  हैं
 तर  उन्होंने  अपने  हथियारों  समेत  आत्म-समर्पण  कर  दिया  है  ;  और

 समपंण  किए  गए  हथियारों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 गृह  सन्‍्त्री  बृटा  :  मिजो  नेशनल  फ्रंट  के  534  सदस्य  के  154
 सदस्यों  को  बाहर  भा  गए

 212  हथियार  जमा  कराये  गए  हैं  इनमें  लाइट  मशीन  सब-मशीन  सेल्फ  सोडिय

 2१
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 अर्द्धं  स्वचालित  .303  राकेट  12  बोर  गनें  इत्यादि  झामिल  हैं  ।
 राऊंड  गोला  तेरह  हथगोले  तथा  तीन  वायरलंस  भी  जमा  कराए  गए

 बानिकी  योजना  का  कार्यास्वयन

 #+300.  भ्रो  पूर्ण  चरम  मलिक  :

 श्री  संफुहीम  चोधरी  :

 क्या  प्रधान  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्ष॒पा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  के  लिए  प्रामों  में  इंघन  की  लकड़ी  के  लिए  वानिकी  सहित  सामाजिक

 वानिकी के  सम्बन्ध  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत  बीजों  क ेवितरण  और  घम  के
 आबंटन  के  बारे  में  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्‍या  और  आगे  अनुदान  देने  से  पूर्व  धन  के  उपयोग  के  बारे  में  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  किए  गए

 ज्यों  द्वारा  उक्त  धन  राशि  का  अन्य  प्रयोजनों  के  लिए  उपयोग  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में |  र

 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 प्रधान  मस्ती  राजोब  प्रामीण  जलावन  की  लकड़ी  के  वृक्षारोपण  सहित
 सामाजिक  वानिकी  की  केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्रयोजित  स्कीम  के  अन्तगंत  मांगे  गए  ब्योरे  इस  प्रकार

 राज्यों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  को  आबंटन  19.00  करोड़  रुपये

 किया  गया  पौध  रोपण  90,365  हैक्टेयर

 वितरित  किए  गए  बाल  पोधे  25.35  करोड़

 प्रक्रिया  सम्बन्धी  जिनमें  सिविल  लेखा  संगठन  द्वारा  उपर्युक्त  प्रमाणीकरण
 शामिल  के  कारण  राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेश  उपथोग  प्रमाण  पन्न  देने  में  देर  लगाते  केन्द्रीय
 दान  को  रोकने  से  पोघ  रोपण  जो  एक  समयबद्ध  काय॑  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता  इसलिए  1984-
 85  के  दोरान  केन्द्रीय  अनुदान  राज्यों/केन्द्र  शांसित  प्रदेशों  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  भआवधिक  प्रगति  रिपोर्टों
 के  आधार  पर  बिमुक्त  किया  गया  ।

 वर्ष  1984-85  के  लिए  भारत  के  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  के

 हिमाचल  मध्य
 उत्तर  प्रदेश  और  मिजोरम  में  78.65  लाख  रुपए  की  निधियां  उन  स्कीमों/निर्माण  कार्यों  क ेलिए
 रिवतित  की  गई  जो  इस  स्कीम  से  सम्बन्धित  नहीं  थी  ।

 सफाई  परियोजना

 *301.  श्री  भट्टम  श्रीराम  मूर्ति  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रध्नान  मन्‍्त्री  द्वारा  हाल  ही  में  गंगा  सफाई  परियोजना  शुरू  की  गई  थी  ;

 तब  से  आज  तक  कितना  काय॑  पूरा  हो  चुका  है  ;

 इस  सम्बन्ध  में  चरणबद्ध  योजना  कया  है  ;  और

 30
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 तय अरन्‍कावाकना  सकन०००+  मकान

 दक्षिण  की  कौन  सी  नदियों  की  गंगा  की  भांति  सफाई  और  उनमें  पानी  को  शुद्ध  किए
 जाने की  योजना  है  ?

 प्रधान  मम्त्री  राजीव  :  हां  ।

 हालांकि  गंगा  कार्यकारी  योजना  जन  परियोजना  के  रूप  में  प्रधान  मन्‍्त्री  द्वारा  14
 1986  को  औपचारिक  तौर  पर  शुरू  की  गई  थी  लेकिन  काय॑  पहले  से  शुरू  कर  दिया  गया  31

 1986  उत्तर  प्रदेश  में  16.88  करोड़  रुपयों  की  लागत  से  27  बिहार  में
 1.72  करोड़  रुपयों  की  लागत  से  11  स्कीमें  पश्चिम  बंगाल  में  12.19  करोड़  रुपयों  की  लागत  से
 34  स्कीमें  स्वीकृत  की  गई  इनमें  से  एक  स्कीम  हरिद्वार  में  0.62  करोड़  रुपयों  की  लागत  से
 ओर  एक  स्कीम  वाराणसी  के  निकट  राम  नगर  में  0.09  करोड़  रुपयों  की  लागत  से  पूरी  की  जा  चुकी

 केन्द्रीय  गंगा  प्राधिकरण  ने  292.31  करोड़  रुपए  की  कुल  लागत  से  उत्तर  डिहार
 और  पश्चिम  बंगाल  के  राज्यों  के  लिए  एक  निर्माण  कायंक्रम  स्वीकृत  किया  इसमें  से  पंचवर्षीय
 योजना  के  दौरान  व्यय  240  करोड़  रुपये  तक  सीमित  रहेगा  ।  ऐसी  आशा  है  कि  कार्यक्रम  के  अन्तगंत

 शुरू  की  गई  स्‍्कीमें  योजना  अवधि  में  पूरी  हो  जाएगी  ।

 ऐसी  आशा  की  जाती  है  कि  गंगा  कार्यकारी  योजना  के  क्रियान्वयन  से  अजित  अनुभव
 अन्य  नदियों  के  लिए  ऐसे  कायेक्रमों  के लिए  उपयोगी  होगा  ।  इस  समय  दक्षिण  में  नदियों  के

 लिए  गंगा  कार्यकारी  योजना  जैसी  कोई  स्क्रीम  प्रकल्पित  नहीं  है  ।

 में  काले  हिरणों  के  लिए  अभया  रध्य

 *302.  भी  सोमनाथ  रथ  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  गंजाम  जिले  भेटनई  के  पास  काले  हिरणों  की  सुरक्षा  हेतु  एक  अभयारण्य  की
 स्थापना  करने  के  लिए  उड़ीसा  को  कितनी  धन  राशि  स्वीकृति  की  गई  और  कितनी  धन  राशि  दी  गयी

 कया  इस  हेतु  भूमि  अधिग्रहीत  कर  ली  गई  है  और  काम  शुरू  कर  दिया  गया  है  ;  और

 अभयारण्य  की  स्थापना  का  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  ?

 प्रधान  मंत्री  राजोब  :  अभयारण्य  की  स्थापना  के  लिए  कोई  धनराशि  स्वीकृत
 नहीं  की  राज्य  सरकार  द्वारा  अभयारण्य  की  स्थापना  कर  लिए  जाने  के  उपरास्त  ही  इसके
 तर  संरक्षण  हेतु  निधियों  की  स्वीकृति  पर  विचार  किया  जा  सकता

 उड़ीसा  राज्य  से  प्राप्त  सूचना  के  भेटनई  में  अभयारण्य  की  स्थापना  अभी  तक
 नहीं  की  गई  है  तथा  इसके  लिए  भूमि  का  अधिग्रहण  भी  नहीं  किया  गया  है  ।

 कोई  निश्चित  तिथि  नहीं  दी  जा  सकती  क्‍योंकि  यह  राज्य  सरकार  का  मामला  है  कि
 भेटनई  के  निकट  अभयारण्य  की  स्थापना  कब  करें  अथवा  करें  या  नहीं  करें  ।

 सदी  की  सफाई  के  लिए  जनता  में  जागरुकता  उत्पन्न  करता

 +303.  श्री  सनत  कुसार  मंडल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गंगा  नदी  की  सफाई  के  लिए  कुल  कितनी  घतराशि  निर्धारित  की  गई  है  और  उस
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 राशि का  कितना  भाग  पश्चिम  बंगाल  में  इस  नदी के  सफाई  कार्यो  पर  खर्च  करने  के  लिए  रखा  गया
 दि

 कया  कुल  पूंजी  परिव्यय  में  से कुल  राशि  अभियान  पर  खर्च  की  जा  रही

 इसमें  शामिल  मुख्य  विज्ञापन  एजेन्सियों  के  नाम  क्‍या  उनका  चयन  किस  प्रकार  किया
 गया  है  तथा  उनमें  से  प्रत्येक  को  कितनी  राशि  देय  और

 इन  एजेन्सियों  के  प्रचार  अभियान  का  तरीका  क्‍या  है  तथा  नदी  के  प्रदूषण  के
 जिम्मेदार  विभिन्‍न  वर्ग  के  लोगों  पर  इसका  क्‍या  प्रभाव  पडा  है  ?

 प्रधाल  मरत्री  राजीव  :  केन्द्रीय  गंगा  प्राधिकरण  ने  उत्तर  बिहार  ओर
 पश्चिम  बंगाल  के  तीन  राज्यों  के  लिए  292.31  करोड़  रुपये  की  कुल  लागत  पर  एक  निर्माण  कायेक्रम
 को  मंजूरी  दी  यह  स्वीकृति  इस  शर्त  के  अधीन  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
 यमन  के  लिए  हाथ  में  ली  गयी  योजनाओं  पर  व्यय  240  करोड़  रुपये  तक  सीमित  निर्माण
 कार्यक्रम  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  योजनाओं  पर  लागत  133.55  करोड़  रुपए

 सूचना  तथा  जन-जागरुकता  कायंक्रमों  पर  30-6-86  तक  16.65  लाख  रुपये  की  राशि
 क्षर्व  की  जा  चुकी

 मंगा  परियोजना  निदेशालय  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  स्वयं  किसो  विशापन  एजेम्सी  की

 नियुक्ति  नहीं  की  अतः  किसी  विज्ञापन  एजेन्सी  के चयन  अथवा  उसे  भुगतान  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  केखीय  परियोजनाओं  के  कार्यास्वयत  में  विलस्थ

 ०१104.  थी  अलुदेव  आचार  :

 क्री  अभिल  बसु  :

 क्या  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  राज्य  के  लिए  स्वीकृत  सभी  25  केन्द्रीय  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  1
 वर्ष  से  5  वर्ष  तक  का  विसम्ब  हुआ  है  ;

 इस  परियोजनाओं  का  ब्योरा  कया  है  तथा  प्रत्येक  मामले  में  लागत  में  कितनी  वृद्धि  हुई
 उक्त  परियोजनाएं  इस  समय  कितनी  पूरी  हुई  और

 ये  परियोजनाएं  कब  तक  पूरी  हो  जाएंगी  ?

 कार्यक्रम  कार्यास्थयन  सम्त्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  :  नहीं  ।

 बिहार  में  कार्या्वयनाधीन  ऐसी  25  केन्द्रीय  परियोजनाओं  का  ब्योरा  सदन-पटल  पर
 रले  गए  विवरण  में  दिया  गया  जिनकी  हमें  रिपोर्ट  मिली  है  ।

 ये  परियोजनाएं  पूरा  होने  के  विभिन्‍न  स्तरों  पर  विलम्ब  के  कारणों  का  पता  लगा

 लिया  गया  है  और  आगे  विसर्पण  को  दूर  करने  के  लिए  उपाय  किए  जा  रहे

 ह  प्रत्येक  परियोजना  को  पूरा  करने  का  प्रत्याशित  समय  सदन  पटल  पर  रखे  गए
 पत्र  के  स्तम्भ  6  में  दिया  गया  है  ।
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 :
 हो  रहे  औषधीय  पोधेਂ

 क्‍या  श्रीमतो  विभा  धोष  गोस्वामी  :

 श्री  हन्ताम  भोल्लाह  :

 क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  वनस्पति  सर्वेक्षण  विभाग  ने  ऐसे  20  औषधीय  बौधों  का  पता  लगाया
 जो  विलुप्त  होने  के  कगार  पर  हैं  ;

 यदि  तो  क्‍या  इन  पौधों  को  बचाने  के  लिए  पर्याप्त  उपाय  किए  गए  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 प्रधान  मम्त्री  राजोव  ओर

 भारतीय  वनस्पति  सर्वेक्षण  अपने  वनस्पति  कलकत्ता  और  भारत  के  विभिन्‍न
 भागों  में  स्थित  प्रायोगिक  उद्यानों  में  ओषधीय  महत्व  के  दुर्लभ  पोधे  उगा  रहा  है  ताकि  भारी  मात्रा  में
 उगाने  के  लिए  उनके  दशानुकूलन  और  उपयुक्तता  के  लिए  विधियां  विकसित  की  जा  सके  ।
 वेशानिक  एवं  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  तथा  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  के  अधीनस्थ
 संगठन  भी  औषधीय  पोधों  के  वैज्ञानिक  वर्धन  के  काम  में  लगे  वन्य  प्राणिजातों  और  बनस्पतिजातों
 की  संकटापन्न  प्रजातियों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  करार  आई०  टी०  ई०  के
 अन्तगंत  संकटापन्न  पौधों  के  व्यापार  और  वाणिज्य  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।

 ]

 उड़ीसा  में  विदेशों  घरदा  प्राप्त  करने  वाले  संगठन

 2798.  भरी  चिन्तामणि  जेना  :  क्‍या  गृह  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हमारे  देश  में  कुछ  गैर  सरकारी  घामिक  संगठन  विकास  परियोजनायें  शुरू  करने  के

 लिए  अनेक  देशों  से  नियमित  रूप  से  दान  और  चन्दा  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  उड़ीसा  में  ऐसे  संगठनों  के  नाम  क्‍या  जिन्होंने  गत  तीन  वर्षों  के दौरान
 विदेशों  विदेशी  सरकारों  अथवा  विदेशी  गर-सरकारी  संगठनों  नकद  अथवा  वस्तुगत  दान  या
 चन्दा  प्राप्त  किया  है  ;

 ऐसे  संगठनों  द्वारा  विदेशों  से  सहायता  प्राप्त  करने  सम्बन्धी  नियम  और  शर्तें  क्‍या
 और

 (8)  कया  भारत-जमंन  सोसाइटी  ने  भारत  विशेषकर  उड़ीसा  किसी  गैर-सरका  री  संगठन
 को  नकद  अथवा  वस्तुगत  दान/चन्दे  के  रूप  में  ऐसी  कोई  सहायता  दी  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्‍या

 आन्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  अरुण  जी  श्रीमन्‌  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  में  बड़ी  संख्या  में  संगठनों  ने  बिदेशों  से अभिदान  प्राप्त

 किया  है  और  इस  प्रकार  से  प्रत्येक  संगठन  का  नाम  और  उसके  द्वारा  प्राप्त  की  गई  विदेशी  अभिदान  की

 राशि  के  ब्यौरे  प्रस्तुत  करना  व्यवहारिक  नहीं  है  क्योंकि  मांगी  गई  सूचना  का  कार्य  विस्तुत

 36
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 विदेशों  अभिदान  प्राप्त  करने  के  लिए  संगठनों  को  अपने  आपको  या  तो  वंजीकृत  कराना
 चाहिए  या  केन्द्र  सरकार  पूर्व  अनुमति  प्राप्त  करनी  चाहिए  और  विदेशी  अभिदान
 अधिनियम  के  उपबन्धों  का  पालन  करना  चाहिए  ।

 भारत  में  संगठनों  द्वारा  इस  नाम  के  संगठन  से  दान  या  विदेशी  अभिदान  प्राप्त  करने  के
 विषय  में  अभी  तक  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई

 अष्डसान  और  सिशोबार  होपसमूह  में  आयल  पामਂ  के  ब॒क्ष  लगाता

 2799.  भो  मनोरंजन  भक्त  :  क्‍या  खाद्य  ओर  भागरिक  पूर्ति  भग्जौ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  संघ  राज्य  क्षेत्र  अण्डमान  और  निकोबार  ह्वीपसमृह  में
 आयलਂ  पाम  वक्षारोपण  की  सफलता  मिली  है  ओर  खाड़ी  द्वीप  समूह  में  50,000  हैक्टेयर  में

 वृक्षारोपभ  बढ़ाने  से  विदेशी  मुद्रा  की  भारी  बचत  हो  सकेगी  ;  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 योजना  भम्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  तथा  खाद्य  ओर  सागरिक  पृतलि  मरजालथ  में  राज्य  सरत्री

 ए०  के०  :  और  अण्डमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  तेल  ताड़  की  व्यापक  रूप
 से  खेती  करने  के  लिए  उपयुक्त  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  बन  विभाग  द्वारा  1975-76
 में  160  हेक्टेयर  वन  भूमि  में  लगाई  गई  पौध  से  शुरू  करके  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  बन

 एवं  पौध  विकास  निगम  द्वारा  1433  हैक्टेयर  क्षेत्र  मे ंलाल  तेल-ताड़  के  पौधे  लगाए  गए

 पारिस्थितिकीय  रूप  से  संवेदनशील  उष्णकटिबंधीय  वर्षा  वाले  बनों  को  लाल  तेल-ताड़  बागान
 में  बदलने  की  उपयुक्तता  के  बारे  में  व्यक्त  कुछ  आशंकाओं  को  नजर  में  रखते  हुए  यह  निर्णय  किया  गया

 है  कि  और  पौध-रोपण  काय  400  हेक्टेयर  अथवा  उस  क्षेत्र  जहां  पहले  ही  पूरी  तरह  से  पेड़  गिराए
 जा  चके  इनमें  जो  भी  कम  सीमित  रखा  जाए  ।

 मदर  डेयरी  के  क्षूयों  के  लिए  भूतपूर्व  संमिकों  का चयन

 2800.  भी  मानिक  रेड्डी  :  क्या  रक्षा  मसत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मदर  डेरी  ने  अब  तक  फल  और  सब्जियों  के  बूथों  के  संचालकों  के  रूप  में  कितने
 भूतपूर्व  सैनिकों  का  चयन  किया  है  ;

 अब  तक  कितने  भूतपूर्व  सैनिकों  के  ठके  रह  किए  जा  चुके  हैं  ;  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  उनके  ठेके  रह  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  अरूण  :  से  मदर
 दिल्‍ली  ने  जनवरी  1981  से  जून  1986  तक  की  अवधि  में  दूध  के  बूथों  के  संचालकों  के  रूप  में

 437  भूतपूर्व  सैनिकों  और  1985  यह  योजना  आरम्भ  हुई  से  1986  की
 अवधि  में  फल  ओर  सब्जी  की  दुकानों  के  लिए  संघालकों  के  रूप  में  14  भूतपूर्व  सेनिकों  को  चुना

 1981  से  1986  की  अवधि  में  372  भूतपूर्व  सैनिकों  के  दूध  के  बूथों  के  ठेकों

 को  निम्नलिखित  कार  गें  से  रह  कर  दिया  :---

 37
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 1.  समझौतों  के  विभिन्‍न  उपबन्धों की  शर्तों  के  अनुसार

 डेयरी  द्वारा  रह  किए  गए  समझौते  चर  201

 2.  समझौते  के  उपबन्धों  के  अनुसार  संचालकों  द्वारा
 मोटि  दिए  जाने  पर  रह  किए  गए  समझौते  च्व्य  161

 3.  संचालकों  की  मृत्यु  के कारण  रह  किए  गए  समझौते  च्प्  10

 372

 1985  से
 1986

 की
 अवधि

 में  10  भूतपूर्व  सैनिकों  के  फल  एवं  की

 दुकानों  के  ठेकों  को  निम्नलिखित  कारणों  से  रह  कर  दिया  गया  :--
 सब्जी

 ()  समझौतों  के  विभिन्‍न  उपबन्धों  की  शर्तों  के  अनुसार
 डेयरी  द्वारा  रह  किए  गए  समझौते  चार  4

 (४)  समझौते  के  उपबन्ध  के  अनुसार  संचालकों  द्वारा
 नोटिस  दिए  जाने  पर  रह  किए  गए  समझ्नौते  ॥  ०

 इस  समय  दिल्ली  के  सभी  300  दूध  के  बूथों  एवं  सब्जी  तथा  फल  की  चार  दुकानों  में
 के  संचालक  भूतपूर्व  सेनिक

 बक्षिण  पश्चिमी  मानसन

 2801.  डा०  बो०  एल  ०  शेलेश  :  क्‍या  प्रधान  भनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दक्षिण  पश्चिमी  मानसून  में  जो  देश  के  अधिकतर  भागों  में  निर्धारित  समय  से  पीछे
 बल  रहा  पिछले  डेढ़  महीने  में  बहुत  धीमी  प्रगति  हुई  और

 वतंमान  परिस्थिति  के  अनुसार  बुआई  तथा  खरीफ  की  फसल  के  लक्ष्य  पर  इसका  किस
 सीमा  तक  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 जविज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु
 ओर  अम्तरिक्ष  विभागों  में  र/ज्य  मसत्री  बो०  :  सारे  देश  में  मौसम  विज्ञान
 सम्बन्धी  35  उपखण्ड  20  1986  तक  उपखण्डवार  हुई  वर्षा  के  21  उपशल्डों  में
 वर्षा  सामान्य  2  उपखण्डों  में  सामान्य  से  अधिक  हुई  और  ]2  उपखण्डों  में  कम  इस  वर्ष
 सामान्य/सामान्य  से  अधिक  वर्षा  जिन  उपखण्शों  में  हुई  उनकी  संख्या  (23)  1983-85  3-8  5  की  उसी  अवधि
 के  जो  कि  अच्छे  मानसून  के  वर्ष  23-25  की  संख्या  की  तुलना  में  अनुकूल  है  ।

 जून  माह  के  दोरान  मानसून  पूर्व  मानसून  में  हुई  वर्षा  से  इस  वर्ष  खरीफ  की  फसल  की

 बुआई  में  सुविधा  हुई  जुलाई  के  पहले  पन्द्र  ह  दिनों  में  मानसून  की  वर्षा  में  रुकावट  के  बाद  अब  वर्षा

 फिर  भारम्भ  हुई  है  ।  खरीफ  को  फसल  के  लक्ष्यों  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  कुल  मिलाकर  संतोषजनक  है

 ।
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 को  लकड़ी  को  कसीਂ

 2802.  भी  एच०  बी०  पाटिल  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  इंघन  की  लकड़ी  की  भारी  कमी  को  पूरा  करने  के  प्रयास  किए  गएं  हैं  ;

 कया  इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  बागानों  की  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  कोई  कदम  उठाए
 गए  हैं  ;  भोर

 यदि  तो  क्या  वनों  की  कटाई  से  उत्पन्न  देश  के  पारिस्थितिकीय  संकट  को  दूर  करने
 के  लिए  विशेषज्ञों  से  कोई  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  सन्त्रालय  में  राज्य  मनत्री  जियाउरंहमान  अन्सा  :

 एक  द्वि-मुखी  योजना  शुरू  की  गई  हैं  जिसमें  सामूहिक  बन  रोपण  द्वारा  जलाऊ  लकड़ी  की  उपलब्धता  में

 वृद्धि  करना  तथा  गैर-पारम्परिक  ऊर्जा  सुधरे  चूल्हों  और  ईधन  कुशल  शवदाह  गृहों  को  लोक
 प्रिय  बनाकर  जलाऊ  लकड़ी  की  मांग  में  कमी  करना  शामिल

 इसे  सुधरे  पौध  रोपण  भण्डार  और  पौध  रोपण  वन  विभाग  के
 अधिकारियों  द्वारा  ध्यानपूवक  पर्यबेक्षण  और  क्रमबद्ध  राज्य  और  केन्द्र  सरकार  द्वारा  नियमित
 प्रयोधन  तथा  जनता  की  भागीदा  री/सहयोग  से  प्राप्त  किया  जा  रहा  है  ।

 हां  ।

 परम्परागत  चावल  मिलों  का  भाधुनिकोकरण

 2803.  भीमती  जयम्ती  पटनायक  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  सगज्ी  यह  बताने  की  कृपा

 करंगे  किः

 क्‍या  सरकार  ने  परम्परागत  चावल  मिलों  का  आधुनिकीकरण  करने  क ेलिए  कोई  कदम

 उठाए  हैं  ;

 यदि  तो  उड़ीसा  में  स्थित  कितनी  परम्परागत  चावल  मिलों  का  पिछले  तीन  वर्षों  के
 दौरान  आधुनिकीकरण  किया  गया  है  ;  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 योजना  ससजालय  में  राज्य  मसत्री  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पृ्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मसत्री

 ए०  के०  :  हां  ।

 ओर  उड़ीसा  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  एक  बैटरी  के  हुलरों  की  244
 परम्परागत  चावल  186  हुल  र-एवं-शैलरों  और  51  शैलरों  का  आधुनिकीकरण  कर  दिया  गया

 बिल्ली  के  लिए  पुलिस  बल

 2804.  भी  अमल  दस्त  :  क्‍या  गृह  भगत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  कुल  कितने  पुलिस  बलों  को  स्वीकृति  दी  गई

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार या  राज्य  सरकार  के  किन्हीं  अन्य  विशेष  बलों  से  समय-समय  पर

 39
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 दिल्ली  में  कामिक  लाये  जाते  हैं  ;

 यदि  तो  1985  से  स्नोतवार  ओर  श्रेणी-वार  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या

 उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित  बलों  के  खर्च  को  कंसे  पूरा  किया  जाता  है  ;  और

 (&)  1985  से  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  और  विभिन्‍न  स्रोतों/बजट  शीर्षों
 से  खर्च  को  किस  अनुपात  में  पूरा  किया  गया  है  ?

 राज्य  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  गुलाम  नबी  :  दिल्ली  पुलिस  की  श्रेणी  वार

 संख्या  निम्त  प्रकार  से  है  :--

 1.  पुलिस  भायुकत

 2.  पुलिस  अपर  आयुक्त  8

 3.  पुलिस  उप-भायुक्त  42

 4...  पुलिस  सहायक  आयुक्त  143

 5...  निरीक्षक  487

 6.  उप-निरीक्षक  2933

 7.  सहायक  उप-निरीक्षक  2229

 8.  हैढ  कांस्टेबज  6940

 9...  कांस्टेबल  22949

 10.  आशुलिपिक  71

 11...  सिविलियम  30

 12.  चतुर्थ  श्रेणी  1313

 37146

 जी  श्रीमान  |

 एक  विवरण  संलस्न

 प्रश्न  के  भाग  में  उल्लिखित  बलों  की  लागत--प्र मुख  शीर्ष  255

 पुलिस  निदेश  ओर  व्यावसायिक  और  विशेष  सेवाएं  शीर्षक  के

 अम्तगेत  पूरी  की  जाती
 ह

 (8)  1985  से  कुल  3,38  ,39,300.03  रु०  की  राशि  खर्च  की  गई  ।  इस  व्यय  को

 प्रमुख  शी  255  2  (1)  निदेश
 और

 2  (5)  व्यावसायिक

 ओर  विशेष  सेवाओं  के  अन्सर्मत  ख  किया
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 साथर  परियोजनाਂ

 2806.  भी  अमर  सिह  राठवा
 :

 क्‍या  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नमंदा-सागर  परियोजना  से  उत्पन्न  पर्यावरणीय  समस्या  के  सम्बन्ध  में  पर्यावरणीय

 मूल्यांकन  समिति  की  बंठक  में  कोई  चर्चा  की  गई  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 नमंदा  सागर  परियोजना  से  उत्पन्न  मुख्य  पर्यावरणीय  समस्याएं  क्या  हैं  ?

 क्या  पर्यावरणीय  समस्याओं  के  परिणामस्वरूप  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  होने
 की  संभावना  है  ;  और

 (2)  यदि  तो  उन  समस्याओं  के  सुलझाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जियाउरंहमान  :  हां  ।

 पर्यावरण  मूल्यांकन  परियोजना  पर  पहले  ही  चार  बार  विचार  कर  चुकी  है

 किन्तु  अपर्याप्त  आंकड़ों  के कारण  पूरा  आंकलन  करना  संभव  नहीं  हुआ  ।

 नमेंदा  सागर  परियोजना  से  सम्बन्धित  मुख्य  पर्यावरणीय  मुद्दे  इस  प्रकार  हैं  :--

 और  वनस्पतिजातों  से  सम्पन्न  41587.29  हेक्टेयर  उत्तम  किस्म  के
 वनों  की  क्षति  ;

 सहित  86,512  लोगों  का  विस्थापन  ;

 वास  स्थलों  की  क्षति  ;

 क्षेत्र  में  खारेपन  और  जलाक्रान्ति  की अधिक  घटनाएं  ;  और

 जल  से  होने  वाली  बीमारियों  की  अधिक  घटनाएं  ।

 और  (2).  परियोजना  पर  शीघ्रता  से  विचार  करने  के  लिए  प्रशामक  और  निवारक

 उपायों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  चरणबद्ध  कार्यकारी  योजनाएं  परियोजना  प्राधिकारियों  द्वारा
 तैयार  की  जा  रही

 —  ७-5

 ज्वारीय  ऊर्जा  से  बिजली

 2807.  श्री  श्रीबल्लभ  पाणिप्रही  :  कया  प्रधान  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  इंजीनियरिंग  फर्म  ने  क्षेत्रीय  अनुसंधान  प्रयोगशाला  भुवनेश्वर  के  सहयोग  से
 ज्वारीय  ऊर्जा  से  बिजली  पैदा  करने  हेतु  एक  परियोजना  आरम्भ  की  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  अब  तक  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए
 क्या  विज्ञान  और  ओऔद्योगिकी  विभाग  से  भी  किसी  प्रकार  की  सहायता  सहयोग  के  लिए

 कहा  गया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मस्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको  और

 अस्तरिक्ष  बिमागों  में  राज्य  स्त्री  शिवराज  वी०  :  नहीं  ।
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 उत्तर  प्रदेश  की  चौनी  की  मांग  ओर  इसकी  आपृत्ति

 2808,  भरी  जैनुल  क्शर  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  सस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उत्तर  प्रदेश  द्वारा  1986  से  1986  तक  कितनी  माता  में

 चीनी  की  मांग  की  गई  ;

 उक्त  अवधि  के  दौरान  माह॒वार  उत्तर  प्रदेश  को  कितनी  मात्रा  में  चीनी  आबंटित  की

 गई  ;
 उक्त  अवधि  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  द्वारा  कितनी  मात्रा  में  चीनी  उठाई  गई  ;  और

 क्या  उत्तर  प्रदेश  को  आवश्यकतानुसार  चीनी  की  आपूर्ति  नहीं  की  गई  ;  यदि  तो
 उनके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 योजना  भन्‍्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  तथा  खाश  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री

 ए०  के  ०  :  से  लेवी  चीनी  के  मासिक  कोटे  एक-समान  मानदण्डों  के आधार  पर  और
 न  कि  राज्य  सरकार से  प्राप्त  मांग/अनु  रोधों  क ेआधार  पर  आवंटित  किए  जाते  1-10-1983  को
 परियोजित  जनसंख्या  के  लिए  425  ग्राम  प्रति  ब्यक्तिति  उपलब्धता  के  आधार  पर  1983  से
 लेवी  चीनी  के  कोटे  बढ़ाए  गए  |983  से  उत्तर  प्रदेश  को  50466  मीटरी
 टन  लेवी  चीनी  का  मासिक  लेवी  कोटा  आबंटित  किया  जाता  इसके  राज्य  में  तेनात  सीमा
 सुरक्षा  केन्द्रीय  रिजव॑  पुलिस  बल  तथा  भारत-तिब्बत  सीमा  पुलिस  के  कारमिकों  के  लिए  भी  लेवी
 चीनी  की  थोड़ी  मात्रा  आबंटित  की  जाती  उत्तर  प्रदेश  सरकार  लेबी  चीनी  को  उठाने  और
 जनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिये  उसका  वितरण  करने  की  स्वयं  व्यवस्था  करती  अतः  आबंटित  की
 गई  लेवी  चीनी  की  सम्पूर्ण  मात्रा  को  उठाने  और  राज्य  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  उसका
 वितरण  करने  की  व्यवस्था  करने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  की

 ]

 केर्ीय  रिजय  पुलिस  बल  ओर  सीमा  सुरक्षा  बल  में  भर्तो

 2800.  संयद  शाहबुद्दीन  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1985-86  के  दोरान  केन्द्रीय  रिजय॑ं  पुलिस  बल  ओर  सीमा  सुरक्षा  बल  के  भर्ती  केन्द्र
 किन-किन  स्थानों  पर  थे  ;

 प्रत्येक  केन्द्र  में  भर्ती
 की

 तारीखें  क्या  कितने  आवेदन  प्राप्त  हुए  और  कितने  लोग
 भर्ती  किए  गए  ;  और

 i  व  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  से  सूचना  एकत्र  की
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 अब कलननन ना  तनिनननीन  वतन  आते  --+  विन  न  >>  नाव  ता  वनस्पति के उत्पादन में सरसों के तेल का  इस्तेमाल  2810. थी मोहन भाई पढेल : क्‍या लाश और मागरिक gfe west यह  बताने

 जा  रही  है  और  बा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी

 वनस्पति  के  उत्पादन  में  सरसों  के  तेल  का  इस्तेमाल

 थी  मोहन  भाई  पढेल  :  क्‍या  लाश  और  मागरिक पृतति  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  वनस्पति  के  निर्माण  में  सरसों/रेपसीड  तेल  को  मिलाने  की  प्रतिशतता  को
 कम  करने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो कम  की  गई  प्रतिशतता  कितनी  है  ;

 क्‍या  इससे  वनस्पति  की  कीमतों  में  भी  कमी  होंगी  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 योजना  भम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूति  मन्ज्रालय  में  राज्य
 स्त्री  ए०  के०  :  और  सरकार  ने  पहली  से  बनस्पति  के  निर्माण

 में  सरसों/रेपसीड  के  एक्सपेलर  तेल  के  उपयोग  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  ताकि  थ्ाद्य  जिनमें
 आम  आदमी  द्वारा  सीधी  खपत  के  लिए  प्रयोग  में  लाया  जाने  वाला  सरसों  का  तेल  भी  शामिल  के

 मूल्यों  पर  लाभकारी  प्रभाव  पड़े  ।

 और  इसका  वनस्पति  के  मूल्यों  जो  इस  समय  युक्तिसंगत  स्तर  पर  बने  हुए

 कदाखित्‌  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  |

 हिमाचल  प्रदेश  से  दिल्‍ली  पुलिस  में  मर्तो

 प्रो०  नारायण  अन्द  पराशर  :  क्‍या  गृह  मम्त्री  पड़ौसी  राज्यों  से  दिल्ली  पुलिस  में
 भर्ती  के  बारे  में  26  हिमाचल  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  508  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  बीच  हिमाचल  प्रदेश  से  दिल्ली  पुलिस  और  दिल्‍ली  सपस्त्र  पुलिस  में  कोई  भर्ती
 की  गई  है  ;

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  पर  दिल्ली  की  टीम  द्वारा  यह  भर्ती  की  मई
 और  भर्ती  किए  जाने  की  तारीखें  कया  हैं  ;

 7)  हिमाचल  प्रदेश  में  भर्ती  के  प्रत्येक  स्थान  पर  कितने  उम्मीदवारों  की  सिपाहियों  के  रूप  में
 भर्ती  की  गई

 कुल  कितने  व्यक्तिं  की  भर्ती  की  गई  और  प्रत्येक  चयन  केन्द्र  पर  कितने  व्यक्ति  चयन  हेतु
 आए  थे  ;  और

 कया  इस  भर्ती  में  कद  और  सीने  की  पैमाइश  के  मामले  में  सामान्य  रिआयत  की  भी
 मति  दी  गई  जो  इस  राज्य  के  लोगों  को  सेना  में  भर्ती  होने  के  लिए  दी  जाती  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मम्त्रासय  में  राज्य  सम्न्री  तथा  पृह  मम्तालय  में  राज्य
 मन्‍्त्री  पी०  :  जी  श्रीमान  ।

 भर्ती  घमंशाला  पर  दिनांक  को  और  शिमला  पर  को  की  यई

 49
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 धर्मशाला  पर  145  और  शिमला  पर  72  उम्मीदवार  अस्थायी  छूप  में  भर्ती  किए  गए

 धमंशाला  पर  371  और  शिमला  पर  231  उम्मीदवार  आए  उनमें  से  धर्मशाला  पर
 145  और  शिमला  पर  72  उम्मीदवारों  का  अस्थायी  रूप  से  चयन  किया  गया  था  ।

 दिल्ली  पुलिस  और  भर्ती  संशोधन  1985  के  अन्तगंत  पव॑तीय क्षेत्रों  के
 लोगों  के  लिए  ऊंचाई  और  छाती  की  पैमादश  के  मामले  में  5  सं०  मी०  की  रियायत  अनुशीय
 जहां  आवश्यकता  थी  इन  उम्मीदवारों  को  दी  गई  थी  ।

 मारतीय  सांड्यिकी  सेवा  में  बरोयता  सूची

 2812.  भी  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  योजना  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  ने  11  1986  को  भारत
 कार  को  भारतीय  सांडियकी  सेवा  में  ग्रेड-चार  के  अधिकारियों  की  11  1986  की  स्थिति  के
 अनुसार  एक  वरीयता  सूची  तैयार  करने  हेतु  निदेश  दिया  था  ;

 यदि  तो  बया  सरकार  ने  वरीयता  सूची  त॑यार  कर  दी  है  और  उसे  उच्चतम  न्यायालय
 से  मंजर  करा  दिया  है  ;

 क्‍या  सरकार  को  तैयार  की  गई  इस  वरीयता  सूची  के  विरुद्ध  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए
 हैं  ;

 यदि  तो  व्यधित  अधिकारियों  द्वारा  किस  तरह  की  आपत्तियां  की  गई  हैं  और  उन्हें
 सरकार  के  निर्णयों  स ेअवगत  कराया  गया  है  और  यदि  उन्हें  किन्हीं  निर्णयों  से अवगत  नहीं  कराया  गया

 तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  ऐसे  अधिकारियों  जिन्होंने  तदर्थ  आधार  पर  ऐसे  पदों  पर  काम  किया  है  जो
 भारतीय  सांख्यिकी  सेवा  की  ग्रेड-चार  में  शामिल  नहीं  है  और  जो  सम्बन्धित  विभागों  द्वारा  नियन्त्रित
 किए  जाते  भी  इस  वरीयता  सूची  में  रखा  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इन  अधिकारियों  का  ब्योरा  क्या  है  और  उन्हें  वरीयता  सूची  में  रखने  के  क्या
 कारण  है  ?

 योजना  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  क्षाह्  और  नागरिक  पूति  सम्जालय  में  राज्य  मस्त्री
 ए०  के०  :

 संशोधित  वरिष्ठता  सूची  तैयार  की  गई  निर्णय  में  ऐसी  मंजूरी  के  लिए  कोई
 निदेश  नहीं  है  ।

 और  8  ।  986  को  परिचालित  की  गई  अन्तिम  वरिष्ठता  सूची  के  सम्बन्ध  में

 कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिसमें  सामान्यतः  प्रारूप  वरिष्ठता  सूची  के  विरुद्ध  पहले  से  की  गई  माग
 को  पुनः  दोहराया  गया  है  कि  19  में  संवर्ग  पदों  के विरुढ्  केवल  तदर्थ  आधार  पर  नियुक्त  व्यक्तिय
 को  ही  शामिल  किया  जाना  और  सम्भरक  ग्रेड  में  परस्पर  वरिष्ठता  को  बनाए  रखा
 जाना  चाहिए  और  बरिष्ठ  सम्भरक  ग्रेड  कामिकों  को  भी  जिन्हें  तदर्थ  नियुक्तियां  नहीं  दी  गई  ग्रेड

 नियमित  नियक्तियां  दी  जानी  चाहिए  चंकि  उनके  कनिष्ठों  जो  तदर्थ  नियक्तियों  पर  ऐसा
 लाभ  दिया  गया  वरिष्ठता  सूची  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  निर्णय  की  विवक्षाओं  पर  कानूनी  राय
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 को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  विवादों  पर  बिचार  किया  गया  था  ।  वरिष्ठता  सूची  परिचालित  करते  समय
 यह  भी  उल्लेख  किया  गया  है  कि  उन  सभी  अभ्यावेदनों  को  जिन्हें  इस  सूची  में  शामल  नहीं  किया  गया

 अस्वीकार  कर  दिया  गया  और  अधिक  उत्तर  देने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 और  निर्णय  के  कानूनी  राय  को  ध्यान  में  रखते  सभी  पात्र  तवर्थ  नियुक्त
 व्यक्तियों  चाहे  वे  संवर्ग  पदों  पर  थे  अथवा  संवर्गंबाह्य  पदों  भारतीय  सांख्यिकी  सेवा  के  ग्रेड
 IV  में  नियुक्त  किया  गया  है  तथा  उन्हें  वरिष्ठता  सूची  में  शामिल  किया  गया  ।  संवर्ग  पद  धारकों  और
 संबगं  बाह्य  पद  घारकों  के  रूप  में  तवर्थ  नियुक्त  व्यक्तियों  को अलग-अलग  करना  सम्भव  नहीं  चंकि
 समय-समय  पर  रिक्तियों  की  उपलब्धता  के  आधार  संवर्ग  तथा  संवर्ग  बाह्य  पदों  के  बीच  इन
 कारियों  की  लगातार  तथा  दोनों  ही  प्रकार  से  गति  रही  है  ।

 परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  संघटकों  के  लिए  भारत  फ्रांस  करार

 2813.  श्री  अनम्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  प्रधान  मरज्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फ्रांस  की  फ्रांसेसी  डे  फोस  एट  फाउण्डरीजਂ  द्वारा  भारत के
 माणु  ऊर्जा  संयंत्रों  के  लिए  सप्लाई  करने  हेतु  कुछ  अनिवायं  संघटकों  के  बारे  में  भारत  और  फ्रांस  के
 बीच  किसी  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मम्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी
 और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :  नहीं

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कृषि  के  क्षेत्र  मे ंयोजना  परिभ्यय

 2814.  भरी  प्रिय  रंजन  दास  सुंशी  :  क्‍या  योजना  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  में  पांचवीं  और  छठी  योजना  के  दौरान  कृषि  के  क्षेत्र  में  उत्पादन  के  लिए
 निर्धारित  किए  गए  लक्ष्यों  सहित  वास्तविक  योजना  परिव्यय  कया  था  ;

 वास्तविक  उपलब्धियां  क्या  रही  ;  और

 यदि  कोई  कमी  रही  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 योजना  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  तथा  जाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मस्त्रालय  सें  राज्य  मरत्री

 ए०  के०  :  और  पांचवीं  योजना  (1974-79)  ओर  छठी  योजना  के  दौरान  पश्चिम

 बंगाल  में  कृषि  क्षेत्रक  में  वास्तविक  योजना  निवेश  क्रमशः  124.92  करोड़  रू०  और  215.49  करोड़
 ₹०  था  ।  जहां  तक  उत्पादन  और  उपलब्धियों  के  लिए  लक्ष्यों  का  सम्बन्ध  विवरण  संलग्न

 विवरण  से  यह  स्पष्ट  है  कि  न  तो  पांचवीं  योजना  में  और  न  ही  छठी  योजना  में  ज्वाद्यान्न

 के  लक्ष्यों  को  प्राप्त  किया  जा  योजना  में  89.70  लाख  टन  (1977-78)  और  92.57
 लाख  टन  (1984-85)  खाद्यान्न  रिकार्ड  किया  जबकि  लक्ष्य  105  लाख  टन  और  120  लाख  टन  रखा

 गया  था  ।  राज्य  में  खाद्यान्न  की  प्रमुख  फसलें  गेहूं  ओर  दालें  हैं  और  मगदी  फसलों  में  पटसन  एक
 अत्यधिक  महत्वपूर्ण  फसल  है  ।  हाल  ही  के  वर्षों  में  बावल  के  उत्पादन  और  खेती  में  काफी  वृद्धि
 दिखाई  थापि  इस  क्षेत्र  में  उतार-चढ़ाव  की  प्रवृत्ति  रही  गेहूं  की  में  बृद्धि  के

 47



 लिखित  उत्तर  6  1986
 विश  बीअलक  नी  दमन  42७७५ —— ्ः  —  ल्‍ाा  जनन-मन

 इस  फसल  के  अन्तर्गत  क्षेत्र  में  कुछ  कभी  हुई  दालों  के  मामले  में  उत्पादन  और  खेती  दोनों  ही  में  हाल
 के  वर्षों  में  स्थिरता  बनी  रही  कृषि  से  सम्बन्धित  कायंकारी  दल  की  रिपोर्ट  के  छठी  योजना
 के  दोरान  सिंचाई  के  लिए  निर्धारित  8  लाख  हैक्टेयर  के  लक्ष्य  के  मुकाबले  केवल  5  लाख  हैक्टेयर  भूमि
 ही  सींची  गई  ।  पिछली  उपलब्धियों  तथा  सातवीं  योजना  के  दौरान  उत्पादन  के  आसार  को  देखते

 सातवीं  योजना  के  लिए  100  लाख  टन  का  एक  अधिक  वास्तविक  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 विवरण

 सातवीं  और  छठी  योजना  के  दौरान  मुख्य  कृषि  उत्पादन  के  लक्ष्य  और

 पश्चिम  बंगाल

 इकाई  धांचवीं  योजना  वास्तविक  छठी  योजना  वास्तविक
 लक्ष्य  1978-79  लक्ष्य  5
 लक्षित  प्राप्त किया गया

 खाद्यान्न  लाख  टन  वाले पौधे  2815. भी सुरेश ger: क्या प्रधान सस्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :  92.57

 2.  तिलहहन  क्‍या देश के विभिन्‍न भागों  ]  0.93  2  2.42

 3.  गन्ना  अनजाने में लगाए जा  20  waters और बन भस्प्रालय लें राज्य west (sit  26  7.70

 4.  जूट  तथा  कि०  ग्रा०  43  45  44.65
 मेस्टा  की  लाख  गांठें

 ---  ध  न  जज  व  न
 में  89.70  श्राल्ध  टन  का  अधिकतम  उत्पादन  प्राप्त  किया  गया

 करने  वाले  पौधे

 भी  सुरेश  कुरप  :  क्या  प्रधान  सस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पुत्रेजिया  सैपलिंग  ऐसे  अनेक  पौधों  में  से  एक  है  जो  एलर्जी  फैलाते  और

 क्‍या  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  बड़े  पैमाने  पर  वनरोपण  के  अन्तगंत  एलर्जी  फैलाने  वाले
 कई  अन्य  पौधे  अनजाने  में  लगाए  जा  रहे  हैं  ?

 चर्याबरण  और  बन  भस्प्रालय  लें  राज्य  ससत्री  लियाउरहमान  :  वल्लभ
 भाई  पटेल  भेस्ट  दिल्ली  विश्वविद्यालय  से  प्राप्त  रिपोर्ट  के  पुत्रेजिवा

 सामान्य मक एलर्जेलिक पोलेन की सूची में सम्मिलित नहीं उनकी राय इसका नगण्य एलर्जेनिक महत्व इसी रिपोर्ट के घासों एवं अपतृणों की तुलना वृक्षों का न्यूनतम एलजेनिक महत्व जभी तक किसी भौ राज्य/केन्द्र शाषित प्रदेश सरकार से बनरोपण कार्यक्रम के तहत रोपे गए वृक्षों के खराब एलर्जो प्रभाव के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त महीं हुई है ।



 15  (908  लिखित  उत्तर
 लक  .  अपना  सन

 पंचायतों  की  सहायता  से  पेड़ों  की  सुरक्षा  क ेलिए  योजनाਂ

 2816.  भ्री  आर०  एम०  मोये  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्रो  यह  बताने  की  क्रूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ग्राम  पंचायतों  की  सहायता  से  न  केवल  पोधों  का  पोषण  करने
 के  लिए  बल्कि  व॒क्षों  की  सुरक्षा  क ेलिए  भी  वनरोपण  योजना  ज़ेसी  एक  योजना  तैयार  करने  तथा  उसे
 कियान्वित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मस्त्राजय  में  राज्य  मंज्ी  जियाउ  रहमान  और  (a).
 परती  भूमि  पर  बनरोपण के  बारे  में  राष्ट्रीय  नीति  की  महत्वपूर्ण  बातों  में  से एक  बात  सभी  स्तरों  पर
 नसरी  उगाने  से  पौधरोपण  ओर  उसकी  सुरक्षा  के  लिए  समुदाय  को  शामिल  करना  सामुदायिक
 उपयोग  के  लिए  वृक्षों  को  लगाने  का  कार्य  कई  राज्यों  में  अनवरत  विदेशी  सहायता  प्राप्त  सामाजिक
 वानिकी  परियोजनाओं  का  पहले  से  ही  एक  भाग  सामाजिक  सुरक्षा  पट्टी  के  तत्व  अर्थात्‌  समुदाय
 द्वारा  अपने  वनों  की  स्वयं  ही  रक्षा  करने  वेः  निश्वय  और  योग्यता  को  बढ़ावा  देना  तथा  ऐसे  बन  उपज
 के  समान  वितरण  की  एक  व्यवहाय  ग्राम  पंचायत  वनों  की  घारणा  में  निहित

 ]
 सरकारो  क्षेत्र  के  बंकों  द्वारा  पेंगान  के  भुगतान  में  विलम्श

 2817.  भी  सुल्लापल्ली  रामचसान  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  पा  क  रेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  राष्ट्रीयकृत  बेकों  के  माध्यम  से  पेंशन  के  भुगतान  में  विलम्भ  के
 बारे  में  पेंझ्नभोगियों  से  शिकायतें  मिली  हैं  ;  और

 इन  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सस्त्रालय  में  उपमंत्री  बोरेन  सिह  +

 भौर  हां  ।  ये  शिकायतें  आम  तौर  पर  निम्नलिखित  दो  प्रकार  की  होती

 (i)  महीने  के  अन्तिम  कार्य  दिवस  को  पेंशन  के  जमा  किए  जाने  में  बिलम्ब  तथा

 (1)  पेंशन  सम्वन्धी  राहत  के  भुगतान  में  विलम्ब  ।

 इस  प्रकार  के  बिलम्ब  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  तथा  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  सरकारी
 क्षेत्र  के उन  बैंकों  को  अनुदेश  जारी  कर  दिए  हैं  जो  कि  पेंशन  का  भुगतान  कर  रहे  हैं  ।

 प्रदेक्ष  की  सिचाई  परियोजनाओं  को  स्वीकृति

 2818.  भी  अरविस्व  मेताम  :

 भरी  प्रताप  भागु

 क्या  प्रधान  मम्मी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आज  तक  वन  1980  के  अन्तर्गत  केम्द्रीय  सरकार  को  मध्य  प्रदेश

 सरकार  से  सिंचाई  सम्बन्धित  कितने  मामले  प्राप्त  हुए  तत्सम्बन्धी  वर्षवार  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 (a)  कितने  मामलों  में  एक  स ेअधिक  बार  अपत्तियां  उठाई  गई  ;
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 न  +  लायी  हबत

 कितने  मामले  अस्वीकृत कर  दिए  गए  और  अस्वीकृत करने  के  क्या  कारण हैं  ; और

 कितने  मामले  निपटान  के  लिए  अभी  तक  लम्बित  पड़े  तत्समब सम्बन्धी  वंवार  ब्यौरा  क्‍या

 (४)  कितने  मामलों  में  प्रशासनिक  स्वीकृति  दी  दी  गई  है  ओर  25  अक्सूबर  19808  980  से  पहले
 काम  शुरू  कर  दिया  गया  ;  और

 कया  कुछ  योजनाओं  का  वित्तपोषण  विश्व  बंक  की  सहायता  से  किया  जा  रहा  है  और
 केवल  स्वीकृति  न  मिलने  के  कारण  काम  रूका  हुआ  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  1980,
 1981  और  1982  में  कोई  मामला  प्राप्त  नहीं  हुआ  ।  1  983,  1984,  1985  और  1986  में  क्रमशः

 एक  सौ  सत्ताईस  और  दो  मामले  प्राप्त  हुए

 किसी  मामले  में  आपत्तियां  नहीं  उठायी  केवल  अपेक्षित  आवश्यक  सूचना  मांगी
 गयी  थी  ।

 नौ  वन  1980  के  उपबन्धों  के  उल्लंघन  करने  की  वजह
 से  सभी  मामले  अस्वीकृत  किए  गए  थे  ।

 1984  में  प्राप्त  सभी  चार  मामले  वन  और  वन्यजीव  विभाग  के  पास  निपटान
 के  लिए  लम्बित  पड़े  राज्य  सरकार  द्वारा  अपेक्षित  सूचना  अस्तुत  न  किए  जाने  की  बजह  से  !

 का  एक  1984  के  बानवे  1985  के  सत्रह  मामले  और  1986  का  एक  बन्द
 समझ  जा  रहे  हैं  ।

 विभाग  को  प्रस्तावों  के  सम्बन्ध  में  प्राप्त  सभी  64  मामलों  में  प्रशासनिक  स्वीकृति  जारी
 कर  दी  गई  थी  ओर  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  25  1980  से  पहले  काम

 शुरू  कर  दिया  गया  था  ।

 जेसा  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  प्रस्तावों  में  निदिष्ट  कुछ  योजनाओं  को
 बिश्व  बैंक  सहायता  द्वारा  वित्त  पोषण  किए  जाने  का  प्रस्ताव  जिन  स्कीमों  में  वन  भूमि  शामिल  है
 उनको  सम्बन्धित  वन  भूमि  के  दिक्‍्परिवर्तन  के  लिए  वन  1980  के  अन्तरगंत
 भारत  सरकार  की  पृवव॑-अनुमति  लिए  बिना  कार्यान्यित  नहीं  किया  जा

 बच्छों  को  जेल  से  रिहा  करने  के  निदेश

 2819.  भ्री  असिताम  अक्ष्चम  :  क्‍या  कल्याण  ससत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  सभी  राज्य  सरकारों  को  अपनी  जेलों  से
 मानसिक  या  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  अथवा  खोये  हुए  और  परित्यक्त  बच्चों  जिन्हें  जैलों  में

 सुरक्षित  अभिरक्षा  में  रखा  गया  रिहा  करने  का  निदेश  दिया  है  ;

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  विभिन्न  जेलों  में  रखे  गए  ऐसे  शारीरिक  अथवा  मानसिक  रूप  से
 विकलांग  और  खोये  हुए  अथवा  परित्यक्त  बच्चों  का  कोई  सर्वेक्षण  किया  है

 गे  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्योरा  क्‍या  है  ;  और

 [)  उन्हें  अभ्यस्त  तस्करों  और  अन्य  असामाजिक  तस्वों  स ेअलग  रखने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाये  गए  हैं/उठाने  का  विचार

 ?

 जज

 अननन न ओनल 5
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 कल्याण  ससत्रालय  में  उपमस्त्री  गिरिघर  :  जी

 और  यद्यपि  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  फिर  भी  राज्य  सरकारों  से  यह
 कारी  भेजन ेके  लिए  कहा  गया  था  और  उनकी  रिपोर्टों  पर  आधारित  एक  विवरण  संलग्न

 सरकार  ने  जेल  से  बछ्चों  को  बाल  गहों  में  स्थानान्तरण  करने  हेतु  राज्य  सरकारों  से  कहा

 विवरण

 जेल  आंकड़े

 31-12-1985 5  की  स्थिति  के  अनुसार

 क्रम  सं०  राज्य/केन्द्र  शासित  जैलों  में  बच्चे
 प्रदेश  का  नाम

 का
 व

 का
 2  3

 1.  10  (30-6-1985  की  स्थिति

 आन्भ्र  प्रदेश  के

 2.  112.

 अप्षम

 3.  --

 बिहार

 4.  —

 गुजरात

 5.  7

 हरियाणा

 6.

 हिमाचल  प्रदेश

 7.  (जम्मू/श्रीनगर 7. (जम्मू/श्रीनगर )  13  (30-6-1985  की  स्थिति

 जम्मू  ओर  काश्मीर  के

 8.  —

 कर्नाटक

 9.  3

 केरल

 10.  5

 मध्य  प्रदेश
 —_—__-—n 777“ * __॒ख:/भभपएगझग।गखग गत



 $4

 .

 नागालैंड

 .

 उड़ीसा

 *
 पंजाब

 *

 राजस्थान

 .

 सिविकम

 .

 तमिलनाडु

 «

 त्रिपुरा
 -

 उत्तर  प्रदेश

 »

 पं०  बंगाल

 .
 अंडमान  और  निकोबार  द्वीव  समूह

 «

 अरुणाचल  प्रदेश

 «

 चण्डी गढ़
 .

 दादरा  और  नगर  हवेली

 6  1986
 i  रोक  न  “5:

 1

 2  (30-6-1985  की  स्थिति

 के

 16

 61

 58  (31-12-84  की  स्थिति
 के

 1  (30-6-1985  की  स्थिति

 के

 23  (30-6-1985  की  स्थिति
 के

 21  (30-6-1984  की  स्थिति
 के

 446  (30-6-1985 5  की  स्थिति
 के

 2

 2  3  की  स्थिति
 के  अनुसार )
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 1  2  ठ्र

 27.  न

 दिल्ली

 28.  —

 गोवा  दमन  तथा  दीव

 29.  कोई  जेल  नहीं
 लक्षद्वीप

 30.  7
 मिजोरम

 31.  त+

 पांडिचिरी

 गरीबी  फो  रेखा  से  मौथे  को  जनसंख्या

 2820.  भी  धर्मंच्वीर  सिंह  त्यागी  :  क्या  योजना  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  मौथे  जनसंख्या  के  आफ  दृष्डियाਂ  में
 प्रकाशित  इस  समाचार  की  ओर२  दिलाया  गया  है  कि  हाल  ही  में  दिल्ली  में  हुई  एक  विच्षार  नोष्ठौ  में
 विद्वानों  ने  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  जीवन  यापन  कर  रही  37  प्रतिशत  जनसंस्या  के  सरकारी  आंकड़ों
 की  सत्यता  को  चुनौती  दी  ओर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 योजना  सम्त्रालय  में  राज्य  मसत्री  सथा  छाछ्य  और  नागरिक  पूत्ति  म्श्त्रालय  में  राज्य  भसत्री

 ए०  के०  :

 प्रश्त  के  भाग  में  करने  का  अधिकारਂ  शीषंक  जिस  विचार  गोष्ठी  का  उल्लेख

 किया  गया  है  वह  सिटीजंस  फॉर  हिन्द  मजदूर  सभा  और  कुछ  अन्य  संगठनों  द्वारा  आयोजित

 की  गई  टाइम्स  ऑफ  इण्डिया  के  दिनांक  सभा  के  नई  दिल्‍ली  संस्करण  में  इस  संबंध
 में  इस  प्रकार  समाचार  छपा  था  ।

 आंकड़े  बताते  है  कि  केवल  37  प्रतिशत  जनसंदया  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  है|
 श्री  कंसल  द्वारा  किए  गए  अष्पयन  के  अनुसार  यह  संख्या  45  प्रतिशत

 भारतीय  सांख्यिकी  संस्थान  नई  दिल्‍ली  के  डा०  एस०  एम०  कंसस  के  में  गरीबी  और
 उपभोग  में  असमानता  पर  टिप्पणीਂ  विषयक  निबंध  में  यह  के  लिए  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  40.9
 प्रतिशत  गरीबी  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  है  न  कि  45  प्रतिशत  जैसा  कि  दिनांक  पर
 प्रतिशत  के  ऑफ  इंडियाਂ  के  समांचार  में  दिया  गया  जैसा  के  लिए  योजना  आयोग

 द्वारा  अखिल  भारतीय  गरीबी  का  अनुपात  37.4  प्रतिशत  होने  का  अनुमान  लभामा  गया  इन  दोनों

 अनुमानों
 में  अंतर  अपनाई  गई  काये  प्रणाली  में  भिन्‍नता  होने  के  कारण

 डरे
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 विदेज्ञों  से घन  राशि  प्राप्त  करने  वाले  संगठनों  पर  प्रतिबन्ध

 2821.  भी  पी०  मामग्याल  :  क्‍या  गह  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  विदेशों  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  36  संगठनों  को  दी  गई

 अनुमति  बापस  ले  ली  है  और  राजनीतिक  समझे  जाने  वाले  143  संगठनों  की  सूची  तैयार  कर  ली  है
 है  तथा  उन  पर  दिदेशों  से  घन  राशि  प्राप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  प्रतिबन्ध  लगाए  जाने  की  संभावना  है  ;
 आर

 यदि  तो  प्रत्येक  संगठन  द्वारा  प्राप्त  वित्तीय  सहायता  सहित  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 और  अनुमति  बापस  लिए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 आस्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  अरुण  :  27  संगठनों  को  केन्द्र

 सरकार  की  पूर्व  अनुमति  प्राप्त  करने  के लिए  कहा  गया  है  ;  किसी  विदेशी  अभिदान  को  प्राप्त  करने  से
 वजित  किया  गया  143  संगठनों  को  प्रकृति  राजनीतिक  पार्टी  न  होने  के  रूप
 में  विनिदिष्ट  किया  गया  है  और  इस  प्रकार  से  किसी  विदेशी  अभिदान  को  स्वीकार  करने  से  पहले  उन्हें
 केन्द्र  सरकार  की  पूर्व  अनुमति  प्राप्त  करनी  होती

 विवरण  |  में  27  संगठनों  के  नाम  और  उनके  द्वारा  1985  के  दौरान  प्राप्त  विदेशी

 अभिदान  की  राशियां  दी  गई  इन  संगठनों  को  जनहित  में  और  एफ०  सी०  आर०  ए०  के  उपबन्धों

 का  पालन  न  करने  के  लिए  विदेशी  अभिदान  को  प्राप्त  करने  के  लिए  निषेध/केन्द्र  सरकार  की  पूर्व
 अनुमति  प्राप्त  करने  के  निदेश  लिए  गए  विवरण  व  में  143  संगठनों  के  नाम  दिए  गए  हैं  जिन्हें
 अधिनियम  के  अन्तर्गत  प्रकृति  लेकिन  राजनंतिक  दल  नहीं  के  रूप  में  विनिर्दिष्ट  किया

 गया

 विवरण  |

 उन  संगठनों  के  नास  जिन्हें  पृ  अनुमति  प्राप्त  करने  को  कहा  गया/जिन्हें  विदेशी
 अभिवाय  प्राप्त  करते  के  लिए  सना  किया  गया

 संगठनों  के  1985  के  दौरान  रिपोर्ट  की  गई
 विदेशी  अभिदाय की  प्राप्ति

 पर ie  ति
 मा  ना  ्ाआआ  भा  न

 1.  एडवार्सिंग  दी  मिनिस्ट्रीज  आफ  गांसपेल  175.48  लाख  रुपए

 विजयवाड़ा

 2.  रोमन  केथोलिक  डायसेस  आफ  नागरकोयल  48.59  लाख  रुपए

 3.  पार्टनर  शिप  मिशट  चुरचादपुर  मणिपुर  60.12  लाख  रुपए

 4.  इण्डियन  बेपटिस्ट  बंगलौर  52.53  लाख  रुपए
 >+++  -  तप  +अडिितन जी  अन७  ५.  बे  िनभननाषाताण  ऑल रस  हल  वजन
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 इंडियन  एवेजेलिकल  चर्च  आफ  हैदराबाद

 चर्च  आफ  नाथ  चाइल्ड  केयर  नई  दिल्‍ली

 .  डायोसस  आफ  45,  विशप  वाराणसी

 डायोसस  आफ  तेजपुर

 दलतोगंज  कथोलिक  पालामाऊ

 रोमन  केथो  लिक  डायोसिस  आफ  एलूरू

 डायोसेस  आफ  त्रिचू  बिशप  हा  त्रिघूर

 ,  बाईबिल  सोसायटी  आफ  बंगलौर

 एक्सावियर  केलवानी  मण्डल
 अहमदाबाद  )

 कम्प्रीहैंसिव  रूरल  ओपरेशनस  सर्विसेज  सोसायटी
 हैदराबाद  प्रदेश  )

 भागणपुर  प्रेफेक्चर  भागलपुर

 »  सन्‍्धाल  मिशन  आफ  दी  नाथंन  दुमका

 8.  आनन्द  निकेतन  आश्रम  आनन्द  निकेतन  आश्रम
 पो०  अ०  रंगपुर

 .  कलकत्ता

 ).  क्रिश्ेयन  इन्स्टीच्यूट  फार  दी  स्टडी  आफ  रिलिजन

 एण्ड  बंगलौर

 »  सलेसियन्स  आफ  डान  शिलांग

 .  शान्ति  निकेतन  सोसियल  सबिस  सेंटर

 कुडडापाह
 भोपाल  टेकतीकल  एण्ड  वोकेशनल  द्रेनिम
 भोपाल

 क्रिश्वेयन  सोसियल  वेलफेयर

 कुड  डापाह +  कुड  डापाह

 लिखित  उत्तर

 3
 जज

 विदेशी  अभिदाय  प्राप्त  की

 कोई  सूचना  नहीं  मिली

 15.18  लाख  रुपए

 205.68  लाख  रुपए

 41.43  लाख  रुपए

 75.14  लाख  रुपए

 96.33  लाख  रुपए

 80.28  लाख  रुपए

 58.98  लाख  रुपए

 विदेशी  अभिदाय  प्राप्ती
 की  कोई  सूचना  नहीं  मिली

 112.69  लाख  रुपए

 56.03  लाख  रुपए

 विदेशी  अभिदाय  प्राप्ती
 की  कोई  सूचना  नहीं  मिली

 14.35  लाख  रुपए

 4.91  लाख  रुपए

 87.14  लाख  रुपए

 83.56  लाख  रुपए

 3.43  लाख  रुपए

 विदेशी  अभिवाय  प्राप्ति

 की  कोई  सूचना  नहीं  मिली
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 25.  रूरल  एक्शन  इन  डिस्टिक  कुड्डापाह  10.08  लाख

 26.  बेराकाह  क्रिश्वेयन  मिशन  त्रिरुचि  विदेशी  अभिदाय  प्राप्ति

 को  कोई  सूचना  नहीं  मिली

 27.  सिलोम  किश्वेयन  एण्ड  मिशन  प्रा०  लि०  त्रिरुचि

 विवरण  I]

 विदेशी  अभिदान  1975  की  घारा  5  (1)  के  अस्तर्गत

 अधिसूलित  किए  गए  राजमौतिक़  स्वरूप  राजनीतिक  पार्टी
 के  143  संगठनों  को  सूथी

 क्रम  संख्या  संगठन  का  नाम
 कम  प्ापपपाभ+है  हे  न  --

 1.  अखिल  भारतीय  किसान  फिरोजशाह  नई  दिल्ली  ।

 2.  आरतीय  खेत  मजदूर  नई  दिल्ली  ।

 3.  आल  दृण्डिया  ट्रेड  यूनियन  नई  दिल्‍ली  ।

 4.  अखिल  भारतीय  किसान  4  अशोक  नई  दिल्ली  ।

 5.  सेंटर  आफ  इण्डियन  ट्रेड  कलकत्ता  ।

 6.  भारतीय  मजदूर  नई  दिल्‍ली  ।

 7.  इंडियन  नेशनल  ट्रेड  यूनियन  कलकत्ता  ।

 8.  यूनाइटेड  ट्रेड  यूनियन  कलकत्ता  ।

 9.  नेशनल  फ्रंट  आफ  दृण्डियन  ट्रेड  कलकत्ता  ।

 आल  इण्डिया  फेडरेशन  आफ  यूनिवर्सिटी  एण्ड  कालेज  टीचसे  आरगेना  इजेशन  कलकत्ता  ।

 11.  आल  इण्डिया  एल०  आई०  सी०  एम्प्लाईज  फेड  बम्बई  ।

 12.  आल  इंडिया  बेक  एम्प्लाइज  दिल्‍ली  ।

 13.  आल  हृण्ड़िया  डिफेंसी  इम्पलाईअ  पू्ण  ।

 14  आल  इण्डिया  स्टेट  गवनंमेंट  इम्प्ल/इज  फैड  रेशन  हैदराबाद  ।

 15.  आल  इण्डिया  रेलबे  मेन  नई  दिल्ली  ।

 16.  दृण्डियन  रेखने  बक्से  फेड  नई  दिल्ली  ।

 17.  भाशतीय  रेसवे  मजदूर  संध  बम्बई  ।

 18.  आल  हृष्डिया  लोको  रनिग  स्टाफ  असम  ।

 19.  गवनेमेंट  इम्म्लाइज  नेशनल  नागपुर ।
 का  ——
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 क्रम  संख्या |  संबदनकाताम संगठन  का  नाम

 20.  आल  इण्डिया  फैडरेशन  आफ  एलेक्ट्रीसिटी  नागपुर  ।

 21.  नेशनल  फेंडरेशन  आफ  पोस्ट  एण्ड  टेलीग्राफ  इम्प्लाइज  एल०  मोजा  नई

 45.

 46.

 47.

 दिल्ली  ।

 ट्रेड  यूनियन  कोआडिनेशन  कलकत्ता  ।

 प्रोग्रसिफ  यूनियन  पश्चिम  बंगाल  ।

 केरल  ट्रेड  यूनियन  त्रिचूर  ।

 5.  स्वतन्त्रता  थोजिलाली  कालीकट  ।

 स्वतन्त्रता  थोजिलाली  कालीकट  ।

 लेबर  प्रोग्रेसफ  मद्रास  ।

 ,  अन्ना  थाजिर  मद्रास

 ,  स्टेट  सेंट्रल  लेबर  जम्मू  एण्ड  कश्मीर  ।

 सर्व  श्रमिक  संघ  बम्बई  ।

 ,  भारतीय  कामगार  बम्बई  ।

 ,  नेशनल  लेबर  को आडिनेशन  कलकत्ता  ।

 ,  यूनाइटेड  ट्रेड  यूनियन  कलकत्ता  ।

 ,  नेशनल  लेबर  अहमदाबाद  ।

 .  आल  इण्डिया  स्टुडेंट  नई  दिल्‍ली  ।

 ,  आल  इण्डिया  यूथ  दिल्ली  ।

 ,  स्टुडेंट  फेडरेशन  आफ  कलकत्ता  ।

 .  डेंमोक्रैटिक  यूथ  फीड  कलकत्ता  ।

 »  अखिल  भारतीय  विद्यार्थी  बम्बई  ।

 .  डेमोक्रेटिक  स्टुडेंट  कलकत्ता  ।

 .  कौमसोमल  कलकत्ता  |

 ,  लैब्यूशनरी  यूथ  आर्गेना  कलकत्ता  ।

 ,  प्रोग्रेसिफ  डेमोक्रेटिक  स्टूडेंट  हैदराबाद  ।

 4.  रेडिकल  स्टूडेंट  हैदराबाद  ।

 पंजाब  स्टुडेंट  यूनियन  ।

 आल  इण्डिया  सिख  स्टुडेंट  अमृतसर  ।

 केरल  स्टुडेंट  कोटायाम  एम०  मैनी
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 ७...  ला  ला  जाय  a ७-०  ०-  ce  जनममन+मन न  निया  अननमनन  के  नाना  ज«-क  लक  SR  3  a न  ere

 क्रम  संख्या  संगठन  का  नाम

 48.  केरल  स्टुडेंट  कोटायाम  एम०  जाजं

 49.

 50.

 51.  नेशनल  फैडरेशन  आफ  इण्डियन  नई  दिल्ली  ।

 5  2  ध

 53.

 54

 39
 न है

 पश्चिम  बंगाल  छात्र

 वल्डे  तमिल  यूथ  मद्रास  ।

 समाजवादी  महिला  महाराष्ट्र  ।

 निखिल  बंगा  महिला  कलकत्ता  ।

 इस्लामिक  स्टडी  श्रीनगर  ।

 अवामी  एक्सन  जम्मू  एण्ड  श्रीनगर  ।

 आल  जे०  एण्ड  के०  अवामी  मकबूल  महज  ।

 जें०  एण्ड  के  ०  पीपुल्स  श्रीनमर  ।

 58.  उज्जैनी  अशोम  राज्य  गोहाटी  ।

 ,  द्राइबल  फ्रन्‍्ट  अभगरतला  ।

 0.  कम्युनिस्ट  लीग  आफ  बड़ोदा  ।

 .  आल  इण्डिया  दिल्ली  ।

 तबलीग  नई  दिल्ली  ।

 ,  आल  इण्डिया  सर्व  सेवा  संध  वारधा  ।

 ,  लोकनीति  नई  दिल्‍ली  ।

 5,  सिटिजन  फार  नई  दिल्ली  ।

 ,  झारखण्ड  मुखी  मोर्चा  संधाल  बिहार  ।

 .  नाग  विदर्भा  आन्दोलन  नागपुर  ।

 महा  विदर्भा  संधर्ष  समिति  ।

 .  मराठवाड़ा  जनता  विकास  औरंगाबाद  ।

 ,  महाराष्ट्र  एकीकरण  बेलगांव  ।

 दी  कन्‍नंड  पजसा  बंगलौर  ।

 कन्नड  शेलवलिगरस  बंगलौर  ।

 73.  द्रविण  मद्रास  ।

 74.

 75.

 16.

 तमिलनाडु  टोअलर  प्रोग्रेसिव  पार्टी  मद्रास  ।

 कटटक  ।

 दलित  पैंथर  बम्बई  ।

 6  1986
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 गण  आंच

 क्रम  संख्या  संगठन  का  नाम

 77.  दलित  पैंथर  भवानी  पथ  पुने  ।

 78.  पीपल  यूनियन  फार  सिविल  लिवट्रीज  एण्ड  डेमोक्रेटिक  नई  दिल्ली  ।

 79.  आल  इण्डिया  इन्शोरेन्श  इम्फ्लाइज  कलकत्ता  ।.]

 80.  आल  इण्डिया  नेशनल  लाइफ  इम्पालाइज  फैड

 81.  नेशनल  फेडरेशन  आफ  इृण्डियन  नई  दिल्‍ली  ।

 82.  इन्स्टीज्यूट  आफ  इण्डियन  कलकत्ता  ।

 83.  नेशनल  फैडरेशन  आफ  पोस्ट  एण्ड  टेलीग्राफ  नई  दिल्‍ली  ।

 84.  हन्डियन  नेशनल  प्लन्टेशन  व्करस  असम  ।

 85.  आनन्द  कलकत्ता  ।

 86.  प्रोटिस्ट  यूनिवर्सल  नई

 87.  वलन्‍्टीयर  सोशल  सविस  इलाहाबाद  |

 88.  सेवा  धर्म  मिशन  वाराणसी  ।

 89.  एज्यूकेशन  रीलिफ  एंड  वेल्फेयर  सेक्टर  कलकत्ता  ।

 90.  आनन्द  मार्ग  यूगिवर्सल  रीलिफ  टीम  कलकत्ता  ।

 91.  यूनिवर्स ल  प्रोटिस्ट  स्टूडेस्टस  नई  दिल्ली  ।

 92.  जमाते  इस्लामी  हिन्द  दिल्‍ली  |

 93.  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक

 94.  शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबन्धक  अमृतसर  ।

 95.  दिल्ली  गुरुद्वारा  प्रबन्धक  दिल्ली  ।

 96.  दी  जें०  एण्ड  के०  इस्लामी  जमात  ए  तुल्फ
 ।

 97.  अन्जुमन  मसरत  ऊल  इस्लाम  श्रीनगर  ।

 98.  जम्भू  एण्ड  कश्मीर  मुस्लिम  एकफ  ट्रस्ट  श्रीनगर  ।

 99.  दी  जम्मू  एण्ड  कश्मीर  इस्लामिक  सकंल  ।

 100.  आल  इन्डिया  पीस  एंड  सोलिडरिटी  आग््रेना  नई  दिल्ली  ।

 101.  इन्डो  सोवियत  कल्बचरल  सोसाइटी  नई  दिल्ली  ।

 102.  आल  इंडिया  इण्डो-को  रियन  फ्रेण्शशिप  नई  दिल्‍ली  ।

 103.  आल  इण्डिया  इण्डो  जी०  डी०  आर०  फ्रण्डशिप  नई  दिल्‍ली  ।

 104.  इृण्डो  चंक  कल्चरल  सोसाइटी  नई  दिल्ली  ।

 105.  इण्डो  बल्गेरियन  फ्रैन्डशिप  नई  दिल्ली  ।
 शविकीशिलिकिक  __
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 क्रम  सख्या  संगठन  का  नाम
 कमकनमकाक

 इण्डिया  चायना  फ्रेन्डशिप  नई  दिल्‍ली  ।

 107.  आल  दृण्डिया  डा०  द्वारकानाथ  को  थिसं  कलकत्ता  ।

 108.  नेशनल  फैडरेशन  आफ  प्रोग्रेसिव  नई  दिल्ली  ।

 109.  आल  इण्डिया  एसोसिएशन  आफ  डेमोक्रेटिक  लायसे  नई  दिल्ली  ।

 110.  जनरल  यूनियन  आफ  पेल्सटाइन  स्टूडेन्टस  नई  दिल्ली  ।

 111.  मोरल-टी-आर्मामेंट  आर०  महाराष्ट्र  ।

 112.  राष्ट्र  सेवा  दल  पुणे  ।

 113.  अफगान  लिवरेशन  सेन्टर  एल०  नईਂ  दिल्‍ली  ।

 114.  इरानियन  स्टूडेन्टस  इस्लामिक  एसोसिएशन  एस०  अ।२०  ओर  यूनियन  आफ

 इरानियन  स्ट्डेन्टस  इस्लामिक  एसोसिएशन  एस०  आर०  बंगलौर  ।

 115.  इण्डियन  यूथ  कांग्रेस  नई

 116.  इण्डियन  यूथ  कांग्रेस  नई  दिल्ली  ।

 117.  नेशनल  स्टूडेंटस  यूनियन  आफ  इण्डिया  नई  दिल्‍ली  ।

 118.  नेशनल  स्टूडेंट  यूनियत  आफ  इण्डिया  नई  दिल्‍ली  ।

 119.  युवा  नई  दिल्‍ली  ।

 120.  युवा  नई  दिल्‍ली  ।

 121.  हैदराबाद  ।

 122.  स्टूडेंटस  इस्लामिक  यूनियन  आई०  हैदराबाद  ।

 123.  हलकया  तुल्या  पटना  ।

 124.  स्टूडेंटस  इस्लामिक  मोबमेंट  इन  इण्डिया  आई०  एम०  यू०  पी०  ।

 125.  जय  ग्रुदेव  एण्ड  द्रदर्शी  पार्टी  मथरा  ।

 126.  शिव

 127.  मास  बम्बई  ।

 128.  हुमन  राईस्ट  प्रोटेक्शन  त्रिवेन्द्रम  ।

 129.  अखिल  भारतीय  नेपाली  भाषा  पश्चिम  बंगाल  ।

 130.  जे०  एण्ड  के  ०  ।

 131.  जमात  जे०  एण्ड  के ०  ।

 132.  राष्ट्र  सेवी  का  समिति  वर्धा
 133.  विश्व  हिन्दू  परिषद  एच०
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 134.  रेब्यूल्यूशनरी  स्टूडेंटस  आरगेनाइजेशन  केरल  ।

 135.  हिन्द  मजदूर  वम्बई  ।

 युवा  लोक  नई  दिल्ली  ।

 137.  दल  खालसा

 138.  जमात  अहले  हादिस  और  आल  इण्डिया

 139.  जे०  एंड  के  ०,  श्रीनगर  ।

 140.  क्रिश्वेयन  एक्शन  ग्रूप  ए०  जी०ਂ  बिहार  ।

 141.  दीनो  तलिमी  लखनऊ  ।

 142.  लखनऊ  ।
 न  न  ~  गा

 हिम्दुस्तान  एयरोसाटिक्स  लासिक  में  दुर्घटना

 2822.  भी  मुरलीधर  माने  :  क्‍या  रक्षा  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  नासिक  में  हाल  ही  में  दुर्घटना  हुई  है  ;

 यदि  तो  क्‍या  यह  दुघंटना  प्राधिकारियों  की  लापरवाही  के  कारण  हुई  या  अधिकारियों

 की  गलती  से  ;  और

 भविष्य  में  इस  प्रकार  की  दुर्घटना  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कायंवाही  की  है

 अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  उरपादन  ओर  रक्षा  पूति  विभाग  में  राज्य  मन्जी  सुख  :  हां  ।

 यह  दुर्घटना  मृतक  कर्मचारी  द्वारा  सुरक्षा  के  नियमों  का  पालन  न  करने  के  कारण  हुई  ।

 हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  एक्टਂ  के  अन्तर्गत  सुरक्षा  के  सभी  आवश्यक

 कानला  +  ह

 नियमों  का  अनुपालन  कर  रहा  है  ।

 गोआ  में  केस्त्रीय  प्रशासनिक  स्थायाधिकरण  को  मई  बम्बई  पीठ  की  बंठकें

 2824.  भरी  शान्ताराम  नायक  :  कया  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 .

 क्या  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  की  बम्बई  में  स्थापित  की  गई  पीठ  गोआ  में

 पणजी  में  अपनी  बैठकें  करेगी  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तपा  पेंशन  मंत्रालय  में  उपसंत्री  बोरेस  सिह
 और  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  की  नई  वम्बई  न्यायपीठ  को

 क्षेत्रीय  अधिकारिता  गोआ  संघ

 राज्य  क्षेत्र  तक  पणजी  के  नया  आयोजित  करने  की

 हायेता  की  जांच  की  जा  रही
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 —  ——  जे  _  नाच  तन+  विज  2825. श्रौमती डी० के० MUTA: क्‍या रक्षा AEM यह बताने की कृपा करेंगे कि :  -  -

 रक्षा  सेनाओं  द्वारा  पहाड़ों  में  पेड़ों  का  काटा  जाना

 2825.  श्रीमती  डी०  के०  भंडारी  :  कया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पहाड़ों  में  रक्षा  सेनाओं  द्वारा  इंघन  के

 लिए  लकड़ी  की  अपनी  भारी  आवश्यकता  पहाड़ों  में  पेड़ों  को  काटकर  पूरी  की  जाती  है  जिसके
 हूप  पहाड़ों  में  पारिस्थतिकी  को  नुकसान  पहुंचाता  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  वनों  का  काटा  जाना  रोकने  के  लिए  इंधन  के  लिए
 कोयले  या  अन्य  उत्पाद  का  प्रयोग  करने  का  है  ?

 रक्षा  उत्पादन  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  रक्षा  सेनाओं  द्वारा
 इंधन  की  लकड़ी  के  लिए  अपनी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  पहाड़ों  में  पेड़ों  की  कटाई  नहीं
 फो  जाती  ।

 खाना  बनाने  के  लिए  कोयले  को  मुख्य  इंघन  के  रूप  में  पग्रहूण  कर  लिया  गया  है  और  रक्षा
 सेनाओं  द्वारा  इसका  उपयोग  किया  जा  रहा  कोयले  के  स्थान  पर  मिट्टी  के  तेल  और  गंस  का  भी

 प्रयोग  किया  जाता  है  ।

 योजना  आयोग  और  राज्य  सरकारों  के  बीच  विज्ञार  विमर्श

 2826.  भी  के०  वी०  शंकर  गौड़ा  :  क्‍या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  योजना  आयोग  ओर  राज्य  सरकारों  के  बीच  बेहतर  तालमेल
 पित  करने  के  लिए  नया  प्रयास  किया  है  ;

 यदि  तो  क्या  योजना  आयोग  के  चेयरमेन  और  सदस्यों  ने  राज्यों  का  दोरा  किया  और

 मुख्य  मन्त्रियों  स ेबातचीत  की  थी  और  उनके  कार्य-प्रभार  के  अन्तर्गत  आने  वाले  विषयों  से  सम्बन्धित
 कतिपय  मामलों  पर  चर्चा  की  थी  ;

 यदि  तो  क्‍या  उक्त  बातचीत  से  सातवीं  योजना  में  आरम्भ  किये  जाने  वाले  कार्यों  के

 मूल्यांकन  में  सहायता  मिलेगी  ;  और

 यदि  तो  योजना  आयोग  द्वारा  मौके  पर  किए  गए  अध्ययन  योजना  के  लक्ष्यों  को
 प्राप्त  करने  के  लिए  उठाए  जाने  वाले  अपेक्षित  सुधारात्मक  उपायों  के  निर्धारण  में  कहां  तक  सहायता
 मिली  ?

 पोजना  सम्तालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  खाश  और  नागरिक  पृत्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री

 ए०  के०  से  योजना  आयोग  ने  हाल  ही  में  योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष  के
 दिनांक  6  रखें  के  अ०  श०  पत्र  के  तहत  सभी  राज्यों/केन्द्र  शासित  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  को

 सलाह  दी  थी  कि  वे  क्षेत्रीय  आधार  पर  वर्गक्वित  राज्यों  के  मुखय  मन्त्रियों  तथा  योजना  आयोग  के  मध्य
 बैठकों  को  जारी  रखें  जिससे  राज्यों  आदि  के  साथ  वहत्‌-स्तर  योजना  के  पहलुओं  की  उनके  साथ  विचार

 बिमर्श  की  जांच  की  जा  सके  |  यह  सुझाव  दिया  गया  कि  इन  बेंठकों  में  फिलहाल  तीन  पक्षों  पर  विचार
 किया  जाना  है  कि  सारे  देश  की  आर्थिक  प्रगति

 में योजना-व्यवस्था किस प्रकार महत्वपूर्ण साधन के रूप में लाभप्रद हो सकती ये पक्ष निम्नलिखित हैं :-- योजना प्रक्रिया तथा पंचवर्षीय योजनाओं तथा वाधिक योजनाओं को तैयार करने अत पीजि *« न को राति ; 62
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 पाता  रत

 (2)  राज्यों  में  विकेन्द्रित  योजना  ;  तथा

 (3)  विद्युत  तथा  सड़क  जैसे  कुछ  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  के  रखरखाव  पर  व्यय  को
 मानिटर  करना  ।

 2.  राज़्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  स ेअनुरोध  किया  गया  था  कि  वे  योजना  से  सम्बन्धित  उक्त  तीनों

 पहलुओं  पर  अपने  विचारों  से  योजना  आयोग  को  अवगत  कराएं  ताकि  अलग-अलग  क्षेत्रों  में  समुचित
 स्थानों  पर  मुख्य  मन्त्रियों  के  साथ  प्रस्तावित  बैठकों  का  आयोजन  किया  जा  सके  ।

 3.  इसलिए  इन  बैठकों  का  उद्देश्य  योजना  के  कुछ  विशिष्ट  पहलुओं  पर  ध्यान  आक्षष्ट  करना
 ओर  लाभप्रद  विचार  विमर्श  करना  ये  बेठकें  सातवीं  योजना  की  मध्यावधि  समीक्षा  से  सम्बद्ध  नहीं

 ये  बैठकें  योजना  आयोग  द्वारा  किसी  भी  प्रकार  स्थानिक  अध्ययन  से  भी  सम्बद्ध  नहीं

 सें  सिचाई  परियोजनाओं  के  लिए  बन  भूमि  की

 2827.  भ्री  बी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984  से  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  सिंचाई  उद्देश्य  के  लिए  कितने  एकड़  वन  भूमि  को
 स्वीकृति  प्रदान  करने  का  अनुरोध  किया  था  ;

 उपर्युक्त  अवधि  के  दोरान  कितने  एकड़  वन  भूमि  दी  गई  थी  ;

 क्‍या  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  वन  भूमि  को  स्वोकृति  देने  भें  असाधारण  बिलम्ब  हुआ

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  ओर

 (४)  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  ऐसी  बन  भूमि  को  स्वीकृति  देने  में  विलम्ब  को  कम  करने

 के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मस्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्री  जियाउरंहमान  :  (१)
 553.81  एकड़  ।

 147.825  एकड़  ।

 से  (2).  राज्य  सरकारों  से  मांगी  गई  सूचना  न  मिलने  के  कारण  देरी  होती  राज्य
 सरकारों  को  व्यापक  मार्गंदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  जाते  हैं  ताकि  वे  सब  प्रकार  से  पूर्ण  प्रस्ताव  तेयार
 कर  सके  ।

 विकास  कार्यों  के  लिए  राज्यों  को  निधियां

 2828.  भी  उत्तमराब  पाटिल  :  क्‍या  योजना  भरत्री  यह  बताने  की  कृपा  क रंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  भग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  में  बिकास  कार्यों  क ेलिए
 पर्याप्त  घन  प्रदान  करती  है  ;

 यदि  तो  क्या  गत  तीम  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  इन  घनराशियों
 का  पूर्ण  उपयोग  किया  गया  है  ;  और  *

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 योजना  मग्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  लाख  और  मागरिक  पूर्ति  सम्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री

 ए०  के०  :  केन्द्र  सरकार  उन  राज्य  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  देती  है  जो
 है
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 शोधित  गाडगिल  फार्मूला  के  अनुसार  विभिन्‍न  राज्यों  को  आवंटित  सामान्‍य  केन्द्रीय  विदेशी

 सहायता  प्राप्त  परियो  जनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  तथा  जनजातीय  उप  योजनाओं  के  लिए  विशिष्ट

 केन्द्रीय  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  विशिष्ट  संघटक  पव॒॑तीय  क्षेत्र  विकास  कायेक्रम
 तथा  पश्चिमी  घाट  विक्रास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  शामिल  राज्यों  को  ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  के

 लिए  अलग  से  कोई  केन्द्रीय  सहायता  मुहैया  नहीं  की  जाती  है  ।

 गत  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  1983-84,  1984-85  तथा  1985-86  के  दोरान  विभिन्‍न
 राज्यों  को  जो  केन्द्रीय  सहायता  मुहैया  की  गई  थो  उसका  कुल  मिलाकर  राज्यों  द्वारा  उपयोग  किया
 गया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 20  सुत्री  कार्यक्रम  के  कार्यास्थयन  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  केखत्रीय  एजेंसी

 2829.  कुमारी  ममता  बनर्जो  :

 श्री  हुसंन  दलवाई  :

 क्या  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कायेक्रम  के  सम्बन्ध  में  विभिन्न  राज्य  सरकारों  के  कार्य॑निष्पादन  पर
 मिगरानी  रखने  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  एजेन्सी  है  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  सरकार  का  कार्य  निष्पादन  कया  रहा  है  ;
 यदि  तो  ऐसी  एजेन्सी  न  बनाने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 कया  सरकार  का  विचार  अब  एजेन्सी  बनाने  का  है  और  यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की
 प्रमुख  विशेषताएं  क्‍या  हैं  ?

 कार्यक्रम  कार्यास्वयन  मंत्री  ए०  बो०  ए०  गनी  ख्लान  :  राज्यों  द्वारा  20-
 सूत्री  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  का  प्रबोधन  करने  के  लिए  कायेक्रम  कार्यान्वयन  मन्त्रालय  में
 कार्यक्रम  प्रयोधन  प्रभाग  मौजूद

 वर्ष  1985-86  के  दोरान  राज्यों  का  समग्र  क्रम  दर्शान  वाला  विवरण  संलग्न
 और  प्रश्म  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 वर्ष  1985-86  के  दौराम  राज्यों  का  समग्र  क्रम  दर्शाने  बाला  विवरण

 राज्य  1985-86

 पंजाब  1

 राजस्थान
 उत्तर  प्रदेश

 तमिल  नाड  4

 गुजरात  5

 हरियाणा  5



 राज्य
 महाराष्ट्र  ५

 हिमाचल  प्रदेश  8

 सिक्‍कम  8

 आंध्र  प्रदेश  ।0

 त्रिपुरा

 कर्नाटक
 मध्य  प्रदेश  ।]

 मणीपुर

 उड़ीसा

 बिहार  ॥6

 मेघालय

 पश्चिम  बंगाल

 केरल
 नागालैंड  20

 जम्मू  और  कश्मीर

 सा
 22

 बिहार के  लिए  राशन  में  मिलने  बाली  खाद्य  वस्तुएं

 2830.  भी  राम  बहावुर सिह  :  क्या  खाज  ओर  मागरिक  पूर्ति  ससत्री यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  उचित  मूल्य  की  दुकानों  के  माध्यम से  बेची  जाने  बाली  वस्तुएं

 बिहार  को  आबंटित करती  है  ;

 यदि  तो  वर्ष  1984  और  1985  के  दोरान  विभिन्‍न  वस्तुओं  का  कितना  कोटा

 टित  किया  गया  ;

 क्‍या  बिहार  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  आबंटित  कोटे  का  केवल  50  प्रतिशत  ही
 उठाती  रही  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?

 योजना  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  क्षाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री

 ए०  के०  :  जी  हां  ।

 उक  विवरण  संगग्न  जिसमें  बिहार  के  बारे  में  1984  तथा  1985  के  बर्षों के  दोरान

 खाद्य  तेलों  तथा  मिट्टी के  तेल  के  आबंटन  तथा  उसकी  उठाई  गई  मात्रा  का
 ब्योरा  दर्शाया

 गया  है  ।
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 और  बिहार  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  राज्य  में  गेहूं  तथा  चावल  की  अच्छी

 फसल  होने  तथा  साथ  ही  व्यापारियों  द्वारा  पड़ौसी  राज्यों  से  इन  वस्तुओं  का  आयात  करने  से  इन

 वस्तुओं  की  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तर्गत  उठाई  जाने  बाली  मात्रा  पर  प्रभाव  पड़ा

 विवरण

 वर्ष  1984  और  1985  के  दोरान  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तगंत

 बिहार  सरकार  को  आवंटित  की  गई  आवश्यक  बस्तुएं

 हजार  मी०  टन

 क्र०  सं०  वस्तु  आबंटਂ  उठाई  गई  मात्रा

 1984  1985.  1984...  1985

 1...  गेहूं  864.0  864.0  270.0  235.3

 2...  चावल  222.0  237.0  83.7  27.7

 3.  लेवी  चीनी  _384.04  404.24  354.01  379.30

 4...  खाद्य  तेल  19.1  11.7  6.7  5.0

 5...  मिट्टी का  तेल  298.2  320.7  296.3  325.0

 डिब्रगढ़  में  भारतीय  शाह  मिगम  के  चावलों  का  खराब  होना

 2831.  भरी  बलबंत  सिह  रामूवालिया  :  कया  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  डिब्रूगढ़  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  भारी  मात्रा  में  चावल
 खराब  हो  गया  है  ओर  वह  मानव  उपयोग  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  तथ्य  क्या  हैं  ;  और

 इसके  लिए  जिम्मेदार  व्यक्तिसयों  के  विरुद्ध  क्या  का्यंवाही  की  गई  है  ?

 योजना  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री
 ए०  के०  :  से  जी  नहीं  ।  पंजाब से  प्राप्त  हुए  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के
 माध्यम  से  जारी  करने  के  लिए  अनुपयुक्त  300  मीटरी  टन  घटिया  चावल  को  टेंडर  इन्क्वायरी  के
 जरिए  भारतीय  खाद्य  डिब्रगढ़  द्वारा  बेचा  जा  रहा  पंजाब  से  इस  प्रकार  के  घटिया  स्टाक  का
 प्रेषण  करने  के  कारणों  की  जांच  की  जा  रही  हे  । ह्‌

 विलली  में  स्टाम्प  पेपरों  की  कमो

 2832.  भरी  डाल  खन्प्र  जन  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दो  और  पांच  रुपये  मूल्य  के  स्टाम्प  पेपर  दिल्‍ली  में  बिल्कुल  उपलब्ध  नहीं  हैं  ;
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ;  और
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 स्टाम्प  पेपरों  की  कमी  कब  तक  दूर  कर  दी  जाएगी  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  सथा  गृह  संजालय  में  राज्य  मम्त्री
 पी०  :  से  2  रु०  मूल्य  के  स्टाम्प  पेपर  अब  उपलब्ध  5  र०  मूल्य  के

 स्टाम्प  पेपर  की  आपूर्ति  जल्दी  ही  शुरू  हो  जाएगी  ।

 भभिनुवाद  ]

 आदिवासी  बच्चों  को  उनकी  मात-भावा  में  शिक्षा  देगा

 2833.  भ्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  आदिवासी  बच्चों  को  आदिवासियों  की
 बोली/भाषा  में  ही  प्राथमिक  शिक्षा  उपलब्ध  कराने  की  सलाह  दी  है  ;

 क्या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  यह  व्यवस्था  आरम्भ  कर  दी  है  ;

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  ;  और

 भनुसूचित  जनजातियों  के  बच्चों  को  उनकी  मातृ-भाषा  में  प्राथमिक  शिक्षा  उपलब्ध
 कराने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 कल्याण  सन्त्रालय  में  उपसम्त्री  गिरिधर  :  हां  ।

 और  आन्ध्र  मध्य
 पश्चिम  अरुणाचल  प्रदेश  के  राज्यों  और  केन्द्र  शासित

 प्रदेशों  न ेआदिवासी  बोली  में  शिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  कुछ  सुविधाएं  प्रदान  की  हुई  हैं  ।

 केन्द्रीय  भारतीय  भाषा  मैसूर  और  राष्ट्रीय  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण
 नई  दिल्‍ली  भी  आदियासी  बोली  में  पुस्तक  और  पादय  सामग्री  तैयार  करने  में  सहायता  कर  रहे

 दूसरे  अनेक  उपायों  के  ब्यौरे  भाषाई  अल्पसंख्यक  आयुक्त  की  रिपोर्टों  में  दिए  हुए  नई  शिक्षा
 नीति  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  प्राथमिक  स्तर  पर  आदिवासी  भाषाओं  में  पाठ्यक्रम  का  विकास
 करने  ओर  पाठ्य  सामग्री  तैयार  करने  तथा  बाद  में  क्षेत्रीय  भाषा  में  तैयार  करने  की  आवश्यकता  पर  बल

 दिया  गया  है  ।

 में  चिड़ियाघर  में  सुधारਂ

 2834.  श्री  आर०  एस०  माने  :  क्या  प्रधात  सरत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  राष्ट्रीय  चिड़ियाधर  में  सुधार  लाने  हेतु  कया  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ;

 चिड़ियाधर  में  निर्माण  और  रख-रखाव  का  कार्य  किन  एजेंसियों  द्वारा  किया  जाता  है
 इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  है  ;

 दिल्‍ली  में  चिड़ियाघर  में  बेहतर  कार्य  प्रणाली  लाने  हेतु  क्या  कदम  उ  ठाने  का  विचार  है  ;
 तर

 पशुओं  के  विभिन्‍न  बाड़ों  के  रख-रखाव  ओर  विस्तार  कार्य  में  सुधार  लाने  हेतु  कितनी

 धनराशि  आवंटित  की  गई  है  ?

 ...  पर्यावरण  और  बन  मत्त्रालय  में  राज्य  मन्त्र  जियाउरंहमान  ४  राष्ट्रीय
 प्राणी  दिल्ली  के  सुधार  हेतु  निम्नलिखित  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।
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 (1)  खाइयों की  सफाई  सहित  बेहतर  सफाई  हेतु

 (2)  बाड़ों का  पुनः  अभिकल्पन  ।

 (3)  नये  बाड़ों  का  निर्माण  ।

 (4)  जानवरों  के  साथ  छेड़छाड़  करने  की  घटनाओं  को  रोकने  और  आम  जनता  को
 शिक्षित  करने  के  लिए  अवेतनिक  वार्डन  नियक्त  करना  ।

 (5)  दर्शकों  हेतु  चिड़िया  घर  की  मार्गंदर्शी  पुस्तिका  और  मानचित्र  तैयार  करना  ।

 (6)  पशु  चिकित्सा  व्यवस्था  में  सुधार  ।

 (7)  वृक्षारोपण  में  वृद्धि  ।

 (8)  देश  के  भीतर  और  बाहर  दोनों  से  जानवरों  को  प्राप्त  करना  और  उनका
 प्रदान  करना  ।

 चिड़ियाघर  के  निर्माण  और  रख-रखाव  का  काय॑  केन्द्रीय  लोफ  निर्माण  विभाग  के
 करण के  माध्यम  से  किया  जाता

 (1)  काये  में  बेहतर  दक्षता  लाने  के  लिए  कार्यालय  और  कार्यालय  के  बाहर  दोनों  में
 कार्य  का  पुनगंठन  और  पुनः  आवंटन  तथा  परयंवेक्षक  स्टाफ  का  अधिक  विन्द्रीकरण  ।

 (2)  कर्मचारियों  को  प्रेरित  किया  जा  रहा  है  और  प्रशिक्षण  प्रारम्भ  कर  दिया  गया
 (3)  उनके  खिलाफ  अनुशासनात्मक  कायंवाही  जो  अपनी  ड्यूटी  ठीक  ढंग  से  नहीं  करते

 और  सेवा  आचार  नियमावली  का  उल्लंघन  करते  हैं  ।

 कर्मचारियों  के लिए  अधिक  सुविधाओं  का  प्रावधान  ।

 चालू  वित्तीय  व  के  दोरान  चिड़ियाघर में  पूंजीगत  निर्माण  कार्यों  के  लिए  30  लाख  र०

 का  आवंटन  किया  गया  है  ।

 पर्यावरण  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  के  लिए  महाराष्ट्र  को

 2835.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  पर्यावरण  सम्बन्धी  कुछ  योजना  विचारा्  और  सातवीं  योजना

 अवधि  में  शामिल  करने  के  लिए  भेजे  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है

 उस  पर  अब  तक  क्या  कार्यबाही  आरम्भ  की  गई  हैं  ;

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  राज्य  में  पर्यावरण  सम्बन्धी  कायंत्रमों  के  प्रभावी

 कार्यान्वयन  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  को  घन  उपलब्ध  कराने  का  है  |  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  भम्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  जियाउरंहमान  हां  ।

 महाराष्ट्र सरकार से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :-- एक तकनीकी कक्ष की स्थापना हेतु 68



 15  1908  लिखित  उत्तर
 न  7  --८-'  ---+

 (2)  एक  चलती-फिरती  प्रयोगशाला  की  खरीद  के  लिए  सहायता  ।

 (3)  महाबलेश्वर-पंचगनी  क्षेत्र  में  पारि-विकास  कायंक्रम  के  लिए  सहायता  ।

 राज्य  पर्यावरण  विभाग  में  एक  तकनीकी  कक्ष  की  स्थापना  हेतु  सहायता  सम्बन्धी  प्रस्ताव
 फ़्ो  मंज्री  दे  दी  गई

 और  राज्य  विभाग  में  एक  तकनीकी  कक्ष  की  स्थापना  हेतु  केन्द्र  सरकार  ने  उत्प्रेरक
 सहायता  प्रदान  की  संसाधनों  की  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्रीय  विभाग  राज्य  सरकार  को
 भी  किसी  प्रकार  की  अतिरिक्त  निधियां  मुहैया  करने  की  स्थिति  में  नहीं  होगा  ।  राज्य  सरकार
 पर्यावरणीय  कार्यक्रम  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  के  लिए  उनके  पास  पहले  से  ही  उपलब्ध  निध्िियों  को
 उपयोग  में  ला  सकती  है  ।

 आविवासियों  को  उनके  मूल  स्थान  से  हटाया  जाता

 2836.  श्री  विजय  एस०  पाठिल  :  क्‍या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  देश  के  विभिन्न  भागों  में  पिछड़े  क्षेत्रों  में  आदिवासियों  को  उनके  मूल
 सिवास-स्थान  से  हटाये  जाने  पर  उनमें  व्याप्त  रोष  की  जानकारी  है  ;

 यदि  तो  उसके  लिए  विशेषकर  बिहार  में  कौत  से  तथ्य  जिम्मेदार  और

 सरकार  का  आदिवासियों  को  हटाये  जाने  की  समस्या  का  क्या  व्यावहारिक  हल  निकालने
 का  विभार

 कल्याण  मरभालय  में  उपभस्त्नी  गिरिधर  :  और  हां  ।  देश  के
 विभिन्‍न  भागों  जिनमें  बिहार  भी  शामिल  विस्थापित  आदिवासियों  में  व्याप्त  असंतोष  के  मुख्य
 कारण  हैं--विकास  परियोजनाओं  के  लिए  आदिवासियों  की  भूमि  अधिग्रहण  उनके  पुनर्वास  के

 लिए  अपर्याप्त  प्रतिपूर्ति  की  कम  धनराशि  देना  और  समय  पर  धनराशि  का  भुगतान  न  करना  ।

 भारत  सरकार  के  लोक  उद्यम  ब्यूरो  ने  मुख्य  परियोजनाओं  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण
 करने  और  जिनमें  आदिवासी  भी  शामिल  पुनर्वास  के  लिए  विस्तृत  दिशा-निर्देश  पहले
 ही  जारी  कर  दिए  इन  दिशा-निर्देशों  में  एक  समिति  बनाने  की  व्यवस्था  जो  विभिन्‍न  बैकल्पिक

 उपलब्ध  स्थानों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  स्थल-चयन  का  निर्णय  करेगी  ।  दिशा-निर्देशों  में  विस्थापितों  को

 जिनमें  आदिवासी  भी  शामिल  उचित  समय  के  अन्दर  प्रतिपूर्ति  की  राशि  का  भुगतान  करने  के  लिए
 अनुदेश  भी  दिए  गए  जिन  व्यक्तियों  की  भूमि  अधिग्रहण  कर  ली  गई  उनके  आथिक  भर
 जिक  विकास  के  लिए  भी  इन  दिशा-निदशों  में  व्यवस्था  आदिवासियों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए
 दिशा-निर्देशों  में  व्यवस्था  आदिवासियों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  दिशा-निर्देशों  में  यह  व्यवस्था  की
 गई  है  कि  भूमि  अधिग्रहण  किए  जाने  के  कारण  बेदखल  किए  आदिवासियों  के  लिए  पुनर्वास  योजनाएं
 कल्याण  मन्त्रालय  ओर  पर्यावरण  तथा  वन  मन्त्रालय  के  परामश्श  से  तैयार  की  जायेंगी  ।

 राज्य  सरकारों  को  पहले  ही  पत्र  लिखा  गया  है  कि  वे  मुख्य  परियोजनाओं  के  कारण  विस्थापित
 आदिवासियों  के  लिए  दिशा-निर्देशों  के  अनुसार  पुनर्वास  योजनायें  बनायें  ।

 °
 सभी  पूर्वोशर  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  को  बंठक

 2837.  भी  कमलमाथ  :  क्‍या  गृह  सम्ज्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल ही
 में  सभी  पूर्वोत्तर  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  की एक  बैठक  हुई  थी  ;  और
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 यदि  तो  बातचीत  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 गृह  सम्म्रो  बूटा  :  दिनांक  29-7-1986  को  शिलांग  में  उत्तर-पूर्वी
 वद  तत्वाधीन  में  उत्त  र-पूर्व  के  मुख्यमन्त्रियों  की  बैठक  हुई  ।

 1985-86  की  योजनावधि  के  दौरान  हुई  प्रगति  की  समीक्षा  की  गई  और  145  करोड़

 रुपए  के  परिव्यय  से  उत्तर  पूर्वी  परिषद  की  वाषिक  योजना  अनुमोदित  की  उत्त  रपूर्थी  परिषद  को

 सुदृढ़  करने  के  कई  उपायों  पर  भी  विचार-विमर्श  किया  गया  ।  3  करोड़  रुपए  तक  की  उत्त  र-पूर्वी
 षद  की  योजनाओं  के  प्रशासनिक  अनुमोदन/व्यय  स्वीकृति  के  लिए  उत्तर-पूर्वी  परिषद  के  सचिव  को  बढ़ी
 हुई  शक्तियां  प्रदल  किया  जाना  इस  सम्बन्ध  में  हाल  में  किया  गया  एक  महत्वपूर्ण  उपाय  ऐसी

 योजनाएं  जिनके  लागत  प्राक्कलन  जो  3  करोड़  रुपए  से  अधिक  न  की  तकनीकी  स्वीकृति  देने  के
 लिए  उत्त  र-पूर्वी  परिषद  के  क्षेत्रीय  सलाहकारों  को  भी  समान  शक्तियां  दी  गई

 संयुक्त  अपर  सचियों  ओर  सथलिवों  का  कार्यावधि  के
 बाद  भी  पदों  पर  बने  रहना

 2838.  ञओऔरी  रामधन  :  कया  प्रधान  सम्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  सरकार  में  ऐसा  कोई  अधिकारी  अपनी  सामान्य  कार्यावधि  समाप्त  होने  के
 बाद  भी  संयुक्त  अपर  सचिव  ओर  सचिव  के  पद  पर  काम  कर  रहा  है  ;

 यदि  तो  ऐसे  अधिकारियों  की  सेवा-वार  कितनी  और

 कार्यावधि  की  शर्तों  को  समान  रूप  से  लागू  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  तथा  मह  मम्त्रालय  में  राज्य
 मंत्री  पी०  चिवस्थ  :  संयुक्त  सचिवों  तथा  अपर  सचिवों  के  मामले  में  कार्यावधि  के  आधार
 पर  नियुक्तियां  की  जाती  ऐसे  3  संयुक्त  सचिव  हैं  जो  अपनी  सामान्य  का्यविधि  समा  प्तिके  पश्चात्‌
 भी  कार्य  कर  रहे  सचिवों  के लिए  कोई  कार्यावधि  नहीं  होती  ।

 ओर  संयुक्त  सचिव  स्तर  के  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  3  अधिकारी  ।  उनकी

 कार्यावधि  को  लोकहित  में  बढ़ाया  गया  है  ।

 उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  प्रक्षपणास्त्र  परीक्षण  रेंज  की  स्थापना

 2839.  भी  एच०७०  एम०

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :

 भरी  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :

 कया  रक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उड़ीसा  में  बालियापाल  में  राष्ट्रीय  प्रक्षेपणास्त्र  परीक्षण  रेंज  की  स्थापना

 को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  है  ;

 यदि  तो  इस  परियोजना  के  अन्तगंत  कितनी  भूमि  ली  जा  रही  है  ;

 इस  परियोजना  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण  करने  के  कारण  कितने  भू-मालिकों  ओर

 किसानों  के  विस्थापित  होने  की  सम्भावना  है  ;  और
 ह

 बिस्थापित  व्यक्तियों  के  की  योजनाओं का  ब्योरा  कया  है

 ?



 =  लिखित  उत्तर
 मुख्य रूप से उड़ीसा के बालासोर जिले में  सुवर्ण  नदी के  अमल  नमक  नमक  क नव  नविशि  की

 रक्षा  अनुसन्धान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  अरुण  :  हां  ।

 मुख्य  रूप  से  उड़ीसा  के  बालासोर  जिले  में  सुवर्ण  रेखा  नदी  के  दक्षिण  में  हुस्वमसकारा  नाला
 तक  फैले  68  वर्ग  कि०मी०  भूमि  पर  रेंज  सुविधा  मुहैया  कराने  का  प्रस्ताव  इसके  अलावा  सुवर्णघा
 नदी  के  उत्तर  पूर्व  में  लगभग  34  वर्ग  कि०  मी०  भूमि  को  सुरक्षित  जोन  के  रूप  में  रखना  होगा  ।  इसके
 अतिरिक्त  डाउन  रेंज  ट्रेनिंग  एवं  अन्य  सुविधाओं  के  लिए  कई  स्थानों  पर  भूमि  के  कुछ  छोटे-छोटे  पाकेटों
 की  आवश्यकता  होगी  ।  समुद्री  तट  की  भूमि  के  कुछ  उन  क्षेत्रों  को  लेने  का  भी  प्रस्ताव  है  जिन्हें  वास्तव
 में  समुद्र  स ेथनाया  गया  भूमि  एवं  अन्य  परिसम्पतियों  को  अधिग्र  हीत  करने  पर  इसके  लिए  पर्याप्ल

 मुआवजा  दिया

 अनुमान  है  कि  इससे  54  गांवों  क ेलगभग  इसके  लोगों  के  लगभग  6500  परिवार
 विस्थापित  हो  जायेंगे  जिन्हें  अन्य  स्थानों  पर  फ़िर  से  बसाना  होगा  ।  सुरक्षित  जोन  में  खेती  करने  और

 समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  लिए  अनुमति  दी  लेकिन  इसके  लिए  कुछ  नियमों  का  पालन  करना

 होगा  ।

 विस्थापित  परिवारों  को  रेंज  स्थल  के  नजदीक  स्थापित  किए  जाने  वाले  आदर्श  गांवों  में
 बसाने  का  प्रस्ताव  जहां  पानी  की  पर्याप्त  स्ट्रीट  लाइट  आदि  जैसी  मूल-सुविधाएं
 प्रदान  की  इन  आदर्श  गांवों  के  लिए  डिस्पेंस  पशु-जिकित्सा  सामुदायिक  केन्द्र

 प्रशिक्षण  संस्थान  आदि  जैत्ती  अन्य  आधारभूत  सुविधाएं  भी  प्रदान  की  इसके
 अतिरिक्त  इस  क्षेत्र  में  औद्योगिक  एवं  अन्य  परियोजना  की  कई  योजनाएं  स्थापित  की  जाएंगी  जिसमें

 ब्रत्येक  विस्थापित  परिवार  के  एक  सदस्य  को  रोजगार  का  अवसर  दिया

 केस्लीय  प्रशासलिक  स्यायाधिक  रणों  द्वारा  निपटाए  गए  सामले

 2840.  भी  वी०  तुलसीराम  :  क्या  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय
 निक  न्यायाधिकरणों  की  प्रत्येक  खण्ड  पीठ  द्वारा  30  उपमग्जी  को  गत  छः  महीनों  के  दौरान  कितने
 मामले  निपटाए  गए  और  उनमें  स ेअलग-अलग  कितने  मामले  कमंचा  रियों  और  कितने  मामले  सरकार
 के  पक्ष  में  गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  उपमग्जी  बीरेत  सिह  :  अपेक्षित

 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 कमंचारियों  अथवा  सरकार के  पक्ष  में  हुए  निर्णयों  से  सम्बन्धित  अपेक्षित  सूचना  उपलब्ध  नहीं
 है  क्योंकि  ऐसे  आंकड़े  अधिकरण  अथवा  सरकार  दोनों  में  से  किसी  के  द्वारा  भी  नहीं  रखे  जाते  ।

 विवरण

 क्रम  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  की  अवधि  मिपटाए  गए  माससों
 सं०  न्‍्यायपीठ  का  ना  की  संख्या

 2  3  4

 नई  दिल्ली  स्थित  प्रधान  न्यायपीठ  588

 तक

 7



 लिखित  उत्तर  6  1986

 1  2  धि  3  4

 2.  मद्रास  न्‍्यायपीठ  727

 3.  कलकत्ता  न्‍्यायपीठ  448

 4.  नई  बम्बई  न्यायपीठ  76

 5.  इलाहाबाद  न्यायपीठ  115

 6,  चण्डीगढ़  न्यायपीठ  3-3-1986  से  209
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 7.  बंगलौर  न्यायपीठ  16

 8.  गुवाहाटी  न्‍्यायपीठ  38

 कुल  2217
 5-5]  ठल८फसफक्‍फकफफफफ  फ8फसफफफसफ-क्‍क-इस्‍ ++लनलञननन--नक्‍नक्‍क्‍नकन्‍झन्‍कक्‍न्‍न्‍न्‍कलननझक>बबधनौ-ौ--...3उ[््३₹ल्‍२०"

 टिप्पणी  1.  बंगलोर  ओर  गुवाहाटी  न्‍्यायपीठों  की  स्थापना  3-3-1986  से  की  गई

 टिप्पणी  2.  जोधपुर  और  पटना  स्थित  न्यायपीठों
 की  स्थापना  30-6-1986  को  ही  की  गई  है  ।

 पूर्वी  क्षेत्र  में  इलेक्ट्रालिक  यूलिट

 2841.  श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजना  के  दोरान  पूर्वी  क्षेत्र  में  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्तगंत  विभिन्‍न  इलेक्ट्रानिक
 उद्योगों  की  स्थापना  सम्बन्धी  प्रस्ताव  क्‍या  है  ;

 सातवीं  योजना  के  दोर।न  पूर्वी  क्षेत्र  में  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  का  विकास  करने  सम्बन्धी
 कौन-कौन  से  प्रस्ताव  और

 उक्त  भाग  और  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालण  तथा  सहासागर  परमाण  इलेक्ट्रानिकी  ओर
 अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्‍त्री  शिवराज  बी०  :  से  सरकार  हमारे  देश  के
 सभी  भागों  में  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  की  स्थापना  को  प्रोत्साहन  देती  इस  उद्देश्य  से  तैयार  की  गई
 सरकार  की  नीतियों  के  अन्तगगंत  उद्यमकर्ताओं  के  अआवेदन-पत्रों  पर  सरकार  द्वारा  अनुकूल  और  उपर्युक्त
 रूप  से  विचार  किया  जाता  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  भी  विभिन्‍न  राज्यों  को  अपने-अपने  क्षीत्रों  में

 इलेक्ट्रानिक  उद्योग  स्थापित  करने  के  बारे  में  परामर्श  देता  ह ैऔर  उनका  मार्गंदशंन  करता  है  ।  पूर्वी  क्षेत्र
 में  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  के  विकास  के  लिए  सरकार  ने  अनेक  संवर्धनात्मक  उपाय  किए  इनमें

 लिखित  शामिल  हैं  :

 (i)  इलेक्ट्रानिक्स  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  आई०  नामक
 सरकार  का  एक  सावंजनिक  क्षेत्र  का  उपक्रम  मेघालय  सरकार  को  टेन्टालम  संघारित्र
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 के  विनिर्माण  के  लिए  एक  संयंत्र  स्थापित  करने  के  बारे  में  सहायता
 प्रदान  कर  रहा  है

 (४)  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  के  अन्तगंत  आने  वाले  राष्ट्रीय  स ूचना-विज्ञान  केन्द्र
 ने  भुवनेश्बर  में  पहले  ही  एक  क्षेत्रीय  केन्द्र  स्थापित  कर  लिया  बहां  एक

 सुपर  कम्प्यूटर  प्रतिष्ठापित  किया  जा  रहा  है  ।  पूर्वी  क्षेत्र  के  राज्यों  की  राजधानियों
 में

 कम्प्यूटर  प्राणालियां  भी  स्थापित  की  एन०  आई०  सी०  द्वारा  जिला
 स्‍तर  की  सूचना  प्रणाली  का  विकास  करने  की  भी  अभिकल्पना  की  जा  रही  है  ;

 (iii)  इम्फाल  में  एक  इलेक्ट्रानिकी  डिजाइन  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  स्थापित  करने  की
 योजना  बनाई  जा  रही  जिसके  लिए  सरकार  द्वारा  धनराशि  प्रदान  की  जाएगी  ।

 (५)  परियोजना  के  अन्तगंत  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  स्थित  विद्यालयों  को
 ४

 कम्प्यूटर  उपलब्ध  कराए  गए  जिसके  पूर्वी  क्षेत्र  भी  शामिल  हैं  ;

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  ने  आम  उपभोक्ता  इलेक्ट्रॉनिकी  उत्पादों  की  सर्वि्तिग  तथा
 उनके  अनुरक्षण  के  लिए  ओद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  में  सेवा  तकनी  शियन  कायेक्रम

 शुरू  करने  की  योजना  के  बारे  में  पहल  की  इस  योजना  के  अन्तर्गत  पूर्वी  तथा

 पूर्वोत्तर  क्षेत्रों  में  स्थित  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थान  भी  शामिल

 (५)  इस  क्षेत्र  में  स्थित  विभिन्‍न  इकाइयों  को  इलेक्ट्रानिक  वस्तुओं  के  विनिर्माण  के  लिए
 आशय-पत्र/औद्योगिक  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  ;

 इस  क्षेत्र  की  कुछ  दूरदर्शन  विनिर्माणकारी  इकाइयां  ई०टी०  एण्ड  टी०  की
 प्रौद्योगिकी  ब्रांड  योजना  के  अन्तगगंत  शामिल  है  ;

 (viii)  इलेक्ट्रॉनिक  उत्पादों  के  परीक्षण  तथा  अंशांकन  की  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 कलकत्ता  में  एक  इलेक्ट्रानिकी  क्षेत्रीय  परीक्षण  प्रयोगशाला  स्थापित  की  गई  है  ।

 राण्यों  में  सीमा  सुरक्षा  बल  ओर  केग्ड्रीय  रिजय  पुलिस  बल  के
 कर्मियों  की  मृत्यु  पर  मुआवजा

 2842.  भी  मूल  चरद  डागा  :  क्‍या  गृह  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सीमाओं  तथा  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  सिविल  दयूटी
 पर  अपने  कतंग्यों  का  निवंहन  करते  हुए  सीमा  सुरक्षा  बल  और  केन्द्रीय  रिजव  पुलिस  बल  के  वर्ष  बार

 कितने  कर्मी  मारे  गए  ;  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  मुआवजे  के  रूप  में  वषंवार  कुल  कितनी  राशि  दी  गई  ?

 आसम्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  अरण  :  ओर  विवरण  संलग्न
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 विवरण

 1984.  1985  1986

 राज्यों  और  संघ  राज्य  सी०  सु०  बल  10 1  4  86
 क्षेत्रों में  अपने  कंव्यों  के०  रि०्पु०  50  20  24  (2-8-86
 का  निवंहन  करते  हुए
 मारे  गए  कार्मिकों  की
 संख्या

 मृतकों  के  परिवारों  सी०  सु०  बल  Fo  6,92,500  Fo  10,000  रु०  80,000
 को  अनुग्रहपूर्वक  की  के०  रि०  पु०  बल  रु०  12,53,000  २०  3,49,000  *०  7,93,000
 गई  अदायमगी  की  कुल
 राशि

 टिप्पणी  :  मृतकों  के  निकट  सम्बन्धी  को  परिवार  पेंशन  में  राहत  मृत्यु  एवं  सेवा  निवृत्ति
 ग्रेच्युटी  और  केन्द्रीय  सरकारी  करमंचारी  योजना  के  अन्तगंत  बीमे  की  जो
 वर्तमान  नियमानुसार  स्वीकार्य  है  भी  दी  जाती  उन्हें  सीमा  सुरक्षा  बल  के  बारे  में

 रु०  150  से  रु०  200  की  मासिक  वित्तीय  सहायता  भी  दी  जा  रही  है  और  केन्द्रीय
 रिजवे  पुलिस  बल  के  बारे  में  रु०  250  से  Go  400  संगठन  द्वारा  चलाई  जा  रही
 कल्याण  योजना  से  दिए  जाते  हैं  ।

 गृह  मस्त्रालय  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारी

 2843.  भी  के०  डी०  सुल्तानपुरी  :  क्‍या  गृह  भन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गृह  मंत्रालय  में  कुल  कितने  कमंचारी  हैं  तथा  उनमें  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजातियों  के  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 3  1986  को  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित
 कितने  पद  रिक्त  पड़े  और

 इन  बकाया  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  क्‍या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 गृह  सम्त्रीं  बूटा  :  से  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कमंचारियों  के  श्रेणीवार  ब्यौरों  के
 साथ  गृह  मंत्रालय  सचिवालय  में  कार्य रत  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  निम्न  प्रकार

 कर्मचारियों  की  अनुसूचित  जातियां  अनुसूचित  जनजातियां
 कुल  संख्या  |

 समूह  118  8  5

 समूह  532  69  9

 समूह  657  80  14

 समूह  398  128  18
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 वर्तमान  अनुदेशों  के अधीन  सेवाओं  और  पदों  पर  खुली  प्रतियोगिताओं  द्वारा  सीधी  भर्ती  और
 पदोन्नति  में  अनुमूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  की  प्रतिशतता  क्रमशः
 15%  और  7-1/2%6  गृह  मन्श्रालय  में  समूह  तथा  पर  नियुक्तियां  संघ  लोक
 सेवा  आयोग  और  कर्मचारी  चयन  क्वायोग  द्वारा  आयोजित  खुली  प्रतियोगिता  परीक्षाओं/सीमित  विभागीय
 प्रतियोगिता  परीक्षाओं  द्वारा  की  जाती  समूह  के  वरिष्ठ  स्तर  के  पद  सामान्यतः  अखिल
 भारतीय  ओर  केन्द्रीय  सेवाओं  से  प्रतिनियुक्ति  द्वारा  भरे  जाते  समूह  तथा  में  कुल  पद  भी

 प्रतिनियुक्ति  द्वारा  भरे  जाते  प्रतिनियुक्ति  द्वारा  भरे  जाने  वाले  पदों  में  कोई  आरक्षण  नहीं  होता  है  ।

 समूह  में  नियुक्तियां  रोजगार  कार्यालयों  से  सीधी  भर्ती  तथा  प्रदोन्‍नति  द्वारा  की  जाती  है  और

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षणों  का  प्रतिशत  क्रमशः  6-2/3  प्रतिशत
 तथा  7-1/2  प्रतिशत  है  जबकि  भर्ती  के  लिए  15  प्रतिशत  और  पदोन्नति  के  लिए  आरक्षण

 7-1/2  प्रतिशत  निर्धारित  प्रतिशतता  के  अनुसार  सेवाओं  और  पदों  में  अनुसूचित  जातियों  और

 सूचित  जनजातियों  के  प्रतिनिधित्व  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सम्बन्धित  नियुक्ति  प्राधिकारी  सीधी
 भर्ती  और  पदोन्नति  के  लिए  प्रत्येक  सेवा/पदों  की  श्रेणी  क ेअलग-अलग  रोस्टर  रखते  यदि  आरक्षित
 रिक्तियों  के  लिए  अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित  जनजातियों  के  उपयुक्त  उम्मीदवार  उपलब्ध  न  हों  तो

 ऐसी  रिक्तियों  को  अनारक्षित  कर  दिया  जाता  है  और  तीन  भनुवर्ती  भर्ती  वर्षों  तक  आगे  से  जाया  जाता

 है  तथा  आगे  लाई  गई  सबसे  पुरानी  रिक्तयों  को  पहले  भरा  जाता  डै  और  यवि  आवश्यक  हो  तो  बालू
 रिक्तियों  को  आगे  ले  जाया  जाता  है  ताकि  रिक्तियों  को  व्ययगत  होने  से  रोका  जा  सके  ।  अनुसूचित
 जातियों  से  अनुसूचित  जनजातियों  और  इसके  विपरीत  रिक्तियों  को  आगे  ले  जाए  जाने  के  तीसरे  वर्ष

 में  आपस  में  बदलने  के  लिए  भी  आगे  व्यवस्था  है  ।  अनुसूचित,जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के

 वारों  के  मामले  में  आयु  की  छूट  के  अतिरिक्त  जहां  भर्ती  नियमों  में  ऐसी  व्यवस्था  है  वहां

 अनुभव  आदि  के  स्तर  में  छूट  दी  जाती

 अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जनजाति  आपुक्षत  के  कार्यालय  और

 अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जनजाति  आयोग  का  बिलय

 2844.  भी  अनावि  चरण  दास  :

 क्री  यद्ाबंत  राव  गड़ाक्ष  पाटिल  :

 क्या  कल्याण  सम्त्री  यह  बताने  फी  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  आयोग  और

 सूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  विशेष  अधिकारी  के  कार्यालयों  का  विसय  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  ओर

 आवश्यक  विधान  कब  तक  लाया  जायेगा  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  गिरिधर  :  से  इस  मामले  में  कोई

 अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 सरकारी  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  करने  के  लिए  योजना

 2845.  भी  टो  ०  बशीर  :  क्‍या  खाद  ओर  नागरिक  पूर्ति  भ्रल्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  देश  में  प्रभावी  आधार-भूत  ढांचे  तेयार  करने
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 तथा  सरकारी  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  करने  के  लिए  सरकार  की  कोई  योजना है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 वर्ष  के  दौरान  इसके  लिए  राज्यवार  कितना  आबंटन  किया  गया  है
 ?

 योजना  सम्त्रासय  में  राज्य  मम्त्री  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री

 ए०  के०  :  से  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  पर्याप्त

 ढांचा  सुविधाएं  विकसित  करने  हेतु  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  उत्तर  पूर्वी  राज्यों  तथा  संघ

 राज्य  हिमाचल  जम्मू  एवं  कश्मीर  तथा  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  को

 उनके  राज्य  नागरिक  आपूर्ति  यदि  कोई  को  अंश-पूंजी  अंशदान  के  रूप  में  तथा  गोदामों  के

 निर्माण  हेतु  आर्थिक  सहायता  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  एक  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना
 इस  योजना  के  अन्तगंत  अन्य  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  नहीं  आते  हैं  ।

 चालू  वित्तीय  वर्ष  1986-87  के  लिए  इस  योजना  के  अन्तगंत  आने  वाले  राज्यों/संघ  राज्य
 क्षेत्रों  को  वित्तीय  सहायता  देने  हेतु  यद्यपि  35  लाख  रुपये  का  परिव्यय  मुहैया  किया  गया  तथापि
 किसी  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  को अलग  से  निधियों  का  आबंटन  नहीं  किया  गया  है  ।

 नेपाली  माया  को  आठवीं  अनुसूची  में  सम्मिलित  करना

 2846.  भरी  आनस्द  पाठक  :  क्‍या  गृह  सनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  के  पश्चिम  और  स्थानों

 रहने वाले नेपाली नागरिकों के विभिन्‍न संगठनों ने नेपाली भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सरकार को पुनः अभ्यःबेदन दिया है ; यदि तो सरकार का स्थिति की समीक्षा करने तथा लोगों की लम्बे समय से चली आ रही इस मांग को पूरा करने का प्रस्ताव और यदि तो कब तक और यदि तो इसके क्‍या कारण हैं ? गह मन्त्री बूटा से नेपाली तथा अन्य भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांगें अकसर प्राप्त होती रही । सरकार का विचार है कि मांग से उत्पन्न अन्य संभावित प्रभावों और प्रतिक्रियाओं पर विचार करना होगा | सभी भाषाएं चाहे वे आठवीं अनुसूची में शामिल हैं अथवा की सांस्कृतिक और साहित्यिक परम्पराओं को विकसित करने के लिए सरकार प्रयास करती पूर्वी क्षेत्र में परमाण बिजलो संयंत्र 2847. भ्रीमती किशोरी सिंह : क्या प्रधान सन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कया सरकार पूर्वी क्षेत्र में बिजली उत्पादन प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है ; यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और यदि तो इसके क्‍या कारण हैं ? विज्ञान ओर प्रौद्योगिको मम्त्रालय तथा महासागर परमाणु ऊर्जा इलक्ट्रामिको और अम्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्‍्त्रो शिवराज बी० से परमाणु ऊर्जा विभाग 76
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 द्वारा  पूर्वी  विद्युत  क्षेत्र  के  लिए  गठित  स्थल  चयन  समिति  की  रिपोर्ट  सरकार  के  विचाराधीन

 राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  में  सरकार  हारा  नामनिद  शित  निदेशक

 2848.  भरी  बम्पत  क्या  खाद्य  और  मागरिक  धृति  मग्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 न्ज

 क्या  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  के  निवेशकों  का  सरकार  द्वारा  नाम  निर्देशन  किया
 जाता  है  ;

 वर्ष  1976  से  आज  तक  नाम  निर्देशित  निदेशकों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्‍या  किसी  निदेशक  ने  किसी  समय  संघ  के  कार्यकरण  में  किसी  अनियमितता  की  ओर

 ध्यान  दिलाया  ;

 क्‍या  एक  सरकारी  अधिकारी  इससंघ  का  प्रबन्ध  निदेशक  और

 वर्ष  1976  से  इस  संघ  में  ऐसे  कितने  अधिकारियों  ने  कार्य  किया  है  ?

 योजना  मम्प्ालंय  में  राज्य  मन्‍्त्री  तथा  खाह्  ओर  नागरिक  पृर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  मश्त्री
 के०  :  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  की  उपविधियों  के  अनुसार  इसके  निदेशक

 मण्डल  के  40  निदेशकों  में  से  केवल  3  निदेशक  सरकार  द्वारा  नामित  किए  जाते  हैं  ।

 सूची  संलग्न  विवरण  |  में  दी  गई  है  ।

 सरकारी  निदेशकों  द्वारा  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  के  कार्य  में
 लाने  के  बारे  में  समय-समय  पर  सुझाव  दिए  जाते  रहे  हैं  जैसे  क्रय  और  विक्रय  सम्बन्धी  प्रक्रिया  को

 सुप्रवाही  बनाया  जाए  ;  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संध  द्वारा  काये  निष्पादन  की  नियमित  पुननरीक्षा
 कर्मचारियों  के  विरुद्ध  अनियमितताओं  की  तेजी  से  जांच  की  जाए  और  काफी  समय  से  बकाया

 धनराशियों  को  शीघ्र  बसूली  की

 सूची  संलग्न  विवरण  11  में  दी  गई
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 निकीमीनिकिकिक  अमर  एणणाणणाणाणााएएणणणण््रणनणणणणणणणनननणनएणणाणाए

 जिन  सरकारी  अधिकारियों  ने  1979  से  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  के  प्रबन्ध
 निदेशक  के  रूप  में  कार्य  किया  उनके  सम्बन्ध  में  विवरण

 ऋ्०  सं०  अधिकारी का  नाम  मौजूदा विभाग  में  पदनाम

 1.  श्री  डी०  एस०  वर्मा  अतिरिक्त

 सहकारी
 उत्तर  प्रदेश

 2.  भी  के०  एस०  मैथ्यू
 सहकारिता  विभाग

 3.  श्री  एम०  जी०  अलीअसगर  उप  मुख्य
 नागरिक  पूर्ति  विभाग

 4.  श्री  ए०  के०  मुखर्जी  आई०  ए०  बिहार  संवर्ग

 5.  श्री  आर०  पी०  श्रीवास्तव  अतिरिक्त

 सहकारी
 उत्तर  प्रदेश

 6.  श्री  ए०  के०  अग्रवाल  संयुक्त
 इस्पात
 भारत  सरकार

 मिजोश्म  समझोता

 2849.  प्रो०  मधु  दण्डवते  :

 डशा०  सुधोर  राय  :

 क्या  गृह  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  29  1986  के  सण्डे  आब्जर्वर  और  सण्डे  मेल  में  प्रकाशित
 श्री  लालडेंगा  के  साक्षात्कारों

 की
 ओर  आकर्षित  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  मिजोरम  की  स्वायत्तता  तथा  चोन  और  अन्य  पड़ोसी  देशों  के  साथ

 अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  के  बारे  में  साक्षात्कारों  में  व्यक्त  किए  गए  विचार  मिजोरम  समझोता  के  अनुरूप

 गृह  सन्‍्त्री  बृटा  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 मिजोरम  से  संबंधित  समझौता  ज्ञापन  जिस  पर  30  1986  को  हस्ताक्षर  हुए  थे

 लाखड़ेंगा  द्वारा  दिए  गए  इंटरव्यू  के  प्रकाशन  के  से  मिजोरम  को  राज्य  का  दर्जा  मिजोरम

 ओर  सीमा  व्यापार  के  लिए  अनुच्छेद  के  प्रकार  के  उपबन्ध  के  बारे  में  सही  स्थिति  मालूम  होती ह
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 खाछ  तेल  के  आयात  पर  व्यय

 2850.  ओ  बीरेन्च्र  तिहू  :  क्या  ल्ाद्य  ओर  नागरिक  पूुि  मसम्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 कि  वर्ष  1986-87  के  दोरान  खाद्य  तेल  के  आयात  पर  कितना  खं  होने  की  संभावना  है  ?

 योजना  मन्त्रासय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूति  मन्त्रालय  में  राम्य  भस्त्री

 ए०  के०  :  किसी  वर्ष  विशेष  में  आयात  की  जाने  वाली  खाद्य  तेलों  की  देशीय  तेलों  की
 खाद्य  तेलों  की  सम्भावित  विदेशी  मुद्रा  की  उपलभ्यता  तथा  अन्य  सम्बन्धित  बातों  पर

 निर्भर  करती  अतः  तेल  वर्ष  1986-87  के  दोरान  खाद्य  तेल  के  भायात  पर

 होने  वाले  सम्भावित  व्यय  का  अभी  से  आकलन  सम्मव  नहीं  हे  ।

 हे

 भूतपृ्व  संनिकों  के  पुनर्वास  सम्बन्धी  नीति

 2851.  श्री  नरसिह  सूर्यवंशी  :  क्या  रक्षा  मसत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  भूतपूर्व  सैनिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  एक  दोमुखी  नीति  अपनाने  का  निर्णय
 किया  है  जैसाकि  हाल  ही  में  प्रधान  मन्त्री  महोदय  ने  घोषणा  की  थी  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  है  !

 रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मम्त्रो  अरुण  और

 हाल  ही  में  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  भूतपूर्व  सेनिकों  के  पुतर्वास  से  सम्बन्धित  समस्याओं  को  देखने  के  लिए
 रक्षा  मन्त्रालय  में  नया  श्िवीजन  रथाथ्ित  करने  के  बारे  में  घोषणा  दी  इसका  उद्देश्य  भूतपूर्थ
 सैनिकों  के  सन्‍्तोषजनक  पुनर्वास  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  के  प्रयासों  को  तेज  करना  और
 जिन  विभिन्‍न  मामलों  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  कारंबाई  करनी  होती  है  उनके  लिए  राज्य  सरकारों से
 कहना है  |  वेतनिक  रोजगार  भी  और  अपना  ही  रोजगार  स्थापित  करने  की  सम्भावनाओं  का  पता
 लगाया  जाएगा  ।

 मत  +करंचारी  के  परिवार  के  आश्ितों  को  अनुकम्पा-भाधार
 पर  रोजगार  प्रदान  करना

 2852.  श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दीक  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कोई  योजना  बनाई  जिसके  अन्‍्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंच्नारियों
 के  प्रत्येक  परिवार  को  जीविकोपार्जंन  करने  वाले  कमंचारी  की  मृत्यु  हो  जाने  पर  अनुकम्पा-आधार  पर

 रोजगार  प्रदान  करने  की  व्यवस्था  थी  ;

 यदि  तो  मृत  कमंचारी  के  परिवार  के  उन  आश्चितों  जिन  पर  कमंचारी  को  मृत्यु  के
 पश्चात्‌  परिवार  पूर्णतः  आश्रित  हो  जाता  अनुकम्पा-आधार  पर  रोजगार  प्रदान  करना  अनिवारय  बनाने
 का  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  सरकार  का  शोक-संतप्त  परिवार  की  किस  प्रकार  मदद  करने  का  विचार

 क्‍या  कोई  अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  कि  मृत  कर्मंबारी को  देय  सभी  धन  राशियों  का

 अमुक  निर्धारित  समय  के  भीतर  भुगतान/निपटारा  कर  दिया  जाये  जिससे  कि  शोक-संतप्त  परिवार  को

 कोई  असुविधा  अथवा  परेश  नी  का  सामना  न  करना  पढ़ें  ;  और

 (४)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  उपमसन्त्रो  बोरेन  सिंह
 भारत  सरकार  के  अधीन  पहले  ही  एक  योजना  विद्यमान  है  जिसके  अन्तगंत  ऐसे  किसी  सरकारी

 जिसकी  कार्य  करते  हुए  ही  मृत्यु  हो  जाती  है  और  जिसके  परिवार  में  अन्य  कोई  रोजगार  प्राप्त
 सदस्य  न  होने  के  कारण  तत्काल  सहायता  की  आवश्यकता  के  पुत्र/पुत्री/निकट  सम्बन्धी  को  समृह

 अथवा  के  पदों  में  रोजगार  प्रदान  करने  की  व्यवस्था  है|

 ओर  दिवंगत  कर्मचारी  जहां  कार्य  करता  था  उस  विभाग  द्वारा  उसके  परिवार  में  से
 अपेक्षित  अहंता  रखने  वाले  किसी  एक  एक  सदस्थ  को  नियुक्त  करने  के  प्रयास  अनिवायंतः

 किए  जाते  हैं  बशतें  कि  मामले  को  उपयुक्त  निदेशों  के  अनुसार  यह  प्रसुविधा  दिए  जाने  के  लिए

 युक्त  समक्षा  ऐसे  परिवार  के  एक  से  अधिक  सदस्यों  को  अनुकम्पा  के  आधार  पर  नियुक्त  करने
 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  न  ही  अनुकम्पा  के  आधार  पर  नियुक्ति  को  अनिवाय  बनाना  आवश्यक  महसूस
 किया  गया  है  ।

 और  (6).  15-2-1979  को  ऐसे  निदेश  जारी  कर  दिए  गए  थे  जिनमें  परिवार  पेंशन

 और  मृत्यु  एवं  सेवानिब्‌त्ति  उपदान  के  लिए  प्राधिक्षत  करने  की  प्रक्रिया  को  सरल  बना  दिया  गया  है  ।

 भविष्य  निधि  सहित  सेवानिवृत्ति  प्रसुविधाओं  के  भुगतान  में  होने  वाने  वाले  बिलम्ब  से  बचने  के  लिए
 30-9-1982  को  और  आगे  निदेश  जारी  कर  दिए  भए  हैं  जिनमें  ऐसे  मामलों  के  निपटान  पर  कड़ी
 निगरानी  रखने  के  उद्देश्य  से एक  सूचना  प्रणाली  की  व्यवस्था  की  गई  है  तथा  पेंशन  के  विभिन्‍न  दावों  का
 तत्काल  निपटान  सुनिश्चित  करने  के  लिए  यथावश्यक  उपचारी  का  रंवाई  किए  जाने  की  व्यवस्था  कर  दी

 गई  तथापि  जहां  भविष्य  निधि  की  जमा  राशि  के  भुगतान  में  कोई  प्रशासनिक  विलंब  हो  जाता  है  तो
 ऐसे  मामले  में  जिस  महीने  में  यह  भुगतान  किया  जाता  है  उससे  पहले  महीने  तक  का  ब्याज  अनुज्ञेय  होता

 मृत्यु  एवं  सेवानिवृत्ति  उपदान  के  मामले  में  यदि  उसका  भूगतान  प्रशासनिक  बिलम्ब  के  कारण

 निवृत्ति/मृत्यु  की  तारीख  से  तीन  महीने  के  भीतर  नहीं  किया  जाता  है  तो  देय  राशि  पर  ब्याज  अनुशेय
 हो  जाता

 एभअर  इंडिया  के  विभातों  पर  रेडियोधर्मो  का  प्र  भाव

 2853.  श्री  मोहम्मद  महफूज  अली  खां  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रूस  से  भा  रहे  एअर  इंडिया  के  विमानों  में  चेरनोबिल  के  संयंत्र  में  किसी
 गेस  के  कारण  हुई  दुषंटना  से  पैदा  हुई  रेडियोधर्मी  के  प्रभाव  का  पता  चला  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कारंवाई  की

 बिज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मन्त्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इलक्ट्रातिको  और
 अंतरिक्ष  बिभागों  में  राज्य  मस्त्री  शिवराज  बो०  :  हां  ।

 चेरनोबिल  बिजलीवर  में  हुई  दुषंटना  से  निकली  रेडियोधामिता  का  पता  पहली  बार
 2  1986  को  मास्कों  से  आने  वाले  एक  वायुयान  को  चला  उसके  बाद  इसका  पता
 बम्बई  तथा  टोकियो-बम्बई  के  बीच  उड़ने  वाले  वायुयानों  को  भी  रेडियोधमिता  का  स्तर  इतना
 कस  था  कि  उससे  बचाव  के  लिए  कोई  विशेष  उपाय  करने  की  आवश्यकता  नहीं
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 कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  की  समोक्षा

 2854.  श्री  के  ०एन०  क्‍या  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क रेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1985-86  5-86  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  कार्यक्रम  के  कार्याम्वयन  की
 समीक्षा  की  गई  और

 यदि  तो  किन  राज्यों  का  कार्यनिष्पादत  सनन्‍्तोषजनक  पाया  गया  और  किन  राज्यों
 ने  इस  कार्यक्रम  को  1984-85  की  तुलना  में  बेहतर  ढंग  से  कार्यान्वित  किया  ?

 कार्यक्रस  कार्यान्वयन  मरत्री  ए०  थी०  ए०  गनो  खान  :  हां  ।

 जिन  राज्यों  में  वर्ष  1985-26  5-४6  में  समग्र  निष्पादन  90  प्रतिशत  लक्ष्य  प्राप्ति  से अधिक
 पाया  गया  उनके  नाम  उत्तर
 हिमाचल  प्रदेश  और  सिक्‍कम  हैं  |  जिन  राज्यों  का  कार्य  निष्पादन  1984-85  5  के  मुकाबसे  1985-86
 में  बेहतर  उनके  नाम  उत्तर  मध्य

 पश्चिमी  बंगाल  और  नागालेंड

 ]

 टाइटेनियम  कारखाने  की  स्थापना

 2855.  श्री  एन०  डनिस  :  क्‍या  रक्षा  मस्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  तमिलनाड  में  कन्याकुमारी  जिले  के  मानवलाकुरिचरी  स्थान  पर

 नियम  कारखाना  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  अनुसंधान  और  जिकात  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  अरुण  से  रक्षा
 अनुसंधान  तथा  विकास  संगठन  ने  टाइटेनियम  धातु  का  बड़े  पैमाने  पर  उत्पादन  क  रने  के  लिए प्राद्योगिकी
 का  विकास  किया  इस  प्रोद्य।गिकी  प्रदर्शन  प्लांट  की  क्षमता  100  टन  प्रति  वर्ष  इस  समय  रक्षा
 अनुसंधान  तथा  विकास  संगठन  इस  प्रौद्योगिकी  पर  आधारित  उत्पादन  उद्योग  की  स्थापना के  बारे  में
 सम्भावनाओं  का  लगा  रहा  इस  सम्बन्ध  से  किसी  उचित  स्थान  या  किसी  उपयुक्त  एजेन्सी  के

 बारे
 में  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 मध्य  प्रदेश  को  चावल  और  गेहूं  का  आबंटम

 2856.  कुमारी  पुष्पा  देवी  :  क्या  क्लाद्य  नागरिक  पूर्ति  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 वर्ष  1985-86  में  मध्य  प्रदेश  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तगंत  उचित  मूल्य

 दुकानों  के  माध्यम  से  राज्य  में  वितरण  के  लिए  केन्द्रीय  पूल  से  चावल  और  गेहूं  की  कितनी  मात्रा  दी

 गई  ;

 उस  वर्ष  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  किन-किन  आवश्यक  वस्तुओं  की  मांग  की  गई  ;
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 क्‍या  यह  सच
 है  किः

 उस  राज्य  को  सप्नाई  की  गई  चावल  और  गेहूं  की  मात्रा  उस  राज्य

 की  वास्तविक  आवश्यकता  से  कम  है  ;  और

 यदि  तो  उनके  मन्‍्त्रालय  वर्ष  1986-87  में  मध्य  प्रदेश को  इन  बस्तुओं  के
 आवंटन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए

 गये  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  खाद्य  और  नःगरिक  पू्ति  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  ए०
 के०  से  मध्य  प्रदेश  के  मामले  में  वर्ष  1985-86  के  लिए  सार्वजनिक  विवरण

 हेतु  चवल  और  गेहूं  की  उनके  आवंटन  और  उठान  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  जाता है  :--

 मीटरी  टन

 सांग  आवंटन  उठान

 चावल  375.0  268.0  210.2

 गेहूं  295.0  415.0  220.9

 मध्य  प्रदेश  को  वर्ष  1986-87  से  के  दौरान  तथा  पिछले  वर्ष  तदनुरूपी
 अवधि  के  दौरान  साबंजनिक  विवरण  प्रणाली  के  लिए  चावल  और  गेहूं  क ेकिए  गए  आवंटनों  का  ब्यौरा
 नीचे  दिया  जाता

 मीटरी  टन

 1986-87  1985-86

 चावल  100.0  72.0

 200.0  100.0

 सानसूम  सम्बन्धी  भविष्यवाणी

 2857,  भी  सप्येख्र  नारायण  सिंह  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  अमरीका  द्वारा  समुद्र  विज्ञान  सम्बन्धी  तथा  अन्य  आंकड़ों की  मांग  किये  जाने  पर
 भारत-अमरीकी  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  के  माध्यम  से  आरम्भ  किये  जाने  वाली  मानसून  सम्बन्धी
 भविष्यदाणी  कार्यक्रम  रुक  गया  है  ;

 पदि  तो  बाधाओं  को  दर  करने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ;  और

 मानसून  सम्बन्धी  भविष्थवाणी  कार्यक्रम  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तवः  मद्रातागर  परमाणु  इलक्ट्र[निको ओर
 अस्तरिक्ष  जिसागों  में  र/ज्य  पन्प्री  शिवराज  यो  :  और

 अमरीका  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  अभिक्रम  अन्तगंत  मानसून  अनुसंघान  पर  आपश्ी  हित  के  बेज्ञानिक

 अम्वेषणों  का  कार्य  प्रगति  पर  कई  भारतीय  और  अमरीकी  वैज्ञानिक  इस  दिशा  मे  संयुक्त  रूप से
 कार्ये  करने  के  लिए  एक-दूसरे  से  मिलते  रहे  ह  ।

 मानमून  पूर्वानुमान  के
 अनेक

 पड़लुओं  जैस  आंकड़ों  के  बस्तुपरक  विश्लेषण  के  लिए
 टर  कार्य  मानपून  द्षेत्रीय  माडल  का  परीक्षण  ग्लोबीय  म।डलो  के  भोरिंकी
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 पूर्वानुमान  पर  वनस्पति  आच्छादित  भूमि  का  मानसून की  सक्रिय  की/अंतराल  अवधियों
 में  निहित  इत्यादि  पर  अनुसंघान  कार्य  किया  जा  रहा  हू  ।

 खासी  पहाड़ियों  में  म्रेनियम  छी  खोज

 2858.  श्री  जो०  जी०  स्वेल  :  क्‍या  प्रदान  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 कया  मेघालय  की  खासी  पहाड़ियों  में  पहले  ग्रेड  के  यूरेनियम  की  खोज  की  गई  है  ;

 किस  क्षेत्र  में  यूरेनियम  पाया  गया  और

 क्या  गांव  वासियों  को  कहीं  अन्यत्र  जाने  को  कहा  गया  है  क्‍योंकि  जब  यू  रेनियम  को  खान
 से  खोदकर  निकाला  जाता  है  तो  वह  प्राकृतिक  अवस्था  में  भी  रेडियोधघर्मी  होता  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  तथा  महासागर  परम,णु  इलक्ट्रानिको
 ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  बी०  :  नहों  ।

 पश्चिमी  खासी  पहाड़ियों  के  मोमियासिआट  तथा
 लंगपा  क्षेत्रों  में  कम  प्रेड  वाले  यूरेनियम  खनिजयुकत  स्थलों  का  पता  चला

 उपयुक्त  क्षेत्रों  में  अभी  अन्वेषण  जारी  क्योंकि  इन  क्षेत्रों  स ेखनिज  निकालने  का  काम

 शुरू  करने  का  प्रस्ताव  अभी  नहीं  अतः  वर्तमान  स्थिति  में  ग्रामीणों  से  यह  कहने  का  प्रश्म  ही  नहीं
 उठता  कि  वे  बहां  से  हटकर  कहीं  और  चले  जाएं  ।

 परमाण  उर्जा  के  लिए  सुरक्षा  उपाय

 2860.  श्री  सो०  माधव  रेडडी  :  वया  प्रधान  सन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  परमाणु  ऊर्जा  सुरक्षा  सम्बन्धी  उपायों  पर  जिचार  करने  के  लिए  किए  जा

 रहे  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रयासों  में  भाग  ले  रही  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी  ओर
 अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  हां  ।

 मन्यस्लियर  संयन्त्रों  की  सरक्षासे  सम्त्रन्धित  मामलों  पर  अन्‍्तर्राष्टोय  प  रमाणु  ऊर्जा
 अभिकरण  द्वारा  आयोजित  बहुत  सी  बैठकों  में  सरऊार  सक्रियतापूर्वक  भाग  ले  रद्दी  है  ।

 क्रिसिगल्स  विद  ए  सिस्टम  शीर्षक  से  समाचार

 2861.  डा०  गौरी  शंकर  राजहूंत  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  छ्यान  15  1986  के  इंडियन  एक्सप्रेसਂ  में

 नल्स  विद ए  सिस्टमਂ  शीर्षक  के  अन्तगंत  प्रकाशित  चार  फ्री  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  जो
 दीद  गवाहों  के  बयान  के  आधार  पर  अपराधियों  का  पता  लगाने  के  बारे  में  है  ;

 यदि  तो  अपराधियों  का  पता  लगाने  के  लिए  विकसित  आधुनिक  प्रणाली  का  ब्यौरा

 क्‍या  सरकार  ने  इस  प्रणासी  को  स्वीकृति  दे  दी  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  यह  प्रणाली  राज्यों  को  उपलब्ध  कराएगी  ?
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 जज  न  ०  —  विद

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  जी  श्रीमन्‌  ।

 अपराधियों  का  पता  लगाने  के  लिए  विकसित  आधुनिक  पद्धति  में  भारत  में  पाए  जाने
 वाले  चेहरे  के  वर्गों  में  250  विभिन्‍नताओं  का  गया  गया  है  वर्गों  अर्थात्‌

 हों  ठोड़ी  में  विभिन्‍नताओं  के  फोटोग्राफों  का  चश्मदीद  गवाहों  के  बयान  के आधार
 पर  इच्छित  अपराधी  की  लगभग  पूरी  तस्वीर  त॑यार  करने  के  लिए  चित्र  निर्माण  पद्धति में मिलान  किया

 जा  सकता  है  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।

 केरल  में  बिवेशो  धन  प्राप्त  करने  बाले  संगठन

 2863,  श्री  बकक्‍्कम  पुरुषोत्तमन  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  विदेशी  अभिदाय  1976  के  अन्तर्गत  कौन-कौन से
 संगठन  विदेशों  से  धन  प्राप्त  कर  रहे  और

 वर्ष  1985-86  5-86  के  दौरान  प्रत्येक  संगठन  ने  कितनी  धनराशि  प्राप्त  की  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  संत्रालय  में  राज्य  संजो
 पी०  :  केरल  में  एक  हजार  से  अधिक  संगठनों  ने  वर्ष  198  5  के  दौरान  विदेशी

 अभिदाय  प्राप्त  करने  की  सूचना  दी  है  ।

 इन  संगठनों  के  काफी  संख्या  में  होने  के कारण  वर्ष  के  दौरान  प्रत्येक  संगठन  द्वारा  प्राप्त

 किए  गए  विदेशी  अभिदान  की  विस्तृत  राशि  का  ब्यौरा  प्रस्तुत  करना  व्यवहायं  नहीं  फिर  भी  यदि
 किसी  विशेष  संगठन  के  लिए  सूचना  मांगी  जाती  तो  वह  प्रस्तुत  की  जा  सकती  थी  ।

 अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  कार्यक्रम  का  कार्यास्वयन

 2864.  भी  श्रीकांत  वसत  मरसह  राज  वाडियर  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  अनुसूचित  जनजातियों  के  उत्थान  के  लिए  बनाए  गए  कायंक्रमों  को  अनेक  राज्यों  में

 प्रभावी  रूप  से  कार्यान्वित  को  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 कौन-कौन  से  राज्यों  में  ये  का  क्रम  सही  ढंग  से  कार्यान्वित  नहीं  किए  जा  रहे  हैं  ;  और

 इन  कायंक्रमों  को  प्रभावी  रूप  से  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए

 गए

 कहल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  गिरिधर  :  से  अनुसूचित  जनजातियों

 के  उत्थान  के  लिए  बनाए  गए  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  न  करने  के  बारे  में  किसी  भी  राज्य  की  कोई

 कुछ  क्षेत्रों  में  जहां  नियन्त्रण  या  परिचालन  सम्बन्धी  कठिनाईयां  महसूस  की  जाती
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 बहां  राज्य  ओर  केन्द्रीय  सरकार

 |

 के

 |

 जाते  हैं  ।

 बीच  समीक्षा  और  परिचर्जा  की  जाती  हैं  और  उपचारी  उपाय  किए

 राज्यों  में  कार्य रत  केन्द्रीय  सरकार  के  क॑संचारियों  पर  निगरामी

 2865.  श्री  ई०  अस्यप्पु  रेड्डी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राज्य  सरकारों  को  कोई  ऐसे  निदेश  दिए  गए  हैं  कि  जिनमें  उनसे  अपने  क्षेत्राधिकार
 में  कार्यरत  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  पर  निगरानी  रखने  को  कहा  गया  है  ;

 कया  राज्य  पुलिस  और  भ्रष्टाचार  निवारण  ब्यूरो  को  भ्रष्ट  कर्मं्रारियों  और  रिश्बत
 लेने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  कमंचारियों  के  विरुद्ध  जाल  बिछाने  के  लिए  प्राधिकृत  किया  गया  है  ;  और

 क्या  भ्रष्टाचार  निवारण  अधिनियम  को  और  प्रभावी  बनाने  के  लिए  उसमें  संशोधन
 करने  और  उसे  समेकित  करने  के  प्रस्ताव  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  तथा  भ्रष्टाचार  निवारक  अधिनियम  के  दिल्‍ली  विशेष  पुलिस
 पना  तथा  राज्यों  सरकारों  के  भ्रष्टाचार  निवारक  ब्यूरो  को  रिश्वत  आदि  को  स्वीकार  करते  जैसे
 राधों  के  लिए  लोक  सेवकों  के  विरुद्ध  जांच  पड़ताल  करने  तथा  उन  पर  मुकदमा  चलाने  की  शक्तियां
 प्राप्त  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  तथा  राज्य  पुलिस/भ्रष्टाचार  निवारक  ब्यूरो  जहां  कहीं  अवश्यक
 होता  है  मिलकर  काय  करते  विद्यमान  भ्रष्टाचार  निवारक  अधिनियम  को  और  अधिक  प्रभावशाली
 बनाने  के  लिए  कुछ  प्रस्ताव  हैं  ।

 [  हिन्दी

 पामोलिव  और  रेपसोड  तेलों  की  विहार  की  मांग  ओर  इसकी  आपूर्ति

 2866.  प्रो०  चन्द्रभागु  देवी  :  क्या  खात्ष  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  बिहार  सरकार  द्वारा  कितने  टम  पामोलिव
 और  रेपसीड  तेल  की  मांग  की  गई  ;  और

 इन  वर्षों  क ेदौरान  अलग-अलग  बिहार  सरकार  को  कितनी  मात्रा  में  पामोलिव  भोर
 रेपसीड  तेल  की  आपूर्ति  की  गई  ?

 योजना  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 ए०  के०  :  तेल  वर्ष  1983-84  98  3-84  और  1984-85  से  के  लिए  बिहार
 सरकार  द्वारा  की  गई  आयातित  खाद्य  तेलों  की  मांग  इस  प्रकार  है  :---

 मी०  टन
 ७०००  क०क्न्‍  इक  सा  ७  कफ

 तेल  का  माम  तेल  वर्ष  तेल  वर्ष
 1983-84  3-8  4  5

 आर०  बी०  डी०  ताड़  का  तेल  48000  ३0000

 रेपसीड  तेल  )  राज्य  सरकार  ने  तेल-बार
 ब्यौरा  नहीं  बिया



 लिखित  उत्तर  6  1986

 बिहार  सरकार  को  आबंटित  की  गई/उनके  द्वारा  उठाई  गई  आयातित  खाद्य  तेलों  की
 मात्रा  निम्न  प्रकार  है  :---

 मी०  टन

 तेल  का  नाम  तेल  बर्ष  1983-84  तेल  वर्ष  1984-85 5

 आवंटन  उठाई  गई  मात्रा  आवंटन  उठाई  गई  मात्रा

 पामोलीन  600  248  --+--  482

 आर०  बी०  डी०  11,800  6547  10700  4360

 ताड़  का  तेल

 रेपसीड  तेल  4200  83  3500  101

 सोयाबीन  तेल  800  69  अत  रत
 4943

 कुल  :  6947  4943

 गांधी  हिमालय  इनवारमेंटल

 2867.  श्री  हरीश  रावत  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  जिते  में  इन्दिरा  गांधी  हिमालयन  इनवायरमेंटल  इंस्टीट्यूट
 पित  करने  की  स्वीकृति  किस  तारीख  को  दी  गई  ;

 कया  उक्त  संस्थान  को  स्थापित  करने  में  विलंब  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  विलंब  को  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  संस्थान  की
 स्थापना  हेतु  उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  जिले  में  12  1983  को  मंजूरी  दे  दी  गई  थी  ।

 और  हां  ।

 छठी  योजना  के  औपचारिक  आगबंटन  हेतु  कोई  धन  उपलब्ध  नहीं  इस  अवधि  के
 दोरान  संस्थान  के  कार्यक्रामों  के  ढ्योरों  का  पता  लगाया  संस्थान  की  स्थापना  के  भूस्वामित्व
 ओर  मिट्टी  की  विशेषताओं  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  से  एक  बृहत  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही
 है  ।

 [  अनुषाद  ]
 भारत-बंगलादेश  नदी  सीमा  पर  कांटेवार  तार  लगाना

 2868.  भी  सुदर्शन  वास  :  कया  शृह  सश्च्री  यह  बताने  की  हुपा  करेंगे  कि  :

 असम-बंगला  देश  सीमा  की  कुल  कितनी  लम्बाई  है  और  उसमें  नदी  सीमा  की  कुल  लंबाई
 क्‍या
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 क्‍या  सरकार  ने  नदी  सीमा  पर  भी  वांटेदार  तार  लगाने  की  सम्भावना की  जांच  की  है  ;
 और

 यदि  तो  सीमा  पर  नदी  भें  हमारे  मछली  पकड़ने  के  अधिकार  के  विशेष  संदर्भ  में

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍्यः

 खोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  सभा  गृह  स्जालय में  राज्य  मंत्रो
 बी०  :  असम-बंगला  देश  सीमा  की  कुल  लम्वाई  209  कि०  मी०  जिसमें  से

 लगभग  83  करि०  ख्री  ०  नदी तट  सीसा  है  ।

 नदी  तट  सीमा  बाड़  लगाने  का  सरकार  का  कोई  विकार  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 [  हिस्दी  ]

 बड़ी  कम्पनियों  द्वारा  राष्ट्रीय  रक्षा  अफ़ादभो  के  कंडइेटों  को  रोजगार

 2869.  भी  ज्ञांति  धारीबाल  :  कया  रक्षा  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  जमसक़परी  है  कि  बड़ी  कम्पमियां  सफ़्ट्रीय  रक्षा  अकादमी  कैडेटों  को  अपने

 प्रतिष्ठानों  में  उक्चच  वेतन  पर  रोज़गार  उपलब्ध  करा  रही  है  ;

 यदि  तो  इस  प्रवृत्ति  पर  रोक  लगाने  हेतु  मव  तक  क्या  कदम  उठाए  गए

 क्‍या  सरकतर  का  ब्रिबयार  रक्षा  का्भिक्रों  को  सेवा  की  स्थितियों  में  संशोध्नन  करने  का  है  ;

 यदि  तो  सेवा  की  स्थितियों  में  कब  तक  संशोधन  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ओर  यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रखा  अतुसंभान  और  विकमस  खिमाग  .  में  राज्म  असग  :  ओर
 प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  के  दो  रान  राष्ट्रीय  रक्षा  अकादमी  के  कुछ  प्रशिक्षणा्ियों  अपनी  घरेलू
 कठोर  प्रशिक्षण  न  कर  सकने  या  अपना  उच्च  अध्ययन  चालू  करने  जंसे  अतेक  कारणों  से  राष्ट्रीय  रक्षा
 अकादमी  से  त्यागपत्र  दे  दिया  ।  त्यागपत्र  देने  के  बाद  वे  क्या  रोजग।र  करते  हैं  इसके  बारे  में  कोई  आंक  डे

 एकत्रित  नहीं  किए  जाते  हैं  ।

 और  रक्षा  की  सेवा  शर्तों  पर  समय-समय  पर  विचार  करके  उन्हें  संशोधित
 किया  जाता  पिछले  चार  वर्षों  के  दौशन  काडर  की  दो  बार  समीक्षा  करके  सिफारिशों  को

 ल्थित  किया  इसके  अलावा  चतुर्थ  वेतन  अस्यरेग  ले  सेना  कार्मिक  के  आरे  में  अप्ली  सिफारिशें  दी

 हैं  भौर  सरकार  इन  पर  विचार  कर  रही

 [  अमुषाद  ]
 पर्यावरण  समितियों  की  स्थापना

 2870.  भरी  दिग्विजय  सिंह  :  क्‍या  प्रधान  मस्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अब  तक  केवल  पंजाब  राज्य  ने  ही  जिला  स्तर  पर  पर्यावरण  सप्रितियां  स्थापित  की
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 नल  eee

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इसी  प्रकार  की  जिला  पर्यावरण  समितियां  स्थापित  करने  हेतु
 राज्य  सरकारों  पर  जोर  देने  के  लिए  कोई  प्रयास  किए  हैं  ;

 क्या  इस  कार्यक्रम  के  लिए  कोई  वित्तीय  प्रावधान  किए  गए  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍्य  और  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  अन्सा  :
 हां  ।

 पर्यावरण  उपमन्त्री  की  अध्यक्षता  में  1984  में  हुई  एक  बैठक  में  राज्यों  से  ऐसी
 जिला  पर्यावरण  समितियां  गठित  करने  का  अनुरोध  किया  गया  आगे  दिसम्बर

 1986  में  वाधिक  योजना  पर  चर्चा  के  दौरान  राज्यों  से  अपने  ही  संसाधनों  से  इस  कार्य  क्रम  को  प्रारम्भ

 करने  का  अनुरोध  किया

 नहीं  ।

 संसाधनों  की  कमी  को  देखते  हुए  योजना  में  इस  कार्यक्रम  के  लिए  कोई  वित्तीय

 आवंटन  नहीं  किया  गया  ।

 लेबी  च्ोनो  के  खरीद  सृल्य में  संशोधन

 2871.  भ्री  मनोज  पांडे  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  लेवी  चीनी  के  खरीद  मूल्य  में  संशोधन  किया  जाना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  तथा  लेवी  चीनी  के  मूल्य  के  पुननिर्धारण  हेतु
 लाया  गया  मानदण्ड  क्‍या  है  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  खाद्य  ओर  सागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्री

 ए०  के०  :  फिलहाल  लेवी  चीनी  के  वसूली  मूल्य  में  संशोधन  करने  का  कोई  इरादा  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]
 भारत  की  क्षाद्यान्न  आयात  क  रने  को  आवश्यकता  के  बारे  में  खाद्य  और

 कृषि  का  अनुमान

 2872.  डा०  बी०  बेंकटेदा  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  खाद्य  और  कृषि  संगठन  ने  भारत  की  खाद्यान्न  आयात  करने  की  आवश्यकता  का

 अनुमान  लगाया है  ;

 यदि  तो  उसका  अनुमान  कया  है  ;

 यह  सरकार के  अपने  अनुमान  की  तुलना  में  कितना  कम  अथवा  अधिक  है  ;  और

 सरकार  का  इसकी  किस  तरह  पूर्ति  करने  का  बिचार  है  ?
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 योजना  सन्‍्त्रासय  में  राज्य  मसत्री  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पृ्ति  मम्त्रालय  में  राज्य  सस्त्रो
 ए०  के०  :  से  विदित  हुआ  है  कि  खाद्य  और  कृषि  संगठन  ने  अनाजों  की  वाणिज्यिक
 खरीदारियों  के  लिए  भारत  की  आवश्यकता  का  जो  अन्दाजा  लगाया  है  वह  शून्य  बैठती  यह  अम्दाजा
 सरकार  के  अपने  जायजे  के  अनुरूप

 पश्चिम  बंगाल  में  इलेक्ट्रालिक  उद्योग  में  रुणता

 2873.  भी  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  प्रधान  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  में  लषु  क्षेत्र  के  इलेक्ट्रानिक्स  उद्योग  व्यापक  रूप  से  रुण  हो  गए  हैं  ;
 ओर

 यदि  तो  उद्योगों  की  रुग्णता  दूर  करने  के  लिए  क्या  प्रौद्योगिकी  और  वित्तीय  सहायता a  थ
 ये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इसक्ट्रालिकी  और
 अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  सम्त्री  शिवराज  थी०  :  क्या  सरकार  को  ऐसी  जानकारी
 नहीं  मिली  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  इलेक्ट्रानिकी  उद्योगों  की  हालत  व्यापक  रूप  से
 अ्रण्छी  नहीं  टटै  !

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रति  व्यक्ति  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद

 2874.  भी  समत  कुमार  संडल  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  की  प्रति  व्यक्ति  आय  अपने  पड़ोसी  देशों  जेसे  पाकिस्तान  और  श्रीलंका
 की  तुलना  में  1.6  प्रतिशत  क्री  मामूली  वार्षिक  दर  से  बढ़  रही  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  और

 भारत  के  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  में  सुधार  लाने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 मोजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मम्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री

 ए०  के०  :  विश्व  बेंक  द्वारा  प्रकाशित  विश्व  विकास  1986  प्रति  व्यक्ति  आय

 सम्बन्धी  भारत  की  वार्षिक  वृद्धि  दर  दर्शाती  है  जो  1965-84  अवधि  के  लिए  ओसतन  1.6  प्रतिशत

 पड़ौ  वी  देशों  के  संगत  आंकड़  बंगलादेश  (0.6  बर्मा  (2.3  चीन  (4.5
 नेपाल  (0.2  पाकिस्तान  (2.5  और  श्रीलंका  (2.9

 पांचवीं  पंत्र  वर्षीय  योजना  से  भारतीय  अथंव्यवस्था  उच्च  विकास  पथ  की  ओर  बढ़ी  इस

 पिछले  दशक  के  दोरान  अथंब्यवस्था  ने  2.54  प्रतिशत  की  वाधिक  ओसत  वृद्धि  रजिस्टर्ड  की  जबकि

 छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  इसने  3.10  प्रतिशत  वृद्धि  रजिस्टडें  की  ।

 प्रति  व्यक्ति  आय  में  बुद्धि  प्राकृतिक  संसाधनों  के  उपयोग  की  मौसम  की  स्थिति

 प्रौद्योगिकोय  श्रमिकों  की  जनसंख्या  अवस्थापना  अन्य  देशों से
 जैसे  कई  कारणों  पर  निर्मर  करती  अतः  देशों  के  बीच  देखी  गई  विकास  दरों  में सहायता  प्रवाह

 भिन्‍नता  के  लिए  विशेष  कारण  देना  सम्भव  नहीं  है  ।

 भारतीय  आयोगना  के  मार्गदर्शक  सिद्धान्त  आत्मनिर्भरता  तथा

 भर
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 स्ममाजिक  न्याय  रहे  इप  ढांचे  के  प्रत्येक  पंचवर्षीय  योजना  ते'नए  ऋतिचषब्धों  ओर  नई
 सम्भावनाओं  पर  विचार  करने  के  लिए  कुछ  दिशापरक  परिषतंनों  को  शामिल  किया  है  ।  वर्तमान-योजना

 ऐसी  नीतियों  और  कार्घ  क्रमो  पर  जोर  देती  है  जो  खाद्य  उत्पादन  में  ब॒द्धि  दर  को  तेज  रोजगार
 अवसरों  में  वृद्धि  करेगी  तथा  उत्पादकता  बढ़ाएगी  ।  विकास  के  वर्तमष्नः  स्तर  ये  प्रति-व्यक्ति
 आय  तथा  लोगों  के  जीवन  स्तर  में  वृद्धि  करते  हुए  दीघंकालीन  विकास  को  प्राप्ति  के  केन्द्र

 की  सरपाई  करने  सम्बन्धी  घोजना

 2875.  भ्री.सनत  कुमार  मंडल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोड  के  अध्यक्ष  ने  हाल  ही  में  चेतावनी  दी  है  कि  यदि
 बन  सम्पदा-को-अद  तक  हुई  हानि  की  भस्पाई  करने  के  लिए  कदम  नहीं  उठ्नए  गए  तो  इस  शताब्दी  के
 अन्त  तक  भारत  के  समस्त  वन  समाप्त  हो  जाएंगे  ;

 गदि  तो  क्या  वन  सम्पदा  की  भरपाई  करने  सम्बन्धी  कोई  अल्पावधि  या  दीर्घावधि
 यौंजनां  तैयार  और  शुरू  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो.इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  सामाजिक  वानिकी  कामंक्रम  में  लोगों  के  सहयोग
 को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वर्षाब रण  ओर  वन  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  जियाउरुंइमान:कलाते),:  हां  ।

 और  कार्यकारी  योजना  की  एक  प्रति  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  अन्य  बातों  के
 साथ-साथ  इसके  सामाजिक  वानिक्री  कार्यक्रम  और  अवक्रमित  वन  क्षेत्रों  में  बनरोपण  में  जनता  की
 भागीदारी  को  प्रोत्साहित  करने  हेतु  परिक्ल्पित  कदम  अन्तविष्टट  हैं  ।

 विवरण

 कार्यक्तरी  योजना

 राष्ट्रीय  भूमि  विकास  बोर  दारा  तंपार  की  गयी  तथा  राज्य/केन्द्र  शाप्तित  प्रदेशों  द्वारा
 कार्यान्वयन  के  लिए  स्वीकार  की  गई  कार्यकारी  योजना  के  मुख्य  तत्व  निम्नलिखित  हैं  :--

 (1),  परती  भूमि  का  अभिनिर्धारण  :

 क्रत्पेक  राज्य/संच  राज्य  क्षेत्र  की  सरकार  अपने  क्षेत्र  में  परती  भूमि  के  अभिनिर्धारण
 का  अनुरोध  किया  गया  है  चाहे  वे  वन  सजस्न/सामानन्‍्य  भूमिःया  अकक्‍नत  कृषि

 भूमि  हो  ।

 (2)  जमता  छो'मागोवारी  :

 इसको  निम्नलिखित  उपायों  से  सुनिश्चित  किया  जाएगा  :---

 विकेन्द्रित  मसेरियां  :  जनता  की  नर्सरियां  अर्थात
 महिलाओं

 ,  युवा  स्वैज्छिक  एजें  स्ियों  इत्यादि  को  पौधों  की  बढ़ी  हुई  मांग

 को  पूरा  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया

 फार्स  घानिकी  :  किसानों  को  उनकी  सीमांत  भूमि  ओर  खेती  की  मेढ़ों  पर

 ब॒क्षों  की फामिग  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाएगा  ।  पौधों  के  वितरण

 हेतु एक  विवेकशील नीति  तैयार  की  जानी
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 वक्ष  उगाने  वालों  की  सहकारो  सक्किसि  :  पोधों  को  लगाने  और  वितरण
 में  तथा  वृक्ष  लगाने  के  लिए  वक्ष  उगाने  वालों  को  सहकारी  समितियों  को
 संगठित  किया  जाना  चाहिए  ।

 स्वेच्छिक  संगठन  :  ब्यापफ  आधार  वाले  महिला  युवा
 दलों  को  नसेरी  उगाने  ओर  पेड़  लगाने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया

 पेड़ों  के  पट्टे  :  नहरों  इत्यादि  की  भूमि  पट्टियों  और  अन्य
 निम्नीकृत  भूमि  को  ग्रामीण  निर्धनों  को इस  जमीम  पर  उतके  द्वारा  लगाए
 गए  वक्षों  पर  भोगाधिकार  दे  दिया  जाना  चाहिए  ।

 (3)  नोडल  एजेंसी  :

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  सरकारों  से विभिन्‍्त  अधिकारियों  तथा  अन्यों  द्वारा
 क्ियान्वित  किए  जा  रहे  कार्यक्रमों  को  अमल  में  लाने  क ेलिए  एक  समेकित  नीति
 को  सुनिश्चित  करने  हेतु  एक  एकल  नोडल  एजेंसी  के  अभिनिर्धारण  के  लिए  अनुरोध
 किया  भया  है|

 (4)

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  धरकारों  से  किसानों  को  व्यापारिक  आधार  पर  धास
 और  फलीदार  बीजों  के  उत्वादनਂ  एवं  आर्पूर्ति  हेतु  विद्यमान  राज्य  बीज  निगमों  के
 क्रियाकलाप  की  भूमिका  विस्तार  करने  का  अनुरोध  किया  गया

 (5)  भूमि  को  पट्टे  पर  देला  :

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  सरकारों  को  ग्रामीण  निर्घेनों  को  वनरोषण  हेतु  बन  तथा  गेर-बन
 परतीਂ  भूमि  पट्टे  पर  देने  लिए  मार्मदर्शी  सिद्धान्त  तेयार  करने  का  अनुरोध  किया
 भया

 (6)  बस  आधारित  उद्योगों  उनके  द्वारा  अपेक्षित  कक्ष्बे  माल  के  उत्पादन  हेसु
 परती  भूमि  पर  बन  रोपण  के  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ।  ग्रामीण  निध्ध॑नों
 को  रोजनार  प्रदान  करने  के  साथ-साथ  उन्हें  लाभप्रद  आधार  पर  वृक्ष  उगाने  के
 योग्य  बनाने  दृष्टि  से  परती  भूमि  पर  वृक्ष  आवरण  उगाने  के  लिए  उद्योगों  को
 उत्साहित  भी  किया  जाना  राज्य  सरकारों  इस  विषय्र  में  उद्योगों  को
 परती  भूमि  को  पटटे  पर  दिए  जाने  के  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  तैयार  करने  का

 अनुरोध  किया  गया

 (7)  शहरी  इंघन  को  लकड़ी  ओर  हरित  पट्टिसां  :

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  यह  सुनिश्चित  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  कि  शहरी
 इंधन  की  लकड़ी  और  चारे  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  इंधन  की

 लकड़ी  और  चारे  के  पौधों  की  हरित  पट्टियां  कस्बों  और  शहरों  में  लगाई  जायें  ।

 (8)  निम्नोक्ृत  बन  क्षेत्र  :

 राज्यों  से  निम्नीकृत  वन-भूमि  का  पता  लगाने  और  इंधन  की  लकड्टी  और  चारे  की
 प्रजातियो ंसे  पुनः  वनरोपण  करने  का  अनुरोध  किया  गया
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 कर

 (9)  जल  विकास  लिणस :

 वन  विकास  निगमों
 को  इंधन  की

 लकड़ो
 और

 घारे  के  पोधे  लगान ेके  लिए  सरकारों से
 परती  भूमि  पट॒टे  पर  लेनी  चाहिए  ।

 (10)  0)  सरकारी

 सरकारी  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्तमों  और  अन्य  निकाय/संस्थानों,  जिनके  पास
 पर्याप्त  अप्रयुक्त  भूमि  ऐसी  भूमि  को  वृक्षारोपण  के  अन्तगंत  लाना

 (11)  माध्यम  एवं  संचार  :

 जनता  में  जागरुकता  लाने  के  लिए  लोक  कला  और  संस्कृति  के  परम्परागत
 टेलिविजन  और  अन्य  श्रव्य-दृश्य  माध्यमों  के  द्वारा  व्यापक  प्रचार  अभियान

 चलाया  जाना  चाहिए  ।

 (12)  प्रबोधन  एवं  मूल्यांकम  :

 राज्य/संघ  राज्य  सरकारों  को  कार्येक्रम  के  गुणात्मक  क्रियान्वयन  को  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  उपयुक्त  प्रबोधन  ओर  मूल्यांकन  तंत्र  विकसित  करना  चाहिए  ।

 के  सम्बन्ध  में  भारत  जमंन  बार्ता

 2876.  भ्री  सोमनाथ  रथ  :  कया  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिमी  जमंन  के  प्रतिनिधिमण्डल  ने  1986  के  प्रथम  सप्ताह  में  उनके  साथ

 पर्यावरणीय  प्रदूषण  के  बारे  में  चर्चा  की  थी  ;  और

 यदि  तो  चर्चा  का  स्वरूप  क्या  था  और  उसके  कया  परिणाम  प्राप्त  हुए  ?

 पर्याधरण  और  बम  मन्‍्द्रालय  में  राज्य  मम्त्री  जियाउरंहमान  जमंन

 सांसदों  का  एक  शिष्ट  8  1986  को  हुई  एक  बेठक  में  पर्यावरण  और  वन  मन्‍्त्रालय  में

 राज्य  भन्‍त्री  और  मन्त्रालय  के  अधिकारियों  से  मिला  ।

 मन्त्री  और  अधिकारियों  ने  उन्हें  पर्यावरण  के  संरक्षण  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा

 उठाए  गए  कदमों  की  जानकारी  दी  |  यह  चर्चा  जमेन  शिष्टमण्डल  के  अनुरोध  पर  उन्हें  भारत  में

 वरणीय  संरक्षण  के  स्तर  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  देने  के  लिए  की  किसी  अन्य  मामलों  के  बारे  में

 कोई  चर्चा  नहीं  की

 शासकीय  गुप्त  बात  अधिनियम  के  अन्तगंत  अपराਂ

 2877.  शा०  ए०  के०  पटेल  :

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 शासकीय  गुप्त  बात  अधिनियम  के  अन्तर्गत  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  ओर  चालू  वर्ष

 में  15  1986  तक  वर्गीकृत  जानकारी  प्रकट  करने  सम्बन्धी  अपराध  के  कितने  मामले  दर्ज  किए

 गए  ;  और

 प्रत्येक  मामले  में  शामिल  कर्मचारियों  की  संख्या  ओर  उनके  बिरुद्ध  की  गई  का  रंवाई  का

 मामलेवार  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 ययथ  ८  ससससफफ  ओर  राज्य  मंत्री

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  में  र/ज्य  संत्री  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  और  उपलब्ध  सूचना  के  अमृुसार  ऐसे  से  जलाई

 के  दो  रान  74  मामलों  में  जानकारी  प्रकट  करने  का  पता  लगाया  ऐसे  मामलों  में
 सरकारी  अधिकारी  अन्तग्रेस्त  जिनके  विरुद्ध  सरकारी  गुप्त  बात  संहिता की  के  तहत  कारंवाई
 की  इनमें  से  प्रशासकीय  एक  ही  मामले  में  अन्तग्रंस्त  जिसे  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  qo  के
 साथ  साथ  पठित  प्रशासकीय  गुप्त  बात  अधिनियम  की  धारा  3,  5  और  9  के  अन्तर्गत  प्र  दूसरे  सू०  रिपोर्ट
 सं०  प्रशासकीय  दिनांक  वात  के  तहत  थाना  तिलक  नई  दिल्‍ली  में  द्ं  किया  दूसरे  मामले
 में  प्रशासकीय  गुप्त  वात  अधिनियम  की  घारा  3  और  अन्य  उपबन्धों  के  अधीन  थाना  पुलिस  लाइन्स
 अमृतसर  में  प्र०  सू०  रपोर्ट  सं०  अन्य  तारीख  एक  salsa  985  के  तहत  गुप्त  98  5  को  दो  व्यक्तियों
 को  गिरफ्तार  किया  एक  अन्य  मामले  में  एक  व्यक्षित  को  प्रशासकीय  गुप्त  बात  अधिनियम  की
 घारा  3,  3/9  के  अधीन  प्र०  सू०  रिपोर्ट  सं०  2/84,  दिनांक  विकास  के  तहत  थाना  एस०  पी ०

 जयपुर  में  गिरफ्तार  किया

 भूमि  का  विकास

 2878.  डा०  ए०  के०  पठेल  :

 भरी  सी०  जंगा  रेड्डी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  भूमि-उपयोग  तथा  परती  भूमि  विकास  परिषद  द्वारा  अन्तिम  रूप  दिए  गए
 कार्यवाही  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  परती  भूमियों  का

 विकास  करने  के  लिए  राज्यवार  क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 क्‍या  हस  कायंक्रम  के  क्रियान्वयन  हेतु  प्रत्येक  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  बोडों  का गठन  किया
 गया  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 प्रत्येक  राज्य  तथा  संष  राज्य  क्षेत्र  में  इस  कार्यक्रम  के  लिए  बजट  में  क्या  प्रावधाम  किया
 गया  है  ;  और

 ह॒

 चालू  तथा  आगामी  वर्ष  के  लिए  का  ये  क्रम  के  क्या  लक्ष्य  रखे  गए

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  राष्ट्रीय

 भूमि  उपयोग  एवं  परती  भूमि  विकास  परिषद  द्वारा  6  वृक्ष  को  हुई  अपनी  पहली  बैठक  में
 परती  भूमि  विकास  के  लिए  कार्यक्रम  तेयार  किया  गया  जो  कि  जनता  की

 दारी  के  द्वारा  ब॒क्ष  लगाने  पर  बल  देता  अधिकांश  राज्यों  में  वृक्ष  लगाने  का  मौसम  अभी  शुरू  हुआ
 है  ।  वनरोपण  काय॑  क्रम  के  अंतगगंत  राज्यवार  प्रगति  बताना  अभी  सम्भव  नहीं  वृक्ष  पट्टा
 विकेन्द्रित  भूमि  की  पट्टेदारी  इत्यादि  जैसी  मदों  पर  राज्य  सरकारों  को  सुझायी  गई  कार्य

 नीति  पर  वे  अमल  कर  रहे  हैं  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  में  परती  भूमि  विकास  कायेक्रम  के

 क्रियान्वयन  के  लिए  अभी  तक  अलग  से  बोर  गठित  नहीं  किए  गए  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  में  कार्यक्रम

 का  क्रियान्वयन  एवं  समन्वय  विद्यमान  संस्थागत  ध्यवस्था  के  जरिए  किया  जा  रहा  है  ।

 और  वर्ष  के  लिए  वक्षारोपण  हेतु  राज्य/केम्द्र  शासित  प्रदेश-बार  सक्ष्यों

 है को और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्रामीण भूमि-हीन रोजगार कार्यक्रम और अन्य मुख्य 95
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 के  अन्‍न  ल्‍टनग#-2तग>2>ऋ5.

 केन्द्रीय  सद्ययता  प्राप्त  स्करीमों  द्वारा  क्ति  पोषित  वनसेपण  कार्यक्रम  सहित  वामिकी एथं  वन्यजीदों  के
 लिंए  उपलब्ध  की  गई  घनराशि  दर्शाने  वाला  विवरण एक  संलग्न

 कार्यक्रम  के  लक्ष्य  साल  के  आधार  पर  निश्चित  किए  जाते  हैं  और  इसलिए  आगामी  वर्ष  के  लिए
 लक्ष्य  निर्धारित  नहीं किए  गए  हैं

 विवरण

 क्र«  राज्य,केन्द्र शासित  प्रदेश  लक्ष्य  निधि  लाख
 संख्या  का  नाम  लाख  रुपयों  में

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  3000  3553.57

 2.  असम  400  2357.35

 3.  बिहार  2600  4008.14

 4.  गुजरात  1631  3370.67

 5.  हरियाणा  725  1541.78

 6.  हिमाचल  प्रदेश  625  2242.28

 7.  जम्मू और  कश्मीर  522  1103.10

 8.  कर्नाटक  2500  2647.37

 9.  केरल  1200  2144.10

 10.  मध्य  प्रदेश  3700  5088.50

 11.  महाराष्ट्र  2400  4560.37

 12.  मणिपुर  160  316.67

 13.  मेघालय  150  741.17

 14.  नागालैंड  350  476.69

 15.  उड़ीसा  2400  2383-87

 16.  पंजाब  550  918.37

 17.  राजस्थान  1190  1881.17

 18.  सिक्किम  110  253.17

 19.  तमिलनादु  2400  3942:77

 20.  त्रिपुरा  320  568.05

 21.  उत्तर  प्रदेश  4500  7281:82°

 22.  पश्चिम  बंगाल  1400  2685.40

 कुल  32743  54066.96  _



 15  1908  सलिविंत  उत्तर

 .  केन्द्र  शासित  प्रदेश  लक्ष्य  निधि  लाख
 पोध  लाख  रुषयों  में

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  120  166.88

 अरुणाचल  प्रदेश  125  598.88

 अंण्शीगढ़  3.4:  31.28

 दादरा  एवं  नागर  हवेली  50  107.90

 दिल्ली  30  64.50

 भोआ  और  दमन  दोव  75  154.50

 लक्षद्वीप  0.12  4.38

 मिजोरम  1128  631.88

 पाण्डिचेरी  10  37.38

 कुल  केन्द्र  शासित  प्रदेश  1541.52  1797.68

 1.  कुल  राज्य  32743.00  54066.96

 Il.  कुल  केन्द्र  शासित  प्रदेश  1541.52  1797.68

 कुल  34284.52  55864:64
 बे  मीना  ऑल्‍ओत  अनाणा  ४3  _  पता  ५  पनिानतनयथयपप5्नन फभन-+  5-5  «५:

 बजानिक  कामिकों  के  लिए  भर्तो  बोड

 2879.  संयव  शाहबुह्दीन  :  क्या  प्रथान  सन्त्रो  यह  बताने  की  छुपा  क  रंगे  कि  :

 क्‍या  वेज्ञानिक  विषयों  से  सम्बन्धित  प्रत्यक  विभाग  में  बेशानिक  कामिकों  की  नियुक्ति
 के  लिए  भर्ती  बोडों  की  स्थापना  की  गई  ओर

 यदि  तो  उसका  किस  प्रकार  गठन  किया  गया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बोरेन  सिंह  :  और

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  उसे  सभा  प८ल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 बेज्ञानिक  के  पदों  का  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम  से  मरा  जाना

 2880.  संयद  क्‍या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1985-86
 के  दौरान  विभाग-वार  वंज्ञानिकों  के  कितने  पदों  को  संध  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यन  से  भरा  यया  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंदान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बोरेन  सिंह  :  1985-86
 के  दौरान  ने  साक्षात्कार  द्वारा  भर्ती  के  माध्यम  से  विभिन्‍न  मंत्रालयों/विभागों  के  अधीन  वैज्ञानिक
 पदों  नियरी  और  चिकित्सा  के  लिए  संलग्न  विवरण  |  में  दर्शाएं  अनुसार  1102
 बारों  की  सिफारिश  की  ।  इसवें  वर्ष  1984  भोर  1985  में  आयोजित  तोन  परीक्षाओं  के
 ब्राधार  पर  जिनका  परिणाम  वर्ष  1985  भर  वर्ष  1986  में  घोषित  किया  गया  भाबोग

 संलस्न  विवरण  1]  के  अनुसार  उम्मीदवारों  की  सिफारिश  की  ।
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 विबरण  [

 6  1986

 बब  1985-86  के  दौरान  वेशानिक  और  इंजोनियरी  तथा  चिकित्सीय
 पदों  के  लिए  जिन  उम्मोववारों  की  सिफारिश  की  गई  उनकी

 विभाग-वा  र  संख्या  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 ०  अनंत  ++  नल  क्‍विनन  >०  ०  ०-+-०>  ०»
 क्रम  मंत्रालय/विभाग  बेशञानिक  और  तकनीकी  इंजीनियरी  जबिकित्सा
 सं०  का  नाम  सिफारिश  किए  गए  सिफारिश  किए  गए  सिफारिश  किए  गए

 उम्मीदवारों  की  संख्या  उम्मीदवारों  की  संख्या  उम्मीदवारों  की  संख्या

 ]  2  3  4  5

 1.  कृषि  और  प्रामीण  73  32  ता

 विकास

 2.  वाणिज्य  15
 जा

 णा

 3.  संचार  न  6  गा

 4.  रक्षा  23  198  16

 5.  पर्यावरण  और  वन  12  ता
 णाः

 6.  ऊर्जा  ना  51  गा

 7.  वित्त  4  8  प्र

 8.  जाद्य ओर  नागरिक  पूर्ति  12  2  ा

 9.  स्वास्थ्य ओर  15  3  150

 परिवार  कल्याण

 10.  गृह  11  ता
 णण

 11.  मानव  संसाधन  विकास  9  2  ा

 12.  उद्योग और  कम्पनी  12  34  णा

 13.  सूचना ओर  प्रसारण  2
 ना

 ्

 14.  श्रम  18  3

 15.  कार्मिक और  हा
 जा

 प्रशासमिक  सुधार  और  लोक

 शिकायत  तथा  पेंशन

 16.  बोजना  22  6

 17.  विज्ञान  ओर  प्रोशोगिकी  6  1  _

 18.  खान  तथा  90  17  पा
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 1  2  3  4  5

 19.  पति और  वस्त्र  11  13  _

 20.  परिवहन  1  42  1

 21.  संघ  लोक  सेवा  आयोग  चः  —

 22.  शहरी  विकास  12  12  न

 23.  जल  संसाधन  5  —

 24.  अण्डमान और  निकोबार  न  3  न
 प्रशासन

 25.  दादर  व  नगर  हवेली  प्रशासन  --
 ना  14

 26.  दिल्ली  प्रशासन  3  4

 27.  सक्षद्वीप  प्रशासन
 न  न

 28.  दमन  और  9  6  7
 दीव  सरकार

 29.  पांडिचेरी  सरकार  3  ध्य्य
 न

 30.  दिल्ली नगर  मिगम  1  न

 360  549  193

 विवरण  1]

 परीक्षा  परीक्षा के  परिणामों  के  आधार  पर

 नियुक्ति  के  लिए  सिफारिश  किए

 गए  उम्मीदवारों  की  संख्या

 1984  1985

 (1)  इंजीनियरी सेवा  परीक्षा  814  718

 (2)  सम्मिलित  चिकित्सा  सेवा  परीक्षा  493  1159

 (3)  भूविज्ञानी  परीक्षा  110  234

 (1)  इंजोंਂ  नियरी  सेवा  परीक्षा  :

 इस  परीक्षा  के  माध्यम  से  भर्ती  सरकार  के  विभिन्‍न  मन्त्रालयों/विभागों  अर्थात्‌  परिवहन/शहरी

 विकास/रक्षा/ऊर्जा/जल  संसाधन/सं  बा  र/वाणिज्य/सूचना  तथा  प्रसारण/इस्पात  तथा  खान/उद्योग
 लयों  में  इस्जीनियरी  सेवाओं/पदों  पर  की  जाती  इस  परीक्षा  के  लिए  रेलवे  विभाग  समन्‍्ययकारी

 विभाग  है  तथा  अन्तिम  से  अहुता  प्राप्त  उम्मीदब।रों  का  आबंटन  विभिन्‍न  मत्रालयों/विभाशों  द्वारा

 सूचित  की  गई  रिक्तियों  के  अनुसार  इसी  विभाग  द्वारा  किया  जाता
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 लखित  उक्तर  1  N86.

 '2)  सम्मिलिर  चिकित्सा  सेवा  :

 इस  परीक्षा  के  माध्यम  से  भर्ती  आयुध  तथा  आयुध  उपस्कर स्वास्थ्य  सेवाएं
 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  तथा  परिवार  कल्याण  तथा  दिल्‍ली  नगर  निगम  में

 चिकित्सा  पदों  पर  की  जाती  चार  विभक्षयों/संगठनों  में  आबंटित  ठम्मीदवारों  की  संख्या  अनुककछ  भें
 दी  गई

 (3)  भविशानी  परीक्षा

 इस  परीक्षा  के  माध्यम  से  भर्ती  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  तथा  खान  खान
 तथा  केन्द्रीय  भू-जल  बोर्ड  संसाधन  में  पदों  पर  की  जाती  अहंता  प्राप्त

 उम्मीदवारों का  आबंटन  इस्पात  तथा  खान  भन्त्रालय  द्वारा  किया  जाता  है  जो  कि  इस
 परीक्षा  के  लिए  समनन्‍्वयकारी  विभाग  है  ।

 अनुवन्ध

 सम्मिलित  चिकित्सा  सेवा  परोक्षा

 घिबा/पद  आदंटित  उम्मीदवारों  की  संख्या

 1984  1966.

 1.  रेजे-में  सहायक  मंडल  200  500
 चिकित्सा  अधिकारी

 2.  आयुध  तथा  आयुध  उपस्कर  फैक्टरी  43  50
 स्वास्थ्य  सेवा  में

 कनिष्ठ  वेतनमान  पद

 3.  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  तया  200  550

 परस्वार  में
 ऋनि७ष्छ  वेतनमान  पद

 4.  दिल्‍ली  मगर  निगम  में  चिकित्सा  50  50

 अधिकारी  -

 493  1150

 हिमाचल  प्रदेश  के  ऊुना  और  हमो  रपुर.जजिएरों में  सेतिक  केफड़

 2881.  प्रो०  नारायण  चस्व  पराशर  :  क्या  रक्षा  सन्‍्त्रो  यह  बजाने  की  कृपा

 क्‍या  सरकार  ने  हिमाचल  प्रदेश  क ेऊना  और  हमीरपुर  जिलों  में  सेनिक  केन्द्र  स्थापित

 फरने  के  लिए  भूमि  अधिग्र  हण  करने  हेतु  कोई  भ्रक्रिया  शुरू  की  है  ;

 यदि  तो  उन  गांवों  की  भख्या  कितनी  है  जिनमें  भूमि  का  अधिग्रहण  किए  जाने  का

 रस्ताव  है  और  उन  तहसीलों  के  नाप्त  क्‍या  हैं  जिनमें  ये  गांव  स्थित  हैं  ;  और

 तो  प्रक्रिया  के  कद  तक  शुरू  किए  जाने  तथा  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 रक्षा  अनुसस्धान  ओर  विकास  व्रिभरग में  राज्य  ऋत्री  अदण  :  ऊपा
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 हमीरपुर  जिलों  के  कुछ  गांवों  भूमि  जखिप्रहण
 का

 एक  प्रस्ताव  अपने  प्रारम्भिक  चरण  में
 सरकार  ने  अभी  इस  मामले  में  कोई  निर्णय  नगहीं  लिया  है  ।

 हम  परबेतीय  क्षेत्रों  क ेलिए  समिति

 2882.  प्रो०  मारायण  चन्द  पराशर  :  कया  योजना  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  ऐसे  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  जो  मुड्य  रूप  से  पव॑तीय  नहीं
 पव॑तीय  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  समिति  गठित  की  है

 यदि  तो  इस  समितिਂ  के  सदरय  कौन-कौन  हैं  और  इसके  निर्देश  पद  क्या  हैं  तभा  किस
 सम्भावित  तारीख  तक  इसे  र्थोर्ट  प्रस्तुत  क ेलिए  कहा  गया  है  ;  और

 :  किसी  क्षेत्र  को  पकतीय  घोषित  करसने  के  बास्तथिक  मानदण्ड-क्या  हैं  ?

 घोजना  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  तथा  छाद्य  और  नागरिक  पृति  मम्त्रालय  में  राज्य  भम्करी
 ए०  के०  :  से  देश  गें  नए  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  रेखांकन  के  लिए  उचित  मापदण्ड

 प्रस्तुत  करने  दा  प्रस्तावित  मापदण्ड  के  आधार  पर  नए  पहाड़ी  क्षेत्रों  की  सूची  तेयार  करने  के  लिए
 एक  विशेषज्ञ  दल  की  स्थापना  की  दि०  20-5-86  के  कार्यालय  ज्ञापन  की  एक  प्रति  सभा  पटल
 पर  रखी  जाती  है  जिसमें  दल  का  विचारार्थ  विषणए  और  दल  के  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  की
 सम्भावित  तारीख  दी  गई  [  प्रग्धालय  में  रखती  गई  |  वेखिए  संख्या  एल०

 भुगतान  संतुलन  में  ह्वास

 |  2883.  डा०  बी०  एल०  शलेश  :  क्‍या  योजना  मम्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  चेतावनी  दी  है  कि  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  भुगतान  संतुल
 में  ढ्वास  की  समस्या  की  आशंका  है  और  इस  संकटपूर्ण  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  देश  की  सहायता
 करने  हेतु  एक  अत्यत्त  गतिशील  निर्यात  नीति  त॑यार  करने  का  आह्वान  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  स्थिति  पर  काबू  पाने  के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा  किन्हीं  उपायों  का
 सुझाव  दिया  गया  तो  वे  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 पोजना  मग्ञालय  में  राश्य  मन्‍्त्री  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मम्वालय  में  राज्य  सम्जो

 ए०  के०  :  और  इस  वर्ष  क्षेत्रकीय  विकास  की  समीक्षा  करते  हुए  योजना  भायोग

 ने  वर्ष  1985-86  में  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  पर  भी  विचार  विदेश  व्यापार  में
 चढ़ाव  को  ध्यान  में  रखते  योजना  आयोग  ने  सातवीं  योजना  के  लक्ष्य  के  अनुरूप  निर्यात  में  और  तेज
 गति  से  संवद्धि  के  जरिये  व्यापार  घाटा  न  होने  देने  के लिए  दीघंकालीन  और  प्रभावशाली  प्रयत्नो  की
 आवश्यकताਂ  पर  बल

 विदेशी  मुद्रा  उपाज॑न  बढ़ाने  क ेलिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  उपायों  बिदेश
 निर्यात  की  वस्तुओं  का  उत्पादन  और  लाभांश  बढ़ाने  के  लिए  औद्योगिक  और  राजकोषीय  नीति  उपाय
 तथा  आवश्यक  संस्थागत  समर्थन  उपलब्ध  शामिल  इन  उपायों  से  अन्य  बातों  के  साथ-साथ
 निर्यात  उत्पादन  के  लिए  आयातित  निवेशों  को  करों  में  अधिक  छूट  तथा  निर्यातकों  के  लिए

 छूट
 निर्यात  संभाव्यता  वाले  क्षेत्रों  में  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  लाइसेंस  सम्बन्धी  कठिनाइयों  को  दूर  करना

 और  प्रौद्योगिकीय  उन्‍तयन  उपस्करों  के  आयात  का  प्राधिकार  देना  सुनिश्चित  होगा  ।
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 2884.  डा०  बो०  एल०  शलेश  :  क्‍या  योजना  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या
 सरकार  का  पश्चिमी  घाटों  के  विकास  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त

 करने  का  प्रस्ताव

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ए०  के०  :  योजना  आयोग  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 अंडमान  और  मिफोबार  हीप-समृह  में  श्रेणी  तीन  तथा  चार  के  पदों  को  भरना

 2885.  भरी  सनोरंजन  भक्‍त  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संघ  राज्य  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  के  विभिन्‍न  विभागों  में  श्रेणी  तीन
 और  घार  के  विभागवार  कितने  पद  खाली  पड़े  और

 इन  रिक्त  स्थानों  को  भरने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री
 पी०  और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों
 के  लिए  भर्तो  नियमों  में  छूट

 2886.  श्री  संयद  शाहबुद्दीन  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कामिक  विभाग  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  जहां  भर्ती  नियमों  में

 न्यूनतम  शैक्षिक  स्तर  निर्धारित  वहां  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  को  -

 उसमें  कोई  छूट  नहीं  जाएगी  ;

 क्‍या  इस  नए  नियम  से  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  पात्र  उम्मीदवारों
 की  संख्या  कम  होकर  उस  स्तर  पर  नहीं  पहुंच  जायेगी  जबकि  आरक्षित  कोटा  भरने  के  लिए  पर्याप्त
 संख्या  में  उम्मीदवार  ही  नहीं  होंगे  ;  और

 य्या  भर्ती  नियम  बनाते  समय  शैक्षिक  अहंता  और  शैक्षिक  स्तर  में  कोई  फर्क  नहीं  किया
 जा  सकता  और  अनुसूचित  जातियों/अनुसू चित  जनजातियों  के  न्यूनतम  शैक्षिक  भहुंता  प्राप्त  उम्मीदवारों
 को  शैक्षिक  स्तर  से  छूट  नहीं  दी  जा  सकती  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बीरेन  सिंह  से
 कार्मिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  ने  यह  स्पष्ट  किया  है  कि  भर्ती  नियमों  में  जहां  कहीं  भी  न्यूनतम

 शैक्षिक  स्तर  निर्धारित  उसे  शंक्षिक  अहँता  के  एक  भाग  के  रूप  में  माना  जाना  जहां  भर्ती  नियमों
 में  कोई  न्यूनतम  शैक्षिक  अहंता  निर्धारित  वहां  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों
 के  मामले  में  न्यूनतम  शेक्षिक  अहूंता  में  छूट  दिए  जाने  क ेइस  समय  कोई  सरकारी  अनुदेश  नहीं

 सिद्धान्त  के  रूप  में  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  जहां  कहीं  न्यूनतम  शैक्षिक  अहंता  के  एक  भाग  के  रुप  में

 न्यूनतम  स्तर  निर्धारित  है  वहां  एक  समान  रूप  से  लागू  होगा  तथा  प्रशासन  की  दक्षता  को  बनाए  रखने

 के  उद्देश्य  से  अनुसूचित  जाति/भनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  के  मामले  में  निधघ  रित  न्यूनतम  स्तर
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 में  छूट  देने  की  कोई  व्ववस्था  नहीं  चूंकि  शैक्षिक  अहंताओं  तथा  स्तरों  के  मामले  में  नए  प्रतिबंधों  को
 लागू  करते  हुए  कोई  नए  नियम  नहीं  बनाए  गए  हैं  इसलिए  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के
 पात्र  उम्मीदवारों  की  संख्या  पर  इन  अर्थों  में  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  कि  स्पष्ट  करने  वाले  अनुदेशों  से
 पहले  अनुसूचित  आाति/अनुसूचित  जनजाति  के  जो  उम्मीदवार  भर्ती  नियमों  के  अनुसार  पात्र  ये  उनमें  से
 कोई  भी  उम्मीदवार  स्पष्टीकरण  के  पश्चात्‌  अपात्र  नहीं  हुआ  है  ।

 दिल्‍ली  में  सड़क  दुघंटनाएं

 2887.  भरी  बालासाहेब  बिले  पाटिल  :

 झरो  कमला  प्रसाव  सिह  :

 क्या  गृह  सम्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पुलिस  द्वारा  सड़क  दुर्घटनाओं  की  संख्या  न्यूनतम  स्तर  पर  लाने  के  भरसक  प्रयास
 किए  जाने  के  बावजूद  राजधानी  में  प्रतिदिन  सड़क  दुषघंटनाएं  होती  हैं  ;

 क्या  चालू  वर्ष  के  दौरान  अपराधी  कमियों  को  अभी  तक  कोई  दण्ड  दिया  गया  यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उनमें  से  कितने  साफ  बच  निकले  हैं  ;

 क्‍या  खराब  यातायात  बत्तियों  के  कारण  भी  दु्ंटनाएं  होती  और

 पुलिस  द्वारा  विशेष  रूप  से  सड़कों  पर  जीवन  रक्षा  के  लिए  दुघंटनाओं  को  और  कम
 करने  के  लिए  कया  सुधारात्मक/निवारक  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  किए  जाने  का  विचार  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मम्त्रालय  में  राज्य  मरञ्री  तथा  गहु  भरजालय  सें  राज्य
 भरती  पी०  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 जी  चालू  वर्ष  के दोरान  2,91,713  मामलों  मुकदमा  चलाया  गया
 ओर  1,41,42,526.00  र०  की  राशि  कम्पाउंडिंग  फीस  के  रूप  में  वसूल  की  यातायात  पुलिस
 द्वारा  पता  लगाए  गए  यातायात  के  नियमों  का  उल्लंघन  करने  वालों  पर  मुकदमा  चलाया  जाता  है  और
 किसी  को  साफ  बचने  नहीं  दिया  जाता  ।

 खराब  यातायात  बत्तियां  भी  सड़क  दुर्घटनाओं  का  कारण  भी  हो  सकती

 सड़क  दुघंटनाओं  को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :---

 1.  प्रत्येक  बार  यातायात  के  उल्लंघन  के  लिए  ड्राइविंग  लाइसेंस  को  पंच  करने/स्टेंप
 लगाने  की  एक  नयी  प्रणाली  शुरू  की  गई  है  ओर  यदि  ड्राइवर  तीन  से  अधिक  बार
 यातायात  के  नियमों  का  उल्लंघन  करता  है  या  जहां  अंधाधुंध  और  लापरवाही  से
 वाहन  चलाने  के  कारण  घातक  दुघंटनाएं  होती  हैं  तो  लाइसेंस  को  निलम्बित  किया
 जा  ्षकता  है  |

 2.  दिल्‍ली  यातायात  के  नियमों  के  उल्लंघन  के  विरढ़  समय-समय  पर  विशेष
 अभियान  चलाती  है|

 3.  सड़क  अनुशासन  की  भावना  को  मन  में  बेठाने  के  उद्देश्य  से  यातायात  पुलिस
 दूरदर्शय  और  समाचार  पत्रों  के  माध्यम  से  विज्ञापन  दे  रही  सड़क  सुरक्षा
 साहित्य  का  वितरण  करके  और  यातायात  प्रदशंनियों  के  माध्यम  से  रकूलों  और
 कालेजों  में  सड़क  सुरक्षा  पर  छात्रों  को  आवश्यक  प्रशिक्षण  दिया  जाता
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 4.  यातायात  को  नियन्त्रित  करने  और  यातायात  नियमों  का  उल्लंचन  करने  बालों  का
 पता  लगाने  के  लिए  यातायात  पुलिस  की  सहावता  के  लिए  आम जनता  में  से  ट्रेफिक
 वाड़ेनों  की  भर्ती  की  जाती  है  ।

 5.  हाल  ही  में  12-2-86  से  दिल्ली  में  विभिन्‍न  स्थानों  पर  व्यवसायिक  ड्राइवरों  के
 लिए  ए०  ए०  यू०  आई०  की  मदद  से  तीन  नेत्र  शिबिर  आयोजित  किए  गए
 जिन  व्यक्तियों  की  दृष्टि  खराब  थी  उन्हें  मुफ्त  चश्में  दिए  गए  थे  ।

 धाम  को  विवश  होकर  बिक्री

 2888.  भी  श्रोबल्लभ  पाणिप्रही  :  क्या  खाद्य  और  नाणरिक  पूर्ति  कत्रो  यह  बताने  की  कुपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  बात  सरकार  के  ध्यान  में  आई  है  कि  कुछ  राज्यों  में  दलुआ  घान  की  विवश

 होकर  बिक्री  की  जाती  है  ;  यदि  तो  किन-किन  राज्यों  में  ;  और

 धान  की  विवश  होकर  बिक्री  रोकने  ओर  समर्थन  मूल्य  पर  खरीद  सुनिष्चितत  करने  के

 लिए  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 योजना  भम्त्रालय  में  राज्य  समम्तजी  तक  खाद्य  और  नाभरिक  पृति  मस्जालय  में  राज्य  मन्त्री
 ए०  के०  :  विह्ित  विनिदिष्टियों  के  अनुरूप  धान  की  मजबूरन  बिक्री  करने  के  बारे  में

 कोई  समाचार  नहीं  मिला  है  ।

 (@)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सिविल  सेवाओं  में  सुधार

 2889.  डा०  चमरा  शेखर  ज़िपाठी  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सिविल  सेवाओं  में  सुधार  लाने  के  लिए  कोई  नई  प्रणाली  प्रारंभ

 करने  का  है  ;  ओर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  भोर  इसे  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की
 संभावना  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सम्त्रालय  में  राज्य  भन्‍त्री  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य
 सन्‍्त्री  पी०  :  ओर  सिविल  सेवाओं  में  सुधार  लाने  के  लिए  कोई  एक  ही
 बार  किया  जाने  वाला  या  एकल  उपाय  नहीं  सिविल  सेवाओं  में  सुधार  लाना  एक  निरन्तर  चलती

 रहने  वाली  प्रक्रिया  ह ैऔर  इसके  कार्यकरण  में  कोई  प्रत्यक्ष  बदलाव  लाने  के  लिए  विभिन्‍न  स्तरों  पर
 काफी  लम्बे  समय  तक  प्रयास  किए  जाने  होते  भर्ती  प्रवेश  के  रिथर

 कालीन  कार्यनिष्पादन  मूल्यांकन  और  सेवा  में  उन्‍नति  आदि के  क्षेत्रों  में  बहुत  से  उपाय  किए
 गए  इन  मुद्दों  को नियतकालिक  पुनरीक्षा  भी  की  जाती

 वाक  अधिकृत  कश्मीर  में  पाकिस्तान  द्वारा  हुबाई  पट्टियों  का  लिर्माण

 2890.  श्री  भटटम  श्रीराम  सू्ति  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नवीनतम  समाचारों  के  अनुसार  पाकिस्तान,.पाक  अधिकृत  कश्मीर  में  तीन  नयी

 हवाई  पढ़्टिशों का  निर्माण  कर  रहा  जहां  शव्तिज्ञाली  राडार  व्यवस्था  होगी  ;
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 इन  स्थानों  के  माम  क्‍या  हैं  और  ये  भारतीय  सीमा  से  कितनी  दूर  हैं  ;

 क्‍या  हवाई  पट्टियां
 किसी  दूसरे  देश  के  रक्षा  विशेषज्ञोंकी  राहायता  से  बनाए  जाने  के

 समाचार हैं  और  यदि
 तो  उस  देश  का  नाम  क्‍या है  ;  और

 यदि  वो  क्‍या  यह  मामला  उन  देशों  के  समक्ष  उठाया  गया  है  और  उनके  क्या  परिण।म

 निकले  हैँ
 है

 रक्षा  अनुसंधान  और  बिकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  अध्ण  :  हां  ।

 रावलकोट  और  मी  रपुर  ।  वास्तविक  नियन्त्रण  रेखा रे  इन  हवाई  पट्टियों
 की  दूरी  30,  40,  और  30  किलोमीटर  है  ।

 और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  कोई  जानकारों  नही  इसलिए  इस  मामले  को
 अन्य  देशों  के  साथ  उठाए  जाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मर्तोी  पर  लगे  प्रतिबस्ध  से  छूट  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  हारा  भेजे गए  मामले

 2891  भो  जानता  राम  नायक  :  क्या  गह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कया  करेंगे  कि  :

 गोआ  सरकार  उनके  मन्त्रालय  को  सरकारी  पदों  पर  भर्ती पर  लगे  प्रतिबन्ध  से  छूट
 प्राप्त  करने  के  लिए  कितने  मामले  भेजे  और

 कितने  मामले  में  छूट  दे  दी  गई  है  ?

 लोक  शिक्रयत  तथा  पेंशन  मन्त्राजप  तें  राज्य  मग्जी  तथा  गृह  मस्त्रालय  में  राज्य

 स्त्री  पी०  चिवस्थ
 :  17
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 खायास्तों  के  भण्डारण  की  सुविधा

 2892.  डा०  चसा  शेखर  त्रिपाठी  :  क्‍या  सलाद  और  नागरिक  पूतति  मर्ज  यहू  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  किसारा  को  खाद्यान्नों  के  वेज्ञानिक  रीति  से  भंडारण  की  क्‍या  सुविधाएं
 प्रदान की  जा  रही  हैं  ;  और

 उत्तर  प्रदेश  के  बस्ती  जिले  में  द्वाद्यान्नों  के  वेशानिक  रीति  से  भंडारण  के  लिए  अब  तक  हु
 क्या  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 घोजना मन्त्रालय भें राज्य मर्त्री खाद्य ओर नागरिक पूर्ति मस्जालय में राज्य मग्जो ए० के० : किसानों को समर्थन मूल्य देने के उद्देश्य स और इस प्रयोजन से कि वे अपने स्‍्टाक को बेच सरकारी एजेन्सियों द्वारा खाद्यान्नों को वसूली समथंत मूल्यों पर की जातो भारतीय खाद्य राज्य सरकारें ओर उनको एजेन्सियां बसूल किए गए खाद्याननों के लिए भण्डारण क्षमता सुलभ करती इसके सन्ट्रल वे१र हाउसिंग जो कि इस मस्त्रालय का एक प्रतिष्ठान भर राज्य भाण्डागार जिसमें सेन्ट्रल वेयरहाउतिग कारपो निवेश कर रहा ने वैज्ञानिक भण्डारण सुविधाओं की व्यवस्था की ये धुविधाएं किसानों सहित विभिन्‍न
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 10  प्रतिशत  का  रिबेट  देती

 इस  मन्त्रालय  के  नियन्त्रणाधीन  दो  प्रतिष्ठान  भारतीय  खाद्य  निगम  और  सेन्‍्ट्रल
 हाउसिंग  कारपोरेशन  के  पास  कुल  मिलाकर  उत्तर  प्रदेश  के  बस्ती  जिले  में  59,140  मीटरी  टन  की
 वैज्ञानिक  भण्डारण  क्षमता  है  ।

 राज्यपालों  के  लिए  आचार  संहिता

 2893.  भ्री  अमर  राय  प्रधान  :  क्‍या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  राज्यपालों  के  लिए  कोई  आचार  संहिता  तैयार  करने  अथवा  इस
 मामले  में  कोई  अन्य  मार्ग-निर्देश  जारी  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 क्या  केन्द्र  राज्य  सम्बन्धों  के  बारे  में  सरकारिया  आयोग  भी  राज्यपालों  की  भूमिका  पर
 विचार  कर  रहा  है  ?

 गृह  सनन्‍्त्री  बूटा  जी  श्रीमान्‌  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।

 पश्चिमी  बंगाल  में  सीमा  सुरक्षा  बल  को  सजयूत  करना

 2894,  भरी  अमर  राय  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  में  सीमा  सुरक्षा  बल  को  मजबूत  करने  का  निर्णय
 लिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  किस  क्षेत्र  में  सीमा  सुरक्षा  बल  की  यूनिटों  को

 मजबूत  किया  जाएगा  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  भअम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  तथा  गृह  सन्त्रालय  सें  राज्य
 स्त्री  पी०  जी  श्रीमान्‌  ।

 सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  सीमा  सहित  भारत-बंगला  देश  सीमा  पर  निगरानी  को  सुदृढ़
 करने  के  लिए  5  वर्षीय  कायं  जो  |  986-87  से  आरम्भ  को  मंजूरी  दी  कार्यक्रम  में  सीमा

 सुरक्षा  बल  को  सशक्त  अतिरिक्त  सीमा-बाहय  चौकियां  स्थापित  करना  और  अधिक

 बुर्जों  का  निर्माण  सीमा  पर  गश्त  को  अधिक  गतिशील  बनाना  और  उन्हें  अत्याधुमिक  उपकरणों
 से  लैस  करना  शामिल  है  ।

 सिजो  नेशनल  फ्रंट  के  संविधान  में  संशोधन

 2895.  भ्री  अमर  शाय  प्रधाम  :  क्‍या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मिजो  नेशनल  फ्रंट  की  राष्ट्रीय  कार्यकारिणी  ने  मिजो  समझौते  के  अनुसार  अपने

 संविधान  में  संशोधन  कर  लिया  है  ताकि  इसे  देश  के  संविधान  के  उपबन्धों  के  अनुरूप  बनाया  जा  सके  ;
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 । है

 यदि  तो  इस  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 गृह  भरती  बूटा  ओर  मिजो  राष्ट्रीय  मोर्चा  दल  ने  संयोजन  के

 अनुख्छेदों  को  कानून  के  उपबन्धों  के  अनुरूप  बनाने  के लिए  संशोधित  किया  दल  ने  के
 संविधान  को  त्याग  दिया  है  तथा  की  घोषणा  को  निरस्त  कर  दिया  है  तथा  त्याग  दिया

 उसने  अपने  संविधान  को  इस  प्रकार  संशोधित  किया  है  :

 राष्ट्रीय  मोर्चा  संविधान  के  को  हटाकर  इस  प्रकार  प्रतिस्थापित
 किया  जाता  है  :---

 दल  के  मुख्य  उद्देश्य  तथा  लक्ष्य  इस  प्रकार

 1 .  .  भारतीय  संविधान  के  ढांचे  के  अन्तगेंत  मिजोरम  के  लोगों  की  सामाजिक
 तथा  भाषायी  पहचान  की  रक्षा  करना  तथा  उसे  बनाये  रखना  ।

 2.  भारतीय  संघ  में  एक  प्रशासनिक  इकाई  के  तहत  निकटबर्ती  क्षेत्रों  में  रह  रहे  मिजो
 लोगों  का  संविधानिक  तथा  शांतिपूर्ण  साधनों  से एकीकरण  ।

 (a)  प्रश्म  ही  नहीं  उठता  ।

 पश्चिमी  बंगाल  के  स्वतमग्त्रता  सेनातियों  के  लम्बित  आवेदनों  पर
 विचार  करने  के  लिए  समिति

 2896.  डा०  फूल  रेण  गुहा  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  के  स्वतम्त्र  सेनानियों  के  सभी  आवेदनों  पर  विचार  करने

 के  लिए  एक  समिति  का  गठन  करने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  इसके  सदस्यों  के नाम  और  निवेश  पद  क्या  और

 समिति  अपना  कार्य  कब  से  शुरू  करेगी  ?

 गृह  मंत्री  बूटा  :  से  पश्चिम  बंगाल  राज्य  से  अधिक  संडया  में

 25000)  लम्बित  आवेदनों  तथा  राज्य  सत्यापन  रिपटों  की  धीमी  गति  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 आवेदनों  की  जांच  करने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  राज्य  के  प्रमुख  स्वतन्त्रता  सेमानियों  की  एक  सबिति

 गठित  करने  के  बारे  में  धिचार  कर  रही  फिर  भी  प्रस्तावित  समिति  के  दिशा  निदेश  तथा  कार्य  करने

 की  रूपरेखा  पर  सरकार  द्वारा  अभी  विचार  किया  जाना  था  ।

 तथापि  कुछ  विशिष्ट  प्रकृति  के आवेदनों  को  छोड़कर  तारीक्ष  31-3-82  तक  पश्चिम  बंगाल

 सहित  सभी  राज्यों  से  प्राप्त  लम्बित  आवेदनों  पर  15  1986  तक  कारंवाई  करने  के  लिए  एक
 अभियान  चलाया  गया  है  तथा  इस  उद्देश्य  के  लिए  राज्य  से  सत्यापन  रिपोर्टों  की  प्रतीक्षा  किये  बिना

 आवेदन  पर  कारवाई  करने  के  लिए  विशेष  कदम  उठाए  जा  रहे

 पश्चिम  बंगाल  के  मामलों  पर  कारंवाई  करने  के  लिए  अब  समिति  गठित  करने  की

 कोई  आवश्यकता  नहीं
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 पता  ato wT  :प:कक्इसीी+ह  (क) केन्द्रीय aap परिषद्‌ को केन्द्र/राज्य सरकारों से

 2897.  भरी  सौ०  जंगा  रेडडो :

 डा०  ए०  के०  पटेल  :

 क्या  कल्याण  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  वक्‍फ  परिषद्‌  को  केन्द्र/राज्य  सरकारों  से  सहायता  के  रूप  में  अथवा  अन्य

 दानों  के  रूप  में  तीन  वर्षों  में  कितना  अनुदान  प्राप्त  हुआ  है

 क्या  कोई  ऐसे  भी  मामले  हैं  जिनमें  केन्द्रीय  सरकार  को  धन-प्राप्त  करने  वालों  स ेकिसी
 अवधि  के  लेखा-परीक्षित  लेखे  नियमित  रूप  से  प्राप्त  नहीं  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 कितने  राज्यों  में  वकफ  बोडों  की  आधथिक  स्थिति  इतनी  अच्छी  नहीं  है  कि
 वे

 तलाकशुदा
 मुस्लिम  महिलाओं  के  निर्वाह  का  भार  वहन  कर  सकें  ?

 कल्याण  समत्रालय  में  उपमस्त्री  गिरिधर  वकफ  1954  की
 धारा  के  अन्तगंत  1964  में  स्थापित  केरद्रीय  वकक्‍फ  परिषद्‌  की  31-3-86  को  समाप्त
 पिछले  3  वित्तीय  वर्षों  क ेदोरान  45.64  लाख  रुपए  करोड़  पैंतालीस  लाख  चौंसठ  हजार
 की  अनुदान  सहायता  प्राप्त  हुई  ।  केन्द्रीय  वकफ  परिषद्‌  को  किसी  भी  राज्य  सरकार  से  कोई  अनुदान
 सहायता  प्राप्त  नहीं  हुई  ।

 नहीं  |  परिषद  से  विधिवत्‌  लेखा  परीक्षित  लेखे  प्राप्त  हो  गए  हैं  ।

 प्रश्न  री  नहीं

 यह  पूर्वानुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  है  कि  तलाकणशुदा  मुस्लिम  महिलाओं  के  अनुरक्षण  का
 बक्‍फ  थोर्ड  को  कहाँ  तक  भार  वहन  करना  ।

 दिल्‍ली  में  चरस  का  पकड़ा  जाना

 2898.  श्री  महेख  सिह  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  पुलिस  की  अपराध  शाखा  ने  दिल्ली  में  302  किलो  चरस  पकड़ी  है  जो  एक
 रिकार्ड  है  ओर  जिसका  अन्तर्राष्टीय  बाजार  में  मूल्य  2  करोड़  रुपए

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  पकड़े  गए  लोगों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  यह  चरस  किस
 परिस्थितियों  में  पकड़ी  गई  ;

 क्‍या  इसके  पकड़े  जाने  से  तस्करों  और  नशीले  पदार्थों  का  धन्धा  करने  वालों  के  एक
 संगठित  गिरोह  का  पता  चला  है  ;  और

 यदि  तो  तत्यम्बन्धी  ब्यौरा  व  है

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  र।ज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 दिनांक  5-7-1986  को  अपराध्र  शाखा  के  खोजकर्त्ताओं  ने  विजयघाट  के  निकट  एक  ट्रक
 सं०  एच०  वाई०  को  भारी  यातायात  का  लाभ  उठाते  ट्रक  का  रतन
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 सिंह  बच  निकलने  में  हो  किन्तु  ट्रक
 में  बैठा

 दूसरा  जिसका  नाम  जगतार  सिह
 पकड़ा  गया  ।  ध्यानपू्वंक  तलासी  करने  पर  ट्रक  की  बाड़ी  में  एक  गड़ढा  पाया  गया  जिससें  से  5-1/2
 कि०  ग्रा०  के  47  पैकेटों  और  2-1/2  कि०  ग्रा०  के  21  पैकेटों  में  302  कि०  ग्रा०  बरस  पकड़ा  गया

 और  जांच  पड़ताल  के  दौरान  यह  पता  चला  कि  जगतार  सिंह  का  सम्बन्ध  पंजाब  में
 नशीले  पदार्थों  के एक  कुख्यात  तस्कर  से  मामले  की  छानबीन  की  जा  रही

 गुजरात  से  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  आवेदस-पत्र

 2899.  श्रीमती  पटेल  रसाबेन  रामजो  भाई  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 |  1984  से  15  1986  तक  गुजरात  रो  स्वतन्त्रता  सेनामी  पेंशन  के
 लिए  प्राप्त  हुए  आवेदन  पन्नों  की  संड्या  कितनी  है  ;

 उन  मामलों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन  पर  अब  तक  मिर्णय  ले  लिये  गये  हैं  ;  और

 क्‍या  किसी  आवेदन-पत्र  को  अस्वीकृत  किया  गया  है  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 गह  सन्‍्त्री  बूटा  स्वतन्त्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  1980  जो
 पहले  स्वतन्त्रता  सेनानी  पेंशन  योजना  के  नाम  से  जानी  जाती  के  अन्तगंत  आवेदन  प्रस्तुत  करने  की
 अन्तिम  तारीख  31-3-1982  निर्धारित  तारीख  के  पश्नात  प्राप्त  हुए  आवेदन  पत्रों  को  विलम्ब
 से  प्राप्त  हुए  माना  जाता  और  उनके  ब्यौरे  नहीं  रखे  जाते  देर  से  प्राप्त  आवेदम  पत्रों  पर  केवल
 तभी  विचार  किया  जाता  जब  यातनाओं  के  दावों  के  समर्थन  में  सरकारी  रिकार्ड  से  साक्ष्य  आवेदन  के
 साथ  लगा  होता  है  |  ऐसे  मामले  बहुत  कम

 और  स्वतन्त्रता  सेनानी  पेंशन  |  972  और  स्वतन्त्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन
 1980  के  अन्तगंत  प्राप्त  6748  आवेदन-पत्रों  में  से  3419  मामलों  में  पेंशन  स्वीकृत  की  गयी

 हैं  और  3246  मामगे  रह  किए  गए  ।  आय॑  समाज  के  आन्दोलनों  में  भाग  लेने  वालों  से  जो  नए  अ।वेदन
 पत्र  मांगे  गए  जिसके  लिए  अन्तिम  तारीख  30-6-1986  पर  अभी  का  रंवाई  की  जआनी  है  ।

 आवेदन  पत्र  को  उस्ती  हालत  में  रह  किया  जाता  है  जब  दावा  योजना  के  अन्तगंत  निर्धारित
 पात्रता  के  मानदण्ड  के  अनुसार  न  अथवा  प्रस्तुत  किये  गये  साक्ष्य  से  पुष्टि  न  हो  ।

 गेहूं  को  ढ  लाई

 2900.  भरी  बाला  साहेब  क्लि  पाटिल  :  क्‍या  क्षाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मरत्री  यह  बताने  की

 कृपा  क

 क्‍या  भारतीय  खाद्य  निगम  सहित  एजेंसियों  द्वारा  खरीदे  गये  गेहूं  की  इुसाई  उनके
 भण्डारण  स्थानों  को  की  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  दुलाई  के  लिए  उपयोग  में  लाये  गये  बाहन  तथा  रेल  और  ट्रकों  आदि  जैसे

 वाहनों  से  अब  तक  ढोये  गये  गेहूं  की  मात्रा  सहित  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;

 बया  गेहूं  की  दुलाई  सम्बन्धी  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  व्यवस्था  की  मई  है  ;

 यदि  तो  गेहूं  की  दुलाई  के  लिए  श्रति  दिन  कितने  ट्रक  आदि  उपलब्ध  कराये
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 न पपथियियाद  निम्न  7  जानी पथऐथयथयदादई ए”:पपपये  निकासी  ो  वेः लिए  वाहनों  कर  संख्या

 गये  और  खरीदे  गये  जिसकी  हुलाई  की  जानी  की  निकासी  के  लिए  वाहनों  की  वर्त।मन  संख्या
 में  और  कितने  वाहन  जोड़ने  का  विचार  है  ;  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दुलाई  आदि  के  लिए  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  करने
 का

 पोजना  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  लाह्म  और  नागरिक  पूति  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्श्री
 ए०  के०  TH  हां  ।

 हरियाणा  और  उत्तर  प्रदेश  गेहूं  की  वसूली  करने  वाले  प्रमुख  राज्य  बसूल
 किये  गये  स्टाक  को  ढके  हुए  गोदामों  और  कवर  तथा  प्लिथ  भण्डारण  काम्प्लेक्सों  में  भेज  दिया  जाता  है
 और  उसके  बाद  स्टाक  को  विभिन्‍न  क्षेत्रों  को  भेज  दिया  जाता  चालू  रबी  मौसम  के  दोरान  अप्रैल  से

 तक  रेल  ओर  सड़क  द्वारा  गेहूं  डे  अन्तर  ओर  राज्यीय  संचलन  का  ब्यौरा  नीचे  दिया
 जाता  है  :

 लाल  सोटरी  टन

 रेल  द्वारा  सडक  द्वारा  जोड़

 पंजाब  उपभोक्ताओं को आयातित चीनो की सप्लाई

 हरियाणा
 3.77  ofa sett ag  4.77

 उत्तर  प्रदेश  3.06  न  3.06

 जोड़  :  23.89  25.34

 अप्रैल  से  कि  की  अवधि  के  दौरान  हरियाणा  और  उत्तर  प्रदेश  से  लादे

 गए बेंगनों और ट्रकों की दैनिक औसत संख्या निम्नानुसार बी० जी० एम० जी० जोड़ बैगन 998 द्र्क (2) खाद्याननों का परिवहन करने के लिए आधुनिक टेक्नोलाजी को शुरू क रने की व्यवहायंता का अध्ययन किया जा रहा उपभोक्ताओं को आयातित चीनो की सप्लाई डा० चर्द्र शेख र श्रिपाठो : कया खाद्य ओर नागरिक पृतति मसत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या यह सच है कि देश में आयातित चीनी उपभोक्ताओं को निर्धारित दरों पर सप्लाई नहीं की जा रही ओर
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  बिचार  उपभोक्ताओं  को  आयातित  चीनी  निर्धारित  दरों
 पर  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई  उपाय  करने  का  है  ?

 योजना  सन्त्ञालय  में  राज्य  मम्त्रो  तथा  श्वाद्  और  नागरिफ  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री
 ए०  के  ०  :  और  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  के  नियन्त्रित  माध्यमों  के  जरिये  बेची

 जा  रही  भायातित  चीनी  के  लिए  5:80  रुपये  प्रति  किलोग्राम  की  सीमा  लगाने  के  अलावा  उपभोक्ष्ताओं
 को  आयातित  च्नीनी  की  बिक्री  करने  के  लिए  खुदरा  मूल्य  की  कोई  दर  निश्चित  नहीं  की  इसकें

 मुक्त  बिक्र  की  चीनी  का  वितरण  करने  के  प्रयोजन  हेतु  आयातित  चीनी  की  बिक्नी  करने  के
 मामले  में  आयातित  चीनी  की  मामूली  मात्रा  लेवी  वितरण  के  लिए  भी  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  को
 भावंटित  की  जाती  है  ।  लेवी  वितरण  के  लिए  इस  प्रकार  आवंटित  की  गई  इस  आयातित  चीनी  को  देशी
 चीनी  की  तरह  4.80  रुपये  प्रति  किलो  के  एक  समान  खूदरा  मूल्य  पर  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के
 माध्यम  से  राज्य  सरकारों  द्वारा  बेचा  जाना  अपेक्षित  होता  है  ।

 ]

 परमाणु  ऊर्जा  संयन्त्रों  की  सुरक्षा  के लिए  उपाय

 2902.  प्रो०  रामक्ृष्ण  मोरे  :  क्या  गृह  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  ने  देश  में

 राष्ट्रविरोधी  और  अलगाववादी  तत्वों  के  तोड़फोड़  के  प्रयासों  को  रोकने  के  लिए  देश  के  परमाणु  सयंत्रों
 के  भीतर  और  उनके  आसपास  और  उनके  चारों  ओर  सुरक्षा  प्रबन्ध  सुबदुढ़  करने  हेतु  क्या  उपाय  किये
 गये  हैं  ?

 आन्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  देश  में  न्यूक्लियर  प्रतिष्ठानों  की

 सुरक्षा  के  लिए  पहले  ही  पर्याप्त  सुरक्षात्मक  प्रवन्ध  मौजूद  सरकार  ऐसी  सभी  कारंवाईयों  पर
 लगातार  निभरानी  रखती  है  जिनका  देश  के  परमाणु  संयन्त्रों  पर  असर  पड़  ।

 परसाण  ऊर्जा  संयस्त्रों  में  विकिरण  का  रिसनता

 2903.  प्रो०  रामकृष्ण  भोरे  :  क्‍या  प्रधान  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  सें  विभिम्न  परमाणु  ऊर्जा  संयन्त्रों  क ेआरम्भ  होने  के  बाद  उनमें

 रण  रिसाब  यदि  कोई  घटनायें  हुई  हों  उनकी  संद्या  कितनी  है  और  इसके  परिणामश्यरूप  कितने
 कर्मचारियों  को  शारीरिक  नुकसान  पहुंचा  है  ;

 क्‍या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  परमाणु  संयन्त्रों  क ेसम्भावित  खतरों  और  सोवियत  संघ  में

 हाल  ही  की  चेरनोबाइल  विनाश  की  दुष॑ंटमा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कई  विकसित  यूरोपीय  देशों  ने

 परमाणु  ऊर्जा  सयन्त्रों  के  निर्माण  पर  रोक  लगा  दी  है  और  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  कुछ  राज्यों  ने  पहले
 से  ही  निर्मित  परमाणु  ऊर्जा  संयन्त्रों  को  चालू  करने  पर  रोक  लगा  दी  है  ;  और

 यदि  तो  देश  में  परमाणु  ऊर्जा  संयन्त्रों  को किस  तरह  से  सुरक्षित  माना  जाता  है  गौर
 क्या  सरकार  का  विचार  विखण्डन  प्रक्रिया  ऊर्जा  के  उत्पादन  के  सम्पूर्ण  प्रश्न  पर  फिर  से  मूल्यांकन
 करने  का  है  !

 बिशात  और  प्रोशोभणिको  मम्त्रालय  तथा  महासागर  परमाज  इलक्ट्रालिक और
 अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  बी०  :  हमारे  देश  में  परमाणु  बिजलीਂ
 घरों  में  विकिरण  के  रिसाव  की  कोई  ऐसी  घटना  नहीं  हुई  है  जिससे  किसी  भी  बिजलीघर  के  किन्हीं
 कर्मचारियों  को  शारीरिक  नुकसान  पहुंचा  हो  ।

 पर
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 (a)  अधिकांश  उन्नत  देशों  ने  चेंरनोबिल  की  दुघंटना  के  बाबजूद  सरकारी  स्तर  पर  इस  बात

 की  पुष्टि  पुनः  की  है  कि  वे  परमाणु  बिजली  के  उत्पादन  के  लिए  प्रतिबद्ध  ऐसे  समाचार  मिले

 हैं  कि  एक  या  दो  देशों  में  जनता  की  मांग  के  कारण  परमाणु  बिजली  सम्बन्धी  कुछ  परियोजनाओं  का
 काम  आस्थगित  कर  दिया  गया  है  ।

 सरकार  बिजलीघरों  की  सुरक्षा  की  समीक्षा  लगातार  करती  रहती  है  और  इन
 घरों  के  डिजाइन  और  परिचालन  की  प्रक्रियाओं  में  विशेषज्ञों  द्वारा  दिए  गए  तकनीकी  परामर्श  के
 पर  सुधार  किए  जाते  हैं  ताकि  ऐसी  दुर्घटनाओं  की  रोकथाम  सुनिश्चित  रखी  जा  सके  ।

 परमाणु
 घरों  की  सुरक्षा--प्र  क्रियाओं  को  और  भी  मजबूत  बनाने  की  दृष्टि  से  सभी  सम्बन्धित  मसलों  का  अष्ठययन
 फिर  से  किया  जा  रहा  है  ।

 बिल्ली  में  खोरो  की  घटनाओं  की  कुल  संख्या

 2904.  भी  राजकुसार  क्या  गृह  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  वर्ष  |  984-85  और  वर्ष  1985-86  5-86  के  दौरान  अलग-अलग  विभिन्‍न  पुलिस
 स्टेशनों  के  क्षेत्राधिकार  के  अधीन  चोरी  की  कितनी  घटनायें  घटित  हुई  ;

 चोरी  की  उक्त  घटनाओं  में  कितने  मूल्य  की  सम्पत्ति  की  चोरी  हुई  और  कितने  लोग
 मारे  गये  तथा  पुलिस  द्वारा  कितने  लोगों  को  गिरफ्तार  किया  गया  और  घोरी  का  कितना  सामान  पकड़ा
 गया  ;  ओर

 चोरी  ओर  डकंती  की  घटनाओं  भें  बृद्धि  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  उपाय
 किये  गये  हैं  अथवा  किये  जाने  का  प्रस्ताव  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंदाम  मम्न्रालय  में  राज्य  सम्त्री  तथा  णह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  चिवस्थरम  )  :  1984-85  और  1985-86  के  दोरान  दिल्ली  पुलिस  को  सूचित  किए
 गए  चोरी  के  कुल  मामलों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  से  है  :--

 वर्ष  संख्या

 1984-8  5  14,100

 1985-86  13,438

 एक  विवरण  संलग्न

 चोरी  और  डकंती  को  घटनाओं  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए  दिल्ली  पुलिस  ने  अनेक  कदम

 उठाए  जैसे  पैदल  और  चलती  फिरती  गश्त  में  होटलों और  अतिथि  गुहों  की  गहन

 संवेदनशील  स्थानों  पर  टुकड़ियों  की  बदमाशों  और  ज्ञात  अपराधियों  के  विरुद्ध  का
 भाड़  वाले  स्थानों  पर  इस  प्रकार  के  अपराधियों  के  विरुद्ध  लिष्कासन  की  कारंवाई  शुरू

 विशेष  पुलिस  अधिकारियों  की  नियुक्ति  और  अन्‍्तर्राज्यीय/अन्तजिला  स्तरीय  अपराध  पुनरीक्षा
 बेठकें  ।
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 विवरण

 चुराई  गई  सम्पत्ति  की  मारे  गये  व्यक्तियों  की  दिल्ली  पुलिस  द्वारा  पकड़े  गए
 व्यक्तियों  की  संड्या ओर  बरामद  की  गई  वस्तुओं  की  मात्रा  की  कीमत  के  ब्यौरे  निम्न  प्रकार  से  है  :--

 वर्ष  चुराई गई  सम्पत्ति  मारे  गए  गिरफ्तार  बरामद की  गई
 की  कीमत  व्यक्तियों  की  किए  चोरी  की  सम्पत्ति

 संख्या  की  कीमत
 को  संख्या

 1984-85  6,68,08,568  1,788  2,41,80,28  9  रुपये

 1985-86  6,11,53,611  न  3,422  2,95,33,034  3,034  रुपये

 खात्चान्नों  की लरीद  और  वितरण  में  कथित  अनियमितताएं

 2905.  श्री  नारायण  चोबे  :  कया  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  भग्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  को  खाद्यान्नों  की  खरीद  और  लोगों  मं  उनके  वितरण  में  बरते  गये  अनेक

 कदाचारों  और  अनियमितताओं  के  सम्बन्ध  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 (4)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  निवारात्मक  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ?

 योजना  मस्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूरति  भम्त्रालय  में  राज्य  मस्ती

 ए०  के०  ओर  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  पीछे  हाल  ही  में  इस  आशय  की

 कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  कि  खाद्यान्तों  की  बसूलो  और  वितरण  में  कदाचार  और  अनियमितताएं

 हुई
 राज्य  सरकारों  और  केन्द्रीय  सरकार  जैसो  भी  स्थिति  वसूली  भर  वितरण  केस्त्रों  में

 पर्याप्त  देख-रेख  की  जाती

 रक्षा  सेवाओं  को  ज्ाद्य  सामप्री  को  अपूर्ति

 2906.  श्री  नारायण  जोबे  :  क्या  रक्षा  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रक्षा  सेवाओं  को  ठेऊदारों  द्वारा  घटिया  खाद्य  सामग्रियों  की  आपूर्ति  किये  जाने  के

 बारे  में  की  गई  अनेक  शिकायतें  हाल  में  प्रकाश  में  आई  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  पानीटोला  फील्ड  रुप्लाई  डिबरूगढ़  को  तथाकथित  बटिया

 खाद्य  सामग्रियों की  आपूर्ति  के  सम्बन्ध  में  संडे  बीकली  (13-19,  1986)  में  प्रकाशित  रिपोर्ट

 की  ओर  भाकृष्ट  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किये  गये  हैं  अथवा  किये  जाते  का

 प्रस्ताव  है  ?
 ॥

 113
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 ..  रक्षा  अनुसंधान और  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  अरुण  :  ठेकेदारों  द्वारा
 रक्षा  सेनाओं  को  घटिया  किस्म  की  खाद्य  सामग्रियों को  सप्लाई  के  बारे में  प्रायः  शिकायतें  प्राप्त  होती
 रहती

 हां  ।

 रक्षा  सेनाओं  को  दिये  जाने  वाले  राशन  की  किस्म  को  बनाए  रखने  के  बारे  में  उपयुक्त
 पद्धतियां  अपनाई  जाती  निश्चित  शिकायतें  प्राप्त  होने  पर  उनकी  जांच  की  जाती

 केम्त्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  परिधान  के  सम्बन्ध  में  मई  व्यवस्था

 2907.  श्री  सोमनाथ  रथ  :

 श्री  एच  ०  बोी०  पाटिल  :

 ही  एन०  डेनिस  :

 श्रीमती  वबसव  राजेश्वरो

 कभी  जगस्ताथ  पटनायक  :

 डा०  बी०  एल०  शलेश  :

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  अपने  कर्मचारियों  क ेपरिधान  के  सम्बन्ध  में  नई  व्यवस्था  लागू
 करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 इसे  कब  से  लागू  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ;  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों  के  विचार  जानने  के  लिए
 हस  प्रस्ताव  को  उन्हें  भेजने  का  है  ?

 गह  संत्री  क्ूटा  :  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  के  लिए  कोई  नया
 धान  लागू  करने  का  प्रस्ताव  नहीं

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 उड़ीसा  में  उप-संडलोय  समुख्यालयों  में  भंड।रण  डिपुओं  का  खोला  जाना

 2908.  भरी  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 क्‍या  उड़ीसा  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निदेश  भेजा  है  कि  वह
 भारतीय  खाद्य  निगम  को  कहे  कि  वह  निगम  और  उड़ीसा  सरकार  को  अतिरिक्त  राज  सहायता  से
 बचाने  के  लिए  भारतीय  खाद्य  निग्रम  के  गोदामों  में  जमा  वस्तुओं  के  वितरण  को  सुविधाजनक  बनाने

 हेतु  उप-मंडलीय  मुख्यालयों  में  भंडारण  डिपों  खोले  ;  और

 वदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  खाद्य  और  मार्गारिक  पृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ए०  के०  :  उड़ीसा  सरकार  से  इस  आशय  का  एक  भ्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  कि  भारतीय
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 खाद्य  निगम  को  परामश  दिया  जाये  कि  वे  समन्वित  आदिवासी  विकास  परियोजना  क्षेत्रों  में  राज्य  के
 16  उप  मण्डलों  में  डिपो  खोलें  ।

 यह  मामला  भारतीय  बाद्य  निगम  के  विचाराधीन

 बॉग्लादेश  से  लोगों  के  निष्क्रमण  के  सम्बन्ध  में  अध्ययन  के  लिए  उच्च  स्तरीय  दल

 2909.  भरी  सोमताथ  रथ  :

 श्री  सत्येन्न  नारायण  सिन्हा  :

 क्या  गृह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  बांग्लादेश  से  लोगों  के  निष्क्रमण  के  बारे  में  अध्ययन  करने  हेतु  एक  उच्च
 स्तरीय  अध्ययन  दल  गठित  किया  और

 यदि  तो  इस  दल  के  निदेश  पद  क्‍या  है  और  इस  दल  की  रिपोर्ट  कब  तक  उपलब्ध
 होने  की  आशा  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  तथा  गह  भन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  और  बंगला  देश  से  लोगों  की  भारत  में  घुसपैठ  की  समस्या  से

 एकीकृत  ढंग  और  दूरगामी  परिप्रेक्ष्य  स ेनिपटने  की  दृष्टि  से  भारत  में  घुसपैठ  रोकने  के  लिए  उपायों
 की  सावधिक  समीक्षा  करने  हेतु  और  जब  कभी  आवश्यक  उनको  अद्यतन  अनाने  का  सुझाव  देने  के
 लिए  एक  अन्तर  मन्त्रालय  अधिकारियों  का  समूह  नियुक्त  किया  गया  यह  समूह  स्थायी  स्वरूप  का
 होगा  और  सावधिक  रूप  से  बैठकें  करता  इसको  कोई  अन्य  विचाराथ  विषय  नहीं  दिए  गए  हैं
 और  किसी  विनि्दिष्ट  तारीख  तक  इसके  द्वारा  कोई  रिपोर्ट  देने  का  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 बोश्साइट  खनन  परियोजना

 2910.  भी  के०  थी०  शंकरभोड़ा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पर्यावरण  विभाग  ने  उड़ीसा  में  भारत  एल्यूमिनियम  कंपनी  की  52.6
 करोड़  रुपए  की  गंधमर्दन  बोक्साइट  खनन  परियोजना  रोक  रही  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 कया  पर्यावरण  विभाग  ने  वर्ष  1983  में  भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  को  अनन्तिम  मंजूरी
 दीयी

 क्‍या  इस  परियोजना  को  वर्ष  1985  तक  पूरा  किया  जाना  था  ;

 यदि  तो  गया  नवीनतम  आंकड़ों  के अनुसार  इस  परियोजना  के  वर्ष  1987  में  पूरा
 होने  की  सम्भावना  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्‍या  हैं  और  इस  परियोजना  को  समय  पर  पूरा  करने  के

 लिए  सरकार  का  क्‍या  का  रंबाई  क रने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  से  इस
 परियोजना  को  पर्यावरण  विभाग  द्वारा  1982  में  इस  शर्त  पर  अस्थायी  तौर  पर  मंजूरी  दी  गई  थी  कि

 बाल्को  द्वारा  प्रतिकूल  पर्यावरणीय  प्रभाव  को  रोकने/कम  करने  के  लिए  एक  विस्तृत  पर्यावरणीय  प्रबंध

 योजना  एम०  भ्रस्तुत  की  जायेगी  पर्यावरणीय  प्रबन्ध  योजना  की  बिस्तार  से  छानबीन
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 करने  पर  यह  पाया  गया  कि  पश्योजना  के  गंभीर  पर्यावरणीय  प्रभाव  इस  परियोजना  के
 पर्यावरणीय  अनुमोदन  के  लिए  अन्तिम  निर्णय  अभी  लिया  जाना

 से  परियोजना  को  पूरा  करने  की  अवधि  का  पता  इस  निर्णय के  पश्चात्‌  ही  लगाया
 जा  सकता  है  कि क्‍या  परियोजना  को  आरम्भ  किया  जाना  चाहिए  ।

 सोवियत  संध  के  साथ  सहयोग  करार

 2911.  भरी  के०  शंकरगोड़ा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बत'ने  की  कृपा  करेंगे  कि  ३

 क्या  सोवियत  संघ  और  एसोसिएशन  आफ  इण्डियन  इन्जिनियरिंग  इण्डस्ट्री क ेबीच  -

 योग  करार  हुआ है  ;

 यदि  तो  क्या  इससे  अनुसंधान  और  विकास  परियोजनाओं  के  संबंध  में  संयुक्त  उद्यम
 स्थापित  करने  हेतु  अवसर  पंदा  होंगे  ;  और

 यदि  तो  समझौते  की  मुख्य  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  इस  समझौते  को  कब  तक
 न्वित  किया  जाएगा  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  सद्रासागर  परमाण  इलेक्ट्रामिकी  और
 अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  बी०  :  सोवियत  संघ  और  भारत  के  बीच
 वैज्ञानिक  और  तकनीकी  सहयोग  के  सम्बन्ध  में  एक  पंच-वर्षीपय  सहयोग  करार  पर  सोवियत  संघ  की
 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  राज्य  समिति  के  उपाध्यक्ष  तथा  भारतीय  इन्जीनियरी  उद्योग  एसोसिएशन  के
 अध्यक्ष  व्वारा  1996  में  मास्को  में  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  ।

 करार  में  नए  प्रकार  के  उपकरणों  और  भ्रौद्योगिकियों  के  संयुक्त  अनुसंधान  और  विकास
 की  व्यवस्था  है  ।

 करार  को  प्रमुख  विशेषताएं  इस  प्रकार  हैं  :

 के  शिष्ट  मण्डलों  का

 और  तकनीकी  सूचना  का

 व्याख्यानों  का  आयोजन  और  विचार-गोष्ठियों  तथा  सेमिनारों  का

 और  सामग्रियों  के  परीक्षणों  का

 और  तकनीकी  अनुसंधान  तथा  विकास  के  संयुक्त  कार्य  का

 और  प्रौद्योगिकी  में  निकट  सहयोग  को  बढ़ाने  के  लिए  अन्य  ऐसे
 जिनमें  आपसी  सहमति  हो  ।

 करार  पांच  वर्षो  के  लिए  1991  तक  वंध  है  ।

 चोनो  का  भंडार

 2912.  श्री  दिजय एन०  पाटिल  :  दया  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  चीनी  की  बतंमान  आवश्यकता  क्तिनी
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 है  क्‍्य  सर  के  पास  खली 77  गौर क्या  सरकार  के  पास  खुली  बिक्री
 और  लेबी  चीनी  दोनों  को  आवश्यकता  को  पूरा  करने

 के  लिए  चीनी  का  पर्याप्त  भंडार  है  ;  और

 चीनी  निदेशांलय  द्वारा  जारी  किए  गए  आदेशों  की  अबहेलना  करने  वाले  कारखानों  के
 विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  जाद्य  और  नागरिक  पृ्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०
 के०  :  |  985-86  के  चालू  मौसम  के  दौरान  देश  में  चीनी  की  अनुमानित  आवश्यकता
 लगभग  85  लाख  मीटरी  टन  है  ।

 देश  में  चीनी  की  वर्तमान  समूचरी  जिसमें  स्वदेशी  और  आयातित  चीनी  का
 स्टाक  शामिल  1985-86  के  चाल  चीनी  वर्ष  में  आन्तरिक  खपत  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने
 के  लिए  पर्याप्त  है  ।

 1979  के  लिए  खुलो  बिक्री  की  चीनी  से  निर्मुक्ति  आदेश  के  प्रति  ब्यपगत
 मात्राओं  के  बारे  में  चीनी  फैक्ट्रियों  दारा  किए  गए  उल्लंघनों  के  लिए  चुनिंदा  आधार  पर  मुख्य  दोषियों
 के  विरुद्ध  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  जरिए  1980  में  प्रारम्भिक  मुकदमे  चलाए  गए  इनमें  से  एक
 चीनी  फैक्ट्री  ने  बम्बई  उच्च  न्यायालय  में  एक  रिट  याचिका  दायर  की  थी  जिसमें  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  के
 न्यायालय  द्वारा  जारी  की  गई  आदेशिका  को  चुनौती  दी  गई  1980  के  आपराधिक  आवेदन  सं  ०

 1472  पर  इस  मामले  में  16-11-1981  को  बम्बई  उच्च  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  निर्णय  की  दृष्टि
 दिनांक  9  1980  के  आदेश  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करने  वाली  फेक्ट्रियों  के  विरुद्ध  मुकदमे

 दायर  नहीं  किए  जा  सके  ।  बम्बई  उच्च  न्यायालय  के  उपयुक्त  निर्णय  के  खिलाफ  उच्चतम  न्यायालय  में
 एक  विशेष  इजाजत  याचिका  पहले  ही  दायर  की  जा  चुकी  है  और  यह  मामला  न्यायाधीन  है

 वीडियो  कंसेट  रिकार्डरों  का  मिर्माण

 2913.  भरी  पशवंतराज  गडाख  पाटिल  :

 कोमती  किशोरी  सिंह  :

 क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वीडियो  कैसेट  रिकार्डरों  के  उत्पादन  के  लिए  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के

 निर्माता  यूमिटों  को  लाइसेंस  देने  का  निर्णय  किया  है  ;

 (er)  यदि  तो  तत्सस्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ;

 यदि  तो  क्या  इन  कम्पमियों  ने  वीडियो  कंसेट  रिकार्डरों  की  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  लाने
 का  वायदा  किया  है  ;  और

 यदि  तो  देश  में  वीडियो  कंसेट  रिकार्डरों  के  निर्माण  के  लिए  अन्य  क्‍या  कार्यक्रम  शुरू
 किया  जा  रहा  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी  भौर

 अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  सनन्‍्त्री  शिवराज  वी०  :  से  सरकार  ने  वोडियो

 कैसेट  रिकार्डरों  सी०  आर०/वीडियो  कंसेट  बी०  सी०  पी०  के  विनिर्माण  के  इच्छुक
 उद्यमकर्ताओं  पे  आवेदन-पत्र  आमन्त्रित  किए  सरकार  का  ऐसी  इकाइयों  को  औद्योगिक

 सेंस  जारी  करने  का  इरादा  जो  एक  गतिशील  चरणबढ़  विनिर्माण  कार्यक्रम  के  साथ  एक  ही  स्थान
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 लज-+  -  +जन्‍ीलीतदीदी।+  :  भआ

 पर  वस्तुओं  का  उत्पादन  क  रने  के  लिए  भारी  मात्रा  में  पंजी-निवेश  करने  के  लिए  तैयार  हो  तथा  जिनके

 पास  अपेक्षित  मात्रा  में  स्वयं  विनिर्माण  करने  की  क्षमता  हो  और  जो  बदलती  हुई  प्रोद्योगिकी  के  साथ

 कदम  से  कदम  मिलाकर  चल  सके  ।  सरकार  ने  अभी  इस  सम्बन्ध  में  भन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 केग््रीय  अम्वेषण  ब्यूरो  का  विस्तार

 2914.  भरी  यशवंतराब  गडाल  पाटिल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  का  भारी  पैमाने  पर  विस्तार  करने  का
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  कया  उद्देश्य  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  सम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  सरकार  ने  इस  बात  पर  कोई  विचार  नहीं  किया  है  कि  क्या  केन्द्रीय

 अन्वेषण  ब्यूरो  का  बड़े  पैमाने  पर  विस्तार  करने  की  आवश्यकता

 उपर्यक्त  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जांच  आयोग  1952  के  अस्तगंत  आयोगों  की  मियुक्ति

 2915.  भ्री  एच०  एम०  पटैल  :  क्या  गृह  मनत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 गत  दस  वर्षों  के  दौरान  आयोग  अधिनियम  1952  के  नियुक्त  किए  गए
 चांज  आयोगों  और  इन  आयोगों  के  चेयरमंनों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 आयोगों  के  उनकी  नियुक्ति  की  तारीखों  और  उनके  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  की  तारीखें

 किन-किन  आयोगों  का  कार्यकाल  समाप्त  हो  गया  और  वे  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  कर  पाए  हैं  ;
 ओर

 उन  आयोगों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनकी  रिपोर्ट  या  तो  सरकार  द्वारा  अथवा  भारत के
 पति  के  अध्यादेश  द्वारा  रोक  दी  गई  थीं  ?

 लोक  शिक्षायत  तथा  पेंशन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  भम्त्री  सचा  गह  सन्त्रासय  में  राज्य
 स्त्री  पी०  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।

 एन्टार्कंटिका  में  तेल  को  जोज

 2916.  भरी  चितामणि  जेसा  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एन्‍्टा्कंटिका  में  तेल  की  खोज  करने  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  गया  है  ;

 यदि  तो  उसके  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गए/उठाने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मम्त्रलय  तया  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको  ओर
 अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  बी०  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 अंटाकंटिक  संधि  के  अधीन  केवल  आधार  भूत  भू-भोतिकीय  और  भूवेज्ञानिक  सर्वेक्षणों  को
 हाथ  में  लिया  जा  सकता  अंटारकंटिक  खनिज  संसाधन  व्यवस्था  को  स्थापित  किए  जाने  तक  हा वि  है  ि  अन्वेषण
 कार्बन  संसाधनों  के  संभावित  क्षेत्रों  को  निर्धारित  करने  के  लिए  भूवंशानिक  अन्वेषण  किए  जा  रहे
 इसलिए  तेल  की  खोज  के  लिए  सर्वेक्षण  करना  अभी  समय-पूर्व

 परियोजनाओं  के  कार्यास्वयन  सम्बस्धो  सलाहकार  समिति

 2917.  भी  बजमोहत  सहूंती  :  क्‍या  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे
 कि  परियोजनाओं  की  लागत  और  उनके  कार्यान्वयन  के  बारे  में  सरकार  को  सलाह  देने  के  लिए  कोई
 सलाहकार  समिति  गठित  की  गई  है  ;  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कार्यक्रम  कार्यान्वयन  सम्त्री  ए०  बी०  ए०गनोलान  :  माननीय  सदस्य
 के  प्रणन  का  संकेत  शायद  परियोजना  कार्यान्वयन  सम्बन्धी  सलाहकार  परिषद  की  ओर  है  जिसका  गठस
 परियोजना  से  सम्बन्धित  बड़े  मसलों  को  हल  करने  में  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मम्त्रालय  की  मदद  और

 परियोजना  कार्यान्वयन  प्रणाली  में  सुधार  और  संगठनात्मक  विकास  के  सम्बन्ध  में  सलाह  देने
 के  लिए  किया  गया

 तेलों  का  जायात  करने  से  पहले  परीक्षण

 2918.  श्री  मूल  जम्द  डागा  :  क्या  खाद्य  और  मागरिक  पूर्ति  मरत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे

 कया  आयातित  तेलों  की  जांच  करने  के  लिए  प्रबन्ध  किए  गए  हैं  जिससे  कि  यह  पता  लग
 सके  कि  वह  तेल  लोगों  द्वारा  खाये  जाने  के  लिए  उपयुक्त  हैं  ;

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  की  गई  जांच  का  ब्यौरा  कया  है  तथा  उन
 शालाओं  के  नाम  कया  हैं  जहां  पर  जांच  की  गई  है  ;

 क्‍या  आयात  से  पहले  कोई  जांच  की  जाती  है  ;  और

 क्‍या  तेल  की  किसी  लेप  को  अस्वीकार  किया  गया  था  और  यदि  तो  तत्सबन्धी  ब्यौरा
 क्या

 योजना  मन्जालय  में  राज्य  मरत्री  तथा  लाख  और  नागरिक  पृतति  मन्त्रालय  में  राज्य  मग्जी

 ए०  के०  :  से  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  विदेशी  सप्लायरों  के  साथ  किए  जामे

 वाले  आयात  करार  में  गुणता  तथा  विशिष्टियों  के  बारे  में  विस्तृत  व्यवस्था  रहती  है  इसमें  यह  भी

 व्यवस्था  रहती  है  कि  उल्लिश्वित  गुणता  तथा  विशिष्टियों  के  अनुरूप  होना  परिशोधित
 तेलों  के  मामले  विक्रेताओं  के  खर्च  पर  क्रेताओं  द्वारा  बामित  किए  गए  सर्वेक्षकों/विश्लेषकों  द्वारा
 लदान  के  समय  जहाज  के  टेंकों  में  से  लिए  गए  तथा  प्रमाणिन  किए  गए  नमूनों  के  अनुसार  गुणता  को

 अन्तिम  माना  जाता  यह  देखने  के  लिए  कि  तेल  निर्धारित  विशिष्टियों  के  अनुरूप  लदान  तथा

 उतराई  दोनों  पत्तनों  पर  आयातित  तेलों  का  परीक्षण  की  व्यवस्था  होती  इसके  सरकार  के

 क्रेताओं  के  स्थल-टैंकों  में  तेल  उतारने  के  लिएਂ  अधिकारियों  को  अनुमति  दिए  जाने  से
 पत्तन  स्वास्थ्य  ओ  खाद्य  अपमिश्रम  अधिनियम  की  दृष्टि  से  इनका  अनुमोदन  करते

 द्वारा  नमूने  लेने  व  जन  स्वास्थ्य  प्राधिकरण  की  प्रयोगशालाओं  अथबा  उनके  द्वारा  अनुमोदित  विभिन्‍न

 सरकारी  प्रयोगशालाभों  से  उनका  विश्लेषण  कराने  ओर  इन  तेलों  के  मानव  उपयोग  के  उपयुक्त  होने  के
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 बारे  में  स्वीकृति
 दिए  जाने  की  व्यवस्था  की  परिष्कत  तथा  कच्चे  तेलों  दोनों  के  लिए  पत्तन

 स्वास्थ्य  प्राथिकारियों  की  स्वीकति  बहुत  आवश्यक  है  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  ने  अपनी  ओर  से  दो  खेपों  को  नामंजर  कर  दिया  एक  मामले

 जहां  लदान  करने  वाले  पत्तन  के  सर्वेक्षकों  द्वारा  भेजी  गयी  खेप  विशिष्टियों  के  अ  नहीं  पाई  गयी
 सप्लायर  से  माल  को  अपने  जोखिम  तथा  लागत  पर  वापिस  लेने  के  लिए  कहा  गया  था  और  सप्लायर

 द्वारा  माल  को  बदल  दिया  गया  एक  दूसरे  मामले  में  जहां  पतन  स्वास्थ्य  अधिकारियों  के  अनुमोदन
 के  बाद  सामग्री  दूषित  पाई  राज्य  व्यापार  निगम  ने  सामग्री  को  औद्योगिक  उपयोग  के  लिए  साबुन
 विनिर्माताओं  को  बेच  दिया  और  उसे  सीधी  श्रपत  के  लिए  उपभोक्ता  को  वितरित  नहीं  करके  दिया

 -  गया  ।

 सव्रास  परमाण  ऊर्जा  संयंत्र

 2919.  9.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्‍या  प्रधान  मन्द्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  मद्रास  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  के  यूनिट  [1  को  31  1986  को
 वाणिज्यिक  रूप  से  चालू  करने  का  निश्चय  किया  गया  था  ;  और

 यदि  तो  क्‍या  वह  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  गया  है  और  यदि  नही ंतो  उसके  क्या
 कारण  हैं  तथा  उसे  कब  तक  चालू  कर  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 विशान  ओर  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलक्ट्रानिको
 ओऔर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  बी०  :  और  मद्र।स  परमाणु
 बिजलीघर  की  दूसरी  यूनिट  2।  1986  को  वाणिज्यिक  स्तर  पर  काम  शुरू  कर  चुकी

 में  बम  रोपण

 2920.  भ्री  मल  चम्द  डागा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  क्या  राजस्थान

 में  कोई  बन  रोपण  योजना  कार्यान्वित  की  जा  रही  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  :  वन

 रोपण  की  स्कीमें  इस  प्रकार  है  :

 )  पारिस्थितिकीय  संवेदनशील  गेर-हिमालयन  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  ईंधन  की  लकड़ी  हेतु
 पौधरोपण  को  शामिल  करके  सामाजिक  वानिकी  ;  और

 (11)  बेंक/संयुक्त  राज्य  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  विदेशों  से  वित्तीय

 सहायता  प्राप्त  सामाजिक  वानिकी  परियोजनाएं  |  इनमें  फामं  वानिकी  अर्थात  निजी

 भूमि  पर  पोधरोपण  हेतु  बाल-पोधों  का  सामुदायिक  वृक्ष  क्षेत्रों  और  पह्टि
 पर  पौधरोपण  सम्मिलित  राष्ट्रीय  प्रामीण  रोजगार  कायंक्रम  ग्रामीण  भूमिहीन
 रोजगार  गारन्टी  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्य क्र  और  मरुभूमि  विकास  का्यंकम
 के  अन्तग्रंत  भी  वनरोपण  का  कार्य  किया  जाता  है  ।

 फूड  इम्डस्ट्रीज  लिमिटेड  का  कार्यकरण

 2921.  भी  मुला  पहली  क्‍या  खाद्य  ओर  सागरिक  पूरति  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बिस्कुट  कारखाने  आरम्भ  करने  का  है  ;
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 क्यों  मोड  फूंड  इंडस्ट्रीज  में  पिछेलें  2  वर्ष  से  लाभ  हों  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 योजनें  भनत्रांलयं  में  राज्य  मन्‍्त्रो  तथा  खाद्य  और  मांगरिक  पूर्ति  सन्त्रालेय  में  राज्य  मर्जी

 ऐं०  कें०  :  मार्डर्न  फूंड  इम्डस्ट्रीज  जोकि  मन्त्रालय  फा  एक
 प्रतिष्ठान  का  फिलहाल  कोई  बिस्कुट  फैक्ट्री  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 और  एक  विवरंणें  संल॑ग्न  हैं  जिसमें  [983-84  और  1984-85  के  दो  रान  कंपनी
 की  विभिन्न  यूनिटों  के  बारे  में  लाभ/हानि  के  ब्योरे  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 रुपेयीं

 क्रम  सं०यूनिटों का  नाम  1983-84  1984-85 5

 ग्रेड

 दिल्‍ली  (+)  111.23  (+)  99.62

 2.  कोचीन  (+)  73.46  (+)  71.45

 3.  बंस्‍्ब"ँ  (+)  71.6  (+  82.75

 4.  मद्रास  (+)  40.01  (+)  34.33

 5.  बंगलोर  (+)  39.83  (+)  28:51

 67  चण्डीगंढ  (--)  15.50  6.30

 7.  इन्दौर  6:05  (--)  4.70

 8.  जयपुर  फूड  यूनिट  (+)  ॥7हैं  7:23

 9.  कलकत्ता  (--)  14.45  (--)  29.55

 10.  हैदराबाद  (+)  27:  3.31

 11.  रांची  8.53  (+-)  11.51

 12.  कानपुर  6.26  (--)  15.46

 13.  अहमदाबाद  0:42  (--)  2.83

 14.  पेय  पूपिर्ट  (+-)  19.88  (--)  22.58

 1 5.  मर्कर्की  भिल  2.20  (=)  2.41

 16¢  बा  तेल॑  उंज्जेन  (--)  29.78  (--)  52.59

 17.  फ्रूढ  जूस  बाटलिंग प्लांट  ,  22-25  (--)  18.81

 राष्ट्रीय  रक्षा  अकादमी  में  प्रवेश

 2922.  भी  अनादि  चरण  बास  :  क्‍या  रक्ा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन

 121



 लिखित  उत्तर  ॥  6  1986
 नी  -+  प्पपापैपत/थि/;/प/:;:थभभ।;झ।  भफक्‍हमपफप>पपतए।थ/:थ::पै॑ेै॑फ॑?्"ज--ह.0त0क्‍सस

 वर्षों  के  दोरान  राष्ट्रीय  रक्षा  अकादमी  में  कितने  प्रवेश  दिए  गए  और  उनमें  से  कितने  व्यक्ति  अनुसूचित
 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  हैं  ?

 रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  अरुण  :  पिछले  तीन  बर्षों  के
 दौरान  राष्ट्रीय  रक्षा  अकादमी  में  1910  विद्यार्थियों  को  प्रवेश  दिया  गया  राष्ट्रीय  रक्षा  अकादमी

 के  कैडिटों  की  जातियों  के  बारे  में  ब्यौरे  देना  जनहित  में  ठीक  नहीं  होगा  ।

 बेज्ञानिक  पंनलों  को  बेठकों  के  परिणाम

 2923.  भीमतो  किशोरी  सिह  :  क्या  प्रधान  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  भारत  ओर  अमरीका  में  गांधी-रीगन  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  अभिक्रम  के  अन्तगंत
 गठित  उच्च-स्तरीय  वैज्ञानिक  पैनलों  की  पिछले  12  महीनों  के  दौरान  कोई  संयुक्त  बैठक  हुई

 यदि  तो  बंठक  क  परिणामों  का  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मग्त्रालय  तथा  महासागर  परमाण  इलंक्ट्रातिको
 ओर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  बी०  :  से  (7).  भारत-अमरीका
 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  अभिक्रम  के  अन्तगंत  उच्च-स्तरीय  पैनलों  की  कोई  वाधिक  बैठक  बुलाने  का
 निश्चय  नहीं  किया  गया  पिछले  वर्ष  के  आरम्भ  यू०  एस०  ओवर  ब्यू  पैनल  और  भारतीय  वरिष्ठ
 वेज्ञानिक  पैनल  के  कुछ  सदस्यों  के  बीच  विचारों  का  अआदान-प्रदान  हुआ  था  और  उसमें  रीका
 विज्ञान  और  प्रौद्योगिक  अभिक्रम  के  विस्तार  का  सुझाव  दिया  गया  पिछले  प्रधान  मन्त्री  जी
 की  अमरीका  यात्रा  के  दोरान  इस  विस्तार  पर  संयुक्त  रूप  से  सहमति  हो  गई  इन  दो  उच्च  स्तरीय
 पेनलों  की  संयुक्त  बंठक  अस्थाई  तौर  पर  25-26  1986  को  होनी  निश्चित  हुई  है  ।

 अभयारण्यों  को  लेंटाना  झाड़  से  खतराਂ

 2924.  भरी  पी०  नासग्याल  :

 डा०  बो०  एल०  शलेश  :

 जी  सनत  कुमार  मंडल  :

 क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  अभयारण्पों  में  केमाराਂ  झाड़  से  बाघों के
 लिए  खतरा  उत्पन्न  हो  गया  है  ;  और

 यदि  तो  बाघों  की  इस  झाड़  से  रक्षा  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  लेंटाना  से
 बाघों  के  लिए  सीधा  खतरा  पैदा  नहीं  होता  है  ।  चूंकि  यह्‌  जंगली  शाकाहारी  पशुओं  की  भ्रिय
 खाद्य  पौध  प्रजाति  नहीं  जिन  क्षेत्रों  में  यह  उगती  है  वहां  प्रिय  खाद्य  प्रजातियों  की  वृद्धि कम  हो  आती

 अतः  इसका  अधिक  जंगली  शाकाहारी  जिन  पर  बाघ  पलते  पर  विपरीत  प्रभाव
 डालता  तथापि  अभी  लक  लेंटाना  हमारे  राष्ट्रीय  उद्यानों  एवं  अभयारण्यों  के  प्रमुख  हिस्सों में  कब्जा

 नहीं  करते

 122



 15  1908  लिखित  उत्तर

 अभयारण्पों  राष्ट्रीय  पार्कों  तथा  बाघ  रिजवों  के  प्रबन्ध  के  लिए  राज्य  सरकारों  को
 केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  जिसमें  अन्यस्थानिक  अपतणों  के  नियन्त्रण  के  लिए  निधियां
 लित

 भारतीय  वायु  सेना  का  इंजोनियरी  कालेज

 2925.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि भारतीय
 वायु  सेना  द्वारा  एक  इंजीनियरी  कालेज  आरम्भ  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव

 रक्षा  अमुसंघान  ओर  विकास  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  हां  ।

 समुद्री  अवुसंधान  और  विकास  निधि  से  केरल  के  संस्थानों  को  थी  गई  सहायता

 2926.  श्री  मुल्लापलली  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महासागर  विकास  विभाग  के  अधीन  समुद्री  अनुसन्धान  और  विकास  निधि  से  वर्ष
 198  5-86  के  दौरान  केरल  में  कितने  संगठनों  तथा  संस्थानों  को  सहायता  दी  गई  ;

 प्रत्येक  संस्थान/संगठन  द्वारा  प्राप्त  की  गई  घनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  संस्थानों  तथा  संगठनों  के  अनुसन्धान  सम्बन्धी  कार्यकलापों  का  भ्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी  और
 अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी  ०  :  वर्ष  198  5-86  के  दौराम  केरल
 में  तीन  संगठनों  को  सहायता  दी  गई  ।

 जलीय  जैविकी  मात्स्यकी  केरल  विश्वविद्यालय  को  तीन  वर्षों  के  लिए
 7,30,370  रुपए  विए  गए  ।  केन्द्रीय  नाविक  तथा  इंजीनियरिंग  प्रशिक्षण  कोचीन
 को  15,000  5,000  रुपए  और  कोचीन  विश्वविद्यालय  को  ।  0,000  रुपए  दिए  गए  ।

 केरल  विश्वविद्यालय  को  दिए  गए  अनुदान  का  समुद्री  परिवूषण  की

 तिकी  पर  एक  परियोजना  और  तटीय  क्षेत्र  क ेसाथ-साथ  बुड  बॉरिंग  आगगेनिज्म  के  लिए  किया

 केन्द्रीय  नाविक  तथा  इंजीनियरिंग  प्रशिक्षण  कोचीन  को  दिया  गया  अनुदान  समुद्री
 मात्स्यको  प्रबन्ध  एवं  विकास  के  लिए  प्रशिक्षण  और  शिक्षण  पर  सेमितार  के  लिए  और  कोचीन

 विद्यालय  को  दिया  गया  अनुदान  समुद्री  प्रदूषण  मानीटर  करने  के  लिए  वाद्व  कार्यक्रमਂ  पर

 सेमिनार  के  लिए

 सुपर  बाजार  के  कार्यकरण  ओर  उसकी  उपयोगिता  पर  प्रश्तावली

 2927.  श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिहीक  :  क्या  शाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सुपर  बाजार  ने  अनेक  मुद्दों  पर  जनता  से  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  मई/जून,
 1986  में  सुपर  बाजार  आने  वाले  लोगों  को  श्रश्नावली  परिचालित  की  थी  ;

 यदि  तो  कितने  लोगों  ने  प्रश्नावली  के  उत्तर  दिए  और  सुपर  बाजार  की  उपयोगिता

 और  इसके  कार्यक रण  के  बारे  में  जनता  की  सामान्‍य  प्रतिक्रिया  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  सुपर  बाजार  और  केन्द्रीय  भण्डार  को  कया  भूमिकाएं
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 सौंपी ग़ई  हैं  और  क्या  इन  भूमिकाओं  को  श्वूरी  तः  अथवा  आंशिक  क्रम  से  निभा  करा  है  अथवा

 उम्नमें  किसी  प्रकार  की  कम्री  है  ;

 कया  सुपर  बाजार  ओर  केन्द्रीय  भण्डार  के  लिए  अपनी  आवश्यकता  का  सभी  ब्लाम्नान

 विशेषकर  चावल  और  दालें  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  म्रंघ  से  खड्ीदना  अनिवाये  है  और  यदि  तो

 क्या  वे  इन  मदों  को  इससे  खरीद  रहे  और

 (s)  यदि  तो  वे  यह  मर्दें  किन  से  खरीद  रहे  हैं  और  राष्ट्रीय  उप्रभोक्ता  सहकारी  संघ  से

 खरीद  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री

 ए०के०  :  भौर  (a).  जी-हां  |  दी  कोभाप्रसेटिव  स्टोर  लिमिटेड  झुपर  बदजार  के  नाम  से

 लोक  दिल्‍ली  ने  अपने  कम्य  के  बारे  में  श्राहकों  की  प्रक्िक्रिम  ऋत्ने  तक  क्षसने  प्रदान  की

 जा  रही  सेवाओों  में  सुधार  करने  के  लिए  उनसे  सुझाव  मंग्राने  की  दृष्टि  ये  एक  प्रश्नावली  के  जरिए
 ग्राहकों  के विचार  जानने  कू  निर्णय  किया  इस  प्रश्नावली  को  लोगों  के  बीच  द्ितरित  किया  गया
 और  लगभग  750  ग्राहकों  ने  उसे  भरा  ।  अधिकांश  ग्राहकों  ने  मत  व्यक्त  किया  कि  कुल  मिलाकर  वे
 भण्हार  द्वारा  प्रदान  की  जा  रही  विशेषकर  प्रयोगशाल्म  में  परीक्षित  खाद्य  वस्तुओं  की  उचित
 दरों  पर  ब्रिक्की  किए  जले  के  बारे  सन्दुष्ट  कुछ  उप्रभवेक्ताओं  द्वाक्स  भम्हपरः  अत  सेवाओं  की

 लििटी  में  सुधार  लाने  के  लिए  भी  कुछ  सुझाव  दिए  गए  थे  ।

 राष्ट्रीय  उपभोक्षता  सहकारी  झ्ंघ  का  मुख्य  उ्ह  ए्य  उपभोक़द्रा  खहुकारी  श्मिद्ियों  द्लो

 आपूर्ति  में  सहायता  प्रदान  करना  तथा  सहकारी  समितियों  के  कार्यक्ररण  में  श्रुवस्क्कीय  अक्ुगकक़ा  को

 दूर  करने  के  लिए  उन्हें  परामशंदात्री  सेवाएं  प्रदान  करना  इन  उद्ृश्यों  को  पूरा  करने  के  लिए

 राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  अपने  से  सम्बद्ध  प्ंस्थाओं  को  विभिन्‍न  आवश्यक  वस्तुएं  सप्लाई  करने
 की  दिणा  में  प्रयात  कर  रहा  है  ।  इसने  उपभोक्‍ता  सरकारी  समितियों  को  उनकी  प्रवन्ध  प्रणालियों  के
 विकास  के  लिए  तकनीकी  दिशा-निर्देश  देने  हेतु  एक  पूर्णांग  परामशंदात्री  तथा  प्रोत्साहानात्मक  सेल  की
 भी  स्थापना  की  है  |

 सुपर  बाजार  तथा  केन्द्रीय  भण्डार  का  मुख्य  उहँ  श्य  उपभोक्ताओं  को  उचित  दरों  पर  क्वालिटी
 के  उत्पाद  उपलब्ध  कराना  तया  उचित  ब्यापार  पद्धतियों  को  प्रोत्साहन  देना  इन  उद्देश्यों  को  प्राप्त
 करने  के  लिए  दोनों  भण्डारों  ने  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  में  लगभग  143  शाखाएं  खोली  हुई  जिनके
 जरिए  वे  भाम  जनता  को  उचित  दरों  पर  आवश्यक  वस्तुएं  मप्लाई  कर  रहे  सही  तोल  देने  के
 साथ  अपनी  कवालिटी  को  बनाए  हुए  इस  प्रकार  ये  दोनों  भण्डार  इन  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  में
 काफी  सीमा  तक  सफ़न्न  हुए

 ओजड़  (2:).  सुपर  बाजार  तक्षा  केन्द्र  य  भंडार  के  झिए  यड़  अनिब्राम्न  नहीं  है  कि  वे  अपनी
 सारी  विशेषकर  चावल  तथा  दालें  भारतीय  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  लिभिठेड
 से  खरीदें  |  सुपर  बाजार  अपनी  आवश्यकता  की  दाज़ें  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  स्रहकारी  संप  से  खरीद
 रहा  है  और  जो  राष्ट्रीय  सहुझारी  संघ्र  के  पाश्न  उपलब्ध  नहीं  भ्रारतीय  छाद्य
 निगम  तथा  हरियाणा  कषि  सहका  री  विपणन  संघ  से  खरीद  रहा  सुपर  बाजार  ने  हाल  ही
 में  दालों  की  सप्लाई  के  बारे  में  मध्यप्रदेश  राज्य  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  से  भी  बातचीत  की  है  केन्द्रीय
 भण्डार  ने  सूचि  त  किया  है  कि  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  विगत  में  अक्सर  समिति  की
 श्यकृताएं  पूरी  करने  में  असमर्थ  रहा  है  और  सरमति  को  ग्राहकों  की  मांग  व  ववालिटी  को  ध्यान  में  रखते
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 हुए  प्रतिस्पर्धी  दरो ंपर
 थोक  बाजार  से  सप्लाईको  बनाए  रखने  के  लिए  मजबूरन दूसरे  ल्ोतों  का

 सहारा  लेना  पड़ा

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए
 आरक्षित  पदों  को  अनारक्षित  करना

 2928.  संयद  शाहबुहीन  :  क्‍या  प्रधान  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए
 क्षित  कोटे  में  श्रेणी-दो  तथा  श्रेणी-तीन  के  कितने  पदों  को  वर्ष  1983-84,  3-84,  1984-85  5  तथा
 1985-86  5-86  के  दौरान  अनारक्षित  किया  गया  ;

 इन  पदों  को  अनारक्षित  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  इन  पदों  को  सामान्य  श्रेणी  के  व्यक्तियों  ढ्वारा  भरा  गया  था  ;  ओर

 क्‍या  अनुसूचित  जातिबदों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  न्यूनतम  योब्म्ता  रखने  वाले

 उपयुक्त  उम्सीदवारों  के  उपलब्ध  होते  उनके  लिए  इतने  ही  अतिरिक्त  रिक्त  स्थान  उपलब्ध  कराए
 जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंदान  मंत्रालय  में  उपसंत्री  बीरेग  सिह
 उपलब्ध  सूचना  के  आधार  पर  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसू चित  जनजातियों  के  लिए  बषं  1983-85
 के  दौरान  ऐसी  आरक्षित  रिक्तियों  की  संख्या  दशनि  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  जिन्हें  उसी  अवधि  के

 दौरान  अनारक्षित  किया  गया  है  ।

 और  आरक्षित  रिक्तियों  को  अनुसूबित  जातियों/अनुसू चित  जनजातियों  के  उपयुक्त
 उम्मीदवारों  के  उपलब्ध  न  हो  पाने  के  कारण  अनारक्षित  किया  गया  वास्तबिक  नियुक्तियां  उन

 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों  द्वारा  की  जाती  हैं  जिनके  अधीन  रिक्तियां  होती  हैं  और  कार्मिक  तथा
 प्रशिक्षण  विभाग  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीकत  रूप  से  कोई  आंकड़े  नहीं  रले

 अनारक्षण  के  आरक्षणों  को  तीन  अनुवर्ती  भर्ती  ब्चों  के  लिए  अग्रेन्‍केल  किया  जाता

 आवश्यक  होता  है  और  उसमें  अग्रेतीत  किए  जाने  के  तीसरे  वर्ष  में  अनुमुचित  जातियों  तथा  अनगुसूदित
 जन  जातियों  के  बीक्ष  में  पारस्प  श्कि  अदला-बदली  की  व्यवस्था  उपलब्ध  रहती  तथ्मपि  समूह
 से  समूह  समूह  के  भीतर  त्था  समूह  स  समूह  के  निम्नतम  स्तर  सके  छयनत

 हारा  पदोन्नति  में  आरक्षण  के  मामले  में  आरक्षण  के  अग्रेनीत  किए  जाने  की  अनुशस्ति  नहीं  बी  बई  है  ओर

 अनसचित  जातियों  तथा  अनुमूचित  जनजातियों  के  बीच  पारस्परिक  अदला-बदली  भर्ती  के  उसी  बर्ष  में
 का  जा  सकती  जिन  आरक्षित  रिक्तियों  के  लिए  पारस्परिक  अदला-बदली  का  सिद्धान्त  लागू  किए
 जाने  के  बावजूद  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जन  जातियों  के  उपयुक्त  उम्मीदबार  उपलब्ध  नहीं  हो

 पाते  हैं  केवल  उन्हीं  रक्तियों  में  आरक्षण  समाप्त  किया  जाता  है  |
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 विवरण

 अनुसूचित  जातियों  के  लिए  आरक्षित  रिक्तियों  का  अनारक्षण

 वर्ष  समूह  समूह  समूह

 1983  202  585  1744

 1984  199  393  1491

 1985  236  396  1788

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  रिक्तियों  का  अनारक्षण
 बन  »॥  हे  जी  अननत  जन

 वर्ष  समूह  समूह  समूह

 1983  167  239  2592

 1984  169  359  2131

 1985  172  424  2444

 वशानिक  पदों  को  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  अधिकार  क्षेत्र  स ेबाहुर  करना

 2929.  श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बेज्ञाभिक  पदों  को  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  अधिकार  क्षेत्र  से  बाहर  करने  का
 निर्णय  लेने  का  आयोग  से  परामश  किया  गया  था  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बीरेन  सिह  :  संघ
 लोक  सेवा  आयोग  के  अधिकार  क्षेत्र  से  पदों  को  बाहर  रखे  जाने  का  कोई  भी  प्रशासनिक  निर्णय  तब

 तक  प्रभावी  नहीं  होता  जब  तक  कि  संघ  लोक़  सेवा  आयोग  से  विनियमावली  विधिवत
 रूप  से  संशोधित  न  कर  दी  गई  हो  ।  वैज्ञनिक  विभागों  के  वैशानिक  पदों  को  बाहर  रखे  जाने  के  बारे  में
 आयोग  के  विचार  मांगे  गए  हैं  ।

 यह  प्रश्न  ही  त़हीं  उठता  ।

 ब्रिटेन  स ेएच  ०  एम०  एस०  हुर्मिस  की  खरीद

 2930.  भी  सी०  साधव

 थी  ई०  अय्यप्पु  रेडडी  :

 क्या  रक्षा  संत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एच०  एम०  एस०  हमिस  जिसे  खरीदने  के  लिए  भारत ने  ब्रिटेन  के  साथ  पिछले

 अप्रैल  में  समझौता  किया  मरम्मत  और  वैकल्पिक  आवश्यकताओं  का  विस्तार  से  मूल्यांकन  करने  के

 लिए  जांच  कर  ली  गई  ;
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 >>  बज  न  अभीीतणती  ना  न  पा  ना ताज

 यदि  तो  क्या  मरम्मत  का  काम  ब्रिटेन में  किया  जाएगा या  भारत  में  ;

 मरम्मत  के  काम  में  कितना  समय  लगने  की  सम्भावना  है  ;

 आई०  एन०  एस०  विक्रान्त  के  कितने  नोसेना  अधिकारियो ंको  विमान  वाहक  हभिस में
 स्थानांतरित किया  गया  है  ;  और

 (e)  विमान  वाहक  हमिस  को  चलाने  के  लिए  कुल  कितने  कमियों की  आवश्यकता  है  ?

 न  वनननन दि  ननन

 रक्षा  अनुससधान  और  विकास  विभाग  सें  राज्य  मस्त्री  अरुण  :  हां  ।

 ब्रिटेन  में  ।

 लगभग  7  महीने  ।

 कोई  नहीं  ।

 ($)  लगभग  1400  कामिक  ।

 उच्चोगों  तथा  कृषि  के  लिए  भौर  राशि  का  जुटाया  जाना

 2931.  भ्री  रणजीत  सिंह  गायकवाड़  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क रंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  उद्योगों  तथा  कृषि  की  आवश्यकताभों  को  पूरा  करने  के

 सातवीं  योजना  के  परिव्यय  में  ।  0,000  करोड़  रु०  की  अतिरिक्त  राशि  मिलाकर  इसे  40,000  करोड़
 रु०  तक  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  अतिरिक्त  राशि  को  किस  प्रकार  जुटाये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पृति  मर्त्रालय  में  रात््य  मस्त्री

 ए०  के०  :  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  प्रश्ासलिक  सेवा  के  अधिकारियों  को  सीधी  भर्तो

 2932.  भी  ई०  अस्यप्पु  रेड्डी  :  क्या  प्रधान  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्यों  की  सेवाओं  में  कार्य  कर  रहे  कुल  कितने  भारतीय  प्रशासनिक
 सेवा  के  अधिकारियों  की  सीधी  भर्ती  की  गई  है  ;

 राज्य  सेवाओं  से  आई०  ए०  एस०  संवर्ग  में  प्रोन्नति  पाने  वाले  अधिकारियों  की  संख्या
 क्‍या

 सीधे  भर्ती  किए  गए  आई०  ए०  एस०  अधिकारियों  तथा  जिन्हें  उनके  अपने  रा्यों  में  ही
 सेवा  करने  के  लिए  नियुक्त  किया  की  प्रतिशतता  क्‍या  है  ;  मौर

 क्‍या  अपने  गृह  राज्य  के  अतिरिक्त  अन्य  राज्यों  में  कार्य  करने  बाले  आई०  ए०  एस०
 अधिकारियों  के  लिए  उस  राज्य  की  भाषा  को  सीखना  आावश्य  होता  है  जिस  राज्य  में  उम्हें  नियुक्त  किया
 जाता

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मस्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  तथा  भृह  मस्तालय  में  राज्य

 सस्जो  पी०  :  केन्द्रीय  प्रतिनियुक्ति  719

 राज्य  2967
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 सीधी  भर्ती  के  36  प्रतिशत  अधिकारियों  को  उनके  अधिनॉस  से  राज्यों  में  आबंटित  किया

 जी  हां  ।

 पश्चिम  अंगाल  और  त्रिपुरा  में  अर्धसेनिक  बलों  का  तंनात  करना

 2933.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुम्शो  :  क्‍या  गृह  मन्जी  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1983-84  से  1985-86  5-86  के  दौरान  पश्चिम  वंगाल  और  त्रिपुरा  सरकार  ने  कानून
 और  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  लिए  कितनी  बार  अधं  सेनिक  बलों  की  सहायता  मांगी  ;  और

 विभिन्‍न  स्थानों  पर  समय  बार  तैनात  की  गई  बटालियनों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गह  मस्त्रालय  में  राज्य
 सम्त्री  पी०  :  और  पश्चिमी  बंगाल  तथा  त्रिपुरा  सरकारों  ने  समय-समय
 पर  बद़ें  सैनिक  बलों  की  तेनाती  के  लिए  अनुरोध  किएं  असुरोधों  के  अनुंसरण  पश्चिमी  बंगाल

 तथा  त्रिपुरा  सरकारों  की  ]  1983  से  3।  1986  तक  की  अवधि  के  दौरान  प्रदान  की
 गई

 अरे  सैनिक  बलों  की  कम्पनियों  की  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 पश्चिमी  बंगाल  तथा  त्रिपुरा  में  1-4-1983  से  31-3-1986  तंक  कौ  अबर्धि

 के  दौरान  तैनात  किए  गए  अर  संनिक  बल

 राज्य  का नाम  बल  का  नाम  वर्ष  तथा  मास  स्थायी  गार्ड  स्थायी  आधार  पर  विधान

 ड्यूटो  सहित  स्थाई  गाड़े  ड्यूटियों  लोक  सभा

 कानून  तथा  समेत  कानून  और  के  संबंध

 व्यचस्था  व्यवस्थो  डयूटियों  में  का  नून  और

 ड्यूटी  पर  पर  तैसेति  की  मई  व्यवस्था  ड्यूटियों
 अडे  स्थायी  कम्पनियों  की  पर  लतेगात्त  कंपनियों
 आधार  पर  संख्या  की  संशय

 तैनात  कंपनियों

 की  संख्या

 2  3  4  5  6

 बंगालਂ  अप्रैखਂ  8  ++  —

 मई  8  --

 जून  8  —_—

 जुलाई  8  न  --
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 1

 किम कक

 2  3  4

 अगस्त  8

 सितम्बर  10

 अक्तूबर  8

 नवम्बर  8

 दिसम्बर  8

 1984

 जनवरी  8

 फरवरी  8

 मार्च  9

 अप्रल  9

 मई  8

 जून  9

 जुलाई  18

 अगस्त  10

 सितम्बर  10

 अक्तूबर  10

 नवम्बर  10

 दिसम्बर  10

 1985

 जनवरी  10

 फरवरी

 मार्च

 अप्रैल  10

 मई  10

 जून  8

 जुलाई  8

 अगस्त  11

 सितम्बर

 अक्तूबर  11

 14  लोक  सभा  चुनाव
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 लिखित  उत्तर  6  1986

 2  3  4  5  6

 नवम्बर  8  बा
 गा

 दिसम्बर  9  न+  बा

 1986

 जनवरी  9  न+
 जा

 फरवरी  9  ना
 जा

 मार्च  9  जा
 गा

 त्रिपुरा  सी  आर  पी  एफ  1983

 अप्रैल  20  ता
 जा

 मई  20  ता
 जा

 जून  20  न+
 पा

 जुलाई  24  ने
 जा

 अगस्त  24  लत
 जा

 सितम्बर  21  ष््ा
 ््ा

 अक्तूबर  20  नू
 णा

 नवम्बर  21  ना
 पा

 दिसम्बर  22  बा
 जा

 1984

 जनवरी  22  ता
 णा

 फरवरी  24  5  णा

 मा  23  ता
 ा

 अप्रैल  23  ता
 जा

 साई  24  न  जा

 जून  24  ा

 जुलाई  29  ता
 णा

 अगस्त  29  न  जा

 सितस्बर  29  ता
 जा

 अक्तूबर  29  ने
 ना

 नवम्बर  29  ता
 जा

 दिसम्बर  24  न  11  लोभ  सभा  चुनाव
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 1  2  3  4  5  प््

 1985

 जनवरी  24  5  ता

 फरवरी  24  3  ााा

 मार्च  33  जा
 ता

 अप्रैल  33  ने
 ना

 मई  36  ्ा
 जा

 जून  31  ना
 ना

 जुलाई  36  ना
 ना

 अगस्त  36  ््ा
 जा

 सितम्बर  30  गा
 जा

 30  _
 जा

 नवम्बर  30  जा
 जा

 दिसम्बर  30  ध्य्
 ना

 1986

 जनवरी  30  ते
 गा

 फरवरी  36  ता

 मार्च  36  ता
 ता

 पश्चिम  बंगाल  1983

 अप्रैल  _  _  -

 मई  ता  6  णः

 जून  पा
 5  ष्

 जुलाई
 __  लि  —

 अगस्त  _  रे  —

 सितम्बर  -  ा  णण

 अक्तूबर  णाः  पा  ।
 ्

 नवम्बर
 न

 कम
 णः

 दिसम्बर  ना  प्रा
 गण

 1984
 ।

 |  स्‍

 -“:
 ज+ध्ड

 ा

 चला  मनन
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 15  1908  लिखित  रत्तर
 पन-नननिल  न  जन  नव  स>ल  क्‍न्‍  5  :  न्‍  सतत  5  .  जे

 2  3  4  5  6
 —_—

 त्रिपुरा  बी  एस  एफ  1983

 अप्रैल  न  न

 मई  या  ना
 ना

 जून
 —

 जुलाई
 _  _  —

 मंगस्त  -  _

 —  न  ना

 अक्तूबर  जा
 ा  णा

 नवम्बर  न
 ना

 न

 दिसम्बर
 न

 ज्याय
 ना

 1984

 जनवरी  ना  ब्त
 बन

 फरवरी  ने  बन
 ना

 मार्च  कि  मिलन  बन

 अप्रैल  नझ
 न

 मई  बन  5  ता

 जून  पा
 $  ्ा

 जुलाई  ना  2  ना

 अगस्त  लत  2  जा

 सितम्बर
 न

 बह
 ्ा

 अक्तूबर  न  ना

 नवम्बर  शा  2  ना

 दिसम्बर  --  —  6  सभा

 1985

 जनवरी  5  न  जा

 फरवरी  5  तन
 ता

 मार्च  5  -
 ता

 अप्रैल  5  ध््
 गण

 5



 लिखित  उत्तर

 पश्चिम  बंगाल  आसाम  राईफल्स
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 15  1908  लिखित  उत्तर

 1  2  3  4  5  6

 अगस्त  --  —  --

 सितम्बर  +-
 _

 अक्तूबवय  —
 जा

 णा

 नवम्बर  यु  ना
 न

 दिसम्बर  --  —  6  सभा

 1985

 जनवरी  —  2  ना

 फरवरी  ने
 न  न

 मार्च  न८
 न  न+

 अप्रैल  —  -_  —

 मई  ना  ना
 ने

 जून  —  —

 जुलाई  --  —  —

 अगस्त  --  --  --

 सितम्बर  --

 --  —  --

 नवम्बर  --  —  —

 विसस्गबर  --
 _

 का

 1986

 जनवरी  —  _  कमकक

 फरवरी  —  --  —

 मार्च  --  न्‍-+  न

 कल  ध््  ०  ् जिपुरा  आसाम  राईफल्‍स

 744°

 तर

 |

 मे

 |

 |  |  |

 |  |  |
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 1  2  3  4  5  6

 अक्तूबर  जा  णा
 णा

 नवम्बर  न  न  न

 दिसम्बर  --
 ता

 ता

 1984

 जनवरी
 न

 जा
 जा

 फरवरी  न+  ता
 ता

 मार्च  ना  या
 जा

 अप्रैल  पे
 न  जा

 मई  ना  पा
 णा

 जून  णा  ््
 प््

 जुलाई  ना
 ा  णा

 अगस्त  ___  रे  —

 सितम्बर  _  ता
 ्ा

 अक्तूबर  जा  ््
 ्ा

 वम्बर  _  _  -

 दिसम्बर  ना
 ््ां

 1985

 जनवरी  _  रे  र

 फरवरी
 न

 ता
 जा

 मार्च  _  लि  —

 अप्रैल  _  _  _

 मई  ध््ा
 ा  णण

 जून
 ा  2  ण

 जुलाई
 -“:  $  गण

 अगस्त  _  —  _

 सितम्बर
 न

 चा
 जा

 अक्तूबर  जा  णाः
 गा

 नयब्यर  _  लि  —

 विसम्बयर  ता
 णा

 |



 1908  लिखित  उत्तर

 2  3  4  5  6

 1986

 जनवरी  न  _  ्‌

 फरवरी  न  _  __

 मार्च  जत+  —  ्

 पौधे कौ

 2934.  चला  मानु  देवी  :  क्‍या  प्रधान  भश्त्री  थह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  प्रत्येक  वर्ष  आयोजित  महोत्सवਂ  के  दौरान  लगाए  जाने  वाले  नये  पौधों  को
 उचित  देखभाल  के  अभाव  में  बढ़ना  संदेहास्पद  हो  गया  और

 लगाए  गए  पौ्ों  की  उचित  देखभाल  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  सम्त्रालय  सें  राज्य  मरत्री  जियाउरंहसास

 महोत्सव कि।दो  रान-पोध  स्कूल'ओर  काजेब  जेसी  राज्य  और  केन्द्र  सरकार

 केबिभाणों  तब  साय  जलिक  प्रत्लीण  समुदायों  और  स्व  छिठक

 करणों  द्वारा  निजी  और  सार्वजनिक  भूमि  पर  किया  जाता  पानी  देने  के  अपर्याप्त  अब|छित

 बाढ़  की  क  पशुओं  द्वारा  नष्ट  किए  जाने  और  कटाई  पर  नियन्त्रण  की  कमी  के  कारण  सावंजनिक

 भूपि  पर  प्रेड़ों  के
 नष्ट  होने  की  आशंका  को  नकारा  नहीं  जा  सकता

 झरा  कराई  न  करने  योग्य  प्रजातियों  का  पौधरोपण  श्ाइयों  के  चारों  ओर

 बाड़  लगाता  तथा  अन्य  संरक्षरणःउपाय  उन  कदमों  में  से  हैँ  जो  सरकार  द्वारा  पौध  संरक्षण  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  सुझाए  गए  झृष  वानिकी  ओर  वृक्षारोपण  स्क्रीमों  के  माध्यम  से  पेड़ों  के  ब्यक्तिगत

 मस्‍लिकना  अधिकार  के  पत्स्फिम्रस्वरूप  भी  रोप्रे  गए  पोधों  की  उचित  देखभाल  स्वेक्छिक

 युवा  दलों  अर  महिलक  मंग्रल  की  संलग्नता  भौर  सामुदायिक  प्रयासों  से  सामाजिक  फंन्सिंग

 की  धारणा.को  भी  बढ़ावा  देने  की आवश्यकता  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  सड़कों  के  मिर्क्कम  के  लिए  स्वीकृति

 2935.  थ्री'हरीश.राक्त  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बतामे  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  अल्मोड़ा  जिले  में  उन  सड़कों  के  नाम  कया  हैं  जिसके  निर्माण  के  सम्बस्ध  में

 उनके  मम्त्रालय  में  पिछले  दो  वर्षों  से अब  तक  स्वीकृति  देने  के  लिए  प्रस्ताब  प्राप्त  हुए  और

 उन  सड़कों  के  कया  नाम  हैं  जिसके  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  आवश्यक  स्वीकृति  दी  गई  ६

 ओर  शेष  सड़कों  के  निर्माण  के  लिए  स्वीकृति  न  देने  के  क्या  कारण

 कर्वाधरण भर  पत्र  कजालय  में  राज्य  सग्त्री  जियाउ  रहमान  :  और

 एक  विवरण  संलग्न
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 विवरण

 कऋ०  क्षेत्र  सड़क  का  नाम  प्रस्ताव  की  वर्तमान  स्थिति
 सं०  हैक्टेयर  में

 2  3  4

 1...  11.87796  अधिनियम  लागू  नहीं  होता
 कटारखान  मोटर  |  2-84  को  पत्र  जारी  किया

 गया  ।

 2.  1.2368  गनिया  धोौली-सिंगौरी  26-11-84  को  अपेक्षित
 अकबारी  मोटर  कारी  राज्य  सरकार से  मांगी

 उत्तर  निर्धारित  समय  पर  प्राप्त
 नहीं  हुआ  अतः  इस  मामले  को
 बन्द  माना

 3.  0.6804  सिलेन्धर-घामल  पुल  के  अधिनियम  लागू  नहीं  होता  है

 लिए  संपक  मार्ग  निर्माण  12-11-84  को  पत्र  जारी  किया
 गया  ।

 4.  15.76  कापकोट  पिंडारी  ग्लेसियर  अधिनियम  लागू  नहीं  होता

 मोटर  मागे  ।  12-11-84  को  पत्र  जारी  किया
 गया  ।

 5.  0.6045  हरदा-विकियासेन  मोटर  20-11-84  को  भ्रपेक्षित
 मार्ग  ।  का  री  राज्य  सरकार से  मांगी  भमई  ।

 उत्तर  निर्धारित  समय  पर  नहीं
 मिला  अतः  इस  मामले  को  बन्द
 माना

 6...  2.6722  मोटर  स्वीकृत  10-1-1985  को  पत्र

 मांगें  ।  जारी  किया

 7.  0.044  कलना-बैण्ड-पंत  क्वै  राली  22-11-84  को  अपेक्षित

 मोटर  मार्ग  कारी  राज्य  सरकार  से  मांगी
 उत्तर  निर्धारित  समय  पर  नहीं
 मिला  अतः  इस  मामले  को  बन्द
 माना

 8  3.21  28-7-84  को  अपेक्षित  जानकारी
 देवेरा  मोटर  मार्ग  ।  राज्य  सरकार  से  मांगी

 उत्तर  निर्धारित  समय  पर  नहीं
 मिला  अतः  इस  मामले  को  बन्द
 माना
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 9.  3.1845

 10.  3.98

 11.  5.5861

 12.  5.4494

 13.  0.59768

 14.  2,4597

 15.  0.7181

 1.  3.84

 __  _ काररोेे-पपपपपपयय
 एणः/आझ/;यः
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 सियोली-दयोती  खेत
 सिलोर  महादेव  मोटर
 मार्ग  का  विस्तार  ।

 कापकोट-कारमी  मोटर
 मार्ग

 बरकांदा-मनिला
 याल  मोटर  मागें  '

 सिक्‍यासन-मनिला
 याल  मोटर  मा  ।

 खुन्त-काक  रीघाट  मोटर
 मार्ग  ।

 मसी-गैरखेत  मोटर  मार्ग  ।

 नौवेरा  मोटर  मार्ग  ।

 1985

 डेंडोखाल
 सिलोर  महादेव  मोटर
 मार्ग  ।

 लिखित  उत्तर

 4

 28-7-84  और  12-5-86  को
 अपेक्षित  जानकारी  राज्य  सरकार
 से  मांगी  उत्तर  निर्धारित
 समय  पर  प्राप्त  नहीं  हुआ  अतः

 इस  मामले  को  बन्द  माना

 अधिनियम  लागू  नहीं  होता  ।  पत्र

 12-4-84  को  जारी  किया
 गया  ।

 12-11-84  को  अपेक्षित
 कारी  राज्य  सरकार  से  मांगी

 उत्तर  निर्धारित  समय  पर  नहीं
 मिला  अतः  मामले  को  बन्द  समझा
 गया  |

 अधिनियम  लागू  नहीं  होता  पत्र

 12-11-84  को  जारी  किया

 गया  ।

 बन  संरक्षण  अधिनियम  1980
 का  उल्लंघन  करके  काये

 1982  में  पूरा  कर  लिया

 कारण  पूछने  के  लिए  19-12-84  2-84
 को  पत्र  जारी  किया

 अपेक्षित  और  Gen  को

 अपेक्षित  जानकारी  एरिय  सरकार
 से  मांगी  उत्तर  निर्धारित

 समय  पर  नहीं  अतः  मामले

 को  बन्द  माना

 सम्पूर्ण  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करने  के

 लिए  अधूरे  प्रस्ताव को  होता
 को  वापिस  भेजा  गया  ।

 अधिनियम  लागू  नहीं  होता
 5-2-85  को  पत्र  जारी  किया

 गया ।



 लिशितःउलर  १6  TTR,  6

 ॥  2  3  4
 जाप  यय ए्ािओआणगणएणएीतत कफ  सयहननननश

 2  सिलोर  महांदेव  के  पास  26-3-8  5  को>जपेक्षित  जानकारी
 गंगा  नदी  फर  मोटर  राज्य  सरकार  से  मांगी  गई
 मार्ग  पुल  ।  15-5-85  को  तार  द्वारा  याद

 दिलाया  उत्तर  निर्धारित
 समय  में  नहीं  अतः  इस
 मामले  को  बम्द  माना  गया  ।

 “3,  11.28  भानी-रीठा  22-6-85  और  18-7-85  को
 सिनिया  बगड़र-विनायक  अपेक्षित  जानकारी  राज्य  सरकार
 मोटर  मार्ग  से  मांगी  उत्तर  निर्धारित

 समय  में  प्राष्तःमहीं  हुआ  अतः  इसे
 बन्द  माना

 4...  6.1319  खाल  16-7-85  और  20-6-86  को

 बोटियाल  मोटर  मार्ग  ।  अपेक्षित  जानका री  राज्य  सरकार
 से  मांगी  गई  ।  उत्तर  निर्धारित
 समय  में  नहीं  मिल्ला
 मामले  को  बन्द  माना

 $.  3.8128  कालाबेंड-प्रंत  और  क्वैराली  पूर्ण  रूप  से  प्रस्ताव  पेश  करने  के

 मोटर  मार्ग  लिए  अधूरे  प्रस्ताव  को  ]  5-7-8  5
 की  मूल  प्रति  वापिस  कर  दी  गई  ।

 6.  20.7762  मनाली-जंती  मोटर  मार्ग  अधिनियम  लागू  नहीं  होता
 23-7-85  को  पत्र  जारी  किया
 गया  ।

 7...  06386  मझाली-बदूलिया  मोटर  17-7-85  को  अंपेक्षित

 मार्ग  ।  करारी  राज्य  सरकार  से  मांगी
 उत्तर  निर्धारित  समय  में  नहीं
 मिला  अतः  इसे  बन्द  माना  ग्रया  ।

 8.  0.6285  ह्वाराहाट-आसगोली  मोटर  20-11-85  को  अपेक्षित
 मार्ग  ।  कारी  राज्य  सरकार  से  मांगी
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 उत्तर  समय  पर  न  मिलने  के

 कारण  मामले  को  बन्द  माना
 गया  ।



 1908  लिखित
 उत्तर

 जे  छऋह“शच  ््---+

 जल्मोड़ा  और  पिंधौरामढ़  जिलों  में  मांझमारों  का  मिर्भाण

 2936.  भ्री  हरीज  क्‍या  खाद्य  और  मागरिक  बृति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 किः

 क्या  उत्तर  प्रंदेश  में  अल्मोड़ा  और  पिषौरायढ़  जिलों  में  श्ाद्यास्नों  की  सप्लाई  के  लिए
 खरीदे  गए  खाद्यान्नों  के  भंडारण  के  लिए  5000  मीट्रिक  टन  से  अधिक  क्षमता  के  भांडासारों  का  निर्माण
 किया  जाएगा  ;  और

 कया  भांडागारों  के  जिएभूसि  के  अर्जनओर  उनका  निर्माण  आरम्भ  करने  हेतु  कार्य  -

 वाही  शुरू  कर  दी  है  और  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 योजनाਂ  भंक्रलय  में  राज्य  मंत्री  तथा  शाश  और  सागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री
 ए०  के०  :  भारतीय  खाद्य  निगम  का  पिथोरागढ़  और  अस्‍्मोड़ा  में  शाश्ास्नों  का-भभ्दारण
 करने  के  लिए  5000-5000  मीटरी  टन  की  रण-क्षमता  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव

 शिगमःहनण्दो  केस्तों  पर  उपसुक्त-स्थानों  का  चयन  करने  सम्बन्धी  कार्य  में  लगा  हुआ
 पथल  सका  क्षपत  क  रने-के  पश्वात्‌  सूमि  का-अधिग्रहण  करने  विषयक  कारयंवाही  शुरू  की  जाएगी  ।

 घाटे  में  चल  रही  शोनो  मिलें

 .2937.  श्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 उत्तर  प्रदेश  में  कितनी  चीनी  मिलें  घाटे  में  चल  रही  हैं  और  इन  मिलों  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  तथा
 इनमें  घाटा  होने  देने  हेतु  राज्य  सरकार  को  कितनी  सहायता  देने  का  विचार  है  ?

 घोजना  मंजालय  में  राज्य  मंतर  तथा  शाद्य  और  तागरिक  पृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ए०  के०  :  सरकार  उत्तर  प्रदेश  की  चीनी  जोकि  भुख्यतया  निजी  अथवा  सहकारी  क्षेत्र

 में  के  बारे  में  लाभ  और  हानि  के  लेखे  नहीं  रखती

 चीनी  विकास  निधि  1983  के  अधीन  राज्य  सरकारें  मिलों  का  आधुनिकी रण  करने  के

 लिए  सहायता  के  लिए  पात्र  नहीं  इन्हीं  निथमों  के  अधीन  उन  चीनी  फैबिट्रयों  को  सहायता
 सुलभ  की  जा  सकती  है  जो  अपने  कमाण्ड  क्षेत्र  में  गन्ना  विकास  के  प्रयोजन  हेतु  तथा  अपने  प्लांटओऔर
 मशीनरी  का  आधुनिकीकरण/पुनर्वासन  करने  के  उद्देश्य  स ेऋण  मंजूर  करने  के  लिए  आवेदन  करती

 पर्याप्त  हानियों से  बचने'के  लिए  छनत्रो'मदद  मिलनी  चाहिए  ।

 ]
 ब्ध  1985-86  में  चोनो  की  जपत/उत्पावन

 2939.  श्री  बीरेसा  क्या  खाझ्य  और  नागरिक  पूर्ति  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 वर्ष  1985-86  के  दोरान  देश  में  चीनी  की  कुल  खपत  कितनी  थी  ;  और

 वर्ष  1985-86  5-86  के  दौरान  देश  में  चीनी  का  कुल  कितना  उत्पादन  हुआ  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पृति  मम्जालय  में  रा्य-मंत्री

 ए०  के०  :  चीनो  वर्ष  1985-86  के  दौरान  चीनी  की  खपत  के  लिए  कुल  अनुमानित

 आवश्यकता  लग्भग  85  लाख  मीटरी  टन  बंठती
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 1985-86  मौसम  के  दोरान  अनुमानित  घरेलू  उत्पादन  69  लाख
 मीटरी  टन  के  आस-पास  हो  सकता

 1-10-1985  को  लगभग  14  लाख  मीटरी  टन  के  अधशेष  स्टाक  होने  और  उपर्युक्त
 स्वदेशी  उत्पादन  और  उपलब्ध  आयातित  चीनी  होने  सरकार  के  पास  चीनी  वर्ष  1985-86  की
 आन्तरिक  खपत  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  से  अधिक  स्टाक

 बंगाल  में  वनों  का  कटान

 2940.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  सुंशो  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  ज्ञात  हे  कि  गत  एक  दशक  से  बड़े  पैमाने  १२  वनों  के कटान  और
 जिक  वानिकी  के  लिए  कार्यवाही  न  किए  जाने  के  कारण  उत्तरी  बंगाल  के  तराई  और  डूअर के  क्षेत्र  में
 अब  समस्त  पारिस्थितिकी  संतुलन  खतरे  में  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 पर्यावरण  और  वन  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  पश्चिम
 बंग।ल  राज्य  में  वन  1980  के  अन्तगंत  25-10-1982  से  429.265  हेक्टेयर
 वन  भूमि  को  गेर-वानिकी  प्रयोजनों  के  लिए  दिकक्‍्परिवर्तित  किया  गया  राज्य  सरकार  ने  सूचित
 किया  है  कि  कोई  अन्य  निवंनीकरण  नहीं  हुआ  राष्ट्रीय  सुदूर  संवेदन  एजेंसी  की  रिपोर्टों से
 प्रतीत  होता  है  कि  1972-75  से  198  0-82  तक  की  अवधि  के  दौरान  1864  वर्ग  किलोमीटर  से
 अधिक  वन  क्षेत्र  रिक्त  हुए

 छठीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  में  3188  बालपौधे  रोपित  किए
 गए  थे  तथा  1985-86  में  115  लाख  बाल  पौधे  रोपित  किए  गए  ।  1986-87  के  लिए  1400  लाख
 बाल  पौधे  लगाने  का  लक्ष्य

 सौमा  सहझकों  के  निर्माण  और  रखरखाव  मे  लगे  श्रमिक

 2941.  भीमती  डो०  के०  मण्डारी  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  सीमा
 सड़क  संगठन  द्वारा  सीमा  सड़कों  के  निर्माण  और  रखरखाव  के  कार  में  राज्यवार  कुल  कितने  श्रमिक
 लगे  हुए  हैं  ?

 रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  30-6-1986  की
 स्थिति  के  सीमा  सड़क  संगठन  ने  भारत  में  सड़कों  के  निर्माण  और  उनके  रखरखाव  के  लिए
 82,761  कंजुभ  ल  श्रमिकों  को  लगाया  गया  क॑जुअल  श्रमिकों  के  राज्य-वार/संघ  शासित  प्रदेश-वार

 आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं
 :

 oo  —  +--++++ ++ऊऊक७ ककਂ  न++++---+

 राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  काम  में  लगाए  गए  कंजुअल
 श्रमिकों  की  संख्या

 1  2
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 15  1908  लिखित  उत्तरे

 2

 अण्डमान  एवं  निकोबार  द्वीप  समूह  शा०  878

 बिहार  2014

 जम्मू  और  कश्मीर  14288

 महाराष्ट्र  468

 हिमाचल  प्रदेश  7171

 उत्तर  प्रदेश  4024

 पंजाब  1935

 सिक्किम  6057

 राजस्थान  7219

 पश्चिम  बंगाल  1285

 हरियाणा  54

 तमिलनाडु  6

 त्रिपुरा  1137

 नागालैंड  5789

 मणिपुर  5777

 मिजोरम  शा०  7667

 मेघालय  2691

 योग  =  82,761

 प्रुव  परमाण  रिएक्टर  में  खराबी

 2942.  भ्री  शांति  घारीवबाल  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  परमाणु  रिएक्टर  के  डिजायन  में  किसी  मूल  खराबी  का  पता  लगाया  गया

 यदि  तो  उक्त  खराबी  को  दूर  करने  के  लिए  अब  तक  कया  कदम  उठाए  गए

 कया  सरकार  का  विचार  इसके  डिजाइन  में  पूरी  तरह  परिवतंन  करने  का  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बिज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  प्रमाण  इलंक्ट्रामिकी  और

 अंतरिक्ष  बिभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  ओर  जो  नहीं  तथापि

 क्षण  के  तौर  पर  नाभिकीय  इंधन  का  किरणम  करते  जो  कि  ध्रुव  रिएक्टर  में  किए  जाने  बाले
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 अभियांत्रिक  सम्बन्धी  परीक्षणों  का  अनिवार्य  अंग  यह  पाया  गया  कि  इंधन  के  पिनों  की  एल्यूमीनियम
 क्लैडिंग  छीज  गयी  इसके  इंधन  की  क्लैंपिंग  में  सुधार  किया  गया

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कम्प्यूटर  टमिनल  का  निर्माण

 2943.  कुमारी  पुष्पा  वेवी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्‍या  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  का  विचार  एक  ऐसे  कम्प्यूटर  टर्मिनल  का  निर्माण  करने का
 जिसमें  पांच  भारतीय  भाषाएं  प्रयोग  की  जा  सकती  हैं

 क्‍या  इस  कम्प्यूटर  टर्मिनल  का  कुछ  गेर-सरकारी  कम्पनियों  के  सहयोग*'सेभिर्माण  करने
 का  विचार  है  ;

 इस  कम्प्यूटर  टमिनल  से  कौन  सी  पांच  भाषाओं  में  जानकारी  मित्र  सकती  और

 उदन्ल़  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्षिया  है  ?

 विज्ञान-ओ  र  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इच्नेक्डुूएलिकी  भोर
 अंतरिक्ष  विभागों  में  . राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  ओर  .  प्राफिक्स
 तथा  भारतीय  लिपि  पर  भ्ाधारित  टमिनल  का  विकास  करने  के  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  ने  कानपुर
 स्थित  भारतीय  प्रोद्योगिकी  संस्थान  आई०  में  प्रौद्योगिकी  विकास  की  एक  परियोजना

 प्रायोजित  की  थी  ताकि  देश  में  कम्प्यूटरों  पर  भारतीय  लिपियों  में  इनपुट  तथा  आउटपुट  विषयक

 सुविधाएं  प्रदान  की  जा  सकें  ।  इस  परियोजना  के  अन्तगंत  विकसित  गई  प्रोक्षोगरिकी  को  हाल
 ही  में  छः  भारतीय  विनिर्माणकर्ताओं  को  अन्तरित  किया  गया  इलेक्ट्रॉनिकी  विभ्मम-क्षत  स्वयं  इस
 प्रकार  के  टमिनल  का  विनिर्माण  करने  का  काई  इरादा  नहीं  है  ।

 इससमय  इस  टसिनल-से-निम्नलिखित  भारतीय  लिपियों  को  सहायता  उपलब्ध  कराई
 जा  सकती

 बंगाली  तथा  असमिया  ।

 इन  लिपियों  में  इनपुट  तथा  आउटपुट  सम्बन्धी  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  प्रयुक्त  की  गई
 प्रौद्योगिकी  सभी  भारतीय  लिपियों  द्वारा  आसानी  से  अपनाई  है  ।

 बनस्यति  ओर  जरेब-अंतुओं  का  संरक्षणਂ

 2944.  श्री  श्रीकांत  दस  मर्रासहराज  बाडिया र  :  कया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  योजना  आयोग  का  विचार  वानिंकी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  चनस्पति और  जीव  जन्तुओं
 के  सम्बन्धी  कार्यकम  को  तेज  का  है  ;

 इस  सम्बन्ध  में  कर्नाटक  में  क्या  कदम-उठाए  यए  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यात्त
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 पर्यावरण  और  बन  संत्रालय  में  राज्य  मत्री  जियःउरंहमान  :  हां  ।

 बवानिकी  के  तहत  प्राणिजात  और  वनस्पतिजात  के  संरक्षण  के  कार्य कम  को  बढ़ाने  के
 छठी  योजना के  दो  रान  आबंटित  3075  लाख  रुपये  की  तुलना  में  सातवीं  पंश्रवर्षीय  योजना  के

 दौरान  कर्नाटक  राज्य  को  6,200  लाख  रुपये  आबंटित  किए  गए

 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 विवरण

 कर्नाटक  राज्य  सें  वातिकी  कार्यक्रम  के  तहुत  सातबों  पंजवर्षोय  योजना  के  लिए
 स्वीकृत  परिव्यय  का  ब्योरा  दर्गाते  बाला  बिवरण

 क्र०  सं०  विकास  कायंक्रम  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1985-90)
 के  लिए  स्वीकृत  परिव्यय

 रुपयों

 1...  निर्देशन एवं  प्रशासन  10.00

 2...  शिक्षा एवं  प्रशिक्षण  17.50

 3...  वन  संसाधनों  का  सर्वेक्षण  75.00

 4...  सामाजिक  एवं  कृषि  वानिकी  4899.75

 5.  संचारण  एवं  भवन  140.00

 6.  सावंजनिक  क्षेत्र  एवं  उपक्रमों  में  निवेश  55.00

 4...  पर्यावरणीय  वानिकी  एवं  वन्यजीव  :

 वन्यजोीबव  257.50

 प्राणि  उद्यान  70.00

 अन्य  ध्यय  675.25

 कुल  योग  :  6200.00

 सेवा  में  आगे  बने  रहने  के  आरे  में  पुतरीक्षा

 2945.  श्री  मोहम्मद  महफूज  अली  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नेशनल  फिजीकल  लेबोरेटरी  में  भी  उन्हीं  मियमों  का  अनुपालन  किया  जाता  है

 जिनका  भारत  सरकार  उन  व्यक्तियों  के  सेवा  में  आगे  बने  रहने  के  मामलों  को  पुनरीक्षा  करने  के

 सम्बन्ध  में  अनुपालन  करती  है  ;  जिन्होंने  पच्रास  वर्ष  की  आयु  पूरी  कर  ली  थी  ;

 यदि  तो  क्या  इन  नियमों  का  समानता  से  अनुपालन  किया  जाता  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 बन

 बिज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलक्ट्रालिकी  ओर

 अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  बी०  न्‍  ह्ठां  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जोव-प्रोद्योगिको  के  विकास  के  लिए  योजना

 2946.  श्रीमती  डो०  के  ०  भण्डारो  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  सातवीं  योजना  के  दौरान  जीव-प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  को

 बढ़ावा  देने  की  कोई  योजना  है  ;

 यदि  तो  इस  कार्य  के  लिए  राज्यवार  कितना  परिश्यय  प्रस्तावित  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलक्ट्रानिकी  ओर
 अग्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  हां  ।

 सरकार  ने  27  को  जैव  प्रौद्योगिकी  विभाग  की  स्थापना  की  है  जिसका

 उद्देश्य  विभिन्‍न  राज्यों  में  अनुसंघान  संस्थाओं  ओर  विश्वविद्यालयों  के  माध्यम  से  विनिर्माण  यूनिटों  की

 अनुसंघान  और  विकास  संस्थाओं  के  संवर्धन  और  थ्स्ट  क्षेत्रों  क ेलिए  अपेक्षित  जनशक्ति  को  प्रशिक्षण  देने
 केप्रयोजन  से  परिस्थितिकी  और  पर्यावरण के  क्षेत्रों  में  जैब-प्रौद्योगिकी  कार्यक्रमों
 के  लिए  एक  मुख्य  केन्द्र  के  रूप  में  कार्य  करना  देश  के  विभिन्‍न  भागों  की  अनुसंधान  और  विकास
 संस्थाओं  में  अवसं  रचनात्मक  सुविधाओं  के  लिए  कार्य  क्रम  तेयार  किए  जा  रहे  राज्य-वार  और
 क्रम-वार  परिव्यय  संलग्न  में  दिया  गया  सातवीं  योजना  अवधि  में  विज्ञान  और
 गिकी  पर  राज्य-वार  परिव्यय  संलग्न  में  दिया  गया  यह  विभाग  आगामी  सातवीं  और
 आठवीं  योजना  अवधि  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  प्रतिरक्षा  निदान के  क्षेत्रों  ५  अनुसंधान  ओर  विकास
 पर  आधारित  बिनिर्माण  यूनिटों  कौ  भ्रूण  अन्त रण  प्रोद्यौगिकी  के  द्वारा  प्रशु  प्रजनन  में  सुधार
 तथा  आधिक  दुष्टि  से  महत्वपूर्ण  फसलों  के  ऊतक  संवर्धन  के  आधार  पर  सुधार  को  बढ़ावा

 बिवरण  |

 सातवीं  योजना  में  जंब-प्रौद्योगिको  कार्य  क्रमों  के  लिए  प्रस्तावित  राज्यवार  परिष्यय

 करोड़

 क्रमांक  राज्य  का  नाम  परियोजना  ओर  संस्था
 ह

 परिव्यय  जोड़
 का  नाम

 2  3  4

 आन्भ्र  प्रदेश  राष्ट्रीय  पोषण
 में

 पशु गृह सुविधा ।
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 1  2  3  4

 2.  सेन्टर  फार  सैलुलर  एंड  मोलिकुलर  0.85
 में  पोली

 वेष्टाइड  ओर

 टाइड्स  ।

 3.  सेन्टर  फार  सैलुलर  एंड  मोलिकुलर  0.93

 हैद  में

 इन्फार्मेटिक्स  केन्द्र  ।

 2.  दिल्‍ली  1.  भारताय  कृषि  अनुसंधान  1.24

 नई  दिल्‍ली  में  नील  हरित  शैवाल

 सुविधा  ।

 2.  नैशनल ब्यूरो आफ  प्लांट  जेनेटिक  2.96

 नई  में  पादप  ऊतक
 संबधंन  ।

 3.  जंब-रसायन  में  0.23

 ओलिगान्यूक्लिओटाइड्स  ।

 4.  राष्ट्रीय  रोग-प्रतिरक्षा  विज्ञान  0.95

 संस्थान  नई  में

 न्‍्फाम  टिक्स  केन्द्र  ।

 5.  जवाहरलाल  नेहरू  0.93
 नई  में  बायो-इम्फार्मेटिक्स

 केन्द्र  ।

 6.  दिल्‍ली  दिल्ली  में  0.20

 ओलिगोन्य  क्लिओटाइडस  तथा

 पेप्टा  इडस  संश्लेषण  ।

 4.  जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  1.09
 74  कब  |  मन नई  टठिल्ली  में  विज्ञान

 प्रौद्योगिकी  स्नातकोत्तर
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 1  2  3  के

 प्रौद्योगिकी  स्नातकोत्त  र
 ।

 9.  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  1.31
 नई  में  विज्ञान  स्नातकोत्तर

 प्रोद्योगिकी  स्नातकोत्तर  [  ।

 10.  अखिल  भारतीय  आयुवविज्ञान  1.20
 नई  दिल्‍ली  में  विज्ञान  स्नातकोत्तर
 प्रौद्योगिकी  स्नातकोत्तर  ।

 11.  जैव-रसायन  दिल्‍ली  में  0.13

 रंस्ट्रि  क्शन  एन्जा  इम्स  ।

 12.  मलेरिया  अनुसंधान  दिल्ली  में  0.01
 बायो  सिड  एस  परियोजना  |  ननानननन मत

 0.15

 3.  कर्नाटक  भारतीय  विज्ञान  बंगलौर  में  0.80

 पशु  गृह  सुविधा  ।

 2.  भारतीय  विज्ञान  बंगलौर  में  0.80

 ओलिगोन्यूक्लिओटाइड्स  संश्लेषण  ।

 3.  भारतीय  विज्ञान  में  0.93
 बायो-इन्‍्फार्मेटिक्स  केन्द्र  ।

 4.  भारतीय  विज्ञान  में  0.98
 पोस्ट-डाक्टो रल  ।

 5.  भारतीय  विज्ञान  में  0.98
 बी०ए०  एक्स०  कम्प्यूटर  ।  वतन नमन

 3.93

 4.  महाराष्ट्र  पुणे  पुणे  में  पशु  3.77

 कोपिका लाइन सुविधा 2. पुणे पुणे 093 इन्फा मेंटिक्स केन्द्र । 3. पुण पुण में विज्ञान सस्‍्नातफोत्तर/प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर ) । न वन +ननन ता जी न 5 अन्‍जन--न नाना " *कनननामननननननाननन नम जननक»+-क
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 1  2  3  4

 4.  भारतीय  प्रौद्योगिकी  बम्बई  0.59

 में  विज्ञान है  स्नातकोत्तर के  त्त  र

 स्नातकोत्तर  ।

 5.  महाराष्ट्र  एसोसिएशन  फार  कल्टीवेशन  0.16

 आफ  साइंस  में  कापर  लीच  परियोजना  ।

 6.61

 5.  गुजरात  1.  बड़ोदा  एम०  एस०  0.98
 बड़ौदा  में  विज्ञान  सस्‍्नातकोत्तर/प्रौद्योगिकी

 स्नातकोत्तर  )  न

 0.98

 6.  पंजाब  1.  इन्स्टीट्यूट  आफ  माइक्रोबिअल  3.00

 चंडीगढ़  भें  माइक्रो  बिअल
 संबद्धन  संचयन  सुविधा  ।

 2.  इन्स्टीट्यूट  आफ  मइक्रोबिअल  3.49

 चंडीगढ़  में  जैव-रसायन

 इंजीनियरी  पायलट  संयंत्र  सुविधा

 4.  इन्स्टीटयट  आफ  माइफक्रोबिअल  0.93

 चण्डीगढ़  में

 इल्फा  में  टिक्स  केन्द्र  ।  ———

 7.42

 7.  तमिलनाडु  ।.  मदुराइ  कॉमराज  मदुराई  1.15

 हु  में  विज्ञान  स्नातकोत्त  प्रौद्योगिकी

 सस्‍्नातकोक्र  ।

 2.  अन्‍्ना  मद्गास  में  0.03

 बायोसाइड  एस  परियोजना  ।

 3.  मदुराई  कामराज  मदुराई  0.93

 में  बायो-टन्‍्फामेटिक्स  केन्द्र  ।

 2-11

 8.  उत्तर  प्रदेश  1.  केन्द्रीय  भेषज  अनुसंधान  0.98

 लखनऊ  में  पशु  गृह  सुविधा
 ae  ee ८1  5++  ८55 तन
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 2.  बनारस  हिन्दू  वाराणसी  1.07
 में  विज्ञान  स्नातकोत्त  र/प्रौद्योगिकी
 स्नातकोत्तर  ।

 3.  भारत॑  चाॉकत्सा  अनुस  धान  सस्थान  1.10
 उत्तर  प्रदेश  में  विज्ञान

 स्‍्नातकोत्त  र/प्रौद्योगिकी  स्नातकोत्तर
 प्रौद्योगिकी  )  ——~—

 3.15

 9.  पश्चिम  बंगाल  1.  जादवपुर  कलकत्ता  में  0.99
 विज्ञान  सनातकोक्तर/प्रौद्योगिकी

 स्नातकोत्तर  )

 2.  भारतीय  प्रोद्योगिकी  0.62
 में  विज्ञान  स्नातकोत्त  र/प्रौद्योगिकी
 स्नातकोज़्र  गिकी  )।

 3.  बोस  कलकत्ता  में  0.93
 इन्फार्म  टिक्स  केन्द्र  ।  न

 2.54

 बायो-इस्फासें टिक्‍्स  कार्यक्रम

 केन्द्र  में सुविधाओं में  सुधार  2.70  270

 विश्वविद्यालयों  में  सुविधाओं  में  सुधार  0.43  0-43
 राज्य  शामिल  किए  जाने  हैं  उनके  बारे  में  निर्णय

 लिया  जाना

 जनशक्ति  विकास

 प्रशिक्षण  कार  क्रम  7.00

 --राष्ट्रीय/ओवरसीज  एसोशियशनशिप  7.00  7.00

 समाचार-पत्रों  में  विज्ञापनों  के  माध्यम  से  आमन्त्रित
 विभिन्‍न  राज्यों  में  स्थित  संस्थाओं  की

 अनुसंधान  और  विकास  विभिर्माण  यूनिट

 -- प्रस्ताव  अभी  आरम्भिक  चरणों  में  है  क्योंकि  राज्यों  की  24.00.  24.00

 सहभागिता  के  बारे  में  नहीं  हुआ  है

 कुल  जोड़  :  76.42
 न  3.3  न  जनम  ८33  फानमाककमन»+क

 50 ल्‍्च्क
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 विवरण  IT

 सातवीं  पंचवर्षोय  योजना  अवधि  में  सभी  राज्यों  और  संघ-शासित  क्षेत्रों  क ेलिए
 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  पर  परिश्यय

 सातवीं  योजना  परिथ्यय  (1985-90)
 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  कार्यक्रम

 रुपयों

 ण्ग  ब

 राज्य

 आन्प्र  प्रदेश  610

 असम  300

 बिहार  300

 गुजरात  450

 हरियाणा  163

 हिमाचल  प्रदेश  100

 जम्मू  और  काश्मीर  100

 कर्माटक  200

 केरल  1700

 मध्य  प्रदेश  650

 महाराष्ट्र  200

 मणिपुर  200

 मेचासय  150

 नागालैण्ड  80

 उड़ीसा  216

 पंजाब
 400

 राजस्थान
 344

 सिक्किम  22

 तमिलनाडु
 450

 त्रिपुरा
 200
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 2

 उत्तर  प्रदेश  1000

 पश्चिम  बंगाल  320

 ५
 8157

 संघ  शासित  क्षेत्र

 अन्डमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  26

 अरुणाचल  प्रदेश  12

 चण्डीगढ़  20

 दादर  और  नगर  हवेली  14

 दिल्ली  56

 दमन  और  दीव  110

 लक्षद्वीप  25

 मिजोरम  10

 पांडीचेरी  36

 जोड़  :  309

 कुल  जोड़  :  8466

 मध्य  प्रदेश  में  सिचाई  योजनाओं  के  लिए  धनराशि

 2947.  श्री  सुभाष  यादव  :  क्‍या  योजना  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य में  छोटी और  मझौली  1746  अधूरी  सिंचाई
 नाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से

 6000  करोड़  रु०  आबंटित  करने  का  अनुरोध  किया

 है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  अनुरोध  पर  इस  बीच  विचार  किया  गया  है  ;  और

 परियोजनाओं  को  पूरा  करने के  लिए  मध्य  प्रदेश  को  कब  तक  वित्तीय  सहायता  दिए  जाने

 की  संभावना  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्नालय  में  राज्य  मंत्री

 ए०  के०  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 वनस्पति  तेल  का  आयात

 2948.  श्री  मोहनभाई  पटेल  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षो  में  वंवार  आयात  किए  गए  वनस्पति  तेल  की  मात्रा  कितनी  है  ;

 क्‍या  निजी  क्षेत्र  को  वनस्पति  तेल  आयात  करने  की  अनुमति  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  उन  एककों  के  नाम  क्‍या  है  और  मत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  एकक  द्वारा  कितनी
 कितनी  मात्रा  में  वनस्पति  तेल  का  आयात  किया  गया  ;

 क्‍या  यह  सच  है  कि  आयात  और  वनस्पति  तेल  के  वर्तमान  उत्पादन  से  देश  में  इसकी  मांग
 की  पूर्ति  नहीं  हो  सकी  थी  यदि

 तो  वर्ष  98 6-87  के  दौरान  वनस्पति  तेल  के  आयात  के  सम्बन्ध
 में  सरकार  की  नीति  क्‍या  है  ;  और

 ह

 राज्यों  में  वनस्पति  तेल  का  वितरण  तथा  देश  में  वनस्पति  का  उत्पादन  करने  के  लिए
 कौन  से  उपाय  अपनाए  गए  हैं  ?  .

 योजसा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ए०  के०  :  पिछले  तीन  तेल  वर्षों  के  दौरान  खाद्य  तेल  का  आयात

 निम्नवत  है  :--

 तेल  वर्ष  आयातित  मात्रा

 मीटरी  टन

 1983-84  16.34

 1984-85  5  13.68

 1985-86  5-86  5.15  5  )

 ही नहीं  उठता

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 देशीय  तेल  की  मांग  तथा  उसकी  उपलभ्यता  के  बीच  अन्तर  इस  अन्तर  को  आंशिक

 रूप  से  आयात  द्वारा  पूरा  किया  जाता  हैं  ।  सरकार  द्वारा  आयात  किए  जाने  वाले  खाद्य  तैलों  की  मात्रा

 का  निर्धारण  देशीय  खाद्य  तेलों  की  विदेशी  मुद्रा  की  उपलभ्यता  तथा  अन्य  सम्बन्धित  बातों

 को  मद्देनजर  रखते  हुए  समय-समय  पर  किया  जाता  तेल  वर्ष  1986-87  के

 दौरान  आयात  की  जाने  वाली  मात्रा  का  अभी
 से
 आकलन  करना  सम्भव  नहीं

 (=)  राज्यों  को  सावंजनिक  वितःण  प्रणाली  के  अन्तर्गंद  आयातित  खाद्य  तेली  का

 कुछ  जैसे  खुले  बाजार  में  देशीय  खाद्य  तेलों  के  देशीय  ख!द्य  तेलों
 की  उपलभ्यता  को

 मद्देतजर  रखते  हुए  माह  दर  माह  आधार  पर  किया  जाता  आगे  उपभोक्‍ताओं  में  वितरण  करने  की

 जिम्सेदारी  राज्य  सरकार  की  होती

 वनस्पति  उद्योग  को  आयातित  खाद्य  तेलों  का  उनके  द्वारा  पिछली  तिमाही  के  दौरान

 किए  गए  औसत  मासिक  उत्पादन  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  इस  समय  उन्हें  उनके  मौजूदा
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 दन  के  आधार पर  60  प्रतिशत  नियमित  आबंटन  13500  रुपए  प्रति  मीटरी  टन  की  दर  से  तथा  20

 प्रतिशत  वाणिज्यिक  आबंटन  13,000  रुपए  प्रति  मीटरी  ठन  कीं  दर  से  किया  जा-रहा

 सोरोज  सेटेलाइटस
 '

 का  छोड़ा  जाना

 2949.  श्रीमती  जयंती  पटनायक  :  क्या  प्रधाम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रणाली  के  सीरीज  सेटेलाइट्सਂ  छोड़े  जाने  की  निर्धारित  तारीख  क्या

 श्ज्क  ~~
 क्‍या  सीरीज  के  छोड़े  जाने  में  विलम्ब  हुआ  है  ;

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इसके  किस  तारीख  को  छोड़े  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 विज्ञान  भोर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलंक्ट्रानिको  और

 अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो०  :  इन्सट  प्रणाली  में  कोई  श्री
 सीरीज  सेटेलाइट्स  नहीं  है  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 गर-सरका रो  क्षेत्र  में  हधियार  और  गोलावारूद  का  उत्पादन

 29  50.  भ्री  के०  सोहनदास  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  भी हथियार  और  गोला  बारूद  के  उत्पादन  की

 मति  देने  का  निर्णय  लिया  है  ;  भौर

 हथियारों  के  निर्माण  के  बारे  में  नीति  में  परिवर्तन  किए  जाने  के  कया  कारण  हैं  ?

 रक्षा  उत्पादन  ओर  रक्षा  पूति  विभाग  में  राज्य  संत्री  सुख  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 वक्षिण  में  संसद  का  सत्र

 2951.  भ्री  एम०  रघमा  रेड्डी  :

 श्री  मानिक  रेड्डी  :

 क्या  संसदोय  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अनेकों  दशकों  से  दक्षिण  में  संसद  के  सत्र  आयोजित  करने  की  मांग  की

 जा  रही  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  मामले  पर  नये  सिरे  से  विचार  करने  का  प्रस्ताव  है  ;
 और

 दक्षिण  में  इस  प्रकार  का  सत्र  करने  में  क्या  कठिनाइयां  हैं  ?

 संसदीय  कार्म  मंत्री  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  एच०  के०  एल०  :
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 और  इस  समय  सरकार  का  दिल्‍ली  से  बाहर  संसद  का  कोई  सत्र  आयोजित  करने
 का  कोई  विचार  नहीं

 गुजरात  के  लिलों  से  स्वतम्त्ता  सेनानी  पेंशन  के  लिए  प्रतष्त  हुए  आवेदन  पत्र

 2952,  भी  यू०  एच०  पटेल  :  क्या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  राज्य  के  जिलों  और  दादरा  तथा  नागर
 हवैली  से  1985  से  30  1986  तक  की  अवधि  के  दौराम  स्वतन्त्रता  सेनानी  पेंशन  के

 मंजूर  किए  गए  मामलों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 गुजरात  के  उपरोक्त  जिलों  से  उक्त  अवधि  के  दौरान  कितने  आवेदन  प्राप्त  हुए  थे  ;

 विचाराधीन  लम्बित  मामलों  में  निणंय  कब  तक  लिया  जाएगा  ;  और

 गुजरात  के  प्रत्येक  जिले  में  स्वतन्त्रता  सेनानी  पेंशन  प्राप्त  कर  रहे  स्वतन्त्रता  सेनानियों की
 कुल  संख्या  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 गृह  मंत्री  बूटा  :  स्वीकृत  मामलों  का  जिला-वार  रिकाई  नहीं  रखा  जाता
 फिर  1-1-1985  से  30-6-1986  तक  की  अवधि  के  दौरान  गुजरात  राज्य  से  29  मामलों

 और  दादरा  नगर  हवेली  से  |  मामले  में  पेंशन  स्वीकति  की  गई  है  ।

 केन्द्रीय  योजना  के  अधीन  आवेदन  जमा  कराने  की  अन्तिम  तिथि  31-3-1982  थी  ।

 निर्धारित  तिथि  के  बाद  प्राप्त  आवेदनों  को  विलम्ब  से  प्राप्त  हुआ  माना  जाता  है  तथा  उनके  ब्योरे  महीं
 रखे  जाते  हैं  |

 विशिष्ट  प्रकति  के  कुछ  आवेदनों  को  छोड़कर  31-3-1982  से  पहले  प्राप्त  सभी  लम्बित

 आवेदनों  को  निपटाने  के  लिए  लक्ष्य  तिथि  15  1986  निश्चित  की  गई  है  तथा  इस  उद्देश्य  के

 लिए  विशेष  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  तथा  विशेष  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 गुजरात  राज्य  से  30-6-86  तक  3419  मामलों  में  पेंशन  स्वीकृत  की  गई  है  '

 बिद्रोहियों  दारा  असम  राइफह्स  के  जवानों  का  मारा  जाना

 2953.  ञओी  पी०  के०  थृंगन  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अरुणाचल  प्रदेश  के  तीरप  जिले  में  विद्रोहियों  ढवारा  हाल  ही  में  असम  राइफल्स  के

 जबान  मार  दिए  गए  थे  ;  ओर

 भविष्य  में  हस  प्रकार  की  घटनाओं  को  रोकने  हेतु  वया  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 गह  मंत्री  बूटा  :  जी  श्रीमान्‌  ।  भूमिगत  नेशमल  सोशलिस्ट  काउंसिल

 आफ  नागालैण्ड  तथा  असम  राइफल्स  दल  के  बीच  मतमाओं  सकल  के  तेंगमान  गांव  में

 4/5  1986  को  मुठभेड़  में  असम  राइफल्स  के  6  जवान  मारे  गए  ।

 संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासन  को  अरघ  सैनिक  बल  सौंपे  गए  सीमा  पर  सतकंता  बढ़ा  दी

 गई  उमग्रवादियों  की  गतिविधियां  रोकने  के  लिए  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासन  को  आतंकवादी  और

 विघटनकारी  गतिविधियां  1985  के  उपबन्धों  का  उपयोग  करने  की  सलाह  दी

 गई  उम्रवादियों  की  घुसपैठ  को  रोकने  के  लिए  भारत-बर्मा  सीमा  पर  क्षेत्रਂ  को  नागालैंड
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 और  अरुणाचल  प्रदेश  में
 5

 कि०  मी०  से  बढ़ाकर 20
 कि०  मी०  कर  दिया  गया  है  इस  क्षेत्र में  उग्र  -

 बादी  तत्वों  से  कारगर  ढंग  से
 निपटने  के  लिए  आसूचना  तंत्र  को

 चुस्त  किया  जा  रहा

 भारत-बर्मा  सीमा  पर  अशान्त  क्षेत्र  में  विस्तार

 2954.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्‍या  गह  मंत्रो  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  विद्रोह  के  बारे  में  9
 1986  के  शतारांकित  प्रश्न  संडया  5884  के  उत्तर  के  संदर्भ  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  भारत-बर्मा  सीमा  पर  अशान्त  क्षेत्र  में  विस्तार  उग्रवादियों  और  उनकी  गतिविधियों
 पर  नियन्त्रण  रखने  और  उनसे  निपटने  में  प्रभावकारी  साबित  हुआ  है  ;

 क्‍या  विस्तारण  के  बारे  में  निर्णय  की  पुनरीक्षा  की  गई  है  जैसा  कि  नागाल॑ण्ड  और

 अल  प्रदेश  रारकारों  द्वारा  अनुरोध  किया  गया  और

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  विद्रोह  पर  नियन्त्रण  रखने  के  बारे  में  नवीनतम  स्थिति  क्‍या  है  ?

 गृह मंत्री  दूटा  :  चूंकि  भारत  बर्मा  सोमा  पर  अशान्त  क्षेत्र को
 985  में  ही  बढ़ाकर  20  कि०  मी०  किया  गया  अतः  इस  उपाय  के  प्रभाव  को  इ  नी  जल्दी  नहीं

 जी  श्रीमान्‌  ।

 मिजोरम  पर  हुए  समझौता  ज्ञापन  से  दो  दशक  पुरानी  मिजोरम  समस्या  का  शान्तिपूर्ण
 समाधान  हुआ  वर्ष  के  दोरान  (1-8-1986  सुरक्षा  बलों  ने  57  एन०  एस०  सी०  एन
 कारमिकों को  गिरफ्तार  किया  और  :4  काभिकों  ने  आत्मसमपंण  हालांकि  एन०  एस०  सी०

 एन०  गतिविधियों में  कुछ  बढ़ोतरी  हुई  है  लेकिन  मैतयी  उम्रवादियों  की  गतिविधियों  में  पिछले  तीन

 महीनों के  दौरान  कमी  आयी  है  ।  इसी  प्रकार  टी०  एन०  की  गतिविधियों
 की  प्रवृत्ति  में  भी  पिछले

 तीन  महीनों  क्के  दौरान  कमी  आयी

 दार्य  क्रम  कार्या्वयन  समिति  में  लोक  प्रतिनिधित्व

 2955.  श्री  विजय  कमार  यावव  :  कया  कार्यक्रम  कार्यान्वधन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा 29
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  विभिन्‍न  राज्यों  में  कार्येक्रम  कार्यान्वयन  स  मितियों  में  लोक  प्रतिनिधियों  को शामिल
 करना  प्रभावी  नहीं  है

 पदि  तो  क्या  सरकार  की  कायंतक्रम  कार्यान्वयन  सा  लोक  समितियों में  लोक

 प्रतिनिधियों  और  राजनैलिक  दलों  को  निचले  स्तर  पर  शामिल  करने  तथा  हृस  प्र  कार की  समिति  को

 अधिक  शक्तियां  देने  की  कोई  समान  योजना  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  है  ?

 कार्यक्रम  कार्यान्वयन  संत्री  ए०  बी०  गनी  खान  :  से  राज्य

 कारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  जिला  और  खंड  स्तर  पर  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  प्रबोधन  और

 स्वयन  समितियों  का  गठन  करने  की  सलाह  दी  गई  यह  भी  सुझाव  दिया  गया  था  कि  जिला  और

 खंड  स्तर  की  समितियों  में  संसद  सदस्यों  और  राज्य  विधान  मंडल  के  सदस्यों  पार्टी  सम्बन्ध  का

 लिहाज  किए  और  अल्प  संझ्यकों  के  प्रतिनिधियों  समेत  गैर  सरकारी  जन-प्र  तिनिधियों  की  इन
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 समितियों  के  लिए  नियुक्ति  की  जानी  चाहिए  ।  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  लगभग  सभी  राज्यों  ने  ऐसी
 समितियों  का  गठन  कर  लिया  इस  तथ्य  से  कि  राज्यों  के  संसद  सदस्यों  और  विधान  मण्डल  के

 सदस्यों  के  पार्टी  सम्बन्ध  का  लिहाज  किए  नियुक्त  करने  की  सलाह  दी  गई  पता  चलता
 है  कि  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  एक  समान  नीति  अपनाई  इन  समितियों  का  आशय  कार्यक्रम
 कार्यान्वयन  का  प्रबोधन  करना  है  और  इन  समितियों  को  और  अधिक  शक्तियां  देने  का  प्रस्ताव  विचा
 घीन  नहीं  है  ।  इस  बारे  में  कि  क्या  इन  समितियों  में  जन-प्रतिनिध्ियों  का  शामिल  करना  कारगर  है  या
 नहीं  संक्षिप्त  सूचना  उपलब्ध  नहीं

 चिड़ियाघर  में  सर्य  दंश  कौ  घटना

 2956.  श्री  अजय  विश्वास  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  शेरों  की  जान  बच।ते  समय  राष्ट्रीय  प्राणी  विज्ञ/न  दिल्‍ली
 के  निदेशक  को  सांप  द्वारा  काटे  जाने  की  घटना  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  विभिन्‍न  सेवाओं  जैसे  क्षि  संस्था  बन  और  वन्य  जीवन
 विभागों  आदि  में  काम  करने  वाले  कमंचारियों  के  इस  प्रकार  के  व्यावहारिक  खतरों  का  सामना  करने
 में  उनकी  सुरक्षा  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  जिय।उरंहमान  :  हां  ।

 प्रतिदंशकिष  सीरम  को  उचित  तरीके  से  रखना  पड़ता  दै  और  इसे  पीड़ित  व्यक्ति  को  देने
 के  लिये  एक  डाक्टर  की  आवश्यकता  होती  सीरम  उपयुक्त  अस्पतालों  में  रखा  जायेगा  तथा  सांप
 काटे  जाने  पर  पीड़ित  व्यक्ति  को  अविलम्ब  ऐसे  अस्पतालों  मे  पहुंचाया  ।

 आंध्र  प्रदेश  से  स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन  के  लम्बित  मामले

 2957.  डशॉ०  टी०  कल्पना  वेवी  :  कया  गृह  मंत्री  यह  वताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 आमन्प्र  प्रदेश  में  स्वतन्त्रता  सेनानी  पेंशन  के  कितने  मामले  स्वीकृति  क ेलिए  लम्बित

 पड़े  हैं  ;

 गत  छः  महीनों  के  दौरान  कितने  मामले  निपटाये  गए  ;

 शेष  मामलों  को  किस  तारीख  तक  निपटाये  जाने  की  सम्भावना है  ;  और

 जिले  वार  कितने  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पेंशन  दी  गई  है  ?

 गृह मंत्री  बूटा  30-6-1  986  को  निपटान  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  के  3301
 आवेदग  लम्बित  थे  जिनमें  हैदराबाद  विशेष  जांच  समिति  को  भेजे  गए  229  मामले  शामिल

 1-1-1986  से  30-6-1986  तक  आनध्र  प्रदेश  के  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  कुल  1628
 मामले  निपटाए  गए  ।

 सभी  लम्बित  आवेदनों  पर  कार्यवाही  करने  और  अन्तिम  निर्णय  करने  के  लिए  लक्षित
 तारीख  15  1986  निश्चित  की  गयी  है  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  विशेष  प्रयास  किये  जा  रहे
 हैं  और  विशेष  कदम  उठाए  गए  जहां  तक  समिति  को  भेजे  गए  मामलों  का  सम्बन्ध  उनका  अन्तिम
 निर्णय  समिति  की  सिफारिशें  प्राप्त  होने  क ेबाद  किया

 30-6-1986  तक  आन्ध्र  प्रदेश के 7632  मामलों  में  पेंशन  स्वीकृत  की  गई  है  जिनमें
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 ाणा  न  ७-औल  तकदीर  ीणकदीणद  दल  न  तन

 हैदराबाद  विशेष  जांच  समिति  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  मामले  शामिल  हैं
 स्वीकृत  मामलों  का

 रिकार्ड  केवल  राज्यवार  रखा  जाता  है  और  जिले  वार  ब्यौरा  नहीं  रखे  जाते

 उत्तरो  बंगाल  क्षेत्र  का विकास

 2959.  भी  प्रिब  रंजन  दास  मुंशी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  मालूम  है  कि  उत्तरी  बंगाल  के  पांच  अर्थात्‌  पश्चिमी
 कच  जौर  दाजिलिंग  अब  तक  सभी  पंचवर्षीय  योजनामों  के  दौरान  भऔौद्योगिक

 एकको  की  स्थापना  के  मामले  में  काफी  पीछे  रह  गए  हैं  जिसके  कारश  उेस  क्षेत्र  की  आर्थिक  प्र  तति  में
 भारी  असंतुलन  पैंदा  हो  गया  है  ;

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  उस  क्षेत्र  में  औद्योगिक  विकास  के  लिए  विशेष  ध्यान  देने  हेत
 पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  विशिष्ट  प्रस्ताव  भाष्त  हुए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पूरति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  (
 ए०  के०  :  यह  सच  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  उत्तरी  बंगाल  के  जिन  पांच  जिलों  का  उल्लेख
 किया  है  वे  राज्य  के  शेष  जिलों  की  तरह  अद्योगीकृत  नहीं  फिर  भी  उत्तरी  बंगाल  आवश्यक  रूप  से

 एक  कृषि  आधारित  अथ्थंव्यवस्था  वाला  क्षेत्र  यह  कहना  उपयुक्त  नहीं  होगा  कि  ओद्योगीकरण
 के  अभाव  से  आध्िक  उत्पादन  में  किसी  प्रकार  का  कोई  असंतुलन  उत्पन्न  हुआ  है  ।

 और  मालदा  तथा  दार्जिलिंग  जिलों  को  वर्ग  के
 अधीन  विहीनਂ  जिलों  के  रूप  में  तथा  पश्चिमी  दीनाजपुर  को  वर्ग  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया
 गया  है  सभी  पांचों  जिले  पिछड़े  जिलों  को  मिलने  वाली  विभिन्‍न  आध्थिक  सहायता  तथा  रियायत  प्राप्त
 करने  के  अधिकारी  इससे  उनके  ओद्योगीकरण  को  बढ़ावा  मिलेगा  ।

 राज्य  सरकार  ने  पश्चिमी  दीनाजपुर  में  25,000  तकलियों  की  क्षमता  की  एक  कताई  मिल
 की  स्थापना  के  लिए  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  था  ।  इसे  स्वीकृति  दे  दी  गई  थी  और  मिल  चालू  हो  चुकी
 सातवीं  पंच-वर्षीय  योजना  को  अंतिम  रूप  देने  के  राज्य  सरकार  ने  उत्तरी  बंगाल  में  एक  कृषि
 आधारित  उद्योग  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  रखा  इसे  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  समाविष्ट  कर

 लिया  गया  है  और  बाधिक  योजनाओं  में  उपयुक्त  परिथ्यय  की  व्यवस्था  को  जा  रही  इसके  अतिरिक्त
 पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  की  पृथक  उप-योजनाओं  के  अधीन  दाजिलिंग  पहाड़ी  क्षेत्र  में  अनेक  परियोजनाएं
 शुर ूकी  गई  इन

 कार्यक्रमों के लिए धनराशि की व्यवस्था कुछ तो राज्य योजना द्वारा तथा कुछ विशेष केन्द्रीय सहायता से की गई पहाड़ी क्षेत्र उप योजना तथा वहां के उद्योग क्षेत्र के लिए परिभ्यय निम्न प्रकार
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 योजना  पहाड़ी  क्षेत्र  उपयोजना  उद्योग  संघटक

 विशेष  राज्य  योग  विशेष  राज्य  योग
 योजना  योजना

 सहायता  से  प्राप्त  सहायता  से  प्राप्त

 पांचवी  योजना  15.06  18.84  39.90  2.14%  1.91*  4.05*

 छठी  योजना  30.46  49.71  80.17  4.48  9.52  14.00

 सातवीं  योजना  44.55  78.43  122.98  5.12  12.96  18.08

 1985-86  9.21  14.50  23.71  1.08  2.67  3.75

 1986-87  9.50  1368  23.18  1.15  2.25  ३.40

 +*व्यय  से  सम्बद्ध

 बिल्ली  में  विस्फोट

 2960.  श्री  बालासाहेव  विश्ले  पाटिल  :  कया  ग॒ह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  1-5-1986  से  अब  तक  हुए  विस्फोटों  का  ब्योरा  क्या  है  ओर  विस्फोटों  का

 कारण  क्या  प्रत्येक  विस्फोट  में  कितने  व्यक्ति  मारे  गए  और  कितने  घायल  हुए  तथा  कितनी  हानि

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  और  कितने  अपराधियों  को  हिरासत
 में  लिया  गया  और  उनके  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ;

 ऐसे  क्षेत्रों  में  जहां  उद्योग  के  साथ-साथ  रिहायशी  मकान  भी  विस्फोट  की  घटनाओं  को

 न्‍्यूमतम  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विभार  है  ;

 क्या  ऐसे  क्षेत्रों  स ेओद्योगिक  एककों  और  कारखानों  को  अन्यत्र  ले  जाने  का  प्रस्ताव  है  ;
 ओऔर

 यदि  तो  विशेष  रूप  से  त्रिनगर  क्षेत्र  के  सन्दर्भ  में  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  रा़्य  मंत्री
 पी०  13-5-1986  को  तिनगर  दिल्ली  में  ढलाई  मशीन  के  दाब  धघैम्बर  भें

 निक  किया  के  कारण  केवल  एक  गैस  सिलेण्डर  में  विस्फोट  हुआ  जिसमें  4  व्यक्ति  मारे  गए  और  7  घायल

 हुए  ।  लगभग  65,000  Ro  के  मूल्य  की  सम्पत्ति  क्षतिग्रस्त  हुई  ।

 इस  सम्बन्ध  में  पुलिस  थाना  लारेन्स  रोड़  में  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  337/427/
 304  क  के  अन्तगंत  13-5-86  को  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  संब्या  109  के  तहत  एक  मामला  दर्ज  किया
 गया  ।  अभी  तक  कोई  गिरफ्तारी  नहीं  की  गयी  है  क्योंकि  फैक्ट्री  का  जो  इस  मामले  में  अन्तग्रेस्त

 भी  इस  विस्फोट  में  मारा  गया  ।

 से  मसोदा  परिप्रेक्ष  विकास  योजना  में  आवासीय  क्षेत्रों  में  असंगत
 कारखानों  को  अनुरूप  क्षेत्रों  में  चरणबद्ध  रूप  से  स्थानान्तरित  करने  का  प्रस्ताव है  ।
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 कजतन

 सोमाओं  पर  झड़पें

 2961.  श्री  राज  कुमार  राय  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983-84,  1984-85  और  1985-86  के  दोरान  देश  की  सीमाओं  पर  कुल
 कितनी  बार  झड़पें  हुई  ओर  इनके  फलस्वरूप  जान  माल  की  यदि  कोई  हानि  तो  वह  कितनी  हुई  है  ;

 सीमाओं  पर  बार-बार  होने  वाली  झड़पों  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए

 रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  1983-84  के

 दौरान  हमारी  सीमाओं  पर  कोई  झड़पें  नहीं  लेकिन  1984-85  और  1985-86  के  दौरान इस

 तरह  की  कुछ  घटनाएं  हुई  इस  सम्त्नन्ध  में  ब्यौरे  बताना  वांछनीय  नहीं  होगा  ।

 ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  जब  भी  आवश्यकता  होती  है  स्थानीय  कमाण्डरों  के

 स्तर  पर  बैठकोंਂ  का  आयोजन  किया  जाता  है  और  थलसेना  मुख्यालयों  एवं  राजनग्रिक  चनलों
 के  उच्च  माध्यमों  से  भी  सम्पर्क  किया  जाता  है  ।

 असम  में  विदेशियों  का  पता  लगाना

 2962.  श्री  भटटम  श्रीराम  मूर्ति  :

 श्री  अब्दुल  हमोव  :

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  असम  समझौते  की  शर्तों  के  अनुसार  असम  में  विदेशियों  का  पता  लगाने  का  कार्य
 प्रगति  पर  है  ;

 कितने  मामलों  की  जांच  की  गई  है  और  क्या  जांच  का  काये  राज्य  सरकार  के  रिकार्डों
 के  अनुसार  प्रगति  पर  है  ;

 क्‍या  असम  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  से  अवैध  प्रवासी  द्वारा
 1983  में  संशोधन  करने  का  अनुरोध  किया  है  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 गृह  मंत्री  बटा  :  जी  श्रीमान  ।

 राज्य  सरकार  के  अनुसार  1-1-66  और  24-3-1971  दिन  शामिल  के
 द्वौरान  असम  में  आए  विदेशियों  के  बारे  में  678  मामलों  की  जांच  पूरी  हो  गई  जबकि  23

 1971  को  अथवा  उसके  बाद  असम  में  आए  विदेशियों  के  बारे  में  30  1986  तक  7660  मामलों

 की  जांच  पूरी  हुई
 +  जी  श्रीमान  ।

 असम  सरकार  द्वारा  अवैध  प्रवासी  द्वारा  1983  में
 संशोधनों  के  लिए  भेजा  गया  प्रस्ताव  विचाराधीन
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 सोसा  परुमारे  गए  और  पकड़  गए
 शक

 अालंकवाय  दियें  ओरुतरूफरों  की  संख्या

 2964.  पी०  तामश्याल  :  क्‍या  भह  मसत्री  यह  बत्ताने  की  क रेंगेकि  :
 जनवरी  से  1986  तक  पंजीवਂ  और  तथा  कौश्मीर  से

 सीमा  पर  हमारे  सुरक्षा  बलों  के  साथ'मुठभेड़ों  मारे  मये  भवर्कवादियों  और  तस्करों
 की  संछ्या  क्‍या  है  और  गिरफ्तार  किये  गये  ऐसे  अपराधियों  की  संख्या  क्या  है  ;

 उनक्तेरुकड़े  गये  हथियारों  का  ब्योरा  क्या  है

 भारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  घूखपठ  रोकने  हेतु  क्या  उफय  गये  हैं  ?

 कार्मिक,“स्फेक  शिकामत  तथा  पेंशन  मंबास  य  में  सज्य  मंत्नो  लथा  सह  मंत्रालय  में  राज्य  मम्त्री
 पी०  :  ओर  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।

 भारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  सुरक्षा  बल  सतक  भारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  निगरानी
 कड़ी  करने  के  लिए  किए  गए  उपायों  में  सीमा  सुरक्षा  बल  को  सुदृढ़  अतिरिक्त  सीमा  बाह्य
 चौकियां  स्थापित  निग  रानी  चौकी  बु्जों  का  निर्माण  तथा  घुसपठ  रोकने  के  लिए  सीमा  गश्त  की
 गतिशीलता  बढ़ाना  तथा  सीमा  सुरक्षा  बल  को  आत्यघधुनिक  उपकरणों  से  सज्जित  करना  शामिल

 कर्नाक्क  से  स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन  के  लिए  प्राप्त  हुए  मामले

 296  5.  नर्शासह  सूयंजेशोी  :  क्‍या  ग़ह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रेंगे  कि  :

 कर्नाटक  राज्य  से  विशेषकर  घिदर  जिले  से  वष  1984-85,  198  5-66:  1986
 तक  स्वकम्त्रता  लेनामी  पेंखन  के  लिए  कितने  मामले  प्राप्त  हुए  ;

 से कितने  मामले  निपटा  दिये-गये  ;  और

 शेष  को  निपटाने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  का रण  हैं  ?

 गृह  संत्री  बूटा  :  से  स्वतन्त्रता  सैनिक  सम्मान  1980
 के  अन्तगंत  स्वतन्षता  सैनानियों  से  आवेदन  पत्र  प्राप्त  करने  की  अन्तिम  तारीख  31-3-1982
 उस  तारीख  के  पश्चात  प्राप्त  आवेदन  पत्रों  को  देर  से  प्राप्त  हुए  आवेदन  पत्र  माना  जाता  है  और  उनके

 ब्यौरे  नहीं  रखे  जाते  आवेदन  पत्रों  को  प्रस्तुत  करने  में  विलम्ब  को  तंभी  मार्फ  किया  जाता  जब
 अवैदन  पत्र  के  साथ  यातना  के  समर्थन  में  क्रकारी,साझ्यਂ  संलग्न  ऐसे  मागले'बहुत  कम

 तथापि  कर्नाटक  क्षेत्र  के  भूतपूर्व  हैदराबाद  राज्य  जिसमें  बिदरजिला'सम्मिलित  है  ओर

 जिन्होंने  सीमा  शिविरों  में  भाग  लिया  से  31-3-1982  के  पश्चात  लगभग  500  आवेदन  पत्र  प्राप्त

 हुए  ।  इन  मामलों  की  संवीक्षा  हैदराबाद  विशेष  जांच  समिति  द्वारा  की  जाती  जिन्हें  उचित  मामलों
 में  विलम्ब  को  माफ  करने  की  सिफारिश  करने  के  लिए  प्राधिकृत  किया  गया  समिति  ने  अब  तक  इस
 प्रकार  के  मामलों  में  से  109  में  पेंशन  स्वीकृति  की  लिफारिश  कीਂ  जेभी  फे"शेष  मामलों को
 समिति  की  सिफारिशों  प्राप्त  होने  निपटाया  जाएगा  ।

 वनरोपणਂ  '

 2966.  भी  सुरेश  कुरुष
 :  क्‍्याਂ  प्रधान  सन्त्रो  यह  बताते  की  कपा'क  रेंगे

 केरल  में  अन्य  राज्यों  की  तुलना
 में

 वानिकी  की  कितभीਂ  है  ;  और
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 केरल  में  वनरोपण  की  प्रतिशतता  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  सम्प्नालय  में  राज्य  सम्त्रो  जियाउरंहमान  :  भारतीय

 ओसत  22.7  प्रतिशत  की  तुलना  में  करल  में  भौगोलिक  क्षेत्र  का  24.18  प्रतिशत  बन  क्षेत्र

 विश्व  बेंक  से  सहायता  प्राप्त  सामाजिक  वानिकी  परियोजना  केरल  राज्य  में  कार्यान्वित

 की  जा  रही  1984-90  की  अवधि  के  दोरान  599.1  लाख  रुपये  के  कुल  परिव्यय  से  85300

 हेक्टेयर  का  वास्तविक  लक्ष्य  है  ।

 हरियाणा  को  राजधानो  बनाने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 2967.  भरी  पी०  एम०  सईद  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हरियाणा  सरकार  ने  राज्य  की  राजधानी  बनाने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  मांगी  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 राज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नबी  :  और  राज्य  सरकार  से

 इस  बारे  में  कोई  औपचारिक  अनुरोध  प्राप्त  नही  हुआ  है  ।  फिर  न्यायमूर्ति  श्री  वेंकटरमय्या  आयोग
 के  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  भारत  सरकार  को  हरियाणा  के  राजधानी  नगर  के  लिए  भूमि
 ग्रहण  करने  और  इसके  विकास  की  लागत  और  राजधानी  के  लिए  आवश्यक  सरकारी  भवनों  के

 निर्माण  की  लागत  भी  वहन  करनी  चाहिए  और  यदि  कुल  लागत  दो  सौ  करोड़  रुपये  से  अधिक  हो  तो
 भारत  सरकार  राजधानी  परियोजना  क्षेत्र  में  भूखंडों  की  बिक्री  कर  के अधिक  खर्च  को  पूराकर  सकती

 आयोग  द्वारा  दिए  गए  सुझाव  पर  उपयुक्त  समय  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 ट्रेबल  एजेंसियों  द्वारा  जाली  आप्रयास  अनुमति  प्रमाण-पत्र  जारी  किया  जाना

 2968.  प्रो०  के०  बी०  धामस  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  कुछ  ट्रेवल  एजेन्सियां  जाली  आप्रवास  अनुमति  प्रमाण-पत्र

 जारी कर  रही  हैं  ;

 यदि  तो  ऐसी  एजेन्सियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  जाती  है  ;  और

 केरल  में  ऐसे  कितने  मामले  हुए  हैं  ?

 आंतरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उपभोग  व्यय  का  स्वरूप

 2969.  भरी  नारायण  चोबे  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नवीनतम  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  विभिन्‍न  व्यय-ससूहों  के  लिए  उपभोग  व्यय  का

 स्वरूप  कया  है  ;

 (@)  इन  आंकड़ों  तथा  पिछले  बषं  के  आंकड़ों  की  तुलनात्मक  स्थिति  क्या  है  ;

 क्या  छठी  योजनावधि  में  तथा  सातवीं  योजना  के  पहले  वर्ष  के  अन्त  में  उपभोग  में

 असमानताएं  बढ़ीं  हैं
 ;  और के
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 नन्पपिपपत  है  लिए सरकार

 यदि  तो  इन  असमानताओं  को  कम  करने  के  लए  सरकार  का  क्या  उपाय  करने  का
 विचार  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पृरत्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 ए०  के०  :  राण्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन  प्र०  सब ०  सं  ०)  द्वारा  एकत्रित  उपभोक्ता
 ब्यय  सम्बन्धी  अद्यतन  उपलब्ध  आंकड़े  1983  अवधि  से  सम्बन्धित  मासिक  प्रति
 व्यक्ति  व्यय  श्रेणियों  क ेअनुसार  जनसंख्या  का  वितरण  तथा  विभिन्‍न  व्यय  वर्गों  मे ंऔसत  प्रति  व्यक्ति
 व्यय  दर्शाने  वाला  विवरण  [  संलग्न

 राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन  इस  समय  उपभोक्ता  व्यय  सम्बन्धी  आंकड़  प्रत्येक  पांच
 बर्षों  में  एकत्र  करता  है  ।  1983  से  पूर्व  वर्ष  के दौरान  इस  विषय  पर  कोई  आंकड़े  एकत्र  नहीं  किए
 गए  वर्ष  1983  से  पूर्व  आंकड़े  1977-78  में  एकत्र  किए  गए  वर्ष  1983  आंकड़ों  कि

 में  दिया  गया  के  सम्बन्ध  में  तुलनीय  आंकड़े  दर्शान  वाला  विव  संलग्न  विभिन्‍न
 व्यय  श्रेणियों  क ेलिए  उपयुक्त  अवमूल्यकों  की  अनुपस्थिति  में  मूल्य  वृद्धि  6  कारण  उपरोक्त  दो  समय

 बिन्दुओं  पर  आंकड़ों  की  वास्तविक  तुलना  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 समय  के  दो  बिन्दु  जिनके  लिए  उपलब्ध  आंकड़े  उपलब्ध  छठी  योजना  में  नहीं  आते  ।

 अद्यतन  उपलब्ध  आंकड़  भी  सातवीं  योजना  के  प्रथम  वर्ष  से  सम्बन्धित  नहीं  उपलब्ध  आंकड़े  से

 उपभोग  में  असमानताएं  (1)  कुल  उपभोग  में  जनसंख्या  के  निम्ततम  10  प्रतिशत  तथा  सर्वोक्षष  10
 प्रतिशत  के  और  (11)  केन्द्रीकरण  अनुपात  द्वारा  मापी  जा  सकती  आंकड़ों  के  दो  सेट

 लिखित  तालिका  में  दिए  गए  हैं  :--

 असमानता  माप  1977-78  1983

 ननित  आता  लल  घझ-+-++  अनीता  »

 ग्रामीण  शहरी  ग्रामीण  शहरी

 1.  जनसंडया का  भाग

 (7)  निम्नतम  10",  3.5  3.3  3,8  3.5

 11)  सर्वोच्च  10%  28.5  28.2  24.5  26.8

 2.  केन्द्रीकरण  अनुपात  0.34  0.35  0.30  0.33

 ये  संकेत  देते  हैं  कि  सन्‍्दर्भाहीन  अवधि  के  दौरान  उपभोग  असमानताओं  में  कुछ  गिरावट  आई

 गरीबी  और  असमानता  में  कमी  योजना  का  बुनियादी  लक्ष्य  रहा  सातवीं  योजना
 परिसम्पत्तियों  तथा  दक्षताओं  का  स्थानान्तरण  करके  तथा  वर्ष  के  मन्दे  समय  में  रोजगार  प्रदान

 करके  गरीबी  उपशमन  कार्यक्रम  जैसे  कि  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  ग्रा०  बि०

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  (7०  ग्रा०  रो०  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी
 कार्यक्रम  भू०  रो०  गा०  कार्य  ०)  प्रदान  करती  राज्य  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  देने
 के  आवंटन  के  गाडगिल  फार्मूले  का

 कम  विकसित  राज्यों  को  अधिक  सहायता  देने  के  उद्दं श्य  से
 1980  में  संशोधन  किया  गया  था  ताकि  वे  तेजी  से  गरीबी  अनुपात  में  शीघ्र  कमी  प्राप्त  कर
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 सकेःऔर  अआध  में  सुधार  कर  और  इस-प्रकारा आर्थिकः  असमात्तक्त  कोफम  कर

 विंक्रण  प्‌

 30  दिचों  के  लिए  प्रति  व्यक्ति  उपमोक्ता  अनुमात  तथा  राष्ट्रोय  प्रतिदर्श  .

 सरबेक्षण-38वे  दोर  के  लिए  प्रति  व्यक्ति  .
 उपभोक्ता  व्यय  श्रेणियों  के  अनुसार  व्यक्तियों  की

 प्रतिशतता-स मस्त  भारत
 सच

 प्रति  व्यक्ति  ग्रामीण  शहरी

 व्यय  उपभोक्ता  व्यक्तियों  व्यक्तियों
 .

 श्रेणी  व्यय  की  व्यय  की

 (२०)  रुपयों में  (0.00)  प्रतिंशतता  रुपयों में  (0.00)  प्रतिंशतता

 70-85  77.40  3  4.  5

 0330  24.86  0.92  92.53  10.64

 100-125  111.58  _  2.47  112.00  .  17.17

 40-50  45.44  10.00  45.70  13.13

 50-60  55.24  7.90  55.54  2.93

 60-70.  221.52  9.69  65.25  4.92

 70-85  77.40  1.81°  273.08-  9.52

 92.27  2.49  92.53  9.32

 ,

 9.78

 200-250  3.96  222.64  8.75

 250-300  '  273.08-

 300  और  अधिक  437.34  2.49  452.05  9.32  '

 सभी

 श्रेर्णियां
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 लिखित  उत्तलः

 30  विनों  के  लिए  प्रति  व्यक्षित  व्यय  के  अनुमान  तथा  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण

 दोर  1978)  के  लिए  प्रति  व्यक्ति  ध्यय  श्रेणियों  के  अनुलार
 व्यक्तियों  की  प्रतिशतत।-समस्त  मारत

 ध्््््णण

 केग्द्रीय  प्रशासनिक  म्यायाधिकरण  में  वेशानिक  स्टाफ
 कर्म  जारियों  का  शामिल  करना

 2971.  श्री  मानिक  क्‍या  प्रधान  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मासिक  प्रति  शहरी

 व्यक्ति  व्यय  औसत  प्र  जनसंख्या  औसत  जनसंख्या

 श्रेणियां  व्यक्ति  की  प्रति  की

 (९०)  व्यय  प्रतिशतत  व्यक्तिव्यय  प्रतिशतताਂ

 ,  (९०)

 0-10  4.57  0.19  4.46  0.14:

 10-15  13.16  0:46  12.64  0.12

 15-20  |  17.80  1.21  17.93  0.34

 20-30  25.87  8.24  26.06  2.59

 30-35...  32.56  7.21  32.67  3.00

 35-40  37.59  8.33  37.58  4.25

 40-50  44.94  17.24  45.16  10.87

 50-60  54.80  14.90  54.89  12.23

 60-70  64.66  11.46  64.88  11.37

 70-80  71.68  8.12  74.77  9.95

 80-100  88-82  9.80  89.13  14.59

 100-150.  118.82  8.82  120.56  17.43

 150-200  170.27"  2.28  170.95  6.62

 200-300  489.50  1.74  238.75  4.35

 300  और  अधिक  519.75  2.03

 सभी  श्रेणियां  68.89  100.00  96.15  100.00

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  कर्मचारियों  को  शीघ्रता  से  न्याय  उपलब्ध  करवाने  के

 उद्देश्य  से  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्याद्राधिकरण  की  स्थापना  की  गई  थी  ;

 भारतीय  निकित्सा  अनुसंधान  वैज्ञानिक जया  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  प
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 लिखित  उत्त .  6  1986
 और ओद्योगिक अनुसंधान परिषद के कमंचारियों को केन्द्रीय  ||

 और  ओद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  के  कमंचारियों  को  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण के  क्षेत्र  के
 अन्तगंत  लाया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  अन्त्रालय  में  उपभस्त्रो  बीरेन  सिह  :
 हां  ।

 और  प्रशासनिक  अधिकरण  1985  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा एक
 अधिसूचना  जारी  करके  भारतीय  क्षि  अनुसंधान  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  तथा
 वेशानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  ज॑ंसे  संगठनों  के  कमंचारियों  को  केन्द्रीय  प्रशासनिक
 करण  के  क्षेत्राधिकार  में  लाए  जाने  की  व्यवस्था  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिक  जिसकी  कि  स्थापना

 अभी  हाल  ही  में  की  गई  थी  ज्योंही  अतिरिक्त  कार्य  को  संभालने  के  लिए  तैयार  इस  बारे  में
 सचना  जारी  कर  दी  जाएगी  ।

 बाल  कल्याण  संस्थान

 2972.  भरी  मूलचन्द  डागा  :  क्‍या  फल्याण  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  बाल  कल्याण  संस्थान  केन्द्रीय  सरकार  से  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय
 संगठनों  से  भी  काफी  सहायता  प्राप्त  कर  रहे  परन्तु  वे बाल  कल्याण  पर  खर्च  नहीं  कर  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 भारत  सरकार  और  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठन  से  सहायता  के  रूप  में  कितनी  धन  राशि  प्राप्त  की  है  !

 कह्याण  मंत्रालय  में  उपसंत्री  गिरिधर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सुरक्षा  और  देखभाल  को  जरूरतमंद  बच्चों  के  कल्याण  के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना

 के  अन्तगंत  अनुदान  सहायता  राज्य  सरकारों/केन्द्र  शासित  प्रदेश  के  प्रशासनों  के  माध्यम  से  दी  जाती  है

 और  उनसे  इन  संगठनों  का  निरीक्षण  किए  जाने  की  आशा  की  जाती  ऐसे  संगठनों  के  विरुद्ध  जब
 कभी  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  होती  है  तो  समुचित  कारंबाई  की  जाती  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  उपरोक्त

 योजना  के  अन्तगंत  अनुदान  प्राप्त  19  संगठनों  के  बारे  में  शिकायतें  मिली  थीं  और  राज्य  सरकारों  ने

 उन्हें  और  धनराशि  देना  बन्द  कर  दिया  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  संगठनों  को  दी  गई  कुल
 राशि  की  मात्रा  अभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 शोधक  फारखानों  ओर  तेल  उद्योग  के  कारण  होने  वाला  प्रदूषण

 2973.  श्री  शीबल्लभ  पाणिग्रही  :

 श्री  एन०  डेनिस  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 देश  में  औद्योगिक  और  कृषि  क्षेत्र  में  लगे  लोगों  के  स्वास्थ्य  के  संरक्षण  के  लिए  पर्यावरण

 की  संरक्षण  और  उसमें  सुधार  करना  पारिस्थितिकी  संतुलन  बनाए  रखने  और  प्रदूषण  को

 तम  स्तर  तक  लाने  के  लिए  कया  भ्रयास  किए  गए  है  ;
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 ही  नल  ना  +  क्‍शिनअनऑियण-+++-++  5५ ++-न+-+  कलह  वतन  ला  के  जअ-न  बता  लि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  किसी  स्थतंत्री  अधिकरण  द्वारा  तेल  शोधक  कारखानों  ओर  तेल

 उद्योग  से  निकलने  वाले  अपशिष्ट  पदार्थों  से  होने  वाले  वायुमंडलीय  प्रदूषण  पर  निरन्तर  निगरानी  रखी

 जाती  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहभान  :  किए गए
 प्रयासों  में  निम्नलिखित  सम्मिलित  हैं  :--

 वन्यजीव  कीटनाशक  दवाओं  पर  नियन्त्रण  तथा जल  और
 वाय  प्रदूषण  निवारण  एवं  नियन्त्रण  अधिनियमों  के  प्रवर्तन  क ेजरिए  नियामक

 उपाय  ;  और

 म॒दा  एवं  जल  अवकरमित  क्षेत्रों  का
 पूनर्जनन  और  जन-जागरूकता  अ भियानों  के  लिए  प्रोत्साहक  कार्यक्रम  ।

 और  जी  सम्बन्धित  राज्य  प्रदूषण  बोर्ड  तेल-शोघक  कार  ब्ानों तथा  तेल  उद्योग

 से  होने  वाले  उत्सजंन  का  प्रबोधन  करते  हैं  ।

 परमाणु  प्रोद्योगिकी

 2974.  डा०  वी०  वेंकटेश  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  देशों  के  नाम  क्या  जो  परमाणु  प्रौद्योगिकी  हासिल  करने  के  समस्त  राष्ट्रों  के

 अधिकार के  बारे  में  भारत  सरकार  के  परमाणु  प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी  दृष्टिकोण  का  समर्थन  करते
 और

 क्या  ये  देश  आथिक  विकास  और  मानव  कल्याण  के  लिए  परमाणु  ऊर्जा  के  इस्तेमाल  के

 महत्व  और  इस  बात  को  स्वीकार  करते  हैं  ;  कि  शान्तिपूर्ण  प्रयोजनों  के  लिए  परमाणु  प्रौद्योगिकी  के
 लाभ  केवल  कुछ  देशों  तक  सीमित  नहीं  रहने  चाहिए  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रालिकी  और
 अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :  आथिक  विकास और  मानव
 कल्प्राण  के  लिए  न्यूक्लियर  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  करने  के  वास्ते  न्यूक्लियर  प्रौद्योगिकी  हासिल
 करने  के  लिए  सभी  राष्ट्रों  के अधिकार  का  समर्थन  सभी  राष्ट्र  करते

 हां  ।

 रोजगार  पर  लगे  और  बेरोजगार  व्यक्तियों  का  अनुपात

 2975.  कुमारी  ममता  बनजों  :  क्या  योजना  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में
 अयणाक  पर गार  पर  लगे  और  बे  रोजगार  ब्यक्तियों  का  अनुपात  क्‍या  है  ?

 योलना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 ए०  के०  :  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  के

 दोर
 1983)  के  प्रथम  दो

 उपदोरों  1983)  के  आंकड़ों  पर  आधारित  रोजगार  पर  लगे  और  बेरोजगार  श्यक्तियों
 का  अनुपात  47:  6  के  रूप  में  परिकलित  किया  गया
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 -
 जनजातीय  क्षेत्रों  मे ंवितरण  के  लिए  गेहूं

 2976.  श्री  सोमनाथ  रथ  :

 श्री  सिश्र  :

 क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  जनजातीय  क्षेत्रों  में  वितरण  के  लिए  ग्रेहूं  का कोटा  1
 लाख  टन  से  बढ़ाकर  3  लाख  टन  करने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  वषं  1985  के  दौरान  उड़ीसा  को  वितरण  के  लिए  गेहूं  की  कितनी  मात्रा
 आवंटित  की  गई  थी  ;  और

 वर्ष  1986  में  उड़ीसा  के  लिए  गेहूं  की  कितनी  मात्रा  का  आबंटन  रखा  गया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  खाद्य  जोर  माभरिक  पूतिः  भंघनलय  में  राज्य  मंत्री

 ए०  के०  :  समन्वित  आदिवासी  विकास  परियोजना  क्षेत्रों  और  आदिवासी  राज्यों  में

 रह  रही  जनता  को  विशेष  राजसहायता  प्राप्त  मूल्यों  पर  खाद्यान्न  सप्लाई  क  रने-क्ी  के
 खाद्याननों  की  आवश्यकता  को  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपने  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के
 कोटे  से  पूरा  किया  जाता  इस  प्रयोजन  के  लिए-अलग  से  कोई  आवंटन  नहीं  किए  जाते  हैं  ।

 और  वर्ष  1985  और  1986  1986  के  दोरान  छंड़ीसा  में
 जनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  गेहूं  काःमासिक  आबंटन  23;000  मीटरी  टन  रहा  है  ।

 भूमि  का  विकासਂ

 2977.  श्री  शुकार  सिंह  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 परती  भूमि  के  विक्रास  के  लिए  सहकारी  लिमिटेड  कम्पनियों  और
 अधंसरकारी  संगठनों  जैसी  कितनी  एजेंसियां  नियोजित  करने  का  विचार  हैं  ;

 इन  एजेंसियों  को  किन  पर  नियुक्त  किया  जाना  है  ;

 :  क्‍या  परती  भूमि  के  विकास  के  लिए  परामश्लंदायी  सेवा  का'भी  :  प्रस्ताव  फकिया।भग्मा  है  ;
 और

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जियाउरंहमान  :  केन्द्रीय  एवं
 राज्य  सरकारों  के  सम्बन्धित  विभागों  के.अलावा,समस्त-मन्य  एजेंसियों  युवक  मंगल

 महिला  मंगल  वृक्ष  उगाने  वालों  को  सहकारी  स्थानीय  राज्य  एवं  केन्द्रीय

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  और  स्वेक्छिक  संगठनों  को  भी  परती  भूमि  विकास  कार्यक्रम  में  शामिल
 करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  वन  आधारित  उद्योगों  कोन  केवल  उनको  उद्योग  के  उपयोग  के

 लिए  कच्चा  माल  प्राप्त  करने  हेतु  परती-भूमि  पर  वनख्ेपण  के  लिए  किया-जा  रहा  है  बल्कि

 उनको  पट्ट  पर  दी  गई  जमीन  के  एक  हिस्से  पर  स्थानीय  समुदाय  के  उपयोग  के  लिए  इंधन-की  लकड़ो
 ओर  चारे  के  लिए  पोधरोपण  के  लिए  बचनबद्ध  होने  के  लिए  भी  जा  रहा  है  ।

 आशा  है  कि  उपरोक्त  सभी  एजेंसियां  इस  गतिविधि  को  एवंਂ  संस्थागत

 वित्त  से  स्वैच्छिक  संगठनों  के  लिए  सहायक  अनुदान  सहायता  की  एक  योजना
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 जो  कि  सामुदायिक  भूमि  या  ग्रामीण  निधन  व्यक्तिय  और  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति से  सम्बन्धित

 भूमि  पर  पोधशाला  लगाने  और  ब्लाक  पौध-रोपण  को  प्रदर्शन  परियोजनाएं  के  साथ  साथ  जागरूकता
 विस्तार  एवं  प्रशिक्षण  की  परियोजनाएं  भी  उद्योगों  को  ब्यवहायं  आधार पर  अपने

 कच्ये  माल  की  आवश्यकताओं  की  आपूर्ति  हेतु  ग्रामीण  निर्धन  व्यक्तियों  और  छोटे  किसानों  के  साथ
 बन्ध  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जा  रहा  उद्योगों  द्वारा  ऐसी  पौध-रोपण  वस्तियों से  दूर  परती

 भूमि  पर  की  जानी  जिससे  विद्यमान  सामुदायिक  उपयोग  में  बाधा  न  पड़े  ।

 और  नहीं  ।  यदि  परती  भूमि  विकास  में  विशेष  मुह्ों  पर  विशेषज्ञ  आंकलन  या
 क्षेत्र  सर्वेक्षण  की  आवश्यकता  होगी  तो  ऐसा  करने  के  लिए  यदा-कदा  परामर्श  सेवा  का  प्रावधान  भी

 है  ।

 विकसांगों  का  पुनर्वास

 2978.  कुमारी  पुष्पा  वेवी  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विकलांगों  के  पुनर्वास  ओर  स्वरोजगार  के  लिए  शिक्षा  तथा  पर्याप्त
 क्षण  प्रदान  करने  हेतु  कुछ  प्रशिक्षण  संस्थान  खोले  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  ने  इस  प्रकार  के  शैक्षिक  संस्थान  भिम्न-भिन्‍न  राज्यों  में  खोले  हैं  ;

 यदि  तो  मध्य  प्रदेश  में  ऐसे  कितने  संस्थान  खोले  गए  हैं  ;  ओर

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मन्त्रासय  में  उपमन्त्री  गिरिधर  जी  भारत  सरकार  ने  4

 राष्ट्रीय  संस्थान  खोले  हैं  -  प्रत्येक  श्रवण  अस्थि  विकलांगों और
 सिक  रूप  से  विकलांगों  के  लिए  एक-एक  संस्थान  ये  सर्वोच्च  स्तर के  संस्थान  जिनका  मुख्य

 उद्देश्य  व्यावसायियों  को  प्रशिक्षण  देना  है  ओर  ये  संस्थान  देहरादून  बम्बई
 कलकत्ता  भोर  हैदराबाद  में  स्थित  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 —— ++++  ++

 [  प्रमुषाद ]
 12.00  भष्याहन

 भी  पो०  कुलनबईबेलू  :  मैंने  एक  ध्यानाकर्षण  सूचना  दी  है  ।

 क्री  असुदेव  आचार्य  :  मैंने  स्थगन  प्रस्ताव  की  एक  सूचना  दी

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  स्थगन  प्रस्ताव  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 श्री  असुदेव  आधचायं  :  गोरखालैण्ड  मामले  पर'**

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  इससे  आप  स्वयं  ही  निबटिये  ।

 भी  अमल  वत्त  :  यह  एक  महत्त्वपूर्ण  मामला

 169



 6  1986
 a  व जी  कजजन  +++

 ]  दि
 श्रष्यक्ष  महोदय  :  अमल  दत्त  आप  बीच  में  खड़े  होकर  बात  मत  अच्छा  नहीं

 लगता  ।

 ]
 आप  एक  सांसद  कृपया  अपने  स्थान  पर  जाइये  ।  यह  आपको  शोभा  नहीं  देता  ।  आप

 अपने  स्थान  पर  क्यों  नहीं  जाते  हैं  ?  यदि  व्यवस्था  का  कोई  वैध  मुद्दा  तो  मैं  यदि

 नहीं  तो  मैं  नहीं  सुनूंगा  ।

 रो  बसुदेव  भ्राचाय  :  गोरखालंण्ड  के  स्वयंसेवक  नेपाल  में  प्रशिक्षण  पा  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मैं  चाहूंगा  कि  राज्य  सरकार  यथासंभव  कठोर  कदम
 उठाये  और  इसे  समाप्त  कर  दे  ।

 )

 शक्रष्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  हल  कर  सकते  हैं  ।  आप  जो  वह  कर  ग्रकते  हैं  ।

 )

 ध्भ्यक्ष  महोदय
 :  कृपया  व्यवस्था  बनाये  रखिये  ।

 ]

 खतम  हो  गया  ।

 ]
 अब  पीछे  मत  पड़िये  ।

 ञ्मी  असुदेव  धाचाय  :  केन्द्रीय  सरकार  को  राष्ट्र  विरोधी  गतिविधि  की  भत्सेना  करनी

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  हम  हमेशा  ही  यहाँ  करते  हैं  ।  इस  सभा  का  यह  सर्वंसम्मत  संकल्प
 है  कि  हर  पृथकतावादी  गतिविधि  की  भत्संना  की  जानी  चाहिये  ।

 भरी  मल  दत्त  :  गृहमंत्री  इस  मामले  पर  एक  वक्तव्य  दें  । इस  पर  एक
 चर्चा  की

 करी  बसुदेव  ध्ाचायं  :  आप  इस  पर  चर्चा  की  अनुमति  क्यों  नहीं  देते  ?

 श्री  झमल  दस  :  अन्ततोगत्वा  यह  बात  दूसरी  जगह  भी  तेजी  से  फैलेगी  **
 )

 ध्रध्यक्ष  महोदय
 :  इस  स्थिति  से  राज्य  सरकार  को  निपटना  आप  इसे  ढंग  से  क्‍यों

 नहीं  निपटाते  हैं  ?  बस  इतनी  सी  बात  है  ।

 श्री  असल  दत्त  :  यह  राज्य  सरकार  का  प्रश्न  नहीं  )

 आप  केन्द्र  सरकार  के  प्रतिनिधि  नहीं  आप  कहते  हैं  कि  यह  कानून  और  व्यवस्था
 बनाये  रछने  का  मामला  है  और  इससे  राज्य  सरकार  को  निपटना  होगा  ।  हमारा  कहना  है  कि  यह
 एक  राष्ट्रीय  मामला  यह  कानूत  ओर  व्यवस्था  बनाये  रखने  का  मामला  नहीं
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 प्रष्यक्ष  महोदय  :  कोई  भी  बात  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  की  जायेगी  |.

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :
 श्री  कुलनदईवेलू

 ।

 झी  पी०  कुलनबईबेलू  :  श्री  जयवद्धने  कल''*  )
 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  श्री  कुलनदईवेल  को  अनमति  दी

 है

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  माननीय  सदस्य  को  बोलने  क्‍यों  नहीं  देते  हैं  ?  मैंने  उन्हें  पुकारा
 आपको  एकाधिकार  प्राप्त  नहीं  है  ।

 )

 भ्रो  प्रसल  दश्त  :  हम  इसके  बारे  में  स्पष्ट  व्यवस्था  चाहते  यदि  आप  यह  कहते  हैं  कि
 यह  राष्ट्रीय  मामला  नहीं  है  बल्कि  राज्य  से  संबंधित  मामला  तो  हमें  दूसरे  तरीके  से  विधार
 करना  होगा  |

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  कानूत  ओर  व्यवस्था  बनाये  रखने  की  समस्या  समस्या  क्या

 भरी  बसुदेव  श्राज्षार्य  :
 यह  कानून  और  व्यवस्था  बनाये  रखने  की  समस्या  नहीं

 प्रध्यक्ष  महोबय  :  क्या  समस्या  है  ?

 श्री  असुवेव  झाचायं  :  उन्होंने  प्रशिक्षण  के  लिए  स्वयंसेवक  भेजे  आप  यहां  एक  दूसरा
 खालिस्तान  बनाना  चाहते  हैं  ?

 वे  ऐसा  कर  रहे  यह  एक  राष्ट्रविरोधी  गतिविधि  है  और  केन्द्रीय  सरकार  को  हसकी
 भत्संना  करनी  होगी  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  नहीं  पता  कि  आप  ऐसे  काल्पनीक  मामले  यहां  क्यों  उठाते

 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  सूचना  मांगी  है  और  यदि  मैं  इस  बात  से  संतुष्ट  हो  गया  कि  इसपर
 केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  भी  आकर्षित  होता  तो  मैं  इसपर  चर्चा  करने  की  अनुमति  दे

 दूंगा  ।  अन्यथा  आप  इसे  ढंग  से  निपटायें  ओर  इसे  समाप्त  करें  ।  यह  तो  सीधी  सी  बात  है  ।

 क्री  पी०  कुलनवईवेलु  :  श्री  जयबद्धने  ने
 कल  सभी  समझौते  प्रस्ताव  दुकरा

 दिये

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  इसे  हम  तारीख  को  लेंगे  ।

 झी  पी०  कुलनवईबेल  :  वह  युद्ध  की  घोषणा  करना  चाहते  हैं  ।

 धष्यक्ष  महोदय  :  वह  जो  चाहें  करें  ।

 +*कायंवाही  वृत्तान्त  में कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नह नहीं  किया
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 झो  पो०  :  वह  सैनिक  समाधान  चाहते  हैं  )

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  ५र  ।  तारीख  को  चर्चा  करना  निश्चित  हो  चुका  आप  और

 क्या  चाहते  हैं  ?

 झ्रो  पी०  कुलनदईबेलू  :  मैंने  एक  ध्यानाकर्षण  सूचना  दी  है  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  पूर्ण  चर्चा  की  अनुमति  दूंगा  ।

 भी  पो०  कुलमबईबेलू  :  अर्थात्‌  11  तारीख  को  ।

 हध्यक्ष  महोदय  :  तब  बया  हो  रहा  है  ?

 शो  पी०  कुलनदईबेल  :  उन्होंने  युद्ध  की घोषणा  की  थी  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  कया  मैं  इसे  समाप्त  कर  दूंगा
 ?  क्‍या  मैं  नियम  193  के  अधीन

 चर्चा  वापिस  ले  लूं  और  आपके  घ्यानाकषंण  प्रस्ताव  पर  चर्चा  की  अनुमति  दे  क्या  यह  ठीक

 होगा  ?

 झी  पो०  कुलनवईबेलू  :  हम  नियम  193  के  अन्तगंत  भी  चर्चा  चाहते  हैं  और  ध्यनाकर्षण

 पर  भी  ।
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  दोनों  बातें  कंसे  हो  सकती  हैं  ?

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  कृपया  मेरी  बात  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसका
 प्रभाव  प्री  सभा  पर  पड़ता  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  पता  लगाना  होगा  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  दक्षिण  अफ्रीका  के  विरूद्ध  आथिक  प्रतिबन्धो  के  बारे  में  लन्दन  से  दिये

 गये  प्रधान  मंत्री  के  वक्तव्य  का  मैं  स्वागत  करता  **

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  अनुमति  नहीं  दी  यह  कोई  व्यवस्था  का  मुद्दा  नहीं  है  ।

 यह  व्यवस्था  से  परे  का  प्रश्न

 प्रो०  मधु  बंडवते  :  वहाँ  गेर  सरकारी  हीरे  के  ध्यापारी  जो  कच्चे  हीरे  लाते  हैं

 भ्रध्यक्ष  महोवय  :  मैंने  निर्णय  ले  लिया  है  !  मैं  पता  लगाऊंँगा  ।

 प्रोਂ  मधु  दंइबते  :  यह  तो  ठीक  मैं  यही  कह  रहा  था  कि  उसे  किसी  न  किसी  रूप  में

 ले  लिया
 ४5  मैंने  नियम  115  के  अधीन  सूचना  दी

 प्रष्पक्ष  महोदय  :  आप  मामते  को  बार-बार  क्‍यों  उठा  रहे  आप  मुझे  इस  तरह  भाषण
 क्यों  दे  रहे  हैं  ?  मैं  देखूंगा  ।

 श्री  एन०  बी०  एन०  सोम  मद्रास  :  मद्रास  बंदरगाह  क्षेत्र  में  रेत  जमा  हो
 रही  है  )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  एक-एक  कृपया  ।

 ओली  नारायण  चोबे  )
 कि

 मैं  यह  बात  कहता  रहा  हूं  कि  पूरा  पटसन  नहीं  खरीदा
 जा  रहा  है  ।

 प्रधान  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिये  गये  अश्वासन  पर  सरकार  विचार  नहीं  कर  रही
 भारतीय  पटसन  निगम  पूरा  पटसन  नहीं  बरीद  रहा  यह  एक  गंभीर  मामला
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 अध्यक्ष  महोवय  :  मैं  इसे  देखूंगा  ।

 श्रो  एन०  बो०  एन०  सोम  :  मद्रास  बंदरगाह  में  रेत  के  जमा  हो  जाने  से  मछली

 पकड़ने  की  नावें  रुक  गई  हजारों  मछुआरे  परेशान  मैं  एक  ध्यानाकंण  दे  रहा  हूं*

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  यह  बात  महसूस
 क्यों

 नहीं  करते  कि  ध्यानाकर्षण

 सचनाओं  का  उत्तर  सभा  में  नहीं  दिया  जाता

 ही  एमन०  बो०  एन०  सोभू  :  तत्काल  कायंवाही  की  जानी  मैंने  स्वयं  देखा

 मत्स्य  नावें  हिल  नहीं  सकती  हैं  ।

 क्ष्यक्ष  महोदय  :  यदि  यह  बात  इतनी  आवश्यक  है  तो  आप  मुझे  स्पष्ट  क्‍यों  नहीं  करते  ?

 इस  तरह  नहीं  ।

 डा०  डो०  एन०  रेडडो
 :  पंजाब  में  कांग्रेस  नेता  क  पुश्र  गिरफ्तार  किया

 गया  था***

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  स्वयं  कांग्रेस  का  आदमी  गिरफ्तार  किया  तो  भी  कोई  बात
 नहीं  आसमान  थोड़े  ही  गिर  कानून  को  अपना  काम  करने  उसे  फाँसी  भी
 दी  जा  सकती  मैं  इस  बात  पर  चिता  क्‍यों  करूं  ?  इस  देश  में  जो  भी  व्यक्ति  कानून

 वही  दंड  का  भागी  होगा  ।  आप  इसे  इस  प्रकार  क्‍यों  ले  रहे  हैं  ।

 डा०  डो०  एन०  रेड्डी  :  वह  एक  कांग्रेसी  नेता  का  पुत्र  a

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  इससे  क्या  होता  है  ?  मुझे  इस  बात  से  कोई  मतलब  नहीं  है  वह  कांग्रेस
 का  आदमी  है  अथवा  तेलगूदेशम्‌  मनुष्य  मनुष्य  होता  यदि  वह  भारतीय  है  भौर  याँत्रि
 वह  कानून  का  उल्लंघन  तो  उसे  अवश्य  ही  दंड  मिलेगा  ।  बस  इतनी  सी  बात

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  उच्चतम  न्यायालय  के  हाल में  दिये  गये  निर्णय  के
 कारण  फेरल  में  मुकदमेंबाजी  के  हजारों  मामले  हो  सबते  हैं

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  कहना  क्या  चाहते  हैं  ?

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  ईसाई  उत्तराधिकार  अधिनियम  के  बारे  में  निर्णय  दिया  गया  है  ।
 इसके  कारण  हजारों  मुकदमों  की  संभावना  है  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  नियम  377  के  अधीन  मुझे  सूचना  दीजिये  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियम  :  मैं  दे  चुका
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  तो  ठीक  है'*ਂ

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियम  :  क्या  आप  इस  चर्चा  की  अनुमति  देंगे  ?

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  तो  मैं  377  के  अधीन  इसकी  अनुमति  दे  सकता

 इस  प्रकार  मत  कीजिये  ।  अवसर  का  दुरुपयोग  मत  करिए***

 प्रो०  पी०  जै०  कुरियन  :  यह  बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण  विषय  है  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  तो  मैं  377  के  अधीन  अनुमति  दे  दूंगा  ।

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियम  :  महोदय  ।

 पध्यक्ष  महोदय  :  तब  आप  ऐसा  क्‍यों  करना  चाहते  थे  ?
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 श्री  झरजय  भुश्रान  :  कल  प्रातः  काल  छोटी  लाइन  पर  जबलपुर  में  एक  बड़ी  हो

 भयंकर  दुघंटना  होने
 से  बची

 है
 *'  *

 हाध्यक्ष  महोबय
 :  रेल  मंत्री  वहां  के  लिये  चल  पड़े  हैं'**

 थी  श्जय  बुझरान  :  कृपया  मेरी  वात  एक  मिनट  के  लिये  तो  सुनिये  ।  उसी  लाइन
 पर  तीन  वर्ष  400  व्यक्ति  मारे  गये  थे  ।  मंत्री  महोदय  ने  आश्वासन  दिया  था'*ਂ

 हध्यक्ष  महोदय  :  कोल'**

 क्षी  श्रजय  सुशरान  :  कपया  मेरी  बात  एक  मिनट  के  लिए  तो  सुनिये  ।  आप  मेरी

 बात  कभी  नहीं  सुनते'**

 झहाध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  सुनने  की  बात  ही  क्‍या  है  ?  नियम  में  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।

 श्री  श्रजय  सुशरान  :  रेल  मंत्री  ने  आश्वासन  दिया  था  कि  रेल  मार्ग  का  आधुनिकीक  रण
 किया  किन्तु  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है  ।

 क्षी  नारायण  च्ोबे  :  हाल  की  रेल  दुर्घटना  पर  एक  पूर्ण  कालिक  चर्चा  होनी

 )

 ध्रष्यक्ष  महोदय
 :  मैं  यह  कह  रहा  था  कि  मंत्री  महोदय  दुर्घटना  स्थल  के  लिये  जा  चुके  हैं

 और  हमारे  पास  इससे  अधिक  कोई  सूचना  नहीं  है  ।  मैंने  मंत्री  महोदय  से  पूछा  जब  वह  वापिस

 भायेंगी  तब  वह  वक्तव्य  देंगी  और  उसके  बाद  हम  उस  पर  चर्ना  करेंगे  ।

 क्री  प्रजय  म॒शरान  :  इसी  मौसम  तीन  वर्ष  400  व्यक्ति  मारे  गये  थे  ।  अब  फिर

 कुछ  व्यक्ति  मर  जायेंगे  **

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  यह  बात  पहले  ही  कह  चुका  हूं

 श्रष्यक्ष  महोदय
 :  यह  जानकारी  प्राप्त  हो  चुकी  मंत्री  महोदय  वक्तव्य  देने  वाले  हैं  ।

 झरी  सी०  पी०  ठाकुर
 :  मैंने  मलेरिया  और  काला  ज्वर  बढ़ने  की  घटनाओं  के  बारे

 में  एक  सूचना  दी  थी  **

 अध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  बनाये  रखिये  ।  आगे  की  बेंचों  के  सदस्य  बहुत  अधिक  बातें  कर

 रहे  हैं  और  मुझे  सुनने  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 ]
 आप  दोनों  में  से  कोन  बोलेगा  ?

 झी  सी०  पी०  ठाकुर  :  सारे  देश  में  मलेरिया  ओर  कालाज़ार  बहुत  बढ़  रह्टा  उस  पर  हम

 लोगों  ने  नोटिस  दिया  है  ।

 क्रध्यक्ष  महोदय  :
 आप  लिखकर  ऐसे  मलेरिया  थोड़े  ही  दवा  से  जायेगा  ।

 भी  सदन  पांडे  :  इसके  लिये  डिस्कशन  कुछ  नहीं  होता  है  ।

 ]

 कुमारों  भसता  अनर्जी  :  निष्कासित  और  उत्पीड़ित  किये  जाने  के  असम
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 15  1908  गंढ़वा  रोड  और  तोबरा  स्टेशनों  के  बीच  एक  मालगाड़ी  और

 अमृतसर-टाटानगर  एक्सप्रेस  के  बीच  हुई  टक्कर  के  बारे  में  वक्‍तब्य

 करीमगंज  के  अल्प  संख्यक  समुदाय  के  लोग  अब  बंगला  देश  के  शरणार्थी  कम्पों  में  शरण  ले

 रहे  हैं

 प्रष्यक्ष  महोदय  :
 मैं  आपकी  बात  नहीं  समझ  पाया  ।  मुझे  लिखित  में  दीजिये  ।

 कुमारों  ममता  बनर्जो  :  मैं  सूचना  दे  चुकी  हूं'**

 झह्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरे  पास  क्‍यों  नहीं  आती  ओर  मुझसे  मुलाकात  क्‍यों  नहीं  करती  ?

 श्री  थाम्बी  अगली  मद  ।

 12.09  भ्०  १०

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  और  संकल्पों  संबंधी  समिति

 प्रतिबेदन

 ]
 श्री  एम०  थास्बी  दुराई  :  मैं  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  ओर  संकत्पों

 संबंधी  समिति  का  प्रतिवेदन  ओर  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 12.09  स्०  प०

 गढ़वा  रोड  श्रोर  तोलरा  स्टेशनों  के  बीच  एक  मालगाड़ीं  ओर

 टाटानगर  एक्सप्रेस  के  बीच  हुई  टक्कर  के  बारे  में  वक्तव्य

 [  भ्रनुवाव  ]
 हष्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  आप  वक्तव्य  दीजिये  ।

 जल  भू-तल  परिवहन  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  राजेश  :  अध्यक्ष  मुझे
 रेल  दुर्घटना  पर  यह  वक्तव्य  देते  हुये  दुख  हो  रहा  है  |  श्रीमती  मोहसीना  किदवई  दुर्घटना  स्थल  के
 लिए  रवाना  हो  गई  हैं  ।  उनके  स्थान  पर  मैं  सभा  को  यह  सूचना  दे  रहा  हूं  ।

 मुझे  बड़े  ही  दुःख  के  साथ  सदन  को  आज  सुबह  लगभग  3.05  बजे  एक  मालगाड़ी  के
 अलग  हुये  हिस्से  तथा  162  डाउन  अमृतसर-टाटानगर  एक्सप्रैस  के  बीच  हुई  दुर्भाग्यपूर्ण  टक्कर  के
 बारे  में  सूचित  करना  पड़  रहा  है'**

 श्री  बसुदेव  झ्ाच्रायं  :  यह  एक  अन्य  घटना  है  |

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  यही  बात  है  जो  मैं  पूछ  रहा  आप  इसके  बारे  में  नहीं  जानते  थे  ।
 मैं  इसके  बारे  में  जानता  था  ।

 क्री  राजेश  पाइलट  :  पूर्व  रेलवे  के  धनबाद  मण्डल  के  गढ़वा  रोड--बरकाकाना  बड़ी  लाइन
 के  दोहरी  लाईन  वाले  खण्ड  पर  गढ़वा  रोड  और  तोलरा  स्टेशनों  के  बीच  यह  दुर्घटना  हुई  ।

 यद्यपि  पूरे  ब्यौरे
 की  प्रतीक्षा  लेकिन  प्राप्त  प्रथम  सूचना  के  अनुसार  इस  दुघंटना  के

 परिणामस्वरूप  दो  खाली  बी०  ओ०  एक्स०  भाल  डिब्बे  और  162  डाउस  का  पहले  दो
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 संभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  संबंधी  समिति  6  1936

 सवारी  डिब्बे  पुल  से  गिर  गये  तथा  अगले  तीन  सवारी  डिब्बे  क्षतिग्रस्त  हो  गये  ।  इसके  अलावा ~~ * .
 कर  ~~  ७...  ar  का  >>  ड़

 म।लगाड़ी  के  दो  बी०  ओ०  एबस०  खाली  माल  डिब्बे  भी  गिर  गये  ।

 सूचना  प्राप्त  होने  के  तत्काल  पूर्व  रेलवे  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  साथ

 हावड़ा  से  7,48  बजे  एक  विशेष  गाड़ी  से  रवाना  हो  गये  थे  ।  मंडल  रेल  धनबाद  भी
 मंडल  अधिकारियों  के  साथ  दुर्घटना  स्थल  को  रवाना  हो  गये  दिल्ली  से  रेलवे  बोर्ड  के  सदस्य
 यातायात  पहले  ही  दुघंटना  स्थल  को  रवाना  हो  चके  अभी  तक  प्राप्त  सूचना  के  32
 व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  गई  है  और  37  व्यक्तियों  को  चोंटें  आयी  हैं  ।  मैं  सदन  को  विश्वास  दिलाता

 हूँ  कि  दुर्घटना  के  लिए  जिम्मेदार  पाये  जाने  वाले  व्यक्तियों  को  माफ  नहीं  किया  जायेगा  ।

 पूर्वी  क्षेत्र  के  रेल  संरक्षा  आयुक्त  इस  दुर्घटना  की  सांविधिक  जांच  करेंगे  ।

 सिविल  ओर  रेलवे  स्रोतों  से  तत्काल  चिकित्सा  सहाण्ता  भेजी  बरवाडीह  और
 गोमो  से  चिकित्सा  गाड़ियां  भेजी  गयी  थीं  ।

 ओर  राजेश  पाइलट  :  श्रीमती  किदवई  हवाई  जहाज  द्वारा  रवाना  हो  गई  थीं  ।
 वे  घटनास्थल  का  मुआयना  करते  ही  वापस  आ  जायेंगी  तथा  बाद  में  हम  सभा  को  सूचित  कर
 देंगे  ।  )

 श्री  बसुदेव  झ्ाच्ार्य  :  इस  पर  चर्चा  होनी  चाहिए  ।

 भरी  मारायण  च्ोबे  :  संसद  का  सत्र  शुरू  होने  के  बाद  हर  सप्ताह  एक

 दुर्घटना  हो  रही  है  ||

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  विषय  पर  चर्चा  करने  का  निर्णय  मैं  पहले  ही  ले  चुका  हूं  ।
 )*९

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  माननीय  सदस्य  को  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 12.11  भ्र०  प०

 लोक  लेखा  समिति

 53  थां  प्रतियेदत

 ]
 श्री  ई०  शाय्यप्पु  रेडड़ो

 :  मैं  विभिन्‍न  एक्सचेंजों  के  लिए  क्रास-बार  टेलिफोन

 एक्सचेंज  के  उपस्कर  की  खरीद  पर  परिहाय  अतिरिक्त  व्यय  के  सम्बन्ध  में  लोक  लेखा  समिति  का
 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 12,11-1/2  ०  प०

 प्तभा  को  बेठकों  से  सदस्यों  को  अनुपस्थिति  संबंधी  समिति

 प्रतिथेदत

 ]
 झऔरी  मदत  पाण्ड  :  मैं  सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी

 ewer  के  हक  कम  —

 +०कार्य  वाह्ी-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 समिति  का  पांचवां  प्रतिवेदन  ।  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 12.12  प्र०  प०

 संयुक्त  समिति  क  बारे  में  प्रस्ताव

 भझो  सो०  माधव  रेडडो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  संघ  के  मन्त्रियों  के

 विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  अभिकथनों  की  जांच  करने  के  लिए  लोकपाल  की  नियुक्ति  का

 और  उससे  सम्बन्धित  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  संबंधी  संयुक्त
 समिति  में  स्वश्री  आर०  मोहन  रंगम  और  सुल्तानसिह  के  राज्य  सभा  से  निवृत्त
 हो  जाने  पर  रिक्त  हुये  स्थानों  के  लिए  राज्य  सभा  से  दो  सदस्य  नियुक्त  करे  और

 संयुक्त  समिति  के  लिए  राज्य  सभा  द्वारा  इस  प्रकार  नियुक्त  किये  गये  सदस्यों  के
 नाम  इस  सभा  को  सूचित  करे  ।”

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  संघ  के  मंत्रियों  के

 विरुद्ध  भ्रप्टाचार  के  अभिकथनों  की  जांच  करने  के  लिए  लोकपाल  की  नियुक्ति  का
 ओऔर  उससे  संबंधित  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  संबंधी  संयुक्त  समिति
 में  सवेश्री  आर०  मोहनरंगम  और  सुल्तान  सिंह  के  राज्य  सभा  से  भिवृत्त  हो  जाने
 पर  रिक्त  हुए  स्थानों  के  लिए  राज्य  सभा  से  दो  सदस्य  नियुक्त  करे  और  संयुक्त
 समिति  के  लिये  राज्य  सभा  द्वारा  इस  प्रकार  नियुक्त  किये  गये  सदस्यों  के नाम  इस
 सभा  को  सूचित  करे  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुग्ना  ।

 12.14  भ०  प०

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 (qe)  देश  में  सभी  उच्चतर  माध्यमिक  विश्लालयों  में  10  +-  2  पद्धति

 लाग्‌  करने  को  ह्रावइ्यकता

 झो  मोहन  लाल  झिकरास  :  अध्यक्ष  नियम  377  के  अधीन  अत्यन्त
 लोक  महत्व  के  विषय  को  सदन  के  समक्ष  रख  रहा  नई  शिक्षा  नीति  के  अनुसार  10+  2  की
 योजना  में  अनेक  होनहार  छात्र-छात्राओं  के  भविष्य  पर  प्रश्न  चिह्न  लगा  दिया  है  क्‍योंकि  इस  वर्ष
 10-+-2  का  दर्जा  सभी  उच्च  माध्यमिक  शालाओं  को  न  दे  कर  कुछ  ही  शालाओं  को  दिया  गया

 इससे  उन  शालाओं  के  छात्र-छात्राओं  को  बड़ी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  जिन्हें
 10--2  के  अंतंगत  नहीं  लिया  गया  वे  दाखिले  के  लिए  मारे-मारे  फिर  रहे  हैं  ।
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 कब  बन  ननन  eee  अननिज+>++  5  नपन्‍रगफजणग-#गट  आन  ल्‍अन्‍जओ+  अिनाा  5.

 12.15  जञ्ञ०  प०

 नी  न  भा  न  ज  भजन  ---  me  ८«%-  ee  ++  ५  «५  कन  के  अबक  2००४  +०++  ०  ee

 थ

 महोदय  पीठासीन  हुए

 छात्रों  से  अधिक  शोचनीय  स्थिति  छात्राओं  की  वे  बाहर  10--2  की
 शाज़ाओं  में  जा  कर  पढ़ने  में  मजबूर  इससे  वे  पढ़ाई  छोड़  रही  उदाहरण-स्वरूप  मेरा
 जिला  मंडला  में  ग्राम  3  कन्या  उच्चतर  माध्यभिक  शालाओं  को  10--2  का  दर्जा  दिया  गया

 मुझे  ज्ञात  हुआ  है  कि  संसाधन  की  कमी  से  म०  प्र०  में  इस  वर्ष  मात्र  55  प्रतिशत  उच्चतर
 मिक  शालाओं  को  10-1  2  का  दर्जा  दिया  गया  संसाधन  के  अनुसार  प्रत्ति  वर्ष  शर्ने

 सारी  शालायें  ले  ली  परन्तु  जब  तक  उन  होनहार  छात्र-छात्राओं  को  दाखिला  नहीं
 मिलता  उनका  कीमती  वर्ष  खराब  जिसका  असर  शासकीय  सेवा  शर्तों  के  भनुसार  निश्चित
 की  गई  सेवा  अवधि  पर  पड़ेगा  ।

 क्या  शासन  उनके  इन  खराब  हुए  वर्षो  की  छूट  उन्हें  साथ  ही  उनको  दुबारा  भर्त
 अलग  से  शल्क  को  जरूरत  पड़ेगी  ।  कया  इसे  माफ  किया  जायेगा  ?  उपरोक्त  गंभीर  समस्‍यायें

 हमारे  छात्र  वर्ग  की  जिससे  छात्र  वर्ग  ही  नहीं  उनके  अभिभावकगण  भी  परेशान  उनमें  रोष

 एवं  आक्रोश  की  भावना  पनप  रही

 यह  समस्या  न  केवल  मंडला  जिला  व  मध्य  प्रदेश  की  है  वरन्‌  सम्पूर्ण  राष्ट्र  की
 है  ।  अतः  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  समस्या  का  निदान  गम्भीरता  से  करें  |

 ]

 राजस्थाम  ओर  हरियाणा  को  पानी  का  नियमित  झोर  पर्याप्त  प्रवाह  सुनिश्चित
 करमे  के  लिए  रोपड़  हरिके  और  फिरोजपुर  स्थित  हैडवर्कस  का  नियरत्रण  भालड़ा

 व्यास  प्रभन्ध  बोड़  को  सोंपने  की  भ्रावश्यकता

 भ्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  हरीके  तथा  फिरोजपुर  के  मुख्यालय  इस  समय
 पंजाब  रिकरर्गेनाजेशन  1966  के  नियन्त्रण  में  हैं  जबकि  उनका  रख  रखाव  और  संचालन
 तथा  ऐसे  ही  अन्य  कार्य  जिनका  उल्लेख  केन्द्र  सरकार  करंती  भांखड़ा  व्यास  प्रबन्ध  मंडल  के
 नियन्त्रण  में  होने  चाहियें  ।

 काफी  लम्बे  समय  से  विभिन्‍न  स्तरों  पर  यह  मामला  राजस्थान  तथा  हरियाणा  सरकार
 द्वारा  आगे  लाया  जाता  रहा  राजस्थान  सरकार  द्वारा  यह  मामला  उत्तरी  क्षेत्रीय  परिषद  में
 भी  उठाया  गया  था  ।  परन्तु  यह  अभी  तक  लागू  नहीं  किया  गया  है  ।

 बोर्ड  विभिन्‍न  राज्यों  को  पानी  का  हिस्सा  तय  कर  रहा  है  परन्तु  यह  हिस्से  के  अनसार
 पानी  देने  की  स्थिति  में  नहीं  है  क्योंकि  हेडवर्स  का  नियन्त्रण  अभी  तक  पंजाब  के  पास  है  जिसके
 कारण  राजस्थान  ओर  हरियाणा  को  पानी  की  अपर्याप्त  और  अनियमित  सप्लाई  होती  है  तथा
 जिसके  कारण  फसलों  को  क्षति  होती  है  ।

 इस  विषय  में  सरकार  का  रबंया  सस्त  नहीं  है  ।

 यह  निवेदन  है  कि  केन्द्र  सरकार  को  हस्तक्षेप  करना  चाहिए  तथा  पंजाब  सरकार
 पर  हरिके  तथा  फिरोजपुर  मुख्यालयों  का  नियन्त्रण  भांखड़ा-व्यास  प्रबन्ध  मंडल  को  सौंपने  के
 लिए  दबाव  डालना  चाहिए  |
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 लीजीक  सील

 तमिलनाडु  में  रानोपेट  और  उसके  ध्रासपास  को  चमंशोधन
 हालाझों  से  निकलने  थाले  ध्रवश्चिष्ट  द्रव  पवार्थ  से  होने  वाले

 पेयजल  के  प्रवूषभ  को  रोकने  को  झ्रावदयकता
 थी  झार०  जीवरत्नम  :  उत्तरी  अरकोट  जिले  में  अम्बर

 तथा  वनियमबाडी  में  तथा  इनके  आसपास  कई  छोटे-बड़े  च्मशोधन  कारखाने  इन  चर्मशोधन
 कारखानों  का  नि:स्रवण  अर्थात्‌  रासायनिक  रूप  से  संसाधित  गन्दा  प्रानी  रानीपेट  के  असपांस

 विस्तृत  क्षेत्र  में  फैल  जाता  इन  चर्मशोधन  कारखानों  के  नि:ख्रवण  के  फैलने  से लगभग  1000

 एकड़  क्ृषि  योग्य  भूमि  प्रभावित  हुई  इससे  भी  अधिक  रासायनिक  रूप  से  संसाधित  गन्दा  पानी

 भूमि  में  काफी  नीचे  तक  चला  जाता  है  हस  प्रकार  रानीपेट  के  आसपास  कई  गांवों  में  अवमृदा
 जलस्तर  तक  पीने  के  पानी  को  प्रभावित  करता  इसके  चर्मशोधन  कारखानों  का
 नि:स्लाव  नजदीकी  नदी  के  अवमृदा  जलस्तर  को  प्रभावित  करता  आसपास के  गांवों
 में  रहने  वाले  लोग  बहुत  व्यथित  हैं  और  पीने  के  पानी  के  बढ़ते  हुए  प्रदूषण  को  लेकर  बहुत
 घबराये  हुए  हैं  ।

 इसलिए  पानी  के  प्रदूषण  को  रोकने  के  जो  अक्षुण्ण  बढ़ता  जा  रहा  केन्द्र  सरकार
 को  शीघ्र  ही  कार्यवाही  करनी  चाहिए  और  यह  आदेश  देना  चाहिए  कि  प्रत्येक  चर्मंशोधन  कारखाने
 के  मालिक  को  अवशिष्ट  द्रव  प  र्थ  को  कारखाने  के  परिसर  में  ही  रोकने  के  लिए  आवश्यक
 प्रबन्ध  करना  चाहिए  तथा  इस  उद्देश्य  के  लिए  उपलब्ध  संयन्त्र  द्वारा  इस  अवशिष्ट  द्रव  को  ठोस
 आकार  में  दूर  दराज के  क्षेत्रों  में  नकल  जाना  मैं  माननीय  उधोग  मन्त्री  महोदय
 से  निवेदन  करता  वे  इस  सम्बन्ध  में  उन  कारखानों  को  आवश्यक  निर्देश  जारी  अन्यथा
 इन  क्षेत्रों  में  लोग  किसी  छूत  की  बीमारी  से  पीड़ित  हो  यह  देखने  के  लिए  कि  आसपास
 के  क्षेत्रों  में खेती  तथा  अन्य  पौधों  और  पेड़ों  की  बर्बावी  की  रक्षा  की  जाती  है  तथा  जिने  में
 पारिस्थितिक  संतुलन  बनाया  रखा  जाता  सरकार  को  इस  मामले  में  शीघ्र  कार्यवाही  कश्नी

 चाहिए  ।

 ]
 उत्तर  प्रदेश  भोर  विहार  में  वारम्वार  होने  बाले  आढ़  के  प्रकोप

 को  रोकने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  निवारक  उपाय  करने  का

 निवेश  देते  को  झावशयकता

 भी  सदन  पांडेय  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपकी  अनुमति  से  नियम  377  के
 अधीन  निम्नलिखित  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  दिलाना  भाहता  हूं

 :

 सम्पूर्ण  देश  में  प्रतिवष  की  भांति  इस  वर्ष  पुनः  बाढ़  की  समस्या  उठ  खड़ी  हुई  देश
 के  कोने-कोने  से  बाढ़  की  विभीषिका  से  बचाव  के  लिए  त्राहि  त्राहि  मची  हुई  है  ।  हमारी  सरकार
 प्रत्ति  वर्ष  इस  कार्य  पर  करोड़ों  रुपया  खर्च  कर  रही  है  लेकिन  खेद  है  कि  यह  कार्य  तभी  होता  है
 जब  बाढ़  आती  उदाहरण  के  तोर  पर  उत्तर  प्रदेश  में  स्थित  देवरिया  जिले  में  ढड़ी  गण्डक  के

 पश्चिम  तरफ  बिहार  सरकार  द्वारा  बांध  न  बनवाये  जाने  के  कारण  बाढ़  भाती  है  और  उत्तर
 प्रदेश  सरकार  गण्डक  से  कटाव  रोकने  के  लिए  35  लाख  रुपया  अब  तक  खर्च  कर  चुकी  है  परन्तु
 बिहार  सरकार  द्वारा  इस  ओर  ध्यान  न  दिये  जाने  के  कारण  गोरखपुर  और  देवरिया  जिलों  के

 बड़े  भू-भाग  पर  बाढ़  पानी  आ  जाने  की  आशंका  इस  वर्ष  भी  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने

 32  करोड़  रुपये  बाढ़  से  रक्षा  ब  राहत  कार्य  हेतु  रखा  हुआ  इसी  प्रकार  बिहार  सरकार  ने

 भी  बचाव  हेतु  अपने  यहां  व्यवस्था  कर  रखी  परन्तु  यदि  यही  रुपया  भ्रड़ी  गण्डक  एवं  अन्य

 बाढ़  प्रभावित  क्षेत्र  में  समय  से  स्थायी  बचाव  कार्यों  पर  व्यय  कर  दिया  जाय  तो  इस  मद  पर  खरे
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 हज  ाआाणण  हा ee

 को  जाने  वाली  लाखों  की  धनराशि  बच  सकती  है  तथा  सदा  के  लिए  बाढ़  से  छुटकारा  भी  मिल
 सकता  है  ।  पु

 अतः  मेरा  अनुरोध  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  प्रदेश  की  सरकारों  को
 निर्देश  दे  कि  वे  संगत  रूप  से  उपयक्‍त  योजनाबद्ध  कार्यक्रम  द्वारा  बड़ी  गण्डक  व  धाधरा  तंथा  अन्य
 नदियों  के  बाढ़  से  बचाव  हेतु  स्थायी  रूप  से  संयुवत  कार्यवाही  करें  जिस  में  घन  का  अपव्यय
 रुके  $

 देहशा  के  पिछड़े  ग्रादिधासो  दोश्नों  के  बिकास  के  लिए  योजनाएं
 मंजूर  करने  को  क्‍ग्रावध्यकता

 री  सनक्राभ  सोढी  :  उपाध्यक्ष  देश  के  किसी  भी  पिछड़े  क्षेत्र  के  विकास

 हेतु  आज  सबसे  पहले  आवश्यक  है  चलने  का  पीने  का  बच्चों  की  दवाई  का
 बिजली  की  लाइन  सिंचाई  की  व्यवस्था  तथा  कृषि  उपज  की  उपयुक्त  मार्कट  आदि  की  ।

 आजादी  की  इस  लम्बी  अवधि  में  पंचवर्षीय  योजना  की  निगाह  अब  इस  ओर  अग्रसर  हुई  है  ।
 पिछड़े  क्षेत्रों  के  लोग  देश  की  विकास  गति  में  अपने  को  जोड़ते  हुए  आगे  बढ़ने  का  स्वप्न  संजोये

 हैं  पर  उन्हें  क्या  मालूम  कि  बहुत  जल्दी  उनकी  आशाओं  के  विपरीत  देश  का  वातावरण  अनायास
 बाधक  होगा  ।  आज  जिस  बीहड़  जगह  को  मुख्य  मार्ग  से  जोड़ना  चाहते  हैं  वह  कार्य  रुक  जाता  है
 जहां  स्व5छ  पानी  का  स्रोत  मिलता  है  वह  वन  सीमा  में  आता  जहां  विद्यालय  एवं  महाविद्यालय
 भवन  निर्माण  करना  है  वह  रिकार्ड  में  बड़े  झाड़  का  जंगल  जिस  प्रमख्॒  गांव  को  बिजली  लाइन
 से  जोड़ना  चाहते  हैं  वहां  लाइन  में  झाड़  खड़े  जिन  जगहों  में  छोटे-छोटे  बांध  से  कुछ  खेतों  को
 सींचना  चाहते  हैं  उसे  स्वीकृति  नहीं  मिलती  ।  यह  सब  पर्यावरण  की  भाड़  में  तमाम  योजनायें  जहां
 की  तहां  रुक  गई  इसका  शिक।र  बस्तर  की  बोधघाट  परियोजना  एक  उदाहरण  जिस  क्षेत्र
 के  राजनेता  सक्षम  हैं  उन्हें  पर्यावरण  की  कोई  ताकत  रोक  नहीं  पा  रही  उन  क्षेत्रों  में  छोटी
 से  लेकर  बडी-बड़ी  रकोमें  जोरों  से  चल  रही  हैं  ।

 इस  पर  मेरा  केन्द्र  शासन  से  अनरोध  है  कि  पिछड़  क्षेत्र  के  जनहित  के  कार्य  तथा  योजनाओं

 को  पर्यावरण  की  आड़  लेकर  रोकने  की  नीयत  न  बनाबें  और  देश  के  पिछड़े  आदिवासी  क्षेत्रों  को

 आज  की  विकास  गति  में  जोड़ते  हुए  उन्हें  मुख्य  धारा  में  शामिल  कर  देश  फ्री  अखण्डता  को  और

 मजबूत  बनायें  ।

 कल्याण  से  अम्धई  यो०  टो०  तक  झौर  भ्रधिक  रेलगाड़ियां  चलाने  को  आवश्यकता

 श्री  एम०  जी०  घोलप  :  यह  सच  है  कि  कह्याण  से  बम्बई  वी०  टी०  की  स्थानीय
 रेलगाडियों  में  हमेशा  भीड़  रहती  है  और  इस  समय  कत्याण  से  और  अधिक  रेलगाड़ियां  चलाने
 की  आवश्यकता  है  और  इसलिए  रेलवे  ने  कल्याण  रेलवे  गोदाम  को  पश्चिम  से  पूर्व  में  बदलने  का

 निर्णय  लिया  जिससे  कि  वल्याण  पर  स्थानीय  प्लेटफार्म  उपलब्ध  हो  सके  और  कल्याण  से

 अधिक  रेलगाडियां  चलाई  जा  सके  ।

 अब  माल  याताथात  को  पश्चिम  से  पूर्व  की ओर  बदला  जा  रहा  है  और  मॉलगोदाम  शेड

 को  स्थानीय  गाड़ियों  के  लिए  प्रयोग  किय  कता  है  जंसा  कि  थाणे  में  किया  जा  रहा  है  ।

 यह  भी  सच  है  कि  तत्क  प्रभागीय  बम्बई  ने  डोम्बीवली  पर  पैदल  चलने  वालों

 के  लिए  ऊपरी  पुल  का  उदघाटन  करते  समय  यह  घोषणा  की  थी  कि  1986  से  पहले
 कल्याण  को  उक्त  बताई  गई  सुविधाएँ  प्राप्त  हो  जाएंगी  और  प्रत्येक  पांच  मिनट  के  बाद  गाड़ी

 होगी  ।
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 उक्त  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  कार्यवाही  करने  का  अनुरोध  किया  जाता  है  ताकि
 कल्याण  से  बम्बई  वी०  टी०  तक  अधिक  रेलगाड़ियां  चलाई  जा

 हुगली  पर  दूसरे  पुल  का  निर्माण  ययाशीध्र  पूरा  करने  को  भ्रावश्यकता

 क्री  मारायण  चोबे  कलकत्ता  में  हुगली  पर  दूसरा  पुल  पूरा  होने  में  अभी  काफी

 समय  लगेगा  |  इस  पुल  को  15  वर्ष  पूर्व  प्राथमिकता  के  आधार  पर  पूरा  करने  की  स्वीकृति  दे  दी

 गई  थो  ।  असाधारण  देरी  के  कारण  और  इस  कारण  मूल्यवृद्धि  की  वजह  से  इस  पुल  की  अनुमानित
 लागत  9  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  175  करोड़  रुपये  हो  गई  है  और  इस  कारण  अभी  तक  इसके

 पूरा  होने  क ेआसार  नजर  नहीं  आते  ।  भारत  में  कलकत्ता  एक  बहुत  भीड़भाड़  वाला  शहर  है
 भीड़  को  कम  करने  के  लिए  इस  पुल  को  शीघ्र  पूरा  करना  बहुत  आवश्यक  यह  दुःख  की  बात

 है  कि  पहले  इसे  पूरा  करने  के  लिए  कई  कई  तारीखें  निर्धारित  की  गई  थी  ।  जिससे  लोगों
 के  मस्तिष्क  में  काफी  आशाएं  पैदा  हुई  लेकिन  अन्ततः  सभी  आशाएँ  झूठी  सिद्ध  हुई  मैं
 सरकार  से  इस  मामले  को  हाथ  में  लेने  और  इस  पुल  को  जितनी  जल्दी  ड्ो  सके  पूरा  करने  का

 अनुरोध  करता  हूं  जिससे  राज्य  सरकार  को  विश्वास  में  लिया  जा  सके  ।

 कनरटिक  में  प्रस्तावित  विश त  उत्पादन  संयंत्रों  को  स्थापना  के  लिए  क्टक
 राण्य  सरकार  को  विसीय  सहायता  देने  को  आवश्यकता

 डा०  बो०  बेकटेश  :  पिछले  चार  वर्षों  के  दौरान  भीषण  सूखे  के  कारण
 कर्नाटक  में  बिजली  की  बहुत  कमी  इस  वर्ष  भी  राज्य  में  पर्याप्त  वर्षा  नहीं  हुई

 है  |  छोटे  व
 मध्यम  किसान  निराश  हो  गये  उनके  पम्पसेट  बिजली  की  कमी  के  कारण  बेकार  हो
 गये  हैं  ।

 कर्नाटक  के  पास  बिजली  उत्पादन  की  कई  योजनाएं  बंगलौर  में  120  मेगाबाट  की
 क्षमता  का  गैस  टरबाइन  संयंत्र  लगाने  का  एक  प्रस्ताथ  .  ।  दस-दस  मेगावाट  की  क्षमता  की  चार
 बिजली  उत्पादन  इकाइयां  कोलार  और  तामपुर  में  लगाई  जाने  वाली  हैं  ।  ये  केन्द्र
 लघु  उद्योगों  और  कृषि  के  लिए  बिजली  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करेंगे

 इसलिए  मैं  केन्द्र  सरकार  से  इन  विद्युत  उरपन्‍न  केन्द्रों  की  तुरंत  स्थापना  में  राज्यों  सरकारों

 की  सहायता करने  का
 अनुरोध  करता  हूं  ।

 12.26  ao  प०

 -

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  अब  हम  देश  में  नई  वित्तीय  नीति  के  संदर्भ  में  देश  में  आथिक  स्थिति
 के  बारे  में  आगे  चर्चा  हेतु  मद  संख्या  6  श्री  शांति  धारीवाल  ।

 ]
 श्री  ज्ञाति  घारोवाल  :  उपाध्यक्ष  देश  की  आर्थिक  स्थित  पर  सदन  में

 जो  चर्चा  चल  रही  इस  बावत  कई  माननीय  सदस्यों  ने  अपने-अपने  विचार  रखे  मैं  भी
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 संक्षेप  में  दो-तीन  सुझाव  सरकार  के  सामने  रखना  चाहता  मैं  सरकार  से  इस  बात  के  लिए
 आश्वासन  चाहता  हूं  कि  कम  से  कम  जो  एसेंशियल  कामोडिटिज  उनके  दाम  हों  ।

 कम  से  कम  तीन-चार  साल  तक  उनके  दाम  एक  से  होने  जैसे  कहीं  पर  मिट्टी
 का  तेल  एक-दो  दिन  डिले  हो  जाता  है  तो  मिट्टी  के  तेल  के  दाम  आठ-आठ  आने  या  एक  रुपए
 तक  प्रति  लिटर  फर्क  पड़  जाता  इसी  प्रकार  यदि  कहीं  पर  सब्जी  का  ट्रक  देर  से  पहुंचता
 तो  उसके  दाम  भी  बढ़  जाते  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  एसेसियल  कामोडिटिज  की  बाबत  सरकार
 को  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहे  यह  काम  सावंजनिक  वितरण  के  द्वारा  यदि  कोई
 दाम  बढ़ाता  है  तो  उसके  खिलाफ  अविलम्ब  कार्यवाही  की  जानी  चाहे  वह  राज्य  सरकार
 या  केन्द्र  सरकार  द्वारा  या  किसी  एजेंसी  द्वारा  कायंवाही  की

 आज  की  परिस्थतियों  में  ट्रेड-गैप  काफी  बढ़  गया  हमने  टेक्नोलॉजी  इम्पोर्ट  करने  के
 नाम  पर  ट्रेड  गैप  को  काफी  बढ़ा  दिया  यह  इस  वजह  से  हुआ  क्योंकि  सरकार  ने  लिलियेंसी
 बरत  कर  और  दिल  खोल  कर  आयात  को  प्रोत्साहन  दिया  लेकिन  यह  आगे  जाकर  नुकसान
 पहुंचा  सकता  इसलिए  मैं  आप  के  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  देश
 की  आर्थिक  स्थिति  आपके  आने  के  बाद  और  आपके  वित्त  मंत्री  बनने  के  बाद  मजबूत  हुई  है  ।
 इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  आपने  कर  चोरी  करने  बालों  को  पकड़ा  है  और  आगे  भी  इस  तरह
 के  कदम  उठाते  जा  रहे  हैं  ।  यह  एक  स्वागतयोग्य  कदम  हो  सकता  है  कि  यह  बात  कुछ  लोगों
 को  बुरी  लगे  ओर  उनको  बुरी  लगनी  भी  लेकिन  आप  जो  बराबर  कस्टम  और  एक्साइज
 के  लोगों  को  छूट  दे  रहे  यह  आपको  बन्द  करनी  आपने  कहा  है  कि  इतनी  तारीख
 तक  यदि  आप  रकम  जमा  करा  देते  तो  आपको  किसी  प्रकार  की  पैनल्टी  नहीं  यह
 उचित  नहीं  जो  बड़े  घोर  जो  कर  की  चोरी  करके  सालों  में  जिन्होंने  अपनी
 सम्पत्ति  को  दस-दस  पचास-पचास  गुणा  कर  लिया  आखिर  कब  तक  आप  इन  लोगों  को  छूट
 देते  छोटे-अधिकारी  या  छोटा  बिजनेस  मैन  को  पकड़ने  के  लिए  कई  तरह  के  इन्स्ट्रक्शन्स
 दिए  लेकिम  वह  तो  बेचारा  पहले  से  ही  परेशान  लेकिन  ये  जो  बड़े  लोग  ये  येनकेन
 प्रकारेण  किसी  भी  प्रकार  से  बच  जाते  बड़े  उद्योगपति  जैसे  रिलायंस  ओरके
 इत्यादि  ये  सब  कर  चोरी  करने  में  एक्सपर्ट  सरकार  को  इन  लोगों  के  खिलाफ  जबरदस्त

 कार्यवाही  करनी  सरकार  को  ऐसे  कानून  बनाने  चाहिए  कि  वे  बचकर  न  निकल

 सरकार  कायंवाही  करती  लेकिन  सुप्रीम  कोट  द्वारा  वे  स्टे-आ्ढर  ले  लेते  इस  प्रकार  सरकार
 के  पास  सबूत  होने  के  बावजूद  भी  न्यायालयों  की  शरण  ल्लेनी  पड़  रही  इसलिए  इस  से  संबंधित

 कानूनों  और  नियमों  में  परिवर्तन  आवश्यक

 मेरा  इतना  ही  निवेदन  है  कि  श्री  राजीव  गाँधी  के  प्रधान  मंत्री  बनने  के बाद  और  खास
 कर  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  के  वित्त  मंत्री  बनने  के  बाद  देश  की  आधिक  स्थिति  मजबूत  हुई  है
 परन्तु  मैं  यह  चाहूंगा  कि  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  पर  आप  जरूर  ध्यान  देते  रहें  ।  ये  मूल्य
 बढ़ने  न  पावें  ओर  स्थिर

 इतना  कह  कर  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  राम  स्वरूप  राम  :  उपाध्यक्ष  मैं  अपने  वित्त  मंत्री  जी  को  घन्यवाद
 देना  चाहता  हूं  कि  वे  इस  देश  की  एकोनामिक  सिचुएशन  में  काफी  इम्प्रूवमेंट  लाए  आज  से

 पूर्व  में  बराबर  इस  बात  की  चर्चा  होती  थी  कि  हमारी  एकोनामिक  सिचुएशन  ठीक  नहीं  है  और

 इस  कारण  हम  कोई  डेवलपमेंटल  वर्क  नहीं  कर  सकते  लेकिन  एकोनामिक  सिचु  एशन  के  जो  आंकड़े
 इन्होंने  दिये  उन  से  प्रतीत  होता  है  कि  हमारी  एकोनामिक  सिचुएशन  अच्छी  ये  आंकड़े  इस
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 प्रकार  जी०  एन०  पी०  ग्रोथ  5  पर  इन्डस्ट्रियल  ग्रोथ  6  पर  फूडग्रेन्‍स्स  1500  लाख
 को  मीट मीट्रिक टन  और  इमजेंन्सी  पीरिड  के  लिए  ज॑से  सुखाड़  याबाड़  नेचुरल  केलेमिटीज

 करने  के  लिए  250  लाख  मीट्रिक  टन  का  स्टाक  रखा  फोरेन  एक्सचेन्‍्ज  6500  करोड़
 रुपये  इन  इकोनामिक  हालात  को  देखते  हुए  मैं  वित्त  मंत्री  से  कुछ  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  ।

 आज  देश  में  दो  तरह  के  लोग  रहते  एक  तो  वे  हैं  जो  80  फीसदी  गांबों  में  रहते  हैं  ।
 वे  किसान  और  मजदूर  हैं  और  खेती  पर  निर्भर  रहकर  अपनी  जीविकोपाजेन  करते  हैं  और  20
 पर  सेन्ट  पापूलेशन  उन  लोगों  की  है  जो  शहरों  में  रहते  हैं  ओर  शहूरों  की  जो  माडने  टेक्नालोजी

 उसका  वे  उपभोग  करते  भारत  7  लाख  गांवों  का  देश  है  ।  जब  तक  आप  गांवों  का  स्वरूप

 नहीं  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि  चाहे  जितना  इकोनोमिक  एचीवमेंट  आप के  नेतृत्व  में  और
 प्रधान  मंत्री  जी  के  नेतृत्व  में  हुआ  वह  कुछ  मायने  नहीं  रखता  आज  54  करोड़  की  जो
 आबादी  वह  निरक्षर  आज  गांवों  में  स्कूलों  की  स्थिति  खराब  आवागमन  +$  साधन  खराब

 इसलिए  जो  इकोनामी  सुधरी  इसमें  मेरा  अनुरोध  यह  होगा  कि  एक  ही  भारत  में  दो
 स्‍तर  के  लोभ  न  रखें  एक  ही  देश  में  दो  स्टंन्डडं  के  नागरिक  न  रहें  ।  एक  गांव  का  नागरिक

 जो  मार्डर्न  टेक्नोलाजी  से  वंचित  रहता  है  और  दूसरी  तरफ  शहर  का  नागरिक  जिसको
 माडने  टेक्नोलोजी  का  फायदा  मिल  रहा  बकों  का  नेशनेलाइजेशन  करके  आप  ने  एक  बहुत
 बड़ा  एचीवमेंट  किया  है  और  आज  हिन्दुस्तान  के  गांवों  में  बैंक  काम  कर  रहे  आज  सोशल  चेंज
 का  इन्स्ट्र मेंट  आप  ने  बैंकों  को  बनाया  है  ।  आप  ने  हर  साल  500  से  600  परिवार  प्रति  ब्लाक
 को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाने  की  बात  की  है  लेकिन  हम  समझते  हैं  कि  बेंक  इसमें  बहुत
 सहयोग  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  इसलिए  मेरा  आप  से  अनुरोध  है  कि  जो  आर्थिक  मजबूती  देश  में  भाई
 उसका  उपयोग  आप  गांवों  के  लिए  करें  ।  रिमोट  विलेजेज  में  विद्यार्थी  शिक्षा  ग्रहण  इसकी
 व्यवस्था  भी  ठीक  से  होनी  चाहिए  |  अभी  आपको  एजुकेशन  पालिसी  बनी  है  भोर  उस  एजूकेशन
 पालिसी  में  आप  ने  गांवों  की  तस्वीर  बदलने  की  कोशिश  की  है  ।  बच्चों  में  माडर्न  माढने
 शिक्षा  विकसित  इस  ओर  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  ।

 दूसरी  बात  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  के  ध्यान  में  लाना  हूं  वह
 है  औद्योगिक  असंतुलन  के  बारे  में  ।  आज  इण्डहट्रीज  के  बारे  में  रीजनल  इंबलेंस  बहुत  अधिक  है  ।
 खासतोर  से  बिद्वार  की  ओर  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  वड़ां  पूरे  देश  को  भौद्योगिक
 स्थिति  के  मुकाबले  में  हम  बहुत  पीछे  देश  की  इकनामिक  स्थिति  सुधरी  उसकी  स्थिति
 अच्छी  बनी  है  परन्तु  उसका  उपभोग  बिहार  की  7  करोड़  जनता  नहीं  कर  पा  रही
 अगर  इस  ओर  कुछ  किया  जाए  तो  बिहार  के  लिए  यह  बहुत  लाभदायक  होगा  |  पिछले  तीन-बार
 दिनों  से  जो  चर्चा  चल  रही  उसमें  मैं  आपका  ध्यान  रोहतास  इंडस्ट्री  की ओर  दिलाना  चाहता
 हूं  ।  रोहतास  काम्प्लेक्स  बिहार  के  लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  और  वह  तीन  साल  से  बन्द  पड़ा  हुआ

 उसके  मालिक  सारे  इक्विपमेंट्स  तिरूपति  ले  जा  रहे  हैं  और  सरकार  मूकदृष्टा  बनकर  देख  रही

 है  ।  अशोक  जैन  इसके  मालिक  हैं  भोर  तीस  हजार  लेबर  उसमें  काम  करती  30  हजार  लेबर

 इधर-उधर  ठोकरें  खा  रही  बिहार  ज॑ंसे  पिछड़े  क्षेत्र  क ेलिए  यह  बहुत  बड़ी  बात  लेकिन
 कार  इस  चीज  को  चुपचाप  देख  रही  है  ।  यह  हमारे  लिए  चुनोती  का  विषय  मेरा  वित्त  मन्त्री
 जी  से  अनुरोध  है  कि  रोहतास  इण्डस्ट्री  को  चालू  करामे  के  लिए  भाप  सहायता  करें  ताकि  बिहार
 के  लोगों  का  विकास  हो  सके  ।
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 देश  की  आर्थिक  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  6  1986
 जज  पय  —~_—

 दूसरी  चीज  उपाध्यक्ष  महोदय  सिंचाई  की  समस्या  आज  बिहार  प्रद्देश  में  सिफ  30
 परसेन्ट  क्षेत्र  में  सिचाई  होती  हमारे  यहां  की  जमीन  इतनी  उपजाऊ  है  कि  अगर  वहां  पर  पर्याप्त
 सिंचाई  की  सुविधा  उपलब्ध  करा  दी  जाए  तो  हम  सारे  देश  के  खाने  के  लिए  अदाज  पैदा  कर  सकते

 मैं  ये सारी  बातें  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  आपने  यह  कहा  है  कि  हमारी  आधिक  स्थिति  सुदृढ़
 है  भौर  हम  हर  तरह  से  सक्षम  मेरा  आप  से  निवेदन  है  कि  आप  बिहार  की  स्थिति  में

 सुधार  लाएं  और  इस  सुदृढ़  स्थिति  का  वहां  की  जनता  लाभ  प्राप्त  कर  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  बिहार  को  नेशनल  रेसोर्सेस  का  इक्वल  शेयर  ओर  इबेलेन्सेस  समाप्त

 करने  और  इरोगेशन  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  करते

 हुए  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडो  :  उपाध्यक्ष  जब  कभी  मैं  श्री  विश्वनाथ

 प्रताप  सिह  जी  के  नियंत्रणाधीन  विषयों  पर  बोलता  हूं  तो  मैं  प्यार  और  नफरत  की  मिश्रित  भावना

 से  अभिभूत  हो  जाता  हूं  ।  उनको  सौंपे  गए  कार्य  को  जिस  गम्भी  रता  और  ईमानदारी  से  वह  करते

 हैं  उसकी  मैं  प्रशंसा  करता  हुं  और  पूर्ण  सम्मान  करता  हूं  ।  लेकिन  मैं  उनकी  दक्षिणपंथी  विचारधारा
 की  प्रशंसा  नहीं  करता  अगर  उनको  अमरीकन  अधंशास्‍्त्री  का  अनुसरण  भी  करना  है  तो  मेरी

 इच्छा  थी  कि  वह  मिल्टन  फ्रेडमेन  की  बजाय  गालब्रेथ  का  अपना  आदर्श  बनाते  ।  आज  का  विषय

 इतना  व्यापक  है  इसके  लिए  मुझे  दिया  गया  समय  बहुत  ही  कम  है  इसलिए  मैं  अपने  को  दो  मुख्य
 पहलुओं  तक  ही  सीमित  रखूंगा  ।

 हमारे  देश  की  अथंब्यवस्था  की  स्वतन्त्रता  का  अदृश्य  परन्तु  बहुत  अधिक  नुकसान
 है  और  दूसरा  अपराधों  की  बढ़ोतरी  या  भारतीय  अर्थंब्यवस्था  का  गलत  ढंग  से  इस  हद  तक  चलना

 है  कि  हमारी  वित्तीय  भर्थव्यवस्था  नष्ट  हो  जाये  और  बेक  दिन  दहाड़े  लूटे  जायें  ।  हमारे  देश  की

 नीतियों  का  प्रभाव  समाज  और  राजनीति  पर  पड़  रहा  जिसके  कारण  रोजगार  पर  दुष्प्रभाव
 पड़  रहा  है  ।  या  गरीब  ओर  अमीर  के  बोच  अन्तर  बढ़ता  जाता  है  आदि-आदि  ।  इससे  होने  वाले

 खतरनाक  परिणामों  में  मैं  नहीं  जाऊंगा  और  न  ही  मैं  उस  ढंग  का  उल्लेख  करूंगा  जिससे  सरकारी

 क्षेत्रों  को  जान  बूक्षकर  नीचा  दिखाया  जा  रहा  है  ।

 श्री  वसन्‍्त  साठे  जो  कभी  राष्ट्रपति  प्रणाली  की  वकालत  करने  के  लिए  प्रसिद्ध  थे  अब

 जनिक  क्षेत्र  को  नीचा  दिखाने  के  सिद्धान्त  की  बात  कर  रहे

 हमारी  आध्िक  व्यवस्था  को  खतरा  आवश्यक  रूप  से  दो  कारणों  से  पहला  व्यापार

 लन  में  बहुत  अधिक  अन्तर  से  और  दूसरा  विदेशी  विदेशी  सहायता  ओर  विदेशी  कुशलता
 व  परामर्श  के  आयात  पर  अत्यधिक  निर्भरता  से  ।

 ऐसा  लगता  है  हमने  आयात  पर  आधारित  विकास  के  आवश  को  अपनाया  है  इस

 बात  को  बताना  मेरे  लिए  अनावश्यक  होगा  कि  आयात  पर  आधारित  विकास  को  छोड़कर

 स्थान्नापन  या  आत्मनिर्भरता  को  अपनाना  हमारी  अर्थंव्यवस्था  के  लिए  असम्भव  होगा  ।  विशेष

 रूप  से  विश्वव्यापी  व्यापार  और  वातावरण  के  दुष्परिणामों  के  कारण  यह  बहुत  कठिन  होगा  ।

 जी०  ए०  टी०  टी०  की  1984-85  की  रिपोर्ट  बताती  है  कि  विश्वव्यापी  व्यापार  की

 विकास  दर  1983-84  में  9  प्रतिशत  के  मुकाबले  में  1984-85  में  4  प्रतिशत  से  कम  थी  ।
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 पिछले  कुछ  दिनों  से  अमरीकी  अधंन्यवस्था  विश्व  व्यापार  में  लोकोमोटिव  का  कार्य
 कर  रही  है  ।  यह  विचार  भी  आता  है  कि  इस  लोकोमोटिव  की  चलने  की  शक्तित  क्षीण  हो  गई  है  ।
 अमरीका  की  अपनी  विकास  दर  भी  1985  में  गिरकर  हो  गई  इन  परिस्थितियों
 में  भारत  के  लिए  अपना  निर्यात  बढ़ाना  सम्भव  नहीं  एफ०  आई०  आई०  सी०
 भाई०  के  आर्थिक  पूर्वानुमान  1986-87  के  लिये  आशिक  पूर्वानुमानों  में  यह  निदिष्ट  किया  गया  है
 कि  इस  सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  नीति  में  किए  गये  परिवतंन  से  हमारो  अर्थव्यवस्था  का
 रष्ट्रीयकरण  हुआ  है  जिसका  एफ०  आई०  आई०  सो०  स्वयं  कुछ  दिनों  से  वकालत  कर  रही
 थी  लेकिन  इसने  बताया  कि  हमारी  अर्थव्यवस्था  का  अन्तर्राष्ट्रीयकरण  गवत  समय  पर  किया  जा

 पह  दो  गलत  कारणों  से  है--प्रधन  कि  मैंने  पहले  उल्लेख  किया  है  विश्वव्यायी
 जो  बहुत  खतरनाक  है--हमारे  बिल्कुल  विरुद्ध  रही  हे  ओर  दूसरा  अब  विक्षित  देशों  ने  करों  से
 रुकावटों  को  बढ़ा  दिया  हैँ  ।  इसलिए  आने  वाले  समय  में  हमारा  भुगतान  सनन्‍्तुलन  अवश्य  ही  खराब
 हो  जाएगा  ।  एस  समय  हमारा  व्यापार  घाटा  8000  +रोड़  रुपये  है  जो  इतना  पहले  कभी  नही
 रहा  लेकिन  निकट  भविष्य  में  इसके  लगातार  बढ़ते  रहने  +  उम्मीद  है  ।  निस्सन्देह  उस  ध्थिति
 में  भारत  को

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोप  के  पास  पड़ेगी  ।  और  अगर  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष
 के  पास  जाते  हैं  तो  हमें  उनके  द्वारा  योंपी  गई  कड़ो  शर्तों  को  मानना  पड़ेगा  ।  विश्व  बेंक  ने  हाल
 ही  में  सिफारिश  की  है  कि  भारत  को  ब्रिक्री  के  सापेक्ष  लाभ  को  वढ़ाने  वाली  एक  विनिमय
 दर  अपनानी  चाहिए  ।  यह  अबमूल्यन  के  लिए  एक  शब्दाडम्धर  को  छोड़कर  कुछ  भी  नहीं

 अगर  देण  में  सम्मान  राजनीतिक  श्रतिष्ठा  को  वजह  से  आप  छवनृल्यन  मूल्यन  को  ट  नते  हैं  तो

 हमें  आथिक  ऋणों  का  सदढ़ारा  लेने  के  लिए  मजबूर  हं।ना  पड़गा  जो  हमें  ऋण  +  फन्‍्दे  की  तरफ  ले
 जायेगा  ।  देश  का  विदेशी  मुद्रा  भण्डार  जिसमे  1984-85  में  1319  कराड़  रुपये  की  ब  ढ़ं।तरी  हुई
 थी  ।  उसकी  तुलना  में  1985-86  जर्ष  में  204  कराड़  रुपये  घट  गधा  ।  1985-86  वर्ष  के  अन्त
 में  विदेशी  मुद्रा  भण्डार  का  स्तर  हमारे  चार  महीनों  के  आयात  के  व  रबर  या  एक  वर्ष  के  व्यापार
 भाटे  के  बरावर  विश्व  स्तर  पर  कच्चे  तेल  की  कीमतों  में  भाकल्सिक  गिरावट  के  कारण  और
 हमारे  आयातों  जप  चीनी  और  खाद्य  तेलों  में  जानवृझ्  कर  की  गई  कटोती  के  ऋरण  अ'ई  तेल

 समृद्धि  के  वावजूद  भी  हमारी  भुगतान  सन्तुलन  की  श्यिति  बहुत  खराब  है  ।

 हमारी  आयात  नीति  ऐसी  नहीं  है  कि  वह  भारत  को  आधातित  तक्रतीक  को  उच्च
 बनाने  व  अपने  अनुसार  ढालने  में  सक्षम  कर  सके  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  स्रि्फ़  दो  वस्तुएं  --
 रंगीन  टेलिविजन  एवं  मोटरगाड़ियों  को  पिछले  सत्र  में  ही  सरकार  का  उत्तर  यह
 था  कि  भारत  में  रंगीन  टेलिविजन  के  अतिरिक्त  पेंच-पुजों  का  आयात  80  प्रतिशत  से
 अधिक  था  ।  ओर  मोटरगाड़ियों  के  लिए  आपने  कई  कांातियों  को  लाईसेंस  दिये

 परन्तु  उनमें  से  कोई  भी  अपेक्षित  आर्थिक  स्तर  को  प्राप्त  नहीं  कर  पायेंगे  ।  अपेक्षित  आर्थिक
 स्तर  को  प्राप्त  किये  बगैर  स्वदेशीकरण  की  प्र|क्रैया  या  अनुसंधान  तथा  विकास  हेतु  अधिक  पूंजी  के
 नियतन  को  बढ़ाया  न  जा  सकेगा  ।  और  हम  आयात  की  पुनरयावृत्ति  को  टाल  नहीं  पायेंगे  जैसा  कि
 मारूति  कार  के  नए  मॉडल  रो  जाहिर  हुआ  जिसे  को  हम  कारखाने  के  शुरू  करने  के  दो  वर्ध
 पश्चात्‌  उत्पादन  कर  सके  हैं  ।  यहां  तक  कि  अब  भी  हम  अनक  देशों  की  प्रबंधरीय  विशेषज्ञता  पर
 निर्भर कर  रहे  कल  ही  हम  इस  बात  की  घर्चा  कर  रहे  थे  कि  यह  सरकार  इस  सन्दर्भ  में  किस
 प्रकार  एक  एन०  आर०  आई०  कंपनी  को  प्रबंधकीय  परामर्श  देने  की  अनुपति दे  रहे  भैंस
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 ऐप खोज  न

 पर  आधारित  उर्व रक  परियोजनाओं  के  संबंध  में  परामर्श  का  कार्य  केवल  एक  ही  इटली  की  कंपनी
 स्‍्नेम  परोजिटी  को  दिया  गया  आन्ध्र  प्रदेश  के  नागा  जुन  फर्टीलाइजर  को  भी  इस  इटालीयन
 कंपनी  सनाम  परोजिटी  को  इसका  मुख्य  परामर्शी  के  रूप  में  अपनाने  के  लिए  मनाया  गया  था  ।
 स्थापित  की  जा  रही  इस  एन०  आई०  कंपनी  के  संबंध  में  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 किस  निपुणता  के  रूप  में  वे  दावा  कर  सकते  हैं  ।  वास्तव  स्वयं  उनको  एक  परामर्शी  फर्म  की
 आवश्यकता  है  ।  उन्होंने  एक  अमेरिकन  कंपनी  बूज़  ऐलन  हैमिल्टन  को  अपने  परामर्शी  के  रूप  में
 अपनाया  ।  इसको  छोड़कर  जिस  तरह  से  हमारे  देश  में  सभी  सार्वजनिक  उपक्रमों  के  लिए  सभापति
 ee  के  साथ  एक  निगरानी  समिति  की  सरकार  ने  नियुवित  की  है  उस  पर  मुझे  बड़ी  हैरानी

 हो  रही  एक  निगरानी  समिति  की  अध्यक्षता  के  अगर  आप  किसी  निजी  उद्योगपति  के
 पास  जाते  तो  आप  एक  अनुभवी  उद्योगपति  को  चुन  सकते  थे  ।  *******  तरह  '****:-*  की
 बपौती  में  बगेर  अनुभव  और  निपुणता  के  एक  विशाल  साम्राज्य  मिल  गया  बह  सिर्फ

 एक  कंपनी  का  अध्यक्ष  जो  कि  रुण्णता  का  साप्रना  कर  रही  उसको  अनुभव
 मिला  है  **  “  और  केलिफोनिया  की  एक  कंपनी  इलेक्सी  में  धन  लगाते  हुये  ।

 अब  मैं  औद्योगिक  डकती  के  नए  तरीके  का  जिक्र  करता  हूं  जो  हम  इस  देश  में  देख  रहे
 हैं  ।  सदी  के  अमेरिका  में  हमने  लुटेरे  नवाबों  की  घटना  देखी  ।  हमारे  यहां  लुटेरे  नवाबों  की
 अलग  पीढ़ी  है  जो  देश  में  मजबूत  होती  जा  रही  रिलायंस  उद्योग  लिमिटेड  और  दूसरी
 कंपनियों  द्वारा  की  गयो  अनियमितताओं  के  विरुद्ध  इण्डियन  एक्सप्रेस  तथा  दूसरी  पत्रिकाओं

 में  प्रकाशित  लेखों  को  हमारे  माननीय  मंत्री  तथा  हम  सब  ने  देखा  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान

 एन०  आर०  आई०  संविभाग  निवेश  योजना  की  तरफ  आकषित  करना  चाहता  हूं  ।  इस  योजना

 पर  पिछली  सभा  में  जर  माननीय  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  वित्त  मंत्री  भी  नहीं  बने  थे  तब  कई  बार

 चर्चा  की  गयी  थी  ।  इस  योजना  के  तहत  रिलायंस  के  लिए  हमें  सिर्फ  22,5  करोड़  रुपये  मिले

 किन्तु  तीन  वर्ष  में  मूल्यांकन  के  बाद  शेयर  100  करोड़  रुपये  के  बराबर  हो  और  अगर  ई०

 तथा  एफ०  श्रेणी  वाले  रिलायंस  क्रे  ऋण  पत्रों  की  परिवर्तन  की  अनुमति  दी  जाती  तो  वे  800

 करोड़  रुपये  के  बराबर  हो  जाते  *'

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  श्री  कृपया  अपने  भाषण  को  जल्दी  समाप्त  कोजिएं  ।

 भी  एस०  जयपाल  रेडडो
 :  ओर  रिलायंस  ही  अकेली  दोषी  पार्टी  नहीं  है  ।

 यही  घटना  ओरके  कंपनी  के  संबंध  में  छुपी  इस  प्रकार  के  निवेश  में  किए  गये  वे  उच्च  शेयर

 दाम  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से  खतरनाक  हैं  और  सरकार  ने  इस  योजना  को  अभी  से  बन्द  करने  के

 बारे  में  विचार  करना  चाहिए  क्योंकि  यह  हमारे  विदेशी  मुद्रा  भंडार  का  क्षय  करती  इस

 विशेष  योजना  के  तहत  13,926  करोड़  रुपये  में  से  हमें  पिछले,तीन  वर्षों  के  दोरान  सिर्फ  120

 करोड़  रुपये  मिले  जो  हमारे  अनिवासी  भारतीय  प्रेषित  कोष  का  सिर्फ  0.86  प्रतिशत  मैं  यह्‌
 जानना  चाहता  हूं  कि  यूनाइटेड  ब्रीड  ऐेज  को  इसकी  तेनतुरा  कंपनी  के  लिए  सिंगापुर  की  स्टेट  बैक

 ऑफ  इण्डिया  की  शाखा  से  100  लाख  डालर  का  ऋण  कंसे  तेनतुरा  से  यह  धन

 कांग  की  अमेरान्ये  कंपनी  को  हस्तांतरित  कर  दिया  गया  और  फिर  अमेरान्ये  कंपनी  से  बह  धन

 करेस्को  कंपनी  को  हस्तांतरित  कर  दिया  गया  ।  करेष्को  कंपनी  ने  बदले  में  उस  घम  को  शा-बासेस

 में  लगा  दिया  ।  इस  प्रकार  श्री  विजय  मालवा  देश  में  शराब  का  सम्लाट  बन

 मैं  बोम्बे  ढाइंग  के  बारे  में  भी  कुछ  कहना  चाहता  अगर  रिलायंस  कंपनी  किसी  समय न  अजन  अीत लत  ल
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 कि  _  मकन्कन

 खरकार  की  प्रिय  कंपनी  थी  तो  अब  मैं  नहीं  सोचता  कि  रिलायंस  की  जगह  बोस्बे  डाइंग  प्रिय

 कंपनी  बननी  चाहिए  ।

 डनकत  समूह  के  आरे  में  भी  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  श्री  आर०  पी०  गोइन्का  फिककी  के
 भी  अध्यक्ष  फिक्की  की  भी  नि:सन्देह  वही  कांग्रेस  वाली  जाली  सदस्यता  की  समस्या  हालाँकि
 यह  दूसरा  है|  किन्तु  इसके  बाद  मैं  यह  कंपनी  विदेशी  शेयरों  की  खरीद  के  माध्यम  से
 जिस  तरह  बहुत  सी  दूसरी  कंपनियों  जैसे  डनलप  और  सीट  आदि  पर  नियंत्रण  कर  सकी  उस
 तरीके  की  चर्चा  कर  रहा  हूं  ।  कया  सरकार  ने  वास्तव  में  इस  प्रश्न  के  बारे  में  जांच  करवाई  ?

 अग*  ऐसा  है  तो  सरकार  हुमें  परिणामों  से  अवगत  कराये  ।

 भ्रो  पो०  कुलन्दईबल  :  श्रीमान  माननीय  श्री  जयपाल  रेड्डी  के
 विचारों  को  सुनने  के  मुझे  जवाब  में  यह  कहना  है  कि  हमारे  माननीय  प्रधानमंत्री  श्री  राजीब
 गांधी  द्वारा  भारतीय  प्रधान  मंत्री  का  पद  ग्रहण  करने  के  बाद  जो  आधथिक  विकास  हुआ  है  उसको

 हम  नजर  अंदाज  नहीं  कर  सकते  ।  श्रीमान्‌  मैं  देख  रहा  हुं  कि  जब  से  हमारे  माननीय  वित्त  मंत्री
 इस  सरकार  में  आये  हैं  तब  से  भारतीय  अर्थव्यवस्था  में  एक  महत्वपूर्ण  तथा  गुणात्मक  परिवतंन

 हुआ  है  उद्योगों  में  उत्पादन  लागत  को  कम  करने  तथा  दक्षता  में  सुधार  लाने  के  लिए  कुछ  प्रयास
 किये  गये  हैं  |  करों  में  लाइसेंस  प्रणाली  खत्म  विस्तार  एम०  आर०  टी०  पी०
 सीमा  बढ़ा  दीघंकालीन  वित्तीय  माडवेट  और  तकनीक  का  स्वतंत्र  आयात  द्वारा  भी
 इन  सभी  प्रयासों  के  माध्यम  से  औद्योगिक  विकास  पर  एक  बल  दिया  गया  है  वास्तव  में
 वे  कदम  जिनके  जरिये  उद्योगपतियों  पर  भी  एक  बल  दिया  गया  असलियत  में  ये  परिवर्तन
 ऊंची  कर  आशय  पत्रों  तथा  ओऔद्योगिक  लाईसेंसों  में  बढ़ौतरी  और  सरकार  वाणिज्य

 सहयोग  में  भी  और  इन  सब  में  प्रतिबिम्बित  हो  रहे  इस  हम  यह  नहीं  कह॒  सकते
 कि  भारत  में  बिल्कुल  भी  विकास  नहीं  है  ।  पिछले  1-1/2  वर्ष  से  मैं  देख  रहा  हंं  कि  वर्तमान
 आधिक  आशाओं  चुनौतियों  तथा  अवसरों  से  परिपूर्ण  इसके  साथ-साथ  यहां  कुछ
 प्रमेख  समस्‍यायें  भी  हैं  जिनका  हम  सामना  कर  रहे  मुख्य  समस्याएं  ये  हैं  कि  नीति  स्तर  पर
 अधिक  परिबतेंनों  की  आवश्यकता  दूसरी  बात  एम०  आर०  टी०  पी०  अधिनियम  में  कुछ
 अनियमितताओं  के  बारे  में  उन्हें  दूर  किया  जाना  चाहिए  |  तीसरी  हालांकि

 एम०  आरण०  टी०  पी०  की  सीमा  100  करोड़  रुपए  तक  बढ़ा  दी  गई  इस  वद़ि  के  माध्यम
 से  जो  लाभ  है  यह  भ्रामक  चौथी  बात  यह  है  कि  अधिक  उत्पादन  के  लिए  दबाव
 डालना  चाहिए  और  कम  उत्पादन  के  लिए  जुर्माना  करना  पांचवीं  पूंजीगत
 माल  पर  उत्सादन  शुल्क  को  कम  करगे  की  आवश्यकता  है  और  सीमा  शुल्क  को  भी  समाप्त
 किया  जाना  चाहिए  ।

 विश्व  में  हमारे  हयाज  की  दर  सबसे  अधिक  है  ।  मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  कम
 से  कम  इसे  अन्य  देशों  के  साथ  बराबर  लाने  के  लिए  ब्याज  दर  में  कमी  की  जाये  |  नीति  संबंधी

 और  उसके  कार्यान्वयन  के  बोच  बहुत  अन्तर  है  ।  एक  नया  कार्यान्वयन  नोति  को  बनाना
 ।

 एक  बिड़को  प्रणाली  विन्डो  को  तुरंत  बनाना  होगा  ।  उन  उधोगपतियों  को
 सरकार  से  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  लिए  कई  समस्पाओं  का  सामना  करना  पड़ता  है  जो  लाइसेंस
 लेना  चाहते  हम  जानते  हैं  कि  उन्हें  किस  प्रकार  की  समस्याओं  का  सामना  करना  पढ़ता  है  ।

 इन  सभी  समस्याओं  को  दूर  करने  के
 लिए  एक  ही  स्थान  पर  सभी  कार्यवाही  विन्डो

 करनी  चाहिए  ताकि  उद्योगपतियों  को  जिन  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  उन्हें
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 दूर  किया जा  सके  ताकि  उन्हें  यथयणशीघ्र  लाइसेंस  आदि  प्राप्त  हो  सके  ।
 ध

 हमारे  प!स  श्रमिक  कामिक  संघ  अधिनियम  यूनियन  और  अौद्योगिक

 विवाद  अधिनियम  है  ।  इनगें  उपयुक्त  रूप  से  सगोधन  करना  होगा  ।  उद्योग  और  श्रमिक

 द्वारा  संयुक्त  रूप  से  एक  बीमा  निप्चि  बनाई  जानी  चाहिए  ताकि  आधुनिकीकरण  फालतू

 मजदूर  और  मजदूर  का  ग्रेड  बढ़ाने  के  कारण  पैदा  होने  वाली  परेशानी  १र  सावधानी  से  ध्यान

 दिया  जा  सके  ।  श्रमिक  और  उद्योग  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  इस  निधि  में  धन  विया  जानो

 चाहिए  ।

 चुंगी  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  को  आगे  आना  चाहिए  ।  आप  अच्छी  तरह  से
 जानते  हैं  कि  कांग्रेम-आई  द्वारा  शासित  8  राज्यों  में  और  एक  गैर  कांग्रेस-आई  की  सरकार  वाले
 राज्य  में  तथा  कलकत्ता  शहर  में  चुंगी  लग।ई  जा  रही  हालांकि  कांग्रेंस-आई  राज्यों  को  कई
 परिषन्र  भेजे  गए  हैं  पर  वे  इसको  समाप्त  नहीं  बर  रहे  टम  तमिलनाडु  में  चुंगी  नहीं  लगा  रहे

 हम  बहुत  हानि  उठा  रहे  हैं  क्योंकि  हम  इसको  लागू  नहीं  बर  २हे  हम  काफी  राजस्व  की
 हानि  उठा  रहे  हैं  ।  कांग्रेस-अआई  हारा  बचन  देने  के  बावजूद  जो  कि  कराधान  का  पुराना
 तरीका  अभी  भी  कांग्रेस-आई  के  8  राज्य  में  प्रचलित  मंत्री  जी  को  इसे  समाप्त  करने  के

 लिए  या  तो  आगे  आना  चाहिए  या  सभी  राज्यों  में  समान  रूप  से  उसे  लागू  करना  चाहिए  ।

 मूल्य  स्थिरता  को  बनाए  रखना  होगा  ।  इसको  बनाए  रखने  के  लिए  इस  प्रकार  के  मूल्यों
 के  बढ़ने  १र  लगभग  दो  दर्धों  के  लिए  दिलंबकाल  लागू  करना  चाहिए  ।

 मैं  इस  अवसर  पर  तमिलनांड  में  सूखे  की  स्थिति  के  बारे  में  भी  कुछ  कहना  चाहता
 इसके  कारण  हमें  दहत  हानि  हो  रही  है  तमिलनाड  के  ।2  जिलों  में  पीने  के  पानी  थी  भी  समस्या  है  ।
 सिच्चाई  के  लिए  पानी  नहीं  यह  स्थिति

 कत्याकुमारी  और  पुड़कोट्टाई  जिलों  में  हैं  ।
 लोग  वह्ुत  पीड़ित  हो  रहे  उन्होंने  प्रशानमंत्री  जी  को  ज्ञापन  दिया  है  |  मैं  31  जलाई  को
 माननीय  प्रधानमंत्री  से  लिला  था  और  उन्होंने  मुझे  आश्वासन  दिया  था  कि  तमिलनाडु  में  तुरंत  एक
 अध्ययन  दल  भेजा  जाएगा  और  कार्यवाही  की  परन्तु  अभी  शक  अध्यथन  दल  नहीं  भेजा
 गया  मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  उसे  तुरंत  भेजे  क्योंकि  यह  उनकी  संयुक्त
 जिम्मेदारी  है और  उसी  गमय  एक  तदर्थ  राशि  तुरंत  दी  जाए  ताकि  वे  राहुत  उपायीं  को  तुरंत  ले
 सके  ।  इन  शठ्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 1.00  भ०  प०

 ]
 श्री  बलवंत  fog  ह  रामवालिया  :  आदरणीय  उपाध्यक्ष  देश  की  एकोनामिक

 सिचुएएशन  के  बारे  में  बढ़ती-हुई  ५  राइजिंग  और  विदेशी  व्यापार  में  गैप  जो
 बढ़  रहा  है  भोर  जो  फारेन  ट्रे्॒  गें  इजाफा  रहा  है  इस  को  देखते  हुए  बहुत  चिन्ता  है  :  मैं  यह
 नहीं  कहता  कि  हम  किसी  एक  राजनैतिक  दल  पर  इस्र  के  लिए  जिम्मेदारी  डालें  या  महज  किप्ती

 एक  दल  फो  अपने  हमले  वा  विषय  मैं  गर्भीरता  से  कहता  हूं  इन  बातों  को  देखते  हुए  जब

 बहुत  बारोकी  से  स्टडी  करते  हैं  और  पाते  हैं  कि  आज  एक  भोर  बेरोजया  री  कौ  सिचुएशन  है  दूसरी
 ओऐर  प्राइसेज  बढ़  रही  हैं

 तो  ऐसा  महसूस  होता  है  कि  वर्तमान  सभय  भी  बहुत  चिन्ता  का  समय  है
 और  भविष्य  भी  बहुत  खुभी  का  मालम  नहीं  होता  !



 15  1908  देश  की  आर्थिक  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा
 a  अनम-क«बीअनकनम ——

 आ  रही  यहां  साधारण  जिन्दगी  में  शांति  और  एकसुरता  नहीं  है  तो  आज  कुछ  ऐसी

 हैं  व ेइस  स्थिति  का  नाजायज  फायदा  उठा  कर  देश  को  सामाजिक  एवं  आधथिक  तौर  पर  भी
 कमजोर  कर  रही  है  तथा  देश  की  हस्ती  को  भी  कमजोर  बर  रही  इसलिए  इस  पालियामेन्ट

 को  और  हम  सब  को  भी  इस  बारे  में  कुछ  करने  के  लिए  हृक्ट्ट  हकर  यत्न  करना सरक

 मैं  महसूस  करता  मैं  एक  रेफरेंस  देता  हुं  आधे  मिनट  के  लिए  कि  जो  पंजाब  में  आज

 स्थिति  है  उस  में  यह  भी  है  कि  फंडामेंटलिज्म  बहुत  बढ़  टेररिज्म  बढ़  पड़ोस  से  बहु

 दखलन्दाजी  हो  रही  कुछ  राजनैतिक  गलतियां  भी  इधर  उधर  से  हो  सकती  मगर  यह  भी  एक

 कारण  है  कि  पंजाव  में  बहुद  बेरोजगारी  है  :  जब  से  देश  से  बाहर  जाना  अर्थात्‌  भल्फ  कन्ट्रोज  में

 जाना  बन्द  हो  गया  पंजाब  में  बेरोजगारी  बढ़  गई  इस  बेरोजगारी  का  नाजायज  फायदा

 उठाया  जिन्होंने  जवानों  यूथूस  गलत  रास्ते  पर  लगा  कर  अउने  उद्देश्य  के  लिए  प्रयोग

 किया  ।  प्सलिए  मैं  महसूस  करता  हू  कि  कुछ  ऐरे  एफ्रेक्थिव  स्टेप्स  उठाए  जाय॑  जिस  से  देश  के

 नौजवानों  को  बेरोजगारी  के  अन्धकार  से  निकाल  सकें  |

 मैं  इस  के  लिए  दो  तीन  चीजें  कहना  चाहता  हूं  ।  सब  से  पहले  विदेश  व्यापार  व्यवस्थित  होने

 एक्सपोर्ट  डेफिसिट  को  समाप्त  किया  जा  सकता  हम  एक्सपोर्ट  को  ठीक  रास्ते  पर  ला

 सकते  हैं  अगर  हम  देश  की  किसानों  जो  ऐग्रीकल्चर  सेक्टर  है  उसी  को  पूरी  तरह  से  स्टडी  करें

 जैसे  गेहूं  की  वेराइटीज  वेजीटेनल  आचंडंस  हैं  इसकी  खती  बढ़ायी  जाय  तो  इनक  एक्सपोर्ट
 से  हम  काफी  आगे  बढ़  सकते  हैं  ;  इसी  तरह  यू०पी०  ज॑से  प्रदेशों  में  जहां  बहुत

 नाज़  पैदा  होता  है  वहां  डाइवार्सिफिकेशन  आफ  क्राप्स  की  जरूरत  है  क्योंकि  एक  पलट  भाता  जा

 रहा  है  चावल  गें  और  दूसरी  इस  तरह  की  चीजों  में  ।  क्योंकि  बाहर  मारक्विटिंग  नहीं  हो  रही  है

 इसलिए  कुछ  ऐसा  प्रश्नन्ध  बिया  जाय  जिस  से  ऐग्रो-वेस्ड  इंडस्ट्रीज  ज्यादा  यी  जांय  जिस  स  हम

 अपने  यहां  के  लोगों  को  डाइवर्सिफिकेशन  आफ  क्राप्स  के  लिए  भी  अमादा  कर  सकें  और  रोजगार

 भी  दे  सकें  ।

 मेरी  यह  भी  राय  है  कि  एलक्ट्रिसिटी  जेनरेशन  के  लिए  बहुत  बड़े  पैमाने  पर

 बनाया  जाना  चाहिए  ।  खेती  के  लिए  और  छांटे  ब  बड़े  उद्योगों  के  लिए  एलेक्ट्रिसिटी  की  बहुत

 जरूरत  है  ।  हमारे  देश  में  एलेक्ट्रिसटी  जेनरेशन  बहुत  महंगी  पड़  रही  पब्लिक  मनी  बहुत
 गे  चके  इस जगह  डम्प  पड़ी  हुई  सिक  इंडस्टियल  यनिट्स  में  3274  करोड़  रुपये  फ्रोजन

 तरह  से  प्रबन्ध  होगा  चाहिए  कि  हम  अपनी  व्यवस्था  और  अपने  साधनों  को  देश  की  बेरोजगारी  क

 दूर  करने  के  लिए  तरक्की  के  उन  .  कटसे  में  लगा  सके  जहां  जरूरत  है  ।
 ह

 आखिर  में  मैं  यह  कहना  चाहूंशा  कि  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  जी  यह  नहीं  कि  वह

 हमारे  कुलीग  हैं  या  हमारे  साथी  हैं  उनकी  शख्शियत  की  इंटीग्रिटी  पर  भी  हमें  भरोसा  उनके

 मेहनत  पर  भी  भरोसा  आनेस्टी  पर  भी  भरोसा  अगर  उनके  होते  हुए  भी  देश  को  आय

 दशा  ब्रीमार  रहेगी  तो  मरे  खयाल  में  इसे  बढ़कर  कोई  दूसरा  डाक्टर  तो  मिलेगा  न  जोकि
 उसको  टीक  कर  सके  ।  इसलिए  यदि  अब  भी  यही  पोजीशन  रहती  ये  भी  इसका  5  नहीं  कर

 हं  सारे  देश  की  बात सकेंगे  फिर  और  भी  चिन्ता  की  बात  होगी  ।  इसलिए  मैं  फिर  कहना  चाहता  |]
 को  सोचते  हुए  जाब  की  भ्रिजेन्ट  पाटिकलर  सिच्यएशन  को  देखते  हुए  बहां  पर  एग्रो-वेस्ड

 इण्डस्ट्रीज  के  कुछ  कारखाने  देने  की  बात  भी  आप  सोचिण  ।  इन  शब्दों  के  साथ  ही  मैं  आपको
 प्रन्यवाद  देता  हूं  ।
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 डा०  ए०  के०  पटेल  :  उपाध्यक्ष  मैं  समझता  हूं  कि  यदि  देश  का
 आधिक  विकास  सफलतापूर्वक  करना  है  तो  साततों  पंचवर्षीय  योजना  को  सफल  बनाना  होगा  ।

 हमें  देश  में  अटपटी  स्थिति  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  हमें  घाट ेके  व्यापार
 सन्‍्त॒लन  की  समस्या  का  सामना  करना  पड़ता  है  इसको  करने  के  लिए  हमें  अपना  निर्यात

 बढ़ाना  होगा  और  आयात  कम  करना  इसके  बदले  हमें  ऐसी  नीति  पर  बल  देना  है  जो

 हमारे  आयात  को  बढ़ाए  तथा  हमारे  निर्यात  को  बढ़ाने  की  अनुमति  न  दे  ।

 इस  बारे  मैं  गलत  नीतियों  को  बताना  चाहता  हूं  जिनका  हम  पालन  कर  रहे

 हुरण  के  लिये  पेट्रोलियम  उत्पादन  के  मूल्य  लें  ।  पूरे  विश्व  में  तेल  की  कीमतें  30  पौंड  से
 10  पौंड  प्रति  बेरल  कम  हुई  हैं  जबकि  हमने  वही  कीमत  रखी  है  और  इसके  कारण  हमारी  निर्यात
 अर्थव्यवस्था  को  हानि  हो  रहो  है  लगभग  3,000  उत्पाद  पेट्रोरस।यन  पर  भाधारित  है  और  इसलिए
 उन  उत्पादों  की  कीमतें  बहुत  ऊंची  है  तथा  वह  हमारी  अर्थव्यवस्था  को  बहुत  बुरी  तरह  से

 वित  कर  रहा  है  ।  जेसा  कि  मैंने  आपको  बताया  है  कि  देश  की  आधथिक  समस्या  को  सुधा रने  के

 लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  सफल  बनाना  होगा  ।

 हमने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  बनाया  है  और  यह  वर्ष  1985  के  दौरान  बहुत  अच्छी
 तरह  से  चल  रही  है  लेकिन  जँसा  कि  हम  देखते  पिछले  तीन  महीनों  के  दौरान  सरकार  की  नीति
 में  बार-बार  परिवतेनों  क ेकारण  भ्रम  है  और  लोगों  को  अधिक  निर्यात  करने  के  लिए  प्रोत्स।हित
 नहीं  किया  जाता  है  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  कई  उत्पादों  का  मूल्य  कम  होता  जा  रहा  है  जबकि
 हमारे  उत्पादकों  का  मूल्य  बढ़ता  जा  रहा  इसलिए  हम  अपने  उत्पादों  का  निर्यात  नहीं  कर  पा

 रहे  हैं  और  हम  कड़े  अत्तर्राष्ट्रीय  प्रतियोगिता  में  खड़े  नहीं  हो  सकते  तथा  हम  सौदा  नहीं  कर

 सकते  ।  हमें  ऐसी  नीति  बनानी  होगी  कि  हम  अधिकतम  निर्यात  कर  सके  ताकि  हम  विदेशों  से
 अधिक  मुद्रा  अजित  कर  सकें  ।

 कोयला  एक  ऐसा  तत्व  है  जो  हमारी  अथंव्यवस्था  को  प्रभावित  करता

 हालांकि  कोयले  का  उत्पादन  कुछ  सीमा  तक  बढ़ा  परन्तु  इसके  अनुरूप  बिजली  का  उत्पादन
 बढ़  रहा  बहुत  से  उद्योम  कोयले  पर  आधारित  हम  जानते  हैं  कि  बार-बार  शिकायतें

 होती  हैं  कि  कोयले  में  बहुत  अधिक  पत्थर  होते  उपभोक्‍ताओं  और  उद्योगों  को  सही  मात्रा  में
 कोयला  नहीं  मिलता  जिसके  कारण  उत्पादन  प्रभावित  होता

 हमारे  देश  में  जैसा  कि  मेरे  माननीय  दोस्त  श्री  रामृवालिया  ने  बताया  है  कि  हमें  कृषि
 पर  आधारित  उद्योग  तथ्य  इस  प्रकार  के  उद्योगों  पर  अधिक  घ्यान  देना  हमारा  देश

 कृषि  प्रधान  देश  है  और  हम  जानते  हैं  कि  किसान  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  के  उत्पादों  के

 प्रमुख  खपतकर्त्ता  इन  उत्पादों  की  कीमत  कम  की  जाती  है  तो  किसान  देश  को  सस्ते

 मूल्य  पर  अपनी  वस्तुएं  दे  सकेंगे  और  इससे  हमारी  राष्ट्रीय  अयेव्यवस्था  पर  बहुत  अच्छा
 प्रभाव

 पड़ेगा  ।

 मैं  इनके  बारे  में  और  अधिक  नहीं  बोलना  चाहता  परन्तु  मैं  माननीय  वित्तमंत्री  से

 इस  प्रकार के  कदम  उठाने  का  अनुरोध  करता  हूं  जिससे  ययाशीघ्र  राष्ट्र  की  अ्ंब्यवस्था  में

 सुधार  हो  सकें  ।  मेरे  राज्य  अर्थात  गुजरात  में  बहुत सी
 सिंचाई  योजनाएं

 विशेषरूप से  यह  नर्मदा
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 की  योजना  है  ।  पिछले  वर्ष  हमने  न्यून  वर्षा  की  समस्या  का  सामना  किया  ।  इस  वर्ष  हम  फिर  से

 हम  बही  समस्या  का  सामना  कर  रहे  इस  वर्ष  वर्षा  पर्याप्त  नहीं  हुई  है  यदि
 नंदा  सिंचाई  योजना  को  पहले  से  कार्यान्व्रित  किया  जाता  तो  यह  खेत  में  उत्पादन  पर  बहुत  अच्छा
 प्रभाव  डालता  ।  हम  इस  वर्ष  फिर  से  वर्षा  के  बारे  में  चितित  बर्षा  बहुत  कम  होती  है  और

 हमें  बहुत  समस्या  का  सामना  करना  होगा  ।

 ]

 श्री  काली  प्रसाद  पांडेय  :  उपाध्यक्ष  सदन  में  आज  देश  की  आर्थिक
 स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  हो  रही  चंकि  आपने  तीन  भिनट  का  समय  मी  दिया  इसलिए  मैं
 सबसे  पहले  माननीय  वित्तमंत्री  श्री  विश्वनाथ  प्रतापर्सिह  को  धन्यवाद  देना  चाहता

 हूं  कि  उनके  आने  के  बाद  देश  की  आर्थिक  स्थिति  को  सुदृढ़  करने  में  उन्होंने  कारगर  कदम  उठाए
 इस  पर  हमको  और  पूरे  सदन  को  आज  अपने  विचार  जाहिर  करने  का  अवसर  प्रदान

 हुआ  है  ।

 पहली  बात  तो  यह  है  विदेश  में  उत्पादन  क्षमता  दूसरी  बात  शिक्षित  बेरोजगार
 नौजवानों  को  दो  बक्‍त  की  रोटी  रोजगार  के  माध्यम  से  उपलब्ध  हो  और  तीसरी  बात  देश  की
 इकोनोमिक  स्थिति  में  सबसे  बड़ी  भुमिका  विद्युत  अदा  करती  मैं  बिहार  प्रदेश  से  आता  हूं  ।
 विश्वनाथ  प्रताप  जी  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  रह  चुके  सीमावर्ती  जिला  बिहार  में  होने  के
 नाते  आपकी  कार्यंक्षमता  पर  दढ़  विश्वास  है  और  यह  मेरी  आत्मा  के  हर  कोने  में  विराजमान  है|
 पं०  नेहरू  जी  ने  यह  सोचा  था  और  उनदी  यह  अकांक्षा  थी  कि  हम  एक  नहर  का  निर्माण  क
 और  देश  के  किसानों  को  मुफ्त  पानी  जिससे  जो  देश  की  इकोनोमिक  स्थिति  जरजर  हो  चुकी

 वह  सुदृढ़  हो  ।  आपके  उत्तर  प्रदेश  में  नहर  लेकिन  विहार  प्रदेश  की  यह  हालत  है  कि

 वहां  की  इकोनोमिक  स्थिति  गड़बड़  होती  जा  रही  है  और  दूसरी  तरफ  जो  कृषकों  की  आर्थिक
 स्थिति  वह  भी  दिन  प्रति  दिन  जरजर  होती  जा  रही  कारण  यहू  कि  नहर  बनने  के  बाद
 सारी  सतह  बालू  से  भर  लेकिन  कृषकों  की  तरफ  न  बिहार  सरकार  ने  और  न  केन्द्र  सरकार
 ने  ध्यान  एक  तरफ  कृषक  लगान  से  मारे  जाते  हैं  और  दूसरी  तरफ  पानी  न  मिलने  के
 कारण  उत्पादम  क्षमता  दिन-प्रति-दिन  घटती  चली  जा  रही  इससे  देश  की  इकोनोमिक  स्थिति
 पर  भारी  कुप्रभाव  पड़  रहा  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  आप  किसी  भी  योजना  को

 जब  तक  वह  मिश्चित  समय  पर  पूरी  नहीं  तब  तक  इकोनोमिक  स्थिति  में  एक
 भारी  रुकावट  उत्पन्न  होमी  ।  आज  भी  बहुत  योजनायें  बिहार  में  एक  कोयल  थर्मल  पावर
 परियोजना  ओर  दूसरी  कांटी  थर्मल  पावर  जो  कि  85  में  प्री  होनी  चाहिए
 बह  आज  तक  पूरी  नहीं  हुई  इससे  यदि  बिजली  की  उत्पादन  क्षमता  बढ़ती  तो  उत्तर  बिहार
 में  कम  से  कम  जो  लोग  उत्तर  प्रदेश  के  निवास  करते  यदि  यह  योजना  मिश्चित  समय  पर  पूरी
 हो  गई  होती  तो  कृषकों  के  सामने  यह  स्थिति  पैदा  नहीं  होती  ।

 ्जै

 आप  हिन्दुस्तान  के  इतने  बड़े  विभाग  को  चला  रहे  हैं  ओर  काला-बाजारी  करने  वालों
 के  खिलाफ  आम्र  सख्त  कदम  उठा  रहे  देश  की  इकोसोमिक  स्थिति  में  दो-तीम  पहलू  मैं
 गोपालयंज  से  भाता  जो  नेपाल  की  सीमा  पर  पड़ता  हजारों  कदम  उठाने  के  संसद
 में  अनेक  बार  प्रश्न  आने  के  बाद  और  आश्वासन  देने  के  पश्चात  भी  वहां  काला-बाजारी  और
 क्ष्मगलिंग  होती  यही  स्थिति  बंगाल  की  है  ।  बंगाल  में  आप  जो  भी  पम्प  सब
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 जगह  गुप्त  रूप  से  मिलाबट  का  धंधा  किथा  जाता  यही  वजह  है  कि  बंगालश्के  जो  बड़े-बड़े
 तस्कर  उनका  भांडाफोड़  बिहार  #  जब  हम  लोग  एम०  एन०  ए०  उसी  समय  बिद्दार
 शरीफ  में  मिलावटी  तेल  #  टैंकर  पकड़ा  गया  ।  पूछताछ  पकड़े  लोगों  से  किया  गया  तो  पता  चला
 कि  इसका  सरदार  कलकत्ता  में  रहता  है  ।

 देश  में  अगर  आप  आधिक  रिथिति  सुधारना  चाहते  तो  हिन्दुस्तान  हर  जिले  में
 आपको  एक  उद्योग  लगाना  जिससे  बेरोजगार  नौजवान  रोजगार  पा  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  समय  दिया  ।

 ]
 डा०  चिता  सोहन  :  यह  अवसर  मुझे  देने  के  लिए  आपका  बहुत  धन्यवाद  ।

 मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  मेरे  प्रति  थोडा  सा  उदार  बने  ।

 देश  की  आथिक  स्थिति  बहुत  चि्ताजनड्  इसकी  समस्या  भयंकर  हो  गई  है  ।

 हालांकि  हमारे  पास  बहुत  अच्छे  वित्त  मंत्री  हैं  परन्तु  उनके  अच्छे  प्रयासों  के  बावजूद  वह  आज  लक्ष्य
 को  प्राप्त  नहीं  कर  सके  हैं  ।  वहूं  करते  हैं  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  5.2%  की  दर  पर

 आर्थिक  व्यवस्था  बढ़ेगी  परन्तु  मुझे  दृुछ  सन्देह  मैं  इस  पर  बहुत  निष्ठा  से  चर्चा  करना  चाहता

 हूं  ।  उन्होंने  हमारे  जन्म  स्थान  राज्य  मद्रास  में  हाल  ही  में  कहा  है  कि  अधे  व्यवस्था  केवल

 सरकारी  क्षेत्र  पर  निर्भर  करती  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  सफलता  या  असफलता

 सरकारी  क्षेत्र  उपक्रम  पर  भुख्य  रुूग  से  निर्भर  इस  समय  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम

 बहुत  खराब  हामत  में  हम  समझते  हैं  कि  हम  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  से  लगभग

 43,000  करोड़  रुपए  अजित  कर  सकते  1,80,000  करोड़  रुपए  के  कुल  परिव्यय  में  से

 वित्त  मंत्री  जी  43,000  करोड़  रुपए  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  से  अजित  करने  की  आशा  कर

 रहे  हैं  ।  उन्‍होंने  छठी  योजना  में  11,650  करोड़  रुपए  अजित  करने  की  आशा  की  थी  और  अब

 वह  उस  राशि  को  सातवीं  योजना  में  भार  गुना  बढ़ाना  चाहते  हैं  ।

 हमारे  यहां  लगभग  217  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  हमारे  विद्वान  मित्र  प्रो०  तिवारी

 उनमें  से  लगभग  55  उपक्रमों  का  कार्य  देख  रहे  मैं  पहले  इस्पात  मंत्रालय  को  लूंगा  ।  इस
 मंत्रालय  की  बहुते  खराब  हालत  मैं  सिर्फ  कुछ  शब्द  इस्पात  संयंत्रों  के  बारे  सें  कहना  चाहता

 हूं  हर  वर्ष  वे  कितना  लाभ  कमा  रहे  है  या  हर  वर्ष  वे  कितना  घाटा  उठा  रहे  19835  में
 भिलाई  इस्पात  कारखाने  में  397  करोड़  रुपये  का  लाभ  राउरकेला  ने  2.6  करोड़  रुपये
 का  लाभ  कमाया  ।  जहां  तक  हानियों  का  सम्बन्ध  दुर्गापुर  संयंत्र  को  425  करोड़  रपये  की

 हानि  हुई  है  उसी  प्रकार  बोकारो  में  108  करोड़  रुपये  और  में  336  करोड़  रुपये  को  बड़ी

 हानि  हुई  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  मंत्रालय  के  उपक्रमों  से  ही  अकेले  470  करोड़  रुपये  की

 हानि  हो  रही  है|  भी  कार्य रत  अभी  कुछ  समय  तक  सेल  को  ।  करोड़  रुपया  भ्रतिदिन

 हानि  हो  रही  थी  ।  पंत  जी  ने  कार्यभार  संभालने  के  पश्चात  इस  संगठन  को  थोड़ा  ऊपर  उठने

 की  कोशिश  की  है  ।  मुझे  प्रसन्‍तता  है  कि  यह  अब  लाभ  दिखा  रहा  है  ।

 मुझे  बहुत  प्रसन्‍नता  है  कि  वित  मंत्री  एवं  उद्योग  मंत्री  ने  हाल  ही  में  एक  कार्यशाला  शुरू
 और  उन्होंने  एक  कार्यकरण  योजना  के  बारे  में  चर्चा  की  ।  मुझे  प्रसन्‍नता  हे  कि  इस  प्रकार  का

 ष्टिकोण  बन  रहा  है  और  हमें  सभी  सरकारी  उपक्रमों  के  कार्यकरण  पर  संसद  में  बारी-आरी

 विदचार  करना  चाहिए  ताकि  हम  किसी  लाभकारी  नतीजे  पर  पहुंच  सके  |



 15  1908  देश  की  आविंक  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा
 ््भत+  —  ते

 जहां  तक  कर  संग्रह  का  सम्बन्ध  1954  में  हमने  मथाई  आयोग  नियुक्त  क्रिया
 उसके  बाद  हमने  कोई  भी  उच्च  स्तरीय  आयोग  नियक्स  नहीं  किया  है  ।  आज  हमारे  वित्त  मंत्री
 जब  कभी  कहीं  भी  जाते  हैं  तो  किसी  न  किसी  रियायत  की  घोषण  कर  देते  हाल  ही  में  छोटे
 इस्पात  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  उन्होंने  कहा  है  कि  भूरे  लोहे  के  आयात  पर  कोई  सीमा  शल्क  नहीं
 लगेगा  ।  यहाँ  वहां  वे  कहते  फिरते  हैं  कि उस  पर  कुछ  रियायत  इसमें  कुछ  एकरूपता  होनी
 चाहिए  ।  आप  बजट  पर  चर्चा  करके  इसे  पारित  करते  हैं  और  यदि  बाद  में  करों  में  किसी  प्रकार  के
 परिव॒तंन  का  प्रस्ताव  हो  तो  अगले  बजट  तक  इन्तजार  करना  पड़ता  है  ।  तमी  करों  के  संग्रह  में
 किसी  तरह  से  समन्वय  हो  पायेगा  ।

 हे

 आप  सभी  उद्योगतियों  को  पकड़  रहे  हैं  और  मुझे  प्रसन्‍्तता  है  कि  आप  अधिक  घन
 संग्रह  करते  की  कोशिश  करते  हैं  ।  परन्तु  आप  बांछित  लक्ष्य  को  प्राप्त  नहीं  कर  पाते  कर
 संग्रह  अब  लगभग  रुक  सा  गया  कर  अनुपात  के  प्रतिशत  से  पता  चजतः  है  कि  बष  1960.6)
 में  यह  लगभग  10  प्रतिशत  15  वर्ष  के  पश्चात  वर्ष  1974-75  में  कर  अनुपात  15  प्रतिशत
 तक  पहुंच  गया  ।  ।5  वर्षों  में  कर  अनुपात  में  5  प्रतिशत  की  बढ़ोतरी  हुई  |  वर्ष  19: 4-85  में  यह
 17  प्रतिशत  हो  गयी  ।  सातबीं  पंच-वर्षीव-योजना  के  अन्त  तक  हम  यह  आशा  नहीं  कर  सकते  हैं

 कि  कर  अनपात  20  प्रतिशत  से  अधिक  हो  इस  दृष्टि  से  मैं  समझता  हूं  कि  सातवीं  पंच
 वर्षीय  योजना  असफल  हों  गयी  है  ।

 यद्यपि  आपने  कहा  है  कि  भत  वर्ष  बजट  घाटा  लगभग  3113  करोड़  रुपये  का  था  जबकि
 वाध्तविक  घाटा  लगभग  0500  करोड़  रुपये  का  था  |  इस  वर्ष  वास्तविक  घाटा  लगभग  7000
 करोड  रुपये  दो  वर्षों  के  दौरान  हमें  13500  करोड़  रुपये  का  बजट  घाटा  हआ  |  पररू  ु
 योजना  आयोग  सातवीं  पंचवर्वीयव  योजना  में  4000  करोड़  रुपये  के  कुल  घाटे  की  आशा  करता  है
 इस  तरह  हम  इन  दो  वर्षों  में  उनकी  आशाओं  के  अनुरूप  चन्न  रहे  हैं  ।  में  यह  नहीं  पा
 कि  सरकार  आगामी  तीन  वर्षों  में  किस  प्रकार  बजट  घाटे  को  पूरा  कर  इस  तरह
 घाटों  की  वजह  से  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  बुरी  तरह  से  असफल  हो  जायेगी  ।

 1

 हमारा  वर्तमान  खर्च  लगभग  42  प्रतिशत  अर्थात्‌  22220  करोड़  रुपये  जद  कहीं  भी
 प्रधान  मंत्री  या  वित्त  मंत्री  जाते  हैं  वे  कहते  हैं  कि  हम  बच  को  कम  करने  की  कोशिश  मैं

 नहीं  जानता  कि  वे  खर्च  को  कैसे  कंम  करेंगे  ।  जम  तक  आप  विभागों  में  आन्तरिक  रूप  से  कोशिश

 नहीं  करते  हैं  तव  तक  आप  लक्ष्य  को  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 जहां  तक  कृषि  उत्पादन  का  सम्बन्ध  यद्यपि  हमारे  पास  आज  खाद्यान्‍नों  का  बाहुलय  है
 फिर  भी  उनकी  कोमतें  बढ़  रही  हैं  मुद्रास्फीति  की  दर  4  से  45  प्रतिशत  है  परन्तु  वास्तब  में

 मूल्य  वृद्धि  लगभग  15  प्रतिशत  है  ।

 वाणिज्य  मंत्रालय  का  इतिहास  घाटे  का  इतिहास  रहा  आज  निर्यात  घट
 गया  है  और  आयात  बहुत  बढ़  गया  हालांकि  हमारे  राज्य  मंत्री  ने  कुछ  समय  पहले
 अतारांकित  प्रश्न  के  उत्तर  में  कहा  था  कि  व्यापार  घाटा  लगभग  6111  करोड़  रुपये  है  यह
 जानते  हैं  कि  व्यापार  घाटा  9500  करोड़  रुपये  से  अधिक  है  ।  व्यपार  घाटे  करे  कारण  हुमें  रुपये  का

 अवमूल्यन  करना  आप  जानते  हैं  कि  विश्व  बैंक  हमें  ऐसा  करने  के  लिए  दबाव  डाल

 रहा  है  ।  _

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  कहूंगा  कि  सातवीं  योजना  एक  बड़ा  विफत्र  प्रधास  होगा  और
 व्यवस्था  बड़ी  विकट  स्थिति  में  मैं  नहीं  जानता  कि  वित्त  मंत्री  और  प्रथान  मंत्री  इस  समस्या  को
 कंसे  हल  करेंगे  ।



 देश  की  आ्िक  स्थिति  के  बारे  में)चर्चा  6  1986
 लत»  ताविकतिनित  ता  चना ही  टच  लत  न  ७  «५  ee,

 इन  शब्दों  के  मैं  अपना  भ  गप्त  फरता  हूं

 विस  मन्‍्त्रो  विश्वनाथ  प्रताव  :  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  सदस्यों  का
 व्यवस्था  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  राशनी  डालने  के  लिए  अभारी  हूँ  ।  क्‍या  मैं  कह

 हूं  कि  अर्थव्यवस्था  को  समृद्धि  विपक्ष  वे  बेंचों  के  खाली  होने  से  जाहिर  होती  )
 विपक्ष  के  खाली  पड़े  बंच  ।

 जन

 आपको  वह  समय  याद  होगा  जब  मूल्य  वृद्धि  पर  वाद  विवाद  चल  रहा  था  तब  ये  बैंच  भरे

 हुए  थे  क्‍योंकि  उन्हें  कुछ  कहना  था  ।  आज  वे  खाली  हैं  क्योकि  उनके  कहने  के
 लिए  कुछ  भी  नहीं

 सिवाय  एक  बात  के'*ਂ

 करी  नारायण  चोबे  :  हम  इस  वयत  उनसे  अधिक  संख्या  में  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोकय  :  मन्त्री  जी  जारी  रखें  |  चोबे  जी  हमेशा  हस्तक्षेप  करते  हैं  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  वित्त  मंत्री  को  सदस्यों  का  आभारी  होना  चाहिए  कि

 उन्होंने  उनकी  निष्ठा  और  काय॑  कुशलता  की  दाद  दी  है  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  वह  अर्थव्यवस्था  के  प्रति  आश्वस्त  हैं  ।  श्री  माधव  रेड्डी  को

 बजट  पेश  होने  के  बाद  एक  कमी  दिखाई  दी  वह  खली  बैठकों  के  बारे  में  अभी  तक  कहा
 जाता  है  कि  ये  निर्णय  लिए  जा  रहे  क्या  मैं  कह  सकता  हूं  कि  खुली  बठके  सरकार  का  समात्र

 के  विभिन्‍न  वर्गों  के  साथ  पारस्परिक  विचारों  क  आदान-प्रदान  का  एक  लोकतंतत्रिक  स्थ्ररूप  है  ।

 सरकार  कार्यालय  की  चार  दिवारी  तक  ही  सीमित  नहीं  रह  सकती  है  और  इसे  सीमित  रहना  भी

 नहीं  श्री  माधव  रेड्डी  जी  ने  कहा  है  कि  तत्काल  तिर्णय  लिये  जाते  तत्काल  निर्णय

 का  मतलब  तदथ्थ  निर्णय  नहीं  हैं  ।  यदि  आप  अपने  सिद्धान्तों  से  परिचित  आएथ  अपनी  नीतियों

 पर  विचार  किया  है  और  इस  पर  बविवेकशीलता  से  सोचा  है  तब  आपकी  नीति  के  अनुसार  यदि

 कोई  बात  प्रकट  होती  है  तो  आपको  फैसला  लेने  +  लिये  अपने  कक्ष  में  नहीं  जानता  पड़ेगा  ।  परन्तु
 हैं  आपको  आश्वस्त  कर  सकता  हूं  99  प्रतिशत  से  अधिक  मामन्षों  को  फ़ाइलों  में  निपटाया  जाता

 है  ।  वास्तव  में  हरेक  मामला  फाइल  में  एक  सामान्य  प्रक्रिया  के  तहत  निपदाया  जाता  है  ।  मैं  आपको

 आश्वस्त  कर  सकता  हूं  कि  मुखाखिर  रूप  से  कोई  फैसला  नहीं  किया  जाता  पर  कुछ  ऐसे
 मामले  हैं  जेसे  कि  एक  भद्र  पुरुष  ने  यह  अभ्यावेदन  किया  कि  अ!पने  20  अश्व  शक्ति  तक  के  द्रैँक्टरों
 को  उत्पादन  शुल्क  से  मुक्त  कर  दिया  है--वास्तव  में  हम  सभी  कृषि  उपकरणों  को  उत्पादन  शुल्क
 से  मुक्त  कर  रहे  जबकि  वह॒  असल  में  जानवरों  के  खुरों  के  लिए  मेला  का  निर्माण  करते  हैं
 मैं  अपनी  नीति  जानता  क्‍या  मुझे  सभी  अधिकारियों  को  बुलाकर  उनसे  महीनों  तक  साथ
 बैठकर  चर्चा  करनी  होगी  और  फिर  फंसला  लेना  होगा  या  जब  मुझे  अपनी  नीति  मालूम  है  तो  मुझे
 फैसला  लेना  चाहिए  ?  क्या  मैं  निर्णय  नहीं  ले  सकता  हूं  या  आप  कोई  निर्णय  नहीं  लेंगे  ?

 एक  और  भद्र  पुरुष  आये  ।  उन्होंने  कहा  कि  वंह  अपने  कारखाने  में  भाप  का  उत्पादन  करते
 और  उस  भाष  का  प्रयोग  अपने  ही  क्षारखाने  में  करते  हैं  और  इस  पर  उत्पादन  शुल्क  लगाया

 जाता  मैं  आपसे  कहता  हूं  कि  इस  पर  निर्णय  दें  ।  है

 झी  सो०  माधव  रेड्डी  :  लेवी  या  वृद्धि  से  पहले  इसके  बारे  में  आप  जानते

 झ्लो  विध्वमाथ  प्रताप  सिह  :
 मैं  आपको  दूसरः  उदाहरण  देता

 हूं  ।  लघु  उद्योग  क्षेत्र  से लोग
 आते  वे  छोटे  उद्यमी  होते  हैं  तथा  उनकी  छोटी  समस्‍यायें  होती  वे  इधलियें  आत्ते  हैं  कि

 उनकी  समंस्याओों  को  कई  वर्षों  से  नहीं  सुलझाया  गया है  ।
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 अर  नी  पा ree «अर

 एक  भद्र  पुरुष  मेरे  पास  आये  और  कहा  कि  वह  चेसिस  पर  बस  की  टाड़ी  ख्रष्टी  करते  हैं  ।

 उत्पादन  शुल्क  चेसिस  के  साथ-साथ  बाडी  की  लागत  पर  भी  लगाया  जाता  उनका  कहना  है

 कि  वह  केवल  बाडी  ही  बलाते  अप  दोनों  पर  उत्पादन  शल्क  क्‍यों  लया  रहे  हैं  ?  हमने  तत्काल

 इसमें  से  चेसिस  की  कीमत  को  न  लगाने  का  निर्णय  लिया  ।

 तत्काल  निर्णय  लेने  का  अर्थ  यह  नहीं  हैं  कि  ये  गलत  हैं  ।  बहुत  अच्छे  निर्णय  लिए
 गए  हैं  ।  जब  मैंने  वर्गीकरण  में  और  मोडवाट  का  प्रस्ताव  किया  तो  यदि  आप  इस  बारे
 में  मार्च  के  समाचार  पत्र  देखें  तो लगता  था  कि  सभी  आग  उगल  रहे  १रम्तु  लोकतान्त्रिक  प्रक्रिया
 के  जरिये  आपस  में  विचार  विमर्ण  करके  हम  इस  मसले  को  हल  कर  सक्रे  और  अप्रैल  के  अम्त

 तक  ये  समस्‍यायें  सुलझाई  जा  सकी  ।  यदि  इससे  ऐसी  बात  है  कि  यह  राष्ट्रीय  अथेव्यवस्था  के  हिल
 है  तो  मैं  हसमें  थोडा  भी  विलम्ब  नहीं  करूंगा  |  यदि  उद्योग  या  व्यापार  बगैर  किसी  हिंचकिचाहट

 या  दम्भ  के  किसी  न्यायोत्रित  अनुरोध  के  साथ  बात  करे  तो  मैं  इसे  स्वीकार  करूंगा  ।  परन्तु  यदि  वे

 कानून  का  उलंघन  करते  हैं  तो  मैं  कड़ा  रुख  अख्तियार  करूंगा  !  यह  सब  जानते  हैं  तथा  यह
 लिखित  रूप  में  इससे  समस्याओं  को  हल  करने  के  साथ-साथ  अनुशासन  लाने  में  भी  लाभ

 हुआ  है  ।

 श्री  माधव  रेडडी  ने  जिक्र  किया  है  कि  मैंने  हसका  उल्लेख  किया  है  इसलिये  बजट  पर  एक
 बाद-विवाद  होने  दें  ।  वास्तव  में  यदि  आप  उस  दस्तावेज  में  पृष्ठ  20  पर  संक्षेप  मेंਂ  पर  नजर

 डालें  तो  आप  देखेंगे  कि  हमने  प्रत्येक  मंत्रालय  के  लिए  योजना  के  तहत  नियत  राशि  को  दर्शाया
 जो  प्रस्ताव  उन्होंने  दिया  है  वे  मुझे  स्त्रीकार  हम  संसद  में  इस  पर  वाद  विवाद  कर  सकते  हैं
 और  मैं  उसे  यहां  अभी  मानने  को  तैयार  हूं  ।  यह  भी  एक  खुली  बेठक  के  समान  आप  सुझाव
 दें  और  मैं  उसे  एक  दम  स्वीकार  कर  लूंगा  ।  मुझे  तार्थ  ब्लाक  जाकर  इसे  जांचना  नहीं  पड़ेगा
 कि  मैं  समझता  हूं  कि  जो  सुझाव  आपने  दिया  वढ़  अच्छा  है  और  कतिपय  दस्तावेज  भी  पहिले
 से  यहां  हम  इस  पर  जब  भी  अध्यक्ष  चाहे  बाद  वियाद  कर  सकते  जहां  तक  अर्थव्यवस्था  के
 बारे  में  समग्र  दृष्टिकोण  का  सम्त्रन्ध  है  उन  बातों  की  तो  ठीक  नहीं  है  या  जो  हमारे  लिये  चिन्ता  का
 विषय  है  आलोचना  की  जानी  चाहिए  ।  परन्तु  हमें  साथ  साथ  देश  की  उपलब्धियों  की  उपेक्षा  नहीं
 करनी  चाहिये  ।  देश  ने  काफी  प्रगति  की  है  ।  कल्पना  कीजिए  औपनिवेशिक  शासन  के  बाद  जिसके
 दौरान  इस  देश  को  अपने  लगभग  93  प्रतिशत  संसाधनों  से  वंचित  कर  दिया  गया  यह  देश

 बुनियादी  ओद्योगिक  ढांचा  तैयार  करने  और  खाद्यान्नों  में  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  में  सफल  रहा
 है  ।  और  यह  श्रेय  हमारे  नेतृत्व  को  जाता  केवल  यही  नहीं  हमने  इस  प्रक्रिया  के  दौरान  अपनी
 लोकतान्त्रिक  वण्दस्था  को  भी  बनाये  रखा  हमारे  अपने  लोगों  से  प्राप्त  होने  वाले  ०३  प्रतिशत
 संसाधनों  से  ही  प्रगति  तथा  प्रजातन्त्र  की  बनाये  रखा  जा  सकता  यद्यपि  उनमें  स ेकाफी  लोग  गरीब

 हैं  तथा  उनके  पास  संसाधनों  की  कप्ठी  है  |  मेरे  विचार  में  यह  हमारे  लिए  गयव॑  की  बात

 भुगतान  सनन्‍्तुत्नन  और  व्यापार  क्षेत्र  के  बःरे  में  भी  काफी  एछ  कहा  जा  सकता  हम  इस
 पक्ष  की  देखरेख  करने  में  भी  समथ्थ  रहे  हैं  तया  हम  अपनी  आ्िक  स्वतन्त्रता  बनाये  रदने  में  भी
 सक्षम  रहे  अन्तर्राष्ट्रीय  प्ंचों  पर  भारत  गर्व  से  बोल  सकता  है  ओर  अपना  स्वतत्त्र

 मत  प्रस्तुत  कर  सकता  है  और  केवल  अपनी  आधथिक  ताकत  के  कारण  ही  विकासभील  देशों  का  पक्ष

 बनाये  रख  सकता  है  '

 .  छठी  योजना  में  हम  5.2  प्रतिशत  विकास  के  लक्ष्य  को  श्राप्त  कर  मकते  हमारी  विकास

 की  दर  के  बारे  में  एक  प्रश्न  उठाया  गया  यहां  तक  कि  1985-86  में  भी  विकास  दर  4.5

 प्रतिशत  शी  1984-85  की  विकास  दर  3.7  प्रतिशत  से  अधिक  थी  ।
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 '

 आन  -  जज  जप  यथा  पफैययय

 अब  हम  गरीबी  के  प्रप्न  को  लेते  यहां  भी  छठी  योजना  के  अन्त  तक  गरीबी  रेखा  से
 नीचे  रहने  बाले  लोगों  का  प्रतिशत  48  से  घटकर  37"  रह  गया  है  ।

 |

 कृषि  क्षेत्र  में  हमारी  शक्ति  हमारे  खाद्य  भण्डार  हैं  जो  250  लाख  टन  से  भी  अधिक  हैं  ।

 मूल्य  नियन्त्रण  तथा  सूख  पीड़ित  क्षेत्रों  में  लोगों  के  लिए  हम  इसका  उपयोग  कर  सकते  हैं  ।  यह

 हमारी  प्रमुख  परिसम्पत्ति  में  से  एक  और  इस  वर्ष  भी  अब  तक  म।नसून  अच्छी  रही  है  तथा

 पिछले  वर्ष  की  अपेक्षा  हम  एक  बेहतर  फसल  की  आजा  रखते  हम  अपनी  सावंजनिक  वितरण
 प्रणाली  को  सुःढ़  कर  *हे  हम  गरीबी  निवारक  कार्यक्रमों  के  लिए  निर्धारित  राशि  बढ़ा  रहे  हैं
 और  हम  णहरी  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  गरीब  लोगों  के  लिए  भी  एक  योजना  बना  रहे  हम  संपूर्ण
 बिकास  के  लिए  इन  बातों  पर  जोर  दे  रहे  हैं  ।

 औद्योगिक  बिकास  पर  आते  अप्रैल  के  तःकालीन  अनुमानित  आंकड़ों  से  यह  ज्ञात  होता
 है  कि  पिछले  साल  की  अपेक्षा  विकास  दर  में  7.7  प्रतिशत  सुधार  हुआ  विद्युत  उत्पादन  में

 बुनियादी  ढंग  के  क्षेत्र  मे ंयदि  हम  अप्रेन-जन  के  आंकड़ों  की  तुलना  करते  हैं  तो  ये  10.4  प्रतिशत
 अधिक  जबकि  पिछले  वर्ष  की  औसत  वृद्धि  दर  8.6  प्रतिशत  थी  ।  इसी  प्रकार  हमारे  कोयले  के
 उत्पादन  में  भी  बृद्धि  दर  अधिक  मैं  सभी  प्रतिशतों  की  गहराई  में  नहीं  जा  रहा  हूं  परन्तु
 बुनियादी  स्तर  पर  इतनी  वृद्धि  हुई  है  ।

 एक  बात  जिसका  उल्लेख  मैं  विशेषतौर  पर  करना  चाहता  हूं  वह  पूंजी  निवेश  के
 कलापों  के  बारे  में  :984-85  में  पूंजी  निर्गेम  अत॒मोदन  2003  करोड़  रुपये  1985-86
 में  यह  3695  करोड  रुपये  था  यानि  80  प्रतिशत  या  90  प्रतिशत  से  अधिक  की  वद्धि  हुई  थी  ।
 यदि  आप  इसे  1983-94  के  नज  रिये  से  देंखे  तो  यह  केवल  1023  करोड़  रुपये  1984-85  5
 में  यह  3695  करोड़  मुपये  है  अर्थात  दो  वर्ष  में  साढ़े  तीन  गुणा  वृद्धि  हुई  यहां  तक  कि  इस
 तिमाही  में  भी  यह  वहत  वेहसर  तरीके  से  चल  रहा  है  और  मेरे  विचार  में  यह  लगभग  900  करोड
 रुपये  होना  चाहिए  ।

 एक  बात  यह  भी  कही  गयी  थी  कि  यह  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  विकसित  होने  का  प्रतीक

 अथवा  प्रमाण  है  |  मेरे  त्रिचार  में  यह  सफलता  की  कहानियों  में  से  एक  है  जिसकी  हमें  सराहना

 करनी  चाहिए  |  गैर-सरकारी  क्षेत्र  अभी  तक  इन  जित्तीय  संस्थाओं  से  धन  प्राप्त  कर  रहा  था  जहां
 सस्ती  दर  पर  पैसा  उपलब्ध  ।  अब  हम  उहें  बाजार  वी  ओर  ठेलने  में  सफल  रहे  हैं  और  वित्तीय

 संस्थाओं  के  संधारन  उनके  लिए  तहीं  है  जो  बाजार  में  आ  गये  अतः  मेरे  विचार  में  यह
 सफलता  वास्तविक  नी  है  जिसकी  हमें  सराह्टनना  करनी  चाहिए  ;

 श्री  सी०  भाधव  रेडडी  :  यह  तो  जो  वे  वित्तीय  संस्थाओं  से  प्राप्त  कर  रहे  हैं  उसके
 रिक्त  है  ।

 |  श्री  विवनाथ  प्रताप  सिह  :  यदि  इसके  लिए  मनाकर  दिया  गया  होता  और  वित्तीय  संस्थायें

 इसे  सहायता  देने  में  समर्थ  नहीं  होती  तो  इतना  नहीं  होता  और  इतनी  वृद्धि  नहीं  हुई  होती  ।

 यह  संसाधनों
 वा  गतिशील  वनाने  का  मृन  आधार  बढ़ते  हुए  घाटे  के  बारे  में  भी  एक

 किया  गया  था  |

 श्री  एस०  जपपाल  रेड्डी  :
 कोन  से  घ.टे  के  बारे  में--व्यापार  घाटे  क॑  बारे  में  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  पहले  वजट  घाटे  पर  आ  रहा  हूं  तथा  उसके  बाद  व्यापार
 घाटे  पर  मुद्रा  स्फीति  पर  प्रभाव  के  कारण  हम  बजट  घाटे  से  भयभीत  हैं  न  कि

 -  स्वभावतः  इससे  भयभीत  वास्तव  में  यदि  हम  मुद्रा  स्फीति  पर  नियन्त्रण  कर  सकते  हैं  और  घादे
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 निज  पाता

 का  भी  इस्तेमाल  करते  हमें  संसाधनों  का  उपयोग  करना  होगा  ।
 ल्कमज-+  —

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  संसाधन  एकत्र  करने  का  एक  तरीका  यह  है  ।

 श्री  विव्वनाथ  प्रताप  सिह  :  पिछले  व  जबत्र  मैंने  बजट  प्रस्तुत  और  इस  वर्ष
 तो  प्रत्येक  व्यक्ति  ने  यह  कहा  कि  यह  घाटा  बहुत  अधिक  घाटे  में  यह  नया  कीतिमान  है  तथा

 मद्रा  स्फीति  दो  अंकों  में  होगी  ।  मैं  इसके  इन्तजार  में  था  क्थोंकि  वित्त  मन्त्रालय  में  मैं  नया  आया

 था  और  मैंने  सोचा  कि  बुद्धिमात  लोग  यह  वात  कह  रहे  हैं  मैं  नहीं  जानता  कि  दो  अंकों  में
 भी  मुद्रा  स्फीति  हो  सकती  है  ।  परन्तु  पिछल्ना  वर्ष  3.6  प्रतिशत  अथवा  3,7  प्रतिशत  मुद्रास्फीति
 पर  समाप्त  हुआ  तथा  मेरे  विचार  में  यह  दो  अंकों  वाली  मुद्रास्फीति  नहीं  यह  उभ्  पहलू  के

 प्रति  दोहरा  दृष्टिकोण  अपनाने  का  मर्ज  उस  ढंग  से  एक  अंक  भी  उनको  दो  अंक  दिखता

 यहां  तक  कि  म॒द्रा  स्फीति  की  दर  अब  भी  4  प्रतिणत  के  आस  पःस  है  ।  अब  तक  यदि  आप  इसके
 प्रभाव  को  मापते  हैं  तो  यह  बुरा  नहीं  है  ।  श्री  चोबे  जी  बया  सोच  रहे  हैं  ।  वे  उपभोवता  मूल्य  सूची

 के  बारे  में  सोच  रहे  मैं  जानता  हुं  आप  क्‍या  कहने  वाले  वह  भी  मुझे  बता  देना

 1985-86  के  उपभोक्ता  मूल्य  घूचकांक  में  8.9  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ह ैऔर  यदि  आप
 इस  बात  से  तुलना  करें  कि  गत  वर्षों  में  क्या  क्रम  रहा  है  तो लगभग  यह  उसी  क्रम  में  है  ।

 1979-80  12.3  प्रतिशत

 1980-81  12.6  प्रतिशत

 1981-82 2  8.8  प्रतिशत

 1982-83  2-83  9.8  प्रतिशत

 1983-84  11,2  प्रतिशत

 1984-85 5  5.0  प्रतिशत

 1985-86  5-86  8.9  प्रतिशत

 ]

 श्री  मारायण  चोबे  बढ़ता  ही  जा  रहा  है  बाजार  जाते  हैं  तो  आप  जरा
 ***

 [  प्रमुवाद ]
 श्री  एस०  जयपाल  रेडडी  :  उपभोक्ताओं  पर  संचित  भार  का  क्‍या  होगा  ?

 श्री  बिव्बनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  इस  वात  पर  भी  आ  रहा  हूं
 ।  यदि  हम  इस  पर  भी  ध्यान

 न  दें  और  हमारे  श॒द्ध  राष्ट्रीय  उत्पादन--प्रति  व्यक्ति  के  हिसाब  से  कर  हिसाब  लगाये  तो  भी
 1970-71  की  कीमलरों  पर  मुद्रा  स्फीति  होगी  ।  यदि  1970-71  में  कीमतें  100  थी  तो  1984-
 85  में  ये  165  अतः  यदि  आप  मुद्रा  स्फीति  पर  ध्यान  न  भी  वास्तविक  प्रति  व्यक्ति  आय

 बढ़ी  वाद-विवाद  का  सार  यह  है  ।

 उपभोक्ता  मूल्य  सूची  पर
 आते  क्योंकि  अभी  तक  मैं  उस  विषय  पर  ही  बोल  रहा

 यदि  हम  वित्त  वर्ष  मे ंमई  तक  की  वृद्धि  लेते  वित्त  वर्ष  के  शुरू  से  मई  तक  हुई  वृद्धि  लेते  हैं  तथा

 इसकी  तुलना  पिछले  वर्ष  से  करते  पिछले  वर्ष  2.4  प्रतिशत  की  तुलना  में  इस  वर्ष  यह  2
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 प्रतिशत  तथा  डबल  सीमेंट  तथा  डिटर्जेटों  की
 कीमतें  इस  अवधि  में  बिल्कुल  स्थिर  रही  ये  जनसाधारण  के  उपयोग  की  वस्तुयें  हैं  4

 क्री  सी०  माधव  रेड्डो  :  अनाजों  की  कीमतों  के  बारे  में  आपको  क्‍या  कहना  है  ?  सबसे
 अधिक  वद्धि  अनाजों  को  कीमतों  में  हुई  है  ।

 श्री  बिहवनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  उनका  भी  जिक्र  करूंगा  |  यह  जो  मल्य  वद्धि  हुई  है  वह

 मलरूप  से  सब्जियों  तथा  तिलहन  की  कीमतों  में  हुई  है  ।  इस  समह  की  कीमतें  विशेष  रूप  से  बढ़ी
 दालों  की  कीमतों  के  बारे  में  मझे  जानकारी  नहीं  दालों  की  कीमतों  के  बारे  में  त्‌चना

 आपके  पास  है

 प्रश्न  यह्‌  था  कि  जब  हम  वस्तुवार॑बहस  करते  हैं  तो  भ्रम  पैदा  हो  जाता  है  ।  पिछले  वर्ष 5  की

 हमने  चीनी  के  बारे  में  यहस  की  थी  ।  उस  समय  यह  महसूस  किया  गया  था  कि  केवल  यह  छत  ही

 नहीं  गिरेगी  परन्तु  आसमान  गिर  पिछले  वर्ष  जब  हमने  चीनी  के  बारे  में  ढहस  की  थो  ।
 मैं  जानता  हूं  कि  चीनी  के  बारे  में  मै ंकोई  जबाब  नहीं  दे  सकता  ।

 झो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  एक  समय  की  बात  है  जब  आपका  दल  केवल  ब्याज  के  बारे  में

 ही  बहुस  कर  रहा  था  ।

 शी  विश्वनाथ  प्रताप  पिछले  वर्ष  चीनी  पर  हुई  बहस  को  याद  कीजिए  और  अपने
 भाषणों  को  देखिये  ।  आपने  कहा  था  कि  चीनी  के  कारण  तबाही  मध्री  हुई  है  ।  मैंन  इस  सभा  में  यह
 कहा  था  कि  हम  चीनी  का  प्रबन्ध  और  हमने  चीनी  का  प्रबन्ध  कर  लिया  मैंने  इस  सभा
 में  ही  कहा  था  कि  चीनी  की  समस्या  परन्तु  हम  इसका  प्रबन्ध  करेंगे  ।'

 हमने  नीति

 न्धी  निर्णय  लिए  ।  हमने  गन्‍ने  की  कीमतों  में  दो  वर्ष  तक  वृद्धि  की  घोषणा  की  पहले  वर्ष  हमने  गन्ने
 की  कीमतों  में  2  रुपये  50  पैसे  प्रति  क्विटल  की  वृद्धि  की  तथा  अगले  वर्ष  50  पैसे  प्रति  क्विटल
 की  वृद्धि  की  ।  इस  तरह  हम  किसान  को  गन्ना  उगाने  के  लिए  प्रोत्साहन  दे  सकते  थे  ।  कुछ
 नीति  सम्बन्धी  निर्णय  लेकर  ही  हम  इस  समस्या  से  छुटकारा  पा  सकते  थे  ।

 यदि  हम  यह  देखें  कि  वे  कौन  सो  बस्तुयें  हैं  जिनकी  कीमतों  में  ब॒द्धि  हुई  तो  सब्जियों
 तथा  खाद्य  तेलों  तथा  खली  की  कीमतों  में  वृद्धि  हुई  है  ।  दालों  की
 कीमतों  में  गिरावट  आई  इलायची  की  कीमतों  में  कमी  आई  कह॒वे  की  कीमतों  में  कमी

 हुई  है  ।  कपास  की  कीमतों  में  गिरावट  आई  परन्तु  किसानों  के  लिए  एक  समस्या  है  ।  यह  एक
 नकारात्मक  समस्‍या  है  ।

 श्री  सी०  माधव  रेडडो  :  खाद्य  तेलों  तथा  भनाजों  की  कीमतों  के  क्‍या  हूाल  हैं  ?

 श्री  विक्वनाथ  प्रताप  खाद्य  तेलों  के  बारे  मैं  चाहता  हूं  कि  भाप  मूल  बात  को

 क्योंकि  यह  प्रश्न  बार-बार  उठाया  गया  है  ।  यह  वर्ग  यानि  कृषि  वर्ग  को  थोक  मूल्य  सूची  में

 52  प्रतिशत  लाभ  मिला  ?  ।  मूलरूप  से  यह  ऐसा  क्षेत्र  है  जो  पूर्णरूप  से  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में

 खाद्याननों  की  सप्लाई  व्यवस्था  के  सिवाय  तथा  समर्थन  मूल्य  के  सिवाय  जहां  सरकार  का  कोई
 नियन्त्रण  नहीं  सरकार  के  पास  प्रत्रन्ध  नियन्त्रण  नाम  की  कोई  वस्तु  नहीं  अतः  मूलरूप  से
 उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देने  की  ब्रात  ही  आती  है  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडी  :  आपके  पास  वित्तीय  नी  ति  रूपी  मन्त्र

 श्री  विद्यलाथ  प्रताप  सिंह  :  यह  वित्तीय  नीति  नहीं  है  ।  इस  क्षेत्र  में  कोई  कर  नहीं  आता

 है  ।  हमें  इस  बारे  में  असमंजस  में  नहीं  पड़ना  चाहिए  ।  यही  कारण  हूँ  कि  मैं  यह  कहता हूं  कि  थोक
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 मूल्य  सूची  में  स ेइस  52  प्रतिशत  का  कराधान  या  वित्तीय  नीति  से  कुछ  लेना-देना  नहीं  है  ।  मुद्रा
 सप्लाई  का  सामान्य  प्रभाव  पड़ता  है  ।  परन्तु  मूल  रूप  से  यह  क्षेत्र  ही  है  जो  गर  सरकारी  क्षेत्र
 में  है  जिस  पर  सिवाय  समर्थन  मूल्य  के  सरकार  का  थास्तव  में  कोई  नियन्त्रण  नहीं  है  ।

 श्री  एस०  जपधपाल  रेड्डी  :  यह  आदानों  पर  निर्भर  करता  है  यानि  कीटनाशक
 उर्वरक  इत्यादि  ।

 शी  विधवबरनाथ  प्रताप  सिह  :  यह  केवल  एक  कारक  है  ।  मूल  रूप  से  अ्षि  क्षेत्र  में  इन

 बस्तुओं  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देने  कृषि  को  उच्च  प्राथमिकता  देने  यह  देखने  में  कि  कृषि
 क्षेत्र  को आदान  उपलब्ध  हैं  और  इन  क्षेत्रों  को  उच्चतम  प्राथमिकता  देने  में  ही  वास्तविक  उत्तर

 निहित  यह  समस्या  का  वास्तविक  हल  है  जो  हमने  यह  खोजा  है  ।

 तिलहनों  के  बारे  में  मैं  एक  बात  आपसे  कहना  चाहता  चीनी  की  तरह  ही  पिछले  बार

 हमने  इनके  आयात  पर  600  करोड़  रुपये  ख्च॑  किए  परन्तु  हमने  उसी  तरह  नीति  सम्बन्धी  निर्णय

 लिया  तथा  इस  वर्ष  हमने  चीनी  का  आयात  घटाकर  150  करोड़  रुपये  तक  कर  दिया  ।  इसी  तरह
 तिलहनों  में  हमारा  देश  कृषि  प्रधान  होते  हुए  कोई  कारण  नहीं  है  कि  हम  तिलहनों  पर  1000

 करोड़  रुपये  से  अधिक  विदेशी  मुद्रा  खर्च  करें  ।  इसलिए  जिन  वस्तुओं  का  भारी  मात्रा  में  आयास
 किया  जाता  है  उनमें  से  इस  वस्तु  का  आयात  घटाने  का  हमने  निर्णय  लिया  जिसमें  माननीय  सदस्य
 दिलचस्पी  ले  रहे  ओर  हमने  कुछ  नीति  सम्बन्धी  उपाय  किए  हैं  :  प्रथमतः  हम  समर्थन  मूल्य  के

 क्रियान्वयन  में  किसानों  को  सहायता  देंगे  ओर  इसके  लिए  जितनी  भी  धनराशि  की  आवश्यकता

 उपलब्ध  कराई  जाएगी  ।  स्वदेशी  तेल  तथा  इन  गौण  जिनका  देश  में  उत्पादन
 किया  जाता  के  उपयोग  के  जिए  हमने  वनस्पति  तेलों  में  इनक  प्रयोग  की  अनुमति  दे  दी  है  तथा

 एक  निश्चित  मात्रा  के  बाद  यदि  इसका  वितरण  किया  जाता  है  तो  इसकी  खपत  को  प्रोत्साहन  देने

 के  लिए  कुछ  रियायतें  भी  दी  गई  हैं  तथा  इसलिए

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  नारियल  के  तेल  के  प्रयोग  को  प्रोत्साहन  क्‍यों  नहीं  देते  ?

 )

 श्रो  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  ,  मैं  पूर्णतया  सहमत  हूं  कि  केरल  को  लाभ  होगा  ।  हमें  खाद्य
 तेलों  के आयात  को  भी  कम  करमा  होगा  ।

 श्री  बसुदेब  आचार्य  :  यह  सस्ता  पड़ेगा  ।

 श्री  विधयनाथ  प्रतत्व  सिह  :  यही  बात  है  ।  अब  हमें  चुनाव  करना  ह  तथा  हर  एक  को

 चनाव  करना  होगा  ।  हालांकि  विदेशी  मुद्रा  उपयोग  करके  अधिक  सप्लाई  द्वारा  इसे  सस्ता

 रख  कर  इसकी  मांग  को  कर  सकते  एक  यह  ब्यवस्था  है  जिसका  हम  सुझाव  दे  रहे  हम

 ऐसा  कर  सकते  हैं  अथवा  दूसरा  तरीका  यह  है  कि  कुछ  वर्षों  के  लिए  अल्प  अवधि  मूल्य  दिया

 जिससे  किसानों  को  बेहतर  मूल्य  भले  ही  कीमतें  बढ़  सकती  है  परन्तु  इसके  साथ  ही
 आयात  से  छटकारा  मिल  जायेगा  तथा  हम  अपनी  आशिक  स्वतन्त्रता  कायम  रख  आथिक

 स्वतन्त्रता  के  लिए  मूल्य  चुकाना  होता  है  ।  यदि  आप  इसके  लिए  एक  आसान  तरीका  अपनाना
 चाहते  हैं  तो  आप  विदेशी  मुद्रा  खर्च  कर  सकते  हैं  श्रोर  इसे  खर्च  करते  रहिए  ।

 श्री  सारायज  चोबे  :  आप  भौद्योगिक  क्षेत्र  में  भी इसका  फ़लन  कीजिए  ।  हम  ओऔद्योगिक

 क्षेत्र  मे ंइसका  पालन  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 शी  विह्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  इस  विषय  पर
 भी

 आ  रहा  हूं  ।
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 आओ  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  यह  केवल  कृषि  उत्पादनों  पर  ही  लागू  औद्योगिक
 उत्पादन  के  बारे  में  क्या  किया  गया  है  ?  आप  विश्व  बैक  की  सलाह  पर  चल  रहे

 झो  विश्वनाथ  प्रताप  मैं  इस  विषय  पर  भी  आ  रहा  हूं  ।  मैंने  अपना  भाषण  समाप्त

 नहीं  किया  जब  तक  एक  चित्रकर  चित्र  को  पूरा  नहीं  कर  हमें  चित्र  पर  कोई  टिप्पणी

 नहीं  करनी  चाहिए  ।  )

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  किसका  चित्र  वनाने  का  इरादा

 श्रो  बिद्यनाथ  प्रताप  सिह
 :

 महत्वपूर्ण  वस्तुओं  के  बारे  में  हमारे  पास  एक  योजना  है  ।  मैं
 उस  पर  भी  आ  रहा  हूं  |  जब  मैं  आयात  पक्ष  के  बारे  में  बात  करूंगा  तो  मैं  उसका  भी  जिक्र
 करूंगा  ।  मैं  कृषि  क्षेत्रकी  बात  कर  रहा  यही  कारण  है  कि  हम  एक  योजना  बना  रहे  हैं  ।

 क्षी  नारायण  चौबे  :  कृषि  के  क्षेत्र  में  बिचोलिये  हैं  ।

 श्री  विध्यनाथ  प्रताप  सिंह  :  हमें  देश  को  तैयार  करना  कल  श्री  हरीश  रावत  ने

 भी  इस  बात  का  जिक्र  किया  था  कि  हमें  देश  को  तैयार  करना  यदि  हम  आशिक  स्थतंत्रता

 ढमाये  रखना  चाहते  है  तो  हमें  इसके  लिए  त॑यार  रहना  है  और  जिस  प्रतिबन्धता  को  लाने  की

 कोशिश  की  जा  रही  है  उसका  एक  मात्र  सही  उत्तर  यही

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  जानता  कि  आप  उत्तर  दे  रहे  हैं--या  श्री  नारायण  चोबे

 उत्तर  दे  रहे  हैं  ।

 श्री  विध्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  »  तो  आप  इसे  ध्यानाकर्षण  बनाये  या  मुझे  बोलन  दें  ।  इस
 प्रकार  मैं  प्रश्नवार  उत्तर  दे  सकता  गत  वर्ष  जो  व्यवस्था  हमने  सफलतापूर्वक  की  वह  हम

 उच्च  बजट  घाटों  के  बावजूद  कर  पाये  तथा  मुद्रा  स्फीति  की  दर  को  नियंत्रित  कर  सके
 ।  परह

 मद्रा  पर  एक  बहुत  कड़ा  नियंत्रण  वर्ष  1984-85  और  1983-84  में  मुद्रा  वृद्धि  दर  18

 से  19  प्रतिशत  से  अधिक  थी  ।  हम  इसे  लगभग  15  प्रतिशत  तक  नीचे  ला  सकते  थे  ।

 धन  की  सप्लाई  की  अच्छी  व्यवस्था  क  कारण  मुद्रास्फीति  की  दर  को  नियंत्रित  किया  जा  सका  ।
 इसलिए

 आप  कीमतों  की  बात  करते  हैं  और  कहते  हैं  कि  उन्हें  नियंत्रित  क्‍यों  नढ़ीं  कर  पाये  हैं

 तथा  मूल्यवृद्धि  को  रोकें  आदि  जबकि  चीन  जेसे  देश  में  जहाँ  कृषि  क्षेत्र  और  सब  क्षेत्र  केन्द्रित
 अथंबव्यवस्था  के  अन्तंगत  है  ओर  पूरी  तरह  नियंत्रण  में  वहाँ  1985  के  दौरान  मुद्रास्फीति  में
 9  प्रतिशत  वृद्धि  और  1986  के  पहली  तिमाही  में  8  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  अब  आप

 कह  सकते  हैं  कि  जब  यह  एक  पूरी  तरह  से  नियंत्रित  अर्थव्यबस्था  है  तो  मूल्यवुद्धि  क्‍यों  है  ।

 शो  नारायण  चौबे  :  वे  उसे  रोक  सकते  हैं  ।

 श्री  विदवनाथ  प्रताप  सिह  :  परन्तु  इसमें  कतिपय  आथिक  शक्तियाँ  एवं  प्रतिस्पर्धा  कार्य
 कर  रही  इसलिए  उसका  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  |  वह  इसका  ठीक  उत्तर  नहीं  चीन

 में  8  से  9  प्रतिशत  तक  मुद्रास्फीति  रही  है  |  जो  हमारे  देश  से  अधिक  है  ।

 श्री  नारायण  थौबे  :  उनका  कृषि  क्षेत्र  में  सभी  चीजों  पर  नियंत्रण  है  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  आप  इस  पर  विचार  करें  ।  हम  खाद्य  तेलों  में  क्या  कर  रहे
 हैं  ?  वनस्पति  उद्योग  को  उनकी  आवश्यकता  का  केवल  60  प्रतिशत  आयातित  तेल  ही  सप्लाई
 किया  जाता  हमने  और  कया  किया  किसानों  के  हितों  को  ध्यान  में  रखकर  हमने
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 आयातित  तेल  की  सप्लाई  कम  कर  दी  है  क्‍योंकि  किसान  खाद्य  तेल  बेचते  इसलिए  किसान

 को  अच्छी  कीमत  मिलती  और  जब  वह  बेच  चुका  होता  है  तब  जबकि  उसके  पास  इसकी

 कमी  होती  है  हम  इस  आयातित  तेल  की  सप्लाई  बढ़ा  देते  इस  तरह  कुल  मात्रा  उतनी  ही
 बनी  रहती  इसलिए  हम  यह  नीति  अपना  रहे  और  फिर  भी  हम  सम  में  मूल्य  नियंत्रण

 पर  चर्चा  कर  रहे  मैं  समझता  हूं  कि  मुझे  विस्तार  में  जाने  की  आवश्यकता  नहीं  स्वयं

 प्रधानमंत्री  सरकारी  क्षेत्रों  मे ंचल  रहे  कार्य  वेः  प्रति  बहुत  रूचि  ले  रहे  हैं  तथा  इस  बातमें  रूचि  ले

 रहे  हैं  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  यह  प्रयास  करे  कि  लागत  कम  प्रति  इकाई  उत्पादन  की  लागत

 कम  कच्चे  माल  की  लागत  कम  माल  सूची  एवं  अवमूल्यन  कम  अतिरिक्त  लागत

 तथा  कुल  मजूरी  कम  हो  और  अन्‍न्ततः  उत्पादन  बढ़ाया  जाये  ।  अतः  ये  सब  प्रयास  किये  जा

 रहे

 मेरी  समस्या  केवल  यह  है  ।  जबकि  ये  सब  उपलब्धियाँ  फिर  भी  विपक्ष  में  बैठे  मेरे

 विद्वान  मित्र॑  समझते  हैं  कि  सब  कुछ  गलत  हो  रहा  और  जबकि  हम  खाद्य  वस्तुएं  आयात

 करने  वाले  देश  के  बजाय  खाद्यान्नों  का  निर्यात  करने  में  सक्षम  हो  गये  तो  वे  कहते  हैं  कि

 आपके  पास  अतिरिक्त  अनाज  क्यों  है  ?  यह  किसलिए  फालतू  है  ?  यही  प्रश्न  वे  पूछते

 यु

 क्री  तारायण  चोये  :  काला  हांडी  के  बारे  में  सोचें  ।

 प्री  एस०  जयपाल  रेडडो  :  हमारे  पास  क्रय  शक्ति  नहीं  है  ।

 श्री  बिववनाथ  प्रताप  जब  हम  उद्योगों  बाजार  को  वित्तीय  संस्थाओं  से  धन

 दिलाते  तब  वे  कहते  हैं  कि  पूंजी  बाजार  में  गतिशीलता  क्‍यों  और  जब  हम  प्रौद्योगिकी

 की  मदद  से  वस्तुओं  की  गुणवत्ता  में  सुधार  ला  सके  हैं  काफी  सुधार  कर  सके  हैं  जिसे  विपक्ष  के

 सदस्यों  ने  भी  स्वीकार  किया  और  जब  हम  अपगे  माल  की  ग्रुणवत्ता  में

 हैं  कि  प्रौद्योगिकी  के  द्वार  क्यों  खोल  रहे  इसलिए  यह  दोहरी  दृष्टि  का  सवाल

 नहीं  है  बल्कि  पूर्वाग्रह  के  रंग  में  रंगी  दृष्टि  का  सवाल  भी  है  ।

 एक  साननीय  सदस्य  :  रंगीन  टेलीविजन  ।

 श्री  सी०  साधव  रेडडो  :  आपने  सरकारी  क्षेत्र  को  बांड  जारी  करने  की

 अनुमति  नहीं  दी  है  परन्तु  आप  निजी  क्षेत्र  को  अनुमति  दे  रहे  हैं  ।

 भी  विश्वनाथ  प्रताप  सरकारी  क्षेत्र  को  मैंने  बांड  जारी  करने  दिये  हैं  और  यही
 कारण  है  कि  निजी  क्षेत्र  शिकायत  कर  रहा  है  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडो  :  विलास  की  वस्तुओं  के
 क्षेत्र  में  प्रौद्योगिकी  का  आयात  किया

 जा  रहा  है  |

 हरी  विद्वनाथ  प्रताप  सिह  :  हमारे  यहाँ  विद्युत  बांड  दूर  संचार  बांड  हैं  और  निजी

 क्षेत्र  ने  कई  बार  कहा  है  कि  हमारे  क्षेत्र  का  अतिक्रमण  रहे  हैंਂ  और  यही  मैंने  कहा  था  कि

 यह  एक  ही  तथा  बही  क्षेत्र  है  फिर  हिन्दी  में  उन्होंने  कहा  :

 ये  सांप  नहीं  काटा  लेकिन  सांप  रास्ता  जान  गया  है  ।

 [[  प्रमुवाद  ] *
 इसलिए  परिवर्तन  कर  लिया  इस  तरह  अधिकाधिक  उधार  लिया  जायेगा  ।
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 वास्तविकता  यह  है  कि  भारत  आथार  है  तथा  परंपराओं  की  विविधता  साथ-साथ
 परम्परागत  तथा  आधुनिक  आधिक  संरचना  की  दृष्टि  से  अद्वितीय  विकासशील  देशों  में  इस

 प्रकार  की  पेचीदगी  और  कहीं  नहीं  मिलेगी  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  से  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि

 एक  बहुत  बड़ी  जनसंख्या  के  गरीब  होन  के  कारण  यहाँ  कोई  भी  आधिक  योजना  सार्थक  सिद्ध

 नहीं  हो  सकती  यदि  यह  उन  असंख्य  गरीब  वर्गों  की  दशा  नहीं  सुधार  सकती  है  ।  अन्यथा  इसका

 कोई  अर्थ  नहीं  किसी  भी  आथिक  योजना  का  कोई  मतलब  नहीं  और  समाज  के  इस  वर्ग

 में  आय  का  प्रमुख  भाग  उपभोग  पर  खर्च  होता  अतः  सम्पत्ति  के  वितरण  की

 विक्‍ता  इसमें  है  कि  समाज  के  इस  वर्ग  की  क्रय  शक्ति  बढ़ें  ।  परन्तु  साथ  ही  इसमें  कई  कठिना  ईयाँ

 हैं  इसलिए  खाली  क्रय  शक्ति  बढ़ाने  से  काम  नहीं  चलेगा  जब  तक  कि  इनके  वेतनों  के  अनुरूप
 उत्पादन  में  वृद्धि  न  हो  ।  अन्यथा  इसके  परिणामस्वरूप  केवल  मुद्रास्फीति  ही  यदि  आप

 से  पूनः  देखें  तो  पायेंगे  कि आम  आदमी  के  लिए  क्ृषि  ही  एकमात्र  हल  वह  भूमि  के  दुल॑  भ

 संसाधनों  का  सेवन  करता  है  और  भूमि  ही  सबसे  दुलभं  संसाधन  है  ।  और  यही  सब  हमें  आथिक

 रूप  से  तथा  ताकिक  रूप  से  भूमि  सुधार  की  ओर  ले  जाता  इसके  बारे  में  दो  राय  नहीं  हैं 8

 क्योंकि  पंजीवादी  देशों  में  हमने  देखा  है  कि  श्रम  को  कृषि  से  जोड़ने  पर  धन  से  हम  अधिक

 उत्पन्न  कर  सकते  और  यही  ग्रामीण  अ।थिक  सम्बन्ध  है  और  इसमें  परिवंन  हमें  अपार
 उत्पादकता  शक्ति  प्रदान  करेगा  ।

 एक  बात  दल  के  वर्गीय  चरित्र  के  बारे  में  कल  उठाई  गई  थी  ।  यढ़ी  वह

 जमींदारी  एवं  सामन्ती  प्रणालियों  को  समाप्त  किया  ।  यही  वह  दल  था  जो  ल॑

 कब्जे  के  अधिकारों  के  लिए  लड़ा  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  केवल  कागज  पर  ही  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  वास्तव  में  लड़े  थे  ।

 हमारे  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  भूमि  सुधार  पर  बहुत  जोर  दिया  है  ।  इसमें
 बाजी  तथा  स्थगन  आदेश  आदि  की  कानूनी  समस्‍यायें  हमें  यह  ठीक  करना  होगा  ।  आज
 हम  एक  हरिजन  या  एक  मजदूर  को  पढ्टा  देते  हैं  वो  स्ववन  आदेश  जारी  कर  दिया  जाता  है  ।

 क्री  नाशायण  चौबे  :  हम  लोग  नहीं  मानते  हैं  तो  आप  लोग  क्‍यों  मानते  हैं  ?

 [  भ्रभुवाद

 क्री  विदबनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  सहमत  हूं  ।  यह  अन्याय  है  क्योंकि  यदि  आप  किसी  व्यक्त
 को  खाने  पर  आमंत्रित  करते  दें  तो  आपको  उसे  पकाने  के  लिए  नहीं  कहना  चाहिए  ।  यदि  हम  एक
 भूमिहीन  मजदूर  को  एक  पट्टा  देते  हैं  तो  हमें  उसे  उस  पर  अधिक  ख्च  करने  के  लिए  नहीं  कहना
 चाहिए  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री  उस  पहलू  पर  विचार  कर  रहे  उन्होंने  इसे  प्रथमिकता  दी

 थ  ही  खेती  में  काम  में  आने  वाली  विभिन्‍न  चीजें  उपलब्ध  करानी  होंगी  ।  प्रथम  स्थान
 पर  सिंचाई  अब  हमारे  पास  उबंरक  परियोजना  है  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  ऋण  उपलब्धता  है  ?

 श्री  विदषमाथ  प्रताप  सिह  :  मुझे  यह  कहते  हुए  प्रसन्‍्तता  है  कि  गत  वर्ष  वरीयता  क्षेत्र  में

 बैंक  ऋण  देने
 के

 लिए  निर्धारित  40  प्रतिशत  के  लक्ष्य  से नीचे  थे  !  आज  वे  इस  वरीयता  क्षेत्र  से
 ऊंपर  चले  गये
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 जहाँ  तक  नगरीय  गरीबों  की  बात  है  यहाँ  भूमि  का  प्रश्न  नहीं  है  परन्तु  बेरोजगारी  की
 बात  नगरीय  गरीबों  की  कोई  भी  अर्थ  पूर्ण  हल  रोजगार  के  जरिये  हो  सकता  नगरीय

 गरीबों  को  संसाध्षम  उपलब्ध  कराने  के  लिये  योजनाओं  की  घोषणा  किया  जाना  सरकार  का  इस
 दिशा  में  पहला  कदम  है  मैं  इसके  लिए  कोई  आडम्बर  पूर्ण  दावा  नहीं  परन्तु  मैं  कह
 रहा  हूं  कि  यह  इस  दिशा  में  हमारा  एक  कदम  है

 *'
 )

 2.0)  भ०  प०

 जहाँ  तक  वित्तीय  नीति  का  प्रश्न  है  मुझे  सामाजिक  न्याय  के  मुह  को  समझाने  की
 आवश्यकता  नहीं  है  ।  कल  पाणिग्रही  जी  यहाँ  थे  और  उन्होंने  बहुत  अच्छी  तरह  यह  बताया  कि
 वित्तीय  नीति  सामाजिक  न्याय  का  मार्ग  प्रशस्त  करती  और  जब  यह  कहा  गया  तो  मुझे  खेद
 है  कि  जो  कुछ  भी  उपाय  सरकार  ने  कामगार  गरीब  लोगों  के  लिये  किये  उन्हें  बिल्कुल
 नजर  अन्दाज  कर  दिया  गया  क्‍या  यह  सच  *हीं  हैं  कि  सरकार  कामगार  लोगों  के  लिए  उनकी
 बकाया  राशि  के  अनुपात  में  सुरक्षित  जमा  राशि  की  योजना  लेकर  आयी  है  ?  उसने  फसल  बीमा
 योजना  शुरू  की  इन  सामाजिक  सुरक्षा  योजनाओं  के  अन्तर्गत  दो  सौ  जिलों  की  फसल  को
 कवर  किया  जा  रहा  है'**  )

 भी  एस०  जयपाल  रेडडो  :  थोड़ा  कृपादान  ।

 भरी  विध्वनाथ  प्रताप  सिह  :  इसके  अलावा  इन्दिरा  आवास  योजना  नामक  योजना  के
 अन्तर्गत  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  के  लिए  125  करोड़  रुपये  की  एक
 योजना  है  |  गरीबी  निवारक़  योजना  के  लिए  हमने  रकम  में  65  प्रतिशत  की  बुद्धि  की  ये
 सकारात्मक  कदम  हम  इन  नीतियों  का  समर्थन  करते  ओर  इसके  जए  हमें  किसी  प्रमाण
 पत्र  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  यह  हमारे  दल  की  तथा  कांग्रेस  सरकार  की  परंपरा  रही  है  कि
 निर्धनों  का  जो  भी  साधन  यहाँ  उपलब्ध  हों  उनसे  पूरा  साथ  दिया  जाये  ।  हम  उनसे  प्रमाण  पत्र

 नहीं  चाहते  हैं  *'

 इन  दो  वर्षों  में  तीन  मुख्य  बातों  पर  ध्यान  दिया  गया  है  जो  कराधान  ढांचे  में  सुधार  के
 रूप  में  इनके  अन्तगंत  पहला  है  दूसरा  प्रक्रिया  का  सरलीकरण  तथा  तीसरा  कानून
 का  उल्लंघन  करने  वालों  के  लिए  भारी  दण्ड  ।  इसलिए  यह  इनका  मिलाजुला  रूप  एक  तरफ

 हमने  कहा  है  कि  एक  लाख  तक  की  अदायगी  हम  विश्वास  पर  लघु  स्तर  के  क्षेत्र  के  बारे

 में  हमने  कहा  कि  50  लाख  के  व्यवसाय  तक  हम  स्वमूल्यांकन  करेंगे  |  पनरतु  साथ  ही  यदि  कोई

 अपवंचन  हुआ  तो  उसे  नहीं  हमने  अन्तर्राष्ट्रीय  वर्गीकरण  पद्धति  शुरू  की  है  ।

 हिन्दुस्तान  पहला  देश  है  जिसने  यह  पद्धति  पहली  बार  शुरू  की  चालीस  देश  इस  वात  पर

 सहमत  हैं  कि  वे  सीमा  शूल्क  तथा  उत्पादन  शुल्क  में  वर्गीकरण  की  समत्वित  पद्धति  शुरू  करेंगे  ।
 परन्तु  किसी  ने  यह  शुरू  नहीं  किया  भारत  यह  करने  थाला  पहला  देश  हमने  यह  शुरू
 किया  है  तथा  हमें  यूरोपीय  मंत्रों  में  अन्य  देशों  को  अपना  अनुभव  बताने  के  लिए  आमन्त्रित  क्रिया
 गया  है  हमारे  सी०  बी०  ई०  सी०  के  अध्यक्ष  को  निमन्त्रित  किया  गया  है

 ।  हम  यूरोप  में  गये  तथा
 इसे  बताया  अब  ये  यहाँ  भी  ठीक  प्रकार  कार्य  कर  रही  हमने  मोडवेट  योजना  शुरू  की  है  जो

 हे  गे अब  खासी  जम  गयी  है  और  उद्योग  इसके  प्रसार  की  मांग  कर  रहे  इसकी  उपथागिता  को
 मान्यता  दी  जा  चुकी  है  “
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 प्रो०  एन:जी०  रंगा  :  शुरू  में  वे  बहुत  संदेह  रखते  थे  ।
 रे  है

 ओओ  विशकनाथ  प्रताप  सिंह  :  परन्तु  वह  अवस्था  पूरी  हो  गयी  अब  यह  वांछनीय है  ।
 इसके  बारे  में  कोई  सदेह  नहीं  है  ।  हमने  अमीरों  को  नहीं  छोड़ा  जहाँ  तक  या  विलास
 कभी  वस्त॒ओं  जैसे  टेलीविजन  या  वातानकलन  का  सम्बन्ध  है  उन  पर  हमने  कर  लगाया  है|

 अब  मैं  पूंजीगत  माल  उद्योग  पर  शाता  हूं  जिसका  यहाँ  उल्लेख  किया  गयां  पिछले
 वर्ष  हमने  परियोजनाओं  के  आयात  पर  सीमा-शुल्क  65  प्रतिशत  से  घटाकर  45  प्रतिशत  पिछले  वर्ष

 के  बजट  में  किया  परन्तु  शायद  यह  अधिक  कटौती  थी  ।  इससे  हमारे  पूंजीगत  माल  उद्योग

 पर  बुरा  असर  पड़ा  ।  यही  कारण  है  कि  इस  बजट  में  हमने  इसे  45  प्रतिशत  से  55  प्रतिशत  कर

 दिया  है  ।  यह  बात  नहीं  है  कि  हम  पूंजीगत  माल  उद्योग  का  छयाल  नहीं  रख  रहे  यह  हमारी
 आत्मनिर्भरता  की  छूरी  यदि  देश  को  मजबूत  होना  है  तो  पूंजीगत  माल  उद्योग  को  सक्षम

 बताना  होगा  ॥  इसके  साथ  ही  हमने  उद्योग  मन्त्रालय  को  भी  उन  वस्तुओं  की  सूची  हमें  देने  के

 लिए  कहा  जो  परियोजना  के  अन्तगगंत  आती  है  और  जिनका  उत्पादन  यहां  किया  जा  रहा  है|  ज्यों

 ही  हमें  वह  सूची  प्राप्त  होगी  हम  ध्यान  रखेंगे  ओर  देखेंगे  कि  या  तो  इसे  परियोजनाओं  से  निकाल
 दिया  जाय  अथवा  इस  पर  शुल्क  लगा  दिया  जाए  ज़िससे  हमारे  स्वदेशी  उद्योगों  को  संरक्षण
 अतः  यह  विश्वास  दिलाया  जाता  है  कि  हम  अनने  पूंजीगत  माल  उद्योग  का  पूरा  ध्यान

 परन्तु  इसका  दूसरा  पहलू  भी  है  ।  ,  हमें  इसका  आधुनिकीकरण  भी  करना  है  ।  यदि  हम  इसका

 आधुनिकीकरण  नहीं  करते  हैं  तो  उत्पादन  पुराने  तरीके  से  ही  करना  होगा  ।  इस  बारे  में  ह में  स्पष्ट

 होना  आप  अपने  उद्योग  को  संरक्षण  दे  रहे  हैं  ताकि  बह  चलता  यह  ठीक  बात

 परन्तु  इसके  साथ  ही  आथ  उत्प।|दन  की  पुरानी  पद्धति  को  अपना  रहे  अतਂ  हमें  सन्‍्तुलन  रखना

 होगा  ।  जहां  हम  यह  कहते  हैं  कि  वे  क्रियाशील  हैं  तथा  अच्छी  हालत  में  हैं  वहीं  हम  उन्हें  आधुनिकी
 करण  के  लिए  भी  बाध्य  करते  हैं  ।  इस  प्रकार  सनन्‍्तुलन  रखा  गया  है  और  आधनिकीकरण  में  मानव
 तत्व  पर  भी  प्रभाव  पड़ता  उसके  लिए  भी  हमें  कोई  व्यवहारिक  योजना  तथा  दृष्टिकोण  अपनाना

 होगा  जिसमें  मानव  तत्व  का  ध्यान  रखा  जा  जिसके  कारण  आधुनिकीकरण  में  कठिनाई  आती

 है  ।  परन्तु  हमें  आधुनिकी करण  करना  होगा  तथा  मुकाबला  करना  होगा  और  उन्हें  सक्रिय  रहना

 होगा  ।  इसका  कोई  विकल्प  नहीं  यहां  तक  कि  केन्द्रित  अर्थव्यवस्था  भी  इस  बात  की  आवश्यकता

 महसूस  करती  है  और  उन्होंने  यह  प्रक्रिया  शुरू  कर  दी  है  ।

 एक  बात  कही  गई  है  कि  क्‍योंकि  आपने  वित्तीय  नीति  में  कहा  है  कि  आप  करों  में  ब॒द्धि
 नहीं  कर  रहे  हैं  इसलिए  आपने  अपने  आपको  बांध  लिया  क्योंकि  कोई  संसाधन  नहीं  है  तथा

 यही  कारण  है  कि  संसाधनों  की  समस्या  आती  है  ।  क्‍या  मैं  आपको  यह  बता  सकता  हूं  कि  करों  को

 बसली  में  संसाधन  सम्बन्धी  कठिनाई  नहीं  है  ?  मैं  आपको  बताता  कि  कर  वसूली  के  सम्बन्ध  में

 हम  केवल  अपने  योजना  लक्ष्यों  को  ही  पूरा  नहीं  करेंगे  परन्तु  उससे  भी  अधिक  घनराशि  एकत्र  कर

 लेंगे  ।  इस  प्रक्रिया  पर  काम  करने  के  बाद  अब  मैं  यह  बात  विश्वास  के  साथ  कह  सकता  हूं  ।

 पिछले  वर्ष  व्यक्तिगत  आयकर  बसूली  में  45  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  थी  जबकि  कर  छूट
 अधिकतम  थी  ।  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  से लेकर  अब  तक  व्यक्तिगत  आयकर  में  45  प्रतिशत  वद्धि  नहीं

 हुई  है  ।  जून  तक  व्यक्तिगत  आयकर  में  30  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  45  प्रतिशत  पर  30

 प्रतिशत  बुद्धि  क्रायम  रखना  सराहनीय  काप॑  व्यक्तिगत  आयकर  में  बकाया  राशि  नहीं

 है  ।  यह  बकाया  शशि  आबकारी  क्षेत्र  में  होगी  |  यह  वृद्धि  दर  अक्सर  8  प्रतिशत  अथवा  10
 श्षत  अथवा  11  प्रतिशत  तब  5  प्रतिशत  पर  30  प्रतिशत  वृद्धि  कायम  रखना  बहुत
 सराहनीय  कार्य  इसका  श्रे  विभाग  को  देता  मेरे  विचार  में  जब  वे  अच्छा
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 कार्य  करते  हैं  तो  मुझे  सभा  में  यह  कहता  चाहिए  कि  उन्होंने  अच्छा  कार्ये  किया  है  ।  इसी
 कई  बार  राज्य  कहते  जब  आप  व्यक्तिगत  आयकर  के  बारे  में  बात  करते  ऐसा  नहीं  है  कि

 इससे  बजट  को  कोई  लाभ  पहुंचा  है  ।  मैं  ऐसा  नं  सोचता  ।  हम  सत्र  एक  देश  के  निवासी  है  ।  इस

 बेहतर  वसूली  के  कारण  मैं  राज्य  के  लिए  570  करोड़  रुपए  अधिक  दे  सकता  हूं  ।

 एक  बात  कही  गई  थी  कि  आबकारी  में  कई  छूटों  की  घोषणा  की  जा  रही  है  जहां  कहीं
 भी  वित्त  मन्त्री  जा  रहे  वे  रियायतों  की  धोषणा  कर  रहे  परन्तु  मैं  आपको  इसकी  प्रकृति
 बता  च॒का  हूं  ।  जिन  रियायतों  की  घोषणा  की  जाती  है  पहले  उन  पर  काफी  विचार  किया  जाता

 है  तथा  उसमे  ब'द  ही  यह  सत्र  किया  जाता  है  १२+-ु  फिर  आशककारी के  क्षेत्र  में  जो  कुछ  भी

 किया  जा  चका  है  इसके  बावजूद  इन  सब  रिय्रायतों  के  बावजूद  भी  मैं  अपने  बजट  लक्ष्यों  को

 कायम  र  खंगा  ।  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  जिससे  सरकार  का  राज्यस्व  संकट  में  पड़  अभी  भी

 उत्पाद  शल्  क  पर  वृद्धि  दर  15  प्रतिशत  यही  बात  बजट  लक्ष्य  में  हम  इसका  ध्यान

 रखेंगे  |

 आओ  गिश्धारी  लाल  व्यास  :  वद्धि  दर  40  प्रतिशत  होनी  चाहिए  ।

 ही  विध्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  40  प्रतिशत  वृद्धि
 ?  आप  कहेंगे  कि  कीमतें  बढ़  गई

 हैं
 ।

 प्रो०  मध  वण्डबते  :  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  आपने  पहले  ही
 गुंजाइश  छोड़

 दी

 श्री  विदवनाथ  प्रताप  सिंह  :  दूसरी  बात  यह  कही  गई  थी  कि  पहले  जो  छापे  मारे  जा  रहे
 थे  अब  उनको  रोक  दिया  गया  किसी  सदस्य  ने  यह  वात  कही  थी  कि  पिछला  वर्ष  छापों  का

 बर्ष था  तथा  यह  वर्ष  रियायतों  का  वर्ष  मैं  उस  भ्रम  को  दूर  करके  आपको

 बिक  स्थिति  से  अवगत  कराना  चाहता  हूं  ।  19  के  प्रथम  महीनों  में  उत्पाद  शुल्क  के  विषय

 में  अपवंचन  विरोधी  कार्यवाही  के  कारण  2854  मामलों  में  34456  लाख  रुपये  का  अपवंचन

 पकटा  गया  है  जबकि  195  में  प्रारम्भ  के  छः  गहीनों  में  3210  मामलों  के  शुल्क  अपवंचन  3708

 लाख  रुपये  पाया  गया  पहली  बात  तो  यह  है  यह  राशि  दस  गुना  बढ़  गई  यह  3708
 लाख  रुपये  से  बढ़कर  34456  लाख  रुपये  हो  गई  है---लगभग  10  गुणा  वृद्धि  है  ।

 |  हुई  इसका  तो श्रो  इम्द्रजीत  गुप्त  रन्त  कितनी  राशि  की

 केवल  पता  लगाया  गया

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  तथा  उससे  अधिक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  हर  छापे  के  दौरान
 मात्रा  घढ़ी  यदि  आप  1985  में  प्रति  छापा  राशि  देखें  तो  यह  1.7  लाख  रुपये  1986  में
 भ्रति  छापा  राशि  12  लाख  रुपये  है  |  इसका  तानपय॑  यह  है  कि  हम  भारी  मात्रा  में  धनराशि  प्राप्स
 कर  रहे  हैं  ।

 श्री  बद्धिचत्र  जेन  :  वसूली  का  क्‍या  हुआ
 ?

 श्ली  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  उस  पर  आ  रहा  हूं  |  वषं  1986  के  लिए  हमने  बसूली  की

 मैं  वसूली  सम्बन्धी  आंकड़े  उपलब्ध  करा  सकता  परन्तु  यहां  जो  बात  मैं  कहना  चाहता  हूं  बह

 वसूली  से  सम्बन्धित  नहीं  परन्तु  यह  बात  कही  गई  थी  कि  हम  कर  चोरों  पर  दबाव  नहीं  डाल

 रहे  आपसे  कह  रहा  हूं  कि  कर  चोरों  पर  दबाव  10  गृणा  बढ़ा  दिया  गया  पहले  से  कहीं
 बेहतर  ढंग  से  दवाव  डाला  गया  ये  बड़े  हर  चोर  हैं  जिन्हें  पकड़ा  जा  रहा  है  इसलिए  यह  10

 गूना  अधिक  है  तथा  प्रतिछापे  भी  यह  राशि  1.7  लाख  रुपये  से  बढ़कर  12  लाख  रुपये  हो

 गई  है  ।
 205



 देश  की  आ्िक  स्थिति के  बारे  में  चर्चा  6  1986

 प्रो०  मधु  दष्डवले  :  क्या  आप  इसे  बेहतर  ढंग  से  दबाव  डालना  कहने  हैं  !

 श्री  विदवनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  कहता  मैं
 इस  पर  कायम  रहूंगा  ।  और  कुछ

 बड़ी  कम्पनियां  जिन  पर  छापे  मारे  गए  हैं  तलाशी  ली  गई  है  व  जी०  टी०  सी०  उद्योग  हैं
 अर्थात  उषा  व्कलाईट  हाई  यानि  गोयतका  तथा  यू  लक्स
 बम्बई  ।

 राजस्व  आसूचना  के  निदेशक  की  भोर  आते  हुए  वही  तथ्य  वहां  में  यह  राशि
 12  लाख  रुपये  प्रति  छापा  इस  वर्ष  यह  राशि  24  लाख  रुपये  प्रति  छापा  है  तथा  कुछ  नाम

 ये  हैं---कोठारी  मद्रास  ।  यह  कोई  छोटी  आसामी  नहीं  फिर  गणपत्ति  एक्पोर्टस

 प्रो०  सघु  वष्डबले  :  वे  भगवान  का  भी  निर्यात  कर  रहे  है  ।

 उपाध्यक्ष  भहोबय  :  यह  एक  कम्पनी  है  ।

 श्री  विश्वनाथ
 प्रताप  सिह  प्रवतंन  विभाग

 भी
 उसी  ओर  अभिमुख  मुझे  इसके  आंकड़े

 प्रस्तुत  करने  की  आवश्यकता  नहीं  परन्तु  आपको  कुछ  नाम  बताने  आवश्यक  हैं  क्‍योंकि  यही
 आपका  प्रश्न  है--क्या  बड़ी  आसामियों  पर  दवाव  जा  रहा  और  यह  इसी  बर्ष  की  बात

 है  जिसके  बारे  में  मैं  बोल  रहा  पिछले  वर्ष  की  ये  उन्हीं  लोगों  के  नाम  हैं  जिनके  यहां  इसी
 वर्ष  छापे  मारे  गए  हैं  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  परन्तु  हमें  नाम  बताइये  ।

 श्री  विध्वमाथ  प्रताप  ओसवाल  ग्रुप  कम्पनी  ब्रुक  बांड  तथा  बाटा  निः

 सन्देह  उन्होंने  यह  स्वीकार  कर  लिया  है  जो  वे  कर  रहें  हैं  इण्डिया

 तथः  कॉन्टीनेन्टल  कन्सट्रक्शन  अरबिन्द  कन्सट्रक्शन  दिल्‍ली  ।  कोई  भ्रम  नहीं  होना

 चाहिए  ।  मैंने  यह  अवश्य  कहा  था  कि  जब  तक  हम  मुकदमा  नहीं  हमारा  नाम

 चार  पत्रों  में  नहीं  परन्तु  यदि  आप  प्रश्न  पूछेंगे  तो  मैं  संसद  में  आ  सकता  हूं  ।

 प्रोਂ  सघु  दष्ड बते  :  समाचार  पत्र  वालों  को  भी  संसदीय  कारयंबाही  से  ही  लेना  होता  है  ।

 श्री  विध्वमाथ  प्रताप  सिह  :  जहां  से  भी  उन्हें  मिले  ।  संसद  तो  संत्रद  ही  है  तथा  यहां  हम

 दोनों  तरफ  से  स्वतन्त्र  मैं  अपने  विचार  सभा  के  समक्ष  रख  सकता  मैं  कोई  बात  नहीं

 छिपाऊंगा  ।

 की  सो०  साधव  रेडडो  :  आपको  राजक्षमा  योजना  कर  चोरों  के  लिए

 क्री  विध्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  राजक्षमा  योजना  ।  एक  बात  बहुत  स्पष्ट  ओर  यह

 बात  यहां  कही  गई  थी  कि  कर  की  तुलना  में  कोई  रियायत  नहीं  दी  गई  उन्हें  कर  देना  होगा  ।

 यह  मुख्य  बात  यहां  तक  कि  हमारी  आयकर  योजना  में  हमारी  उत्पाद-शुल्क  योजना  में

 कर  पर  कोई  रियायत  नहीं  है  ।  हम  जो
 दे  रह  हैं

 वह  यह  है  कि  हम  उनपर  मकदमा  नहों

 चलायेंगे  तथा  हम  उनको  दण्ड  नहीं  देंगे  ।
 यदि  आप  आकर  अपना  कर  चुकता  कर  देते  हैं  ओर  वह

 भी  उत्पाद-शल्क  के  क्षेत्र  में--यह  बहुत  सीमित  छूट  है  काई  भी  व्यक्ति  जिसने  वर्गीकरण  द्वारा

 कर  में  चोरी  की  है  तथा  अय  बही-खातों  में  दिखा  दी  कबल  वही  व्यक्ति  छूट  पाने  का  अधिकारी

 परन्तु  कोई  व्यक्ति  जिसने  वस्तुओं
 को  गुप्त  रूप  से  हटा  दिया  वह  इसका

 हकदार  नहीं

 ज्रो  सकता
 ६९  ४४७४४  छह
 दार  नहीं  हो  सकता
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 तस्करी  इत्यादि  का  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।  यदि  उन्होंने  बही-खातों  में  नहीं  दिखाया  है  तो
 हिस्सेदारों  का  हिस्सा  भी  खा  लिया  गया  है  ।

 श्री  सीं०  भाधव  रेडडी  :  यह  बात  हमारी  समझ  में  नहीं  आई  है  ।

 श्री  बिववनाथ  प्रताप  सिंह  :  यह  इस  तरह  है  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  गलत  वर्गीकरण  करता
 बिक्री  की  आय  बलत  घोषित  करता  वह  इसे  बही  खाते  में  दिखाता  है

 श्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  गलत  घोषणा  करता  यह  गलत  हिसाब-किताब  लगाने  के
 कारण  होता  है

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  दोनों  में  से  एक  अथवा  दोनों  बातें  हो  सकती  हैं  ।  वह  कम

 शुल्क  देता  उसे  अधिक  देना  चाहिए  परन्तु  बिक्री  की  आय  पूरी  तरह  बही  खातों  में
 दिखाई  गई  है  ।  केवल  इसी  श्रणी  के  लोग  आ  सकते  हैं  जिन्होंने  हिस्सेदारों  का  हिस्सा  नहीं
 खाया  जहां  उसने  गुप्तरूप  से  फैक्ट्रियों  से  माल  को  बेचा  है  तथा  बही  खातों  में  उसे  नहीं

 हाल  ही  में  जिनका  उत्पादन  किया  गया  वे  किसी  भी  राजक्षमा  के  लिए  नहीं  आ

 सकते  ।  निःसन्देह  तस्करी  अलग  बात  वे  इस  छूट  का  दावा  नहीं  कर  सकते  ।  यह  छूट
 सीमित  छूट  है  ।

 शी  सी०  माधव  रेडडी  :  ब्याज  दर  कया  है  !

 श्री  विद्वनाथ  प्रताप  6%

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  यह  बहुत  कम  है  ।

 क्रो  मारायण  चौबे  :  आपकी  योजना  का  परिणाम  क्‍या  क्‍या  कोई
 व्यक्ति  आगे  आया  है  ?

 श्री  बिहवनाथ  प्रताप  सिंह  :  जहां  तक  मेरी  योजना  के  परिणाम  का  सम्बन्ध  आयकर  के
 क्षेत्र  में  पिछले  वर्ष  इसका  परिणाम  धनात्-क  मेरे  विचार  में  प्रत्यक्ष  रूप  से  मैं  इसके  बारे  में

 कुछ  नहीं  कह  ये  हिसाब-किताब  मेरे  पास  नहीं  परन्तु  मेरे  विचार  में  प्रत्यक्ष  कर  क्षेत्र
 में  कई  सौ  करोड़  जरूर  आ  गये  होंगे  ।  और  इस  क्षेत्र  में  यह  एक  अवसर  है  जो  सरकार  दे  रही  है  ।
 आप  स्पष्टरूप  से  सामने  आयें  ।  और  जब  सख्ती  बरती  जाएगी  तो  आप  कोई  शिकायत  नहीं  कर

 सकते  यह  बहुत  स्पष्ट  बात  यह  योजना  कुछ  समय  के  लिए  है  -  सदा  के  लिए  नहीं  ।  यह
 बद्ध  योजना  यदि  आप  स्पष्ट  कहना  चाहते  हैं  तों कहिये  कि  मेरे  साथ  कुछ  समस्या  है  |  ठीक
 स्पष्ट  रूप  से  कहिए  मैं  आक्षेप  नहीं  करूंगा  ।  तथा  जब  सख्ती  शुरू  हो  उसके  बाद  अपके
 पास  शिकायत  करने  का  अवसर  नहीं  होगा  क्‍योंकि  मैं  मौका  पहले  ही  दे  चुका  यह  बात

 अतः  एक  बात  व्यय  को  नियन्त्रित  करने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  कही
 विबार  में  उस  क्षेत्र  में  हमें  महत्वपूर्ण  उपाय  करने  होंगे  । कम  से  कम  उपलब्धि  के  क्षेत्र  में  किसी  भी

 नहीं  चलेगी  ।  कोई  भी  व्यक्ति  ओवरड्र।फ्ट  को  याद  नहीं  करता  है  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  आपको  उन्हें  ऋण  देना  चाहिए  ।
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 प  घाटे  की  वित्त  व्यवस्था  अपना  रहे  आपने  केवल

 राज्यों  को  केवल  घाटे  की  वित्त  व्यवस्था  से  मना  किया  है  ।  रा

 भी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  भगवान  का  शुक्र  है  कि  उन्होंने  पैसा  बनाने  के  लिए  कोई
 न्यास  नहीं  बना  अन्यथा  अर्थव्यस्था  का  क्‍या  होगा

 ?

 श्री  एत०  जयपाल  रेडडो  :  आपको  भी  उसी  व्यवस्था  का  पालन  करना  चाहिए  ।

 श्री  घिव्वनाथ  प्रताप  सिह  :  हां  !  उस  पर  अनुशासन  आवश्यक  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जो  बजट  हम  तैयार  कर  रहे  हैं  वह  बचन  बद्धता  वाला  जीरो-बजट  है  ।

 अर्थात्‌  विभिन्‍न  परियोजन/ओं  के  बारे  में  आने  वाले  वर्षो  में  वित्त  के  मामले  में  उनकी  बचन  बद्धता
 कैसे  पूरी  होंगी  :  जब  आप  नई  परियोजना  शुरू  करते  हैं  तो  आपका  मालूम  होना
 कि  आगे  पैसा  लगाने  के  लिए  कोई  जगह  है  था  नदीं  ।  अतः  विभिन्‍न  परियोजन।ओं  के  अल्प
 वित्त  प्रवन्ध  से  जिसका  अभी  जिक्र  किया  गया  इस  तरह  से  बचा  जा  सकता  है।फिर  बजट
 की  प्रक्रिया  भी  हम  शुरू  १२  रहे  हैं  ।  परन्तु  वेतन  आयोग  की  आने  वाली  रिपोर्ट  मरे  विच।र
 में  हमें  अपना  खर्च  कम  करने  के  लिए  बहुत  प्रयास  करना  होगा  यदि  हमें  मुद्रा  स्फीति  के  प्रभाव
 को  रोकना  और  मेरे  विचार  में  अपने  खर्च  को  क्रम  करने  के  लिए  हमें  प्र4/स  करता
 कि  यह  वास्तव  में  ह/निकारक  मरे  विचार  में  इसका  कोई  उपाय  नहीं  है  तथा  हमें  खर्च  करने  के

 लिए  प्रगस  करना  यदि  हमें  लोगों  को  मुद्रास्फीति  के  प्रभाव  से  बचाना  है  ।

 राज्यों  में  शुरू  की  जाने  वाली  १रियोजनाओं  के  बारे  में  मेंਂ  सिवेश  के  लिए
 प्राथमिकता  बाले  क्षेत्रों  की  देख  रेख  योजना  आयोग  कर  रहा  है  और  यदि  राज्य  इस  पर  खर्च
 नहीं  करते  तब  मेरे  विचार  में  राज्यों  को उस  सीमा  तक  अनुदान  कम  कर  दिए  यह
 बात  स्पष्ट  कर  दी  गई  यहां  तक  कि  मन्त्रालय  में  भी  तीन  महीने  के  भीतर  यदि  वे  खर्च
 नहीं  करते  हैं  तब  मार्च  तक  कुछ  खच  का  दोहरा  प्रलेख  तंयार  करने  की  अपेक्षा  उस  राशि  को
 अन्य  मन्त्रालय  के  लिए  पुनः  निर्धारित  कर  दिया  जाएगा  ।  नि:सन्देह,  सावंजनिक  क्षेत्र  में  लागतों
 का  कम  करने  की  आवश्यकता  है  ।  निर्यात  उद्वृश्यों  के  लिए  हम  मुद्रा  की  लागत  कम  करते  हैं
 तथा  ब्याज  2.5%,  तक्र  कम  करते  हैं  ।

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  आप  इस्पात  क्षेत्र  की  समस्याओं  का  समाधान  कंसे  करने  जा

 रहे

 श्री  विद्नाथ  प्रताप  सिह  :  समस्थायें  मेरे  विचार  में  ये  समस्‍यायें  जो  इस  समय

 कुछ  समय  के  लिए  ही  हैं  ।  उन्होंने  अच्छे  काम  किया  है  तथा  हमें  साथ  जनिक  क्षेत्र  में  देना

 होगा  क्योंकि  योजना  के  संसाधनों  में  से  52%  सावंजनिक  क्षेत्र  से  आते  हमें  एक  चीज  का

 चुनाव  करना  जब  हम  संसाधनों  की  बात  करते  हैं  तो  क्या  हम  सावंजनिक  क्षेत्र  के गतिशील

 क्षेत्र  को  संसाधन  देते  हैं  जो  देश  की  बचत  में  योगदान  दे  रहा  है  तथा  देश  के  संत्षाघनों  में  योगदान
 कर  रहा  है  अथवा  क्‍या  हम  उन  संत्ताधनों  को  वहां  लगाते  हैं  जहां  बचत  नहीं  है

 ?
 हभारे  पास  उतने

 संसाधन  नहीं  हैं  कि  हम  उन्हें  बहां  लगाते  रहें  जहां  बचत  नहीं  है इसकी  बजाय  कि  इन  संसाधनों
 को  वहां  लगायें  जहां  सार्वजनिक  क्षेत्र  का  गतिशील  क्षेत्र  सावंजनिक  क्षेत्र  का  विकासशील  क्षेत्र

 स/वंजनिक  क्षेत्र  का  लाभप्रद  क्षेत्र  है
 ।  इससे  प्रशंसा  मिलेगी  तथा  सार्वजनिक  क्षेत्र  वास्तव  में

 सुदृढ़  हो  सकता  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  नकारात्मक  प्रवृत्ति  को  बदला  जा  सकता
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 झो  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह
 :  सभी  प्रवर्तन  किये  जा  सकते  हैं  ।  यहां  मैं  सहमत  हूं  कि  हमें

 श्रमिकों  को  विश्वास  में  लेना  होगा  तथा  उन्हें  कांशालास्तर  तक  ही  भागीदार  नहीं  बनाना  है
 परन्तु  उन्हें  बोर्ड  स्तर  के  प्रबन्ध  तक  भागीदार  बन

 हरी  सोमनाथ  चटर्जी  :  सार्वजनिक  क्षेत्र  उपक्रम  में  ।  चार  साल  से  कोई  प्रबन्ध
 निदेशक  नहीं  है  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  लिह  :  हम  विस्तार  में  जा  सकते
 हैं

 परन्तु  क्योंकि  गैर  सरकारी  क्षेत्र
 में  कारखाने  के  मालिक  ने  पैसा  लगाया  उसको  लाभ  मिला  है  1  जब  हम  वहू  प्रक्रिया  चालू  करते
 हैं  उस  समय  श्रमिकों  का  स्त्रार्थ  निहित  होता  है  तथा  वे  इसे  चाहते  श्रमिक  कारखाने

 को  बन्द  नहीं  करना  चाहते  ।  एक  सावंजनिक  क्षेत्र  में  प्रबन्ध  में  हमें  उत  कारकों  को  लागू  करना
 चाहिए  ।

 श्री  नारायण  चोबे  :  ऐसा  क्‍यों  किया  जाये  ?

 श्रो  बाला  साहेब  विले  पाटिल  :  वे  रुग्ण  हैं  ।

 डा०  लिन्‍्ता  मोहन  :  भुगतान  सन्तुलन  के  बारें  में  आपकी  क्या  आशायें  हैं  ?

 श्रो  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मुझे  आशा  है  कि  वे  उसे  दे  देंगे
 ।  जहां  तक  बकाया  भुगतान

 का  प्रश्न  इसका  एक  क्षेत्र  हे  ।  मैं  सभा  के  समक्ष  अपने  विचार  रखना  चालू
 रखं  |  यहां  तक  यदि  आप  मरे  भाषण  पर  ध्यान  तो  आप  देखेंगे  कि  1985-86  के  बजट
 में  भी  यह  समस्या  उठायी  गई  थी  ।  यह  कोई  नई  समस्ग  नहीं  जिसके  बारे  में  सरकार  को

 पहले  से  इसकी  कोई  आशा  थी  ही  नहीं  ।  अपने  भाषण  में  मैंने  इस  बात  का  उल्लेख  किया

 था  कि  हमें  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  में  उतनी  वृद्धि  नहीं  होंगी  कि  छठी  योजना  में  हुई  थी  ।

 उसी  भाषण  में  इस  वात  पर  भी  प्रकाश  डाला  गया  था  कि  रियायतों  के  मिलने  में  कमी

 विदेशी  म॒द्रा  का  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  ऋण  कम  और  अदायगी  की  बात  उठाई

 जायेगी  ।  अंतिम  बजट  भाषण  में  मैंने  ४स  समस्या  पर  प्रकाश  डाला  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  यह
 समस्या  अचानक  उठ  खड़ी  हुई  हो  |  हमें  इस  समस्या  के  बारे  में  पहले  से  ही  पता  अपने

 निर्यात  मोचचे  के  संबंध  में  हमारी  क्या  चिता  रही  है  ?  निर्यात  मोचचें  के  संबंध  जेसा  कि  ठीक  ही

 कहा  गया  विश्व  व्यापार  जिसकी  वृद्धि  1984  में  5  प्रतिशत  तक  हुई  उसकी  तुलना  में

 यह  वद्धि  1985  में  केवल  2-7  प्रतिशत  रही  है  ।  सम्पूर्ण  बिश्व  व्यापार  चौपट  हो  गया  था  ।  वृद्धि
 दर  आधी  हो  गयी  थी  ।  इसका  प्रभाव  निश्चित  रूप  से  हम  पर  भी  पड़ेगा  |  यदि  बरसात  में  आप

 छाता  लगाकर  भी  जायेंगे  ता  भी  थोड़ा  बहुत  अवश्य  ही  भीग  जायेंगे  ।

 इसके  अतिरिक्त  हमारा  रवैया  संरक्षणात्मक  भी  रहा  है  |  ज॑सा  कि  वसूली  के  बारे  में

 श्री  रेही  न ेकहा  कि  अमरीका  इसे  क्रियान्वित  करेगा  और  इससे  सम्पूर्ण  विश्व  की  अर्थ

 व्यवस्था  गति  पकड़  मैंने  लोगों  को  बता  दिया  था  कि  यह  सब  प्रतिमान  काम  नहीं  करते

 और  यदि  यही  प्रतिमान  तो  इसके  पतन  के  लिये  भी  आप  ही  उत्तरदायी  होंगे  ।  इसलि

 आपको  इस  स्थिति  के  लिये  त॑यार  रहना  चाहिये  ।  यदि  विश्व  की  अर्थव्यवस्था  लड़ख्ड़ा  रही
 तो  आपको  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  यह  क्‍यों  लड़खड़ा  रही  है  ।  इन  प्रतिमानों  और

 इन  वसूलियों  की  स्थिति  विकासशील  देशों  से  नहीं  प्रसारित  हुई  विकासशील  देशों  का  पूरा
 व्यापार  हमें  नहीं  मिल  पा  रहा  इस  प्रकार  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  में  हमें  इस  कठिनाई  का

 सामना  करना  पड़  रहा  इपत  संदर्भ  यदि  बीच  बीच  में  ही  कोई  परिवर्तत  करने  की
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 हनन  का  के  हनन  नानननक-रनक  जान

 आवश्यकता  तो  हम  परिवर्तन  देंगे  क्‍योंकि  राष्ट्रीय  हित  को  पहले  ध्यान  में  रखना
 होगा

 '*  न

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  बीच  में  ही  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता
 को  शायद  ही  गुंजाइश  हो  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  इसकी  आवश्यकता  है  ।  एक  और  मुद्दा  जिसका  उल्लेख
 श्री  माधव  रेड्डी  ने  किया  यदि  हमारा  निर्यात  आशानुरूप  नहीं  बढ़  पाता  है  और  उसमें

 2  प्रतिशत  की  गिरावट  आती  तो  आपको  300  विलियन  डालर  अमरीका  से  उधार
 लेने  पड़ेंगे  ।  यदि  हमारा  निर्यात  न  बढ़ा  तो  इतना  करना  ही  पर्याप्त  नहीं  होगा  ।  किन्तु  हमें  आशा

 है  कि  वह  वढ़  जाएगा  ।  किन्तु  राष्ट्रीय  विकल्प  यह  है  कि  यदि  निर्यात  नहीं  बढ़ा
 हमें  ऋण  लेना  चाहिये  ।  क्‍यों  न  हम  भपने  खर्चों  में  कटौती  करें  ।  ऋण  लेना  ही  विकल्प  नहीं

 है  ।  ऐसी  स्थिति  में  हमें  इसके  लिये  देश  को  भी  तेयार  करना  होगा  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  आयात  के  संबंध  में  भी  तो  उदार  नीति  अपनाई  जा  रही  है  ।

 श्री  विधवनाथ  प्रताप  हम  उसमें  संशोवन  कर  सकते  क्योंकि  राष्ट्रीय  प्राथमिकता

 पर  पहले  ध्यान  देना  होगा  |  हमें  कुछ  ऐसी  आशा  है  कि  विश्व  व्यापार  माहौल  में  प्रवेश  कर

 सकेंगे  ।  यदि  विश्व  व्यापार  माहौल  हमारी  आशाओं  के  अनुकूल  न  हुआ  तो  में  परिवततंन
 करना  हमारे  अधिकार  क्षेत्र  में  किन्तु  हम  अपनी  नीति  से  नहीं  हट  रहे  क्योंकि  जहां  तक
 भायात  का  संबंध  हमारे  पास  जो  आंकड़े  हैं  ।  वे  पिछले  वर्ष  के  सामान  ही  यह  कार  बेकार
 नहीं  रहा  है  ।  गत  वर्ष  कुल  आयात  वृद्धि  11.4  प्रतिशत  उससे  छः  महीने  पूर्व  यह  वृद्धि
 24%  रही  थी  ।  यह  वृद्धि  आकस्मिक  नहीं  हुई  दवा  तजबीज  करने  से  पहले  रोग
 की  जांच  भली-भांति  कर  लेनी  चाहिए  ।  अन्यथा  यह  होगा  कि  बुखार  बिना  इस  बात  की

 जांच  ढंग  से  किये  विना  कि  यह  मियादी  बुखार  है  अथवा  यदि  आप  कुन॑न  दे  तो

 रोगी  मर  जायगा  ।  इसलिए  हमें  सही  जांच  कर  लेनी  चाहिये  ।

 एक  साननीय  सदस्य  !  आपने  कर  लिया  क्‍या  ?

 ओऔी  विश्वनाथ  प्रताप  जी  हां  ।  इसलिए  हमें  अपना  निर्यात  बढ़ाना  होधा  और

 जहां  कहीं  भी  किस्ती  अनावश्यक  वस्तु  का  आयात  हो  रहा  उसे  निश्चित  रूप  से  रोकना  होगा  ।
 यह  कार्य  हम  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  कर  रहे  हम  लोग  खाद्य  तेल  आदि  उत्पादन

 बढ़ाकर  भी  यही  कार  कर  रहे  हैं  ।

 एक  बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण  मुह्दा  यह  कि  बड़े  घरानों  में  निर्यात  बढ़ाने  में  सहयोग  देना

 चाहिये  ।  पनिका  जी  तथा  विपक्ष  के  अन्य  सदस्यों  ने  भी  यह  बात  कही  है  ।  मेरे  विचार  से  यह  बहुत
 ही  महत्त्वपूर्ण  मुद्दा  आप  सबको  निष्ठापूरवंक  उनसे  यह  बात  कटनी  चाहिये  ।  राष्ट्रीय

 व्यवस्था  के  हित  में  हम  इसके  लिये  लायसेंस  भी  देते  हमारे  देश  में  एक  निवेश  यही

 हमारा  राष्ट्रीय  प्रयास  किन्तु  उसके  साथ  यदि  आप  ध्यान  दें  सबसे  अधिक  विदेशी

 मुद्रा  प्राप्त  करने  का  आश्वासन  बड़े  घरानों  को  बड़े  लायसेंस  देकर  ही  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  ।
 जबकि  हम  अपनी  विदेशी  मुद्रा  बढ़ाने  के  पक्ष  मैं  ऐसी  कोई  ब)!त  नहीं  कह  सकता  कि  इसक
 आवश्ययता  ही  नहीं  इसकी  आवश्यकता  तो  राष्ट्रीय  हित  में  भी  किन

 /  इसकी
 |

 किन्तु
 जब

 हम  उन्हें इसे
 स्ौौंपना  ही  चाहते  तो  देश  के  प्रति  उनका  यह  उत्तरदायित्व  हो  कि  वे  उसे  पूरा  करें  जिसके  लिए
 उन्हें  यह्‌  अवसर  दिया  गया  उन्हें  देश  को  एक  बाजार  के  रूप  में  ही  नहीं  देखना  चाहिए  ।
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 जब  कि  हम  विदेशी  मुद्रा  लगाते  तो
 उन्हें  इस  बाजार  में  धन  ही  अजित  करना  होगा  ।  विदेशी

 मुद्रा  अजित  करना  उनका  उत्तरदायित्व  हो  जाता  यहां  तक  मध्य-पू्व  के  देशों  में  हमारे
 श्रमिक  और  कर्मचारीगण  भी  अपनी  खून-पसीने  की  कमाई  से  हमारे  लिए  3000  करोड़  रुपया
 कमाते  उनके  पास  अधिक  धन  नहीं  होता  फ़िन्तु  वे  अपने  देश  की  सेवा  कर  रहे  इसी
 से  हम  बड़े  औद्योगिक  घरानों  से  बहुत  ही  निष्ठापूवंक  कहते  हैं  कि  जो  देश  आपको  अवसर  देता
 उसके  प्रति  उनका  भी  कुछ  दायित्व  है  अभारी  विदेशीमृद्रा  यदि  ही  उस  उत्पाद  में  नहीं
 लगाई  जाती  तो  भी  सामूहिक  रूप  वह  विभिन्‍न  परियोजनाओं  में  लगाई  जाती  है  ।  आप  यही
 तो  चाहते  हैं  कि  वह्‌  पूंजी  आपके  कच्चे  माल  के  निवेश  में  और  आपकी  पूंजीगत  लागत  में  लगायी
 जाये  ।  अन्ततोगत्वा  आप  उसी  घन  से  ही  तो  विदेशी  मुद्रा  अजित  करते  यह  सब  ठीक  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  उन्हें  संरक्षण  देना  चाहते  बड़े  औद्योगिक  घरानों  को  पर्याप्त
 संरक्षण  प्राप्द  यह  संरक्षण  निर्यात  के  कारण  भी  उन्हें  प्राप्त  हो  रहा  है  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  यह  संरक्षण  ऐसा  कहना  तथ्यों  को  तोड़  मरोड़  कर  कहने
 वाली  बात  है  ।  हम  उनको  उसी  सीमा  तक  संरक्षण  प्रदान  करते  इस  बात  की  वकालत  करते

 हुए  श्री  चोबे  जी  ने  कहा  था  कि  केवल  पूंजीगत  माल  उद्योग  पर  ही  नहीं  अपितु  हमें  कम  उत्पादन
 करने  वाले  उद्योगों  पर  भी  ध्यान  देना  ।  वे  लाभ  कमा  रहे  हैं  ।  हमारी  संरक्षण  प्रणाली  ऐसी
 है  जिसके  कारण  उनका  उत्पादन  कम  हो  रहा  किन्तु  लाभ  बहुत  अधिक  है  ।  इस  प्रकार  हम
 किस  प्रकार  अथ्थं-व्यवस्था  कर  हमें  यह  कहना  ही  होगा  कि  मौजूदा  संरक्षण  प्रणाली
 समाप्त  करनी  हम  अधिक  समय  तक  संरक्षण  नहीं  दे  सकेंगे  ।

 श्री  सी०  माधव  रेडडो  :  जो  शत  प्रतिशत  निर्यातोन्‍्मुख  व्यापार  या  उद्योग  चला  रहे
 अब  वे  उससे  अलग  होना  चाह  रहे  हैं  ।  आप  उन्हें  अनुमति  दे  रहे  हैं  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  वे  केवल  बड़े  व्यापारी  ही  नहीं  अनेक  छोटे  लोग  भी
 निर्यात  का  में  लगे  हुए  हैं  ।  बाद  में  कुछ  बड़े  घराने  अलग  हो  गए  ।

 श्री  लिता  मोहन  :  हम  लोग  रक्षा  संबंधी  सामान  बहुत  अधिक  मात्रा  में  आयात  कर  रहे
 आप  उनसे  अपने  निर्यात  वाजा  माल  लेने  को  क्यों  नहीं  कहते  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  जी  यह  एक  वंध  मुद्दा  मैं  इस  मुद्दे  से सहमत
 जहां  कहीं  भी  संभव  हो  हमें  अपन  आयात  को  निर्शत  के  साथ  सम्बद्ध  करने  की  चेष्टा  करनी

 चाहिए  ।

 श्री  रघुनरदन  लाल  भाटिया  :  महोदय  श्री  माधव  रेड्डी  ने  शत  प्रतिशत  निर्यात
 के  बारे  में  कहा  था  |  यह  शत  प्रतिशत  निर्यात  नहीं  है  ।  वे  कच्चा  माल  आयात  करते  सामान
 बनाते  और  उसके  बाद  भेजते  अधिक  से  अधिक  से  अधिक  वे  10  से  ।5  प्रति  विदेशी
 मुद्रा  कमा  पाते  हम  लोग  कृषि  सामग्री  यथा  चावल  जैसी  वस्तुओं  का  निर्यात  कर  रहे  वे
 शत  प्रतिशत  विदेशी  मुद्रा  आऑजित  कर  रहे  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  शत-प्रतिशत

 कर  रहे  हैं  उनमें  तथा  अन्य  लोगों  में  क्या  अतर  कथा  आप  उन्हें  कुछ विदेशी  मुद्रा  अजित  हे  हे
 सविधायें  देने  जा  +  हें  हैं

 श्री  बिधयनाथ  प्रताप  सिंह  :  सुविधायें  शुद्ध  विदेशी  मुद्रा  पर  दी  जाती  आयात-निर्यात

 नीति  लाभ  तत्त्व  समाज  विदेशी  मुद्रा  प  निकाला  जःता  वह  अजित  को  गई  विदेशी  मुद्रा
 के  सकल  तत्त्व  पर  ही  होगा  ।
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 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  क्या  वह  सोवियत  संघ  बासमत्ति  चावल  के  निर्यात  की  बात  कर

 रहे  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  भारत  में  जितना  भी  चावल  प॑ंदा  होता  वह  पूरा  का  पूरा  निर्यात

 कर  दिया  जाता  न  केवल  बासमति  चावल  अपितु  अन्य  सभी  प्रकार  के  चावल  इसी  कोटि में

 श्री  विध्वनाथ  प्रताप  अब  उठाये  गये  अंतिम  मुद्दे  पर  आता  हूं  क्‍योंकि यह
 भोजनावकाश  का  समय

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  आप  हर  एक  के  लिए  दोपहर  का  अच्छे  भोजन  दे  रहे  हैं  ।

 भरी  विव्वनाथ  प्रताप  सिह  :  राज्य  में  सबसे  बड़ा  हिस्सा  कृषि  का  80  प्रतिशत  व्यक्ति
 कृषि  कार्य  करते  गरीबी  और  बेरोजगारी  जेंसी  समस्याओं  का  समाधान  केवल  कृषि  से  ही  हो
 सव  ता  3०००

 प्रो०  मज  दंडवते  :  किन्तु  उन्हें  कुछ  भी  नहीं  मिल  रहा  है

 शी  विश्वनाव  प्रताप  सिंह  :  दूसरा  मुद्दा  राज्य  को  संसाधन  अन्तरण  किये  जाने  का
 यह  महा  उठाया  गया  था  कि  आशथिक  नीतियों  से  राज्यों  को  कितना  मिल  पाता  कृपया  पिछले
 वर्षों  में  राज्यों  के  करों  की  कुल  राशि  तथा  ऊेन्द्रीय  करों  की  कुल  राशि  का  अनुपात  देखिये  ।  राज्यों
 के  करों  का  अंश  यढ़  गया  है  जबकि  केन्द्र  का  कम  हो  गया  इससे  लचीलेपन  का  पता  चल
 कि  राज्यों  के  कर  केन्द्र  से  अधिक  हैं  ।

 ५  नही

 दूसरा  महा  केन्द्र  द्वारा  राज्यों  को  संसाधनों  के  अन्तरण  किये  जाने  का  आ्थिक  भार  सौंपने

 की  प्रक्रिया  से  संबद्ध  इसका  अनपात  ठीक  ही  जो  वर्षों  के  अन्तराल  के  बाद  केन्द्र  के  संसाधन

 का  २0  से  31  प्रतिशत  तक  हो  पाया  तीसरा  मद्रा  है  कि  छठी  योजना  दौरान  लगभग  सभी

 राज्यों  के  अतिरिक्त  राजस्त्र  संसाधन  का  लक्ष्य  बढ़ा  है  और  राज्यों  की  साख  बढ़ी  है  ।  इसका

 तात्पयं  यह  है  कि  संसाधनों  की  कोई  कमी  नहीं  है  क्थ्रोंकि  सभी  राज्य  अपने  निर्धारित  लक्ष्य  को  पार

 कर  चके  समस्या  है  राज्यों  के  संसाधनों  में  कमी  आने  की  है  न  कि  संसाधनों  के  उपबन्ध  होने
 की  ।  राज्यों  के  पास  अपने  विद्य॒  त  बोर्ड  राज्य  परिवहन  आदि-आदि  ।  उनके  पास  विशद्ध
 संसाधन  हैं  ।  क्‍या  कुप्रबंध  का  दायित्व  देश  के  रक्षा  व्यय  को  और  महत्त्वपूर्ण  सरकारी  क्षेत्र  के

 निवेशों  को  वहन  करना  होगा  ?  यह  एक  ईमानदारी  का  प्रश्न  है  जो  पूछा  जाना  चाहिये  ।  मैंने
 परिगणना  की  1956-87  56-87  के  बजट  प्राक्कलनों  का  अद्यतन  विश्लेषण  करने  से  भी  पता  चलता
 है  कि  जो  सकल  राजस्व  राशि  अजित  की  जाती  है  उसमें  से  51  प्रतिशत  राशि  राज्यों  को  दे

 दी  जाती  है  अर्थात्‌  कुल  सकल  राजस्व  में  प्रत्येक  100  रुपये  में  से  51  रुपये  राज्यों  को  दे  दिये

 जाते  हैं'**

 श्रो  बसुदेश  आचार्य  75  रुपये  क्‍यों  नहीं  ?

 श्रो  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  उस  प्रश्न  का  उत्तर  ठेना  चाहता  यह  एक  मूल  प्रश्न

 है  |  मेरे  विचार  हम  लोग  इस  बात  पर  परस्पर  विचार-विमर्श  करें  |  मेरे  विचार  से  राज्य  और
 केन्द्र  के पृथक्‌  विचार  होने  के  कारण  ही  विचारों  में  भारी  मतभेद  हुआ  देश  एक  इसकी

 आधिक  स्थिति  एक  सी  इसकी  राजनंतिक  स्थिति  एक  सी  प्रबंध  की  दृष्टि  से  संविधान  के

 अन्तगंत  हमने  स्वयं  को  र  के  रूप  में  संगठित  किया  है  ।  राज्य  में  ऐसा  कोई  निवेश

 212



 15  1908  अनुत्रक  अनुदानों  की  भांगे  1986-87

 न  होगा  और  केन्द्र  के  निवेश  का  जो  लाभ  होगा  उससे  राज्यों
 जो  राष्ट्रीय  राजसैतिक  अस्तत्व  का  प्रतिनिधित्व करती से  संबद्ध  नहीं  हैं  ?  मेरे  विधार  ये  हम  में  बदत  अधिक

 भाव  नहीं  होना  क्‍या  ऐसा  है  ?  अर्थ  व्यवस्था  में  प्रत्येक  का  उत्त  रदाथित्व  बढ़त  ही

 महत्त्वपूर्ण  है  ।  केन्द्र  को  प्राथमिक  क्षेत्र  भारी  संचार  और

 इन  विभागों  की  देखभाल  करनी  पड़ती  है  ।  राज्ल  सरकार  को  कानून  और
 व्यवस्था  इत्य।दि  का  ध्यान  रखना  पढ़ता  ये  प्रबन्ध  के  लिए  पैफेजिज  और  ये  दोनों  बहुत

 महत्त्वपूर्ण  हैं  ।  दोनों  के  लिए  संशाधनों  की  आवश्यकता  है  और  संशाघनों  के  एकीकरण  पर  यह
 निर्भर  करता  है  कि  इन  दोनों  बढ़ोतरी  कसे  वी  जाये  ।  किन्‍तर  अगर  आप  इस  तरह  प्रश्न  करते  हैं
 कि  7  प्रतिशत  क्यों  नहीं  दिधा  जाता  तो  फिर  अपको  एक  निर्णय  लेना  होगा  क्या  अ

 राष्ट्रीय  प्राथमिक  क्षेत्र  ऊर्जा  और  कई  दूसरे  क्षेत्रों  में  खतरा  मोल  लेने  जा  र

 महा  यह  है  न  कि  केंद्र  और  राज्य  सरकार  का  ।  मेरे  विचार  में  इस  सन्दर्भ  में  हमें  इसी  पर

 करनी  च।हिए  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  मेरा  भाषण  समाप्त  करता  हूँ  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडो  :  मैंने  एक  ब।त  उस  निर्लज्ज  तरीके  के  बारे  में  कही  जो
 व्यापारिक्र  घराने  विदेश  में  पैसा  लगाने  में  अपना  रहे  है  और  फिर  यहां  कंपनियों  पर  अधिग्रहण
 करने  के  लिए  वापिस  लाते  हैं  ।  गैंने  इसका  भिन्न  किया  थ

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :
 ठीक  मैंने  अभी  कहा है  ।  ओर  मैं  फिर  से  यह  नहीं  कहना

 चाहता  |  और  यदि  हमें  नून के  उल्लंघन का  पता  इल  जाता  है  तो  हम  इसे  पूरी  ताकत
 निपटेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  इस  हिसाब  से  तो  यह  समाप्त  ही  नहीं  हम  अगला
 विषय  लेते  हैं  ।

 72.37  भ०  प०

 अनुपुरक  अनुदानों  को  मांगें  1986-87

 |

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  सदन  में  अब  अगली  चर्चा  की  जायेगी  और  वर्ष  1986-87  के

 बजट  के  संत्रंध  में  अनुदानों  की  अनुधृरक  मांगों  पर  मतदान  किया

 श्री  दिग्विजय  सिंह  *'उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 श्री  अप्णानम्बी  ।

 *श्री  आर०  अण्णानम्बी  :  उपाध्यक्ष  के०

 तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 की  तरफ  से  मैं  इस  म

 विचार  प्रकट  करना  चा
 अनुपूरक  मांगों  पर  अपने की

 ग  [,  सबसे  मैं  अनुदानों  के  लिए
 अनुपूरक  मांगों  का  स्वागत

 करता  हूं  ।  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  में  1318  करोड़  रुपये  की  एक  सम्पूर्ण  धनराशि  अलग
 रखी  गयी  प्रलेख  में  यह  कहा  या  है  कि  इस  कुल  धनराशि  में  से  256  24  करोड़  रुपये

 योजना  खर्च  पर  तथा  लगभग  1062  करोड़  रुपये  गैर-योजना  खर्च  पर  निवेश  किये  जायेंगे

 2.38  भ्०  प०

 शरद  दिघ्र  पोठासोम

 यह  समझना  बहुत  मुश्फिल  हैं  कि  यह  256  करोड़  रुपये  की  योजना  खच  राशि
 इस  विशाल  देश  में  रहने  वाल  78  करोड़  लोगों  का  कैसे  फायदा  करेगी  ।  यह  तो  समद्र  में  एक
 बंद  के  समान  इसलिए  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  256,24  करोड़  रुपये  की  इस
 राशि  को  बढ़ाकर  कम  से  कम  1000  करोड़  रुपये  किया  जाना  चाहिए  ।  केन्द्र  सरकार  गरीबी  का

 उन्मूलन  करने  और  देश  में  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  बहुत  उत्सुक  हैं  ।  केन्द्र
 ने  पहले  से  ही  सूखा

 राहत  कार्यक्रमों  की  स्वीकृति  दे  दो  है और  इस  देश  के  लोगों  को  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करने

 का  वादा  किया  किन्तु  इस  उद्देश्य  के  लिए  पर्याप्त  घन  जुटाये  बगैर  इन  कार्यक्रमों  को  कंसे

 लागू  किया  जा  सकता  है  ?

 कड़ाके  की  गर्मी  और  मानसून  की  असफलता  के  कारण  पिछले  महीनों  से

 मद्रास  में  सूखा  पड़  रहा  है  ।  प्रकाशित  मद्रास  मौसम  रिपोर्ट  वहां  चल  रहे  सूखे  के  हालात  का
 स्पष्ट  सबूत  तमिलनाडू  में  तंजौर  जिला  जो  इस  राज्य  का  अन्न  भण्डार  कहलाता  और

 सूखे  का  सामना  कर  रहा  है  और  वहां  पर  चावल  की  थ्रेती  ठप्प  हो  गई  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मुझे
 यह  कहते  हुए  प्रसन्नता  है  कि  तमिलनाड्‌  के  माननीय  मुख्य  मंत्री  ने  राज्य  के  इस  भाग  के  सूखे
 तथा  अकाल  से  पीडित  लोगों  के  लिए  राहत  राशि  मंजूर  करके  बहुत  अच्छा  कार्य  किथा  है  ताकि
 प्रभावित  परिवारों  को  मदद  मिल  सके  और  उनका  पुनर्वास  किया  जा  सके  ।  तमिलनाड्‌  सरकार

 ने  राहत  उपायों  के  खर्चे  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  से  310  करोड़  रुपये  की  अनुदान
 राशि  के  लिए  पहले  से  ही  अनुरोध  कर  रखा  है  ।  मैं  माननीप  मंत्री  को  पुनः  याद  दिलाना  चाहता

 हूं  कि  यदि  राहत  उपाय  तुरन्त  नहीं  किए  गए  तो  उपभोक्ता  वस्तुओं  की  कीमतों  में  वृद्धि  निश्चित

 है  और  अन्ततः  यहां  आर्थिक  स्थिति  बिल्कुल  खराब  हो  जाएगी  ।  इससे  काले  बाजार  को  प्रोत्साहन
 मिलेगा  ओर  काले  धन  का  निर्माण  यह  स्थिति  सिर्फ  तमिलनाड्‌  को  ही  प्रभावित  नहीं
 करेगी  किन्तु  समस्त  देश  की  आधथिक  स्थिति  को  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।  तमिलनाड़्‌
 में  पिछले  छः  महीनों  से  पड़  रहे  सूखे  का  आने  वाले  वर्ष  में  चावल  उत्पादन  पर  अप्रत्यक्ष  प्रभाव

 पड़ेगा  ।  इसलिए  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  आने  वाले  वर्ष  के  लिए  केन्द्रीय  पूल
 में  तमिलनाड्‌ू  के  लिए  और  अधिक  चावल  मंजूर  करे  ।

 इस  संदर्भ  मैं  सरकार  का  ध्यान  हमारे  नौजवान  गतिशील  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी

 द्वारा  दिए  गए  भाषणों  की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  ।  वह  इस  देश  की  जनता  को  यह  बताते  रहें
 हैं  कि  हमें  अनाज  उत्पादन  को  बढ़ाना  चाहिए  और  समस्त  देश  में  सिंचाई  सुविधाएं  भी  प्रदान  की

 जानी  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  1925  में  हुए  कावेरी  नदी  जल  समझौते  का  जिक्र  करना  चाहता

 हूं
 ।  क्योंकि  कर्ताटक  राज्य  सरकार  समजोते  की  शर्तों  को  पालन  नहीं  कर  रही  है

 इसलिए  मैं  केन्द्र
 सरकार  को  इस  मामले  में  कर्नाटक  के  साथ  मध्यस्थता  करन  के  लिए  अनुरोध  करता  हूं  ताकि  वह
 1924  के  कावेरी  जल  स  T  सही  मायनों  में  पालन  करे  ।  गंगा-कावेरी  योजना
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 को  लागू  करने  के  लिए  केन्द्र  ने  तुरन्त  कदम  उठाना  चाहिए  ।  इसके  देश  में  सभी  नदियों

 को  केंद्र  के  नियंत्रण  में  लाथा  जाना  सिरे  तब  हीहम  सभी  राज्यों  को  जल  की
 लब्धता  के  सम्बन्ध  में  माननीय  प्रधानमंत्री  को  इच्छाओं  की  पूर्ति  करने  के  सक्षम  होंगे  ।  ऐसा  करते

 हुए  हम  केवल  खाद्यान्न  उत्पादन  बढ़ाने  में  ही  सक्षम  नहीं  होंगे  बल्कि  आर्थिक  क्षेत्र  में  भी  हम

 निर्भर  बन  जायेंगे  |  तमिलनाड्‌  के  माननीय  मुख्यमंत्री  डा०  एम०  जी०  आर०  ने  कई  बार

 नहर  योजना  का  जिक्र  किया  इस  योजना  को  तुरन्त  लागू  किया  जाना  चाहिए  ताकि

 तमिलन  डू  और  कुछ  दूसरे  पड़ोसी  राज्यों  को  नहर  योजना  का  लाभ  मिल  सके  ।

 न

 जो  दूसरी  बात  मैं  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  से  अर्ज  करना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  देश  के
 विभिन्‍न  भागों  में  राष्ट्रीय  राज  मार्गों  के  निर्माण  के  लिए  केन्द्र  धन  का  आबंटन  करता  रहा  है  |

 न्‍्तु  पिछले  12  वर्षों  तमिलनाड़  में  राष्ट्रीय  राज  मार्गों  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  कोई  भी

 गतिविधि  नहीं  हुई  है  |  मैं  इस  तथ्य  को  जल  भू-तल  के  प्रभारी  माननीय  मंत्री  की  सूचना  में  ला
 सकता  हूं  ।  तमिलनाड्‌  की  जनता  की  तरफ  से  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह

 तमिलनाडू  में  राष्ट्रीय  राज  मार्गों  के  निर्माण  के  लिए  निश्चित  राशि  का  अलग से  प्रबंध  करें  ।

 प्रलेख  में  70  करोड़  रुपये  की  राशि  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  नए  उद्योगों  की
 स्थापना  के  खर्च  के  लिए  दर्शाए  गए  हैं  ।  किन्तु  यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  क्या  यह  धनराशि  केवल  कुछ
 क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने  या  समस्त  देश  में  पिछड़  क्षेत्रों  के  ग्ड़े  हिस्से  में  उद्योग  स्थापित  करन

 के  लिए  खर्च  की  जाएगी  ?  अगर  यह  70  करोड़  रुपये  की  धनराशि  समस्त  देश  के  लिए  है  तो

 माननीय  मंत्री  ने  विभिन्‍न  राज्यों  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थापित  किथे  जाने  वाले  उद्योगों  के  बारे  में

 विस्तार  से  बताना  चाहिए  ।

 प्रलेख  2  करोड़  रुपये  की  धनराशि  सूती  कपड़ा  उद्योग  के  श्रमिकों  के  पुनव॒
 के  लिए  प्रदान  की  गई  मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  यह  थोंडी  सी  धनराशि  सारे  देश  +  हजारों

 सूती  उद्योग  के  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  पर्याप्त  होगी  या  नहीं  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  तमिनाड़ू
 में  कोयम्बटूर  जिले  में  इस  तरह  के  मील  हैं  :  भवानी  टेक्सटाइल  वसन्‍्त  टैक्सटाइल
 हरी  मील  जिनको  पिछले  दो  वर्षों  से  बन्द  कर  दिया  गया  है  और  अधिकाधिक  मील  बन्द

 होने  की  स्थिति  में  पहले  से  ही  हजारों  बेरोजगार  हो  गए  हैं  और  वे  लगभग  भूखमरी  की

 हालत  में  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  या  तो  इनका  पुनर्गठन  करके

 फिर  से  चलाए  था  उनको  अपने  हाथ  में  लेकर  राष्ट्रीयकरण  करने  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाये  ।

 भाषण  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  एक  महत्वपूर्ण  बात  कहना  चाहता  हूं  ।

 टूर  के  पास  पिल्लामेडू  हवाई  अड्डे  पर  पिछले  दो  वर्ष  से  आधुनिकरण  का  कार्य  चल  रहा  है  और
 इसलिए  यात्रियों  को  सुलूट  एयर  फोस  ट्रेनिंग  सेन्टर  से  वायुयान  सेवा  प्रदान  की  जाती  है  जो

 कोयम्बटूर  से  लगभग  20  मील  की  दूरी  पर  सुलूर  हवाई  भड्डे  पर  पहुंचने  के  लिए  यात्रियों
 को  एक  रेलवे  लेवल  क्रासिंग  से  गुजरना  पड़ता  रेलवे  क्रासिंग  ओन्‍डीपुडर  में  है  ओर  काम  के
 समय  में  इस  क्रासिंग  पर  ज्यादातर  समय  यातायात  बन्द  ही  रहता  है  और  कभी-कभी  तो  एक  घंटे
 से  भी  अधिक  समय  तक  बन्द  रहता  इस  तरह  यात्री  हवाई  अड्डे  पर  ठीक  समय  पर  नहीं
 पहुंच  पाते  और  इसलिए  कई  बार  उनको  उड़ान  छोड़  देनी  पड़ती  है  ।  इस  तरह  उनको  पैसे  का

 नुकसान  होता  है  और  इसका  असर  उनके  कार्य  पर  भी  पड़ता  इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  से
 करता  हूं  कि  वह  पिल्‍लामेड  हवाई  अड्डा  परियोजना  के  लिए  पर्याप्त  धन  का  आबंटन a  €्

 करें  और  वतंमान  वित्त  वर्ष  के  पूरा  होने  से  पहले  निर्माण  कार्य  को  पूरा  मुझे  अनुदानों  की
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 अनरभनओ  6  हनन  अनिनानिन  अीनिनज नलनिल  लि  अल  तन  ििकलक  पक  an oy  अजिअननाजिलट  5  निकल  के  बल  नन  हे  कब  अल  न  नकल  जनता  अनुपूरक मांगों पर बोलने का अवसर दिये

 अनुपूरक  मांगों  पर  बोलने  का  अवसर  दिये  जाने  इन  शब्दों
 के

 साथ  मैं  धन्यवाद
 देता हें देता  हू  ।

 श्री  सी०  पी०  ठाकुर  :  सभापति  अनुदानों  की  अनुधूरक  मांगों  पर  बोलने
 का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका  आधभारी  मैं  इन  मांगों  के  समर्थन  में  खड़ा  हुआ  हूं  यह  कर

 से  पहले  मैं  देश  की  आथिक  स्थिति  के  बारे  में  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  अभी  थोड़ी  पहले
 हमारे  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  हमारे  देश  की  आथिक  स्थिति  का  बहुत  बढ़िया  सर्वेक्षण  किया  है  ।

 हमारे  माननीय  प्रशानमंत्री  प्रारम्भ  की  गई  और  हमारे  माननीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  अपनाई
 गई  नई  आशिक  नीति  ने  लाभ  देता  शुरू  कर  दिया  वह  नीति  तहत  उन्होंने  काफी

 बन्धनों  को  हटा  दिया  आयत  को  उदार  किया  है  ओर  उद्योग  को  आधुनिक  बनाने  का  प्रयास
 किया  जा  रहा  उस  नीति  की  न  सिर्फ  भारत  में  विदेश  में  भी  सराहना  की  गई

 इंग्लेण्ड  के  एक  प्रमुख  समाचार  पत्र  ने  हमारे  देश  में  अपनाई  नीति  का  इस  प्रकार  सुन्दर  ढंग  से
 वर्णन  किया  है  :

 कि  अधिकतर  विक!|सशील  देशों  की  अर्थव्यवस्था  ठप्प  हो  गई  भारत  की

 व्यवस्था  तेजी  से  प्रगति  कर  रही  है  1”

 यह  एक  बहुत  सनन्‍्तोबजतक  रिपोर्ट  भिन्‍त-भिल  क्षेत्रों  में  हृूप  ठीक  कार्ये  कर  रहे  हैं  किन्तु  यहां
 पर  कुछ  कमियां  भी  हैं  ।

 हाल  ही  में  हमने  भुगतान  सन्‍्तुलन  को  खराब  स्थिति  के  बारे  में  सुना  इस  क्षेत्र  में
 रे  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिए  हमें  और  अधिक  उत्साही  होना  जैस्षाकि  जापानियो  ने
 हमें  विभिन्‍न  देशों  की  रुचियों  का  अध्ययन  करना  पड़ेगा  और  तदनुसार  उत्पादन  करना  पड़ेगा

 तथा  हमारे  निर्यातों  में  सुधार  करना  पड़ेगा  |  हाल  ही  में  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  कहा  है  कि  सातवीं
 योजना  के  संसाधनों  को  पूरा  करने  के  लिए  या  तो  50  प्रतिशत  धन  सावंजनिक  क्षेत्र  से  आना

 बाहिए'**

 2.04  भ०  प०

 क्षरद  विध  पीठासीन

 अगर  वहां  से  धन  नहीं  आयेगा  तो  हमें  प्रशासकोय  कीमतों  को  बढ़ाने  या  अप्रत्यक्ष  करों  या
 ओर  अंधिक  मुद्रा  छापते  का  सहारा  लेना  पड़ेगा  ।  हमने  पहले  से  ही  प्रशासकीय  कीमतों  को  बढ़ा
 दिया  है  और  यह  लगभग  अन्तिम  चरण  तक  पहुंच  गया  है  और  यदि  हम  इसे  और  आगे  बढ़ाते  हैं

 यह  भाम  जनता  के  लिए  बहुत  भयानक  होगा  ।  इस  सन्दर्भ  में  हमें  यह  मामना  पड़ेगा  कि  योजना
 का  90  प्रतिशत  लाभ  हमारी  जनसंख्या  के  केवल  10  प्रतिशत  हाथों  में  सिमट  कर  रह  गया  है  ।
 अगर  प्रशासकीय  कीमतें  बढ़ाई  गई  तो  उसका  प्रभाव  हमारी  साधारण  जनता  पर  पड़ेगा  ।  इसलिए
 सार्वजनिक  क्षेत्र  स ेऔर  अधिक  ध्रत  तथा  संस!धन  प्राप्त  करने  के  लिए  हमें  कुछ  न  कुछ  तो  करना

 पड़ेगा  |  हमते  माननीय  वित्त  मंत्रों  का  भाषण  थोड़ी  देर  पहले  ही  सुना  है  |  हभ॑  साबंजनिक  क्षेत्र  से
 और  अधिक  लाभ  की  अपेक्षा  है  किन्तु  इस  क्षेत्र  में  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  हमने  कोई  खास
 देशामिक  प्रयास  नहीं  किया  हमने  बिहार  में  सावंज़निक  क्षेत्र  की  इक!ईयों  की  हालत  देखी  है
 जहाँ  पर  आई०  ए०  एम०  अधिकारी  लगाये  गए  हैं  ।  हर  रोज  वे  उनकी  पदोन्नति  के  बारे  में

 और  यह  हिसाब  लगाते  रहते  हैं  कि  कब  वे  दूसरी  जगह  जा  सकते  हैं  ;  वे  वहां  पर  जम

 नहीं  सकते  ।  सावंजनिक  क्षेत्र  के  प्रबन्ध  के  लिए  एक  अलग  संगठन  होना  चाहिए

 द्र्  bs ।  A घट  a  हि
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 सावंजनिक  क्षेत्र  की  रूरणता  को  ठीक  सभय  पर  देख  लेना  चाहिए  ।  जबकि  होता  यह
 है  कि  सभी  प्रयास  एक  इकाई  के  रुग्ण  होने  पर  प्रारम्भ  किये  जाते

 मैं
 यहां  पर  एक  उदाहरण

 देता  हूं  ।  निजी  क्षेत्र  में  पीयरलेस  नामक  कम्पनी  ने  जनता  के  काफी  धन  को  किया  है  ।
 इसने  इस  धन  में  कुछ  हेराफेरी  भी  को  है  ओर  समाचार  पत्रों  में  काफी  आलोचना  भी  हुई  है  ।  इसने

 त  खराब  रिकार्ड  वाले  लोगों  को  निदेशक  बनाया  है  और  यदि  सरकार  कोई  कार्यवाही  नहीं
 करेगी  तो  कुछ  समय  बाद  यह  कम्पनी  संबैयता  की  तरह  दिवालिया  हो  सिर्फ  इसके

 पश्चात्‌  ही  सरकार  इसके  ारे  में  सोचना  प्रारम्भ  करेगी  ।  ऐसे  मामज़ों  में  सरकार  ने  ठीक  समय
 पर  कार्यवाही  करनी  चाहिए  न  कि  बाद  में  जब  इश्की  कोई  आवश्यकता  नहीं  होती  है  ।

 इसके  आयात  के  बारे  में  हम  कुछ  वस्तुओं  का  जैसे  चीनी  आदि  के  आयात  में

 कटौती  कर  सकते  हैं  किन्तु  इस  क्षेत्र  में  भी  प्रथास  बहुत  ग  हन  करने  अगर  हम  सर्वेक्षणों  पर

 एक  नजर  दौड़ाते  हैं  यह्‌  कहा  गया  है  कि  भारतीय  अथंब्यवस्था  बहुत  अच्छी  तरह  चल  रही
 प्रति  व्यक्ति  आय  बढ़  गई  है  और  विकास  दर  चार  प्रतिशत  किन्तु  जब  हम  हमारे  राज्य  बिहार
 में  स्थिति  देखते  हैं  तो  वहां  पर  आथिक  अन्धरे  का  एक  वातावरण  नजर  आता  बिहार  में
 14000  से  भी  अधिक  रूग्ण  उद्योग  हैं  ।  रोहतास  इंडस्ट्रीज  जैसे  प्रमुख  सम्भवतया  कम्पनी

 के  मालिकों  की  चालों  की  वजह  से  बन्द  हो  गए  यह  प्रश्न  कई  बार  उठाया  गया  कइ
 मजदर  मर  गए  हैं  और  मर  रहे  परन्तु  राज्य  सरकार  या  केन्द्र  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कोई
 प्रयत्न  नहीं  कर  रही  मैंने  पटना  की  एक  कपड़ा  मिल  जिसे  फुलवारी  कपड़ा  मिल  कहते  हैं  की
 समस्या  को  पहले  भी  इस  सभा  में  उठाया  यह  मिल  कुछ  समय  से  रूग्ण  पड़ी  मजदूर  मर

 रहे  हैं  और  उनकी  रक्षा  हेतु  किसी  प्रकार  की  कार्यवाही  करन  का  प्रयत्न  नहीं  किया  गया  इसी
 बिहार  में  दूसरी  समस्या  सिंचाई  के  बारे  में  है  । काफी  समय  से  एक  बहुत  पुरानी  सोन

 नहर  की  नवीकरण  योजना  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़ी  यदि  नहर  की  तुरन्त  मरम्मत  नहीं
 की  जाती  है  तो  15  या  20  वर्षों  के  पश्चात्‌  यह  सारा  क्षेत्र  एक  रेगिस्तान  की  तरह  हो  जायेगा  ।
 जब  तक  प्रयत्न  नहीं  किए  जाते  हैं  और  नहर  की  तुरन्त  मरम्मत  नहीं  की  तब  तक  इस  क्षेत्र
 की  आधथिक  दशा  में  परिवर्तन  नहीं  किया  जा  पहले  ही  इसके  कारण  हमें  बिहार  में  आथिक
 स्थिति  के  बिगड़ने  के  आसार  नजर  आ  रहे  हर  रोज  हम  पढ़ते  हैं  कि  बिहार  में  दंगे  हो  रहे  हैं
 या  ह॒त्यायें  हो  रही  हैं  आदि  ।  यह  क्रेवल  राज्य  के  आशिक  क्षेत्र  में  पिछड़ेपन  के  कारण  हो  रहा

 बिहार  राज्य  की  अनेक  समस्‍यायें  हैं  ।  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  इन
 पर  गौर  फरमायें  ।

 *झी  थो०  एस०  बिजयराधबन  :  मैं  इन  अनुपूरक  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 इनका  समर्थन  करते  हुये  मैं  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  में  दो  महत्त्वपूर्ण  मुह्े  लाना  चाहता  हूं  ।

 एक  मांग  फसल  बीमा  योजना  की  है  और  15  करोड़  रुपये  की  एक  माँग  सभा  के  समक्ष
 पेश  की  फसल  के  बीमे  की  मांग  इस  देश  के  किसानों  को  काफी  पहले  से  रही  है  ।  बहुत  से
 किसान  ऐसे  हैं  जो  प्राकृतिक  आपदाओं  के  कारण  फसल  के  नष्ट  हो  जाने  पर  बरबाद  हो  जाते  हैं  ।

 इस  योजना  से  किसानों  को  काफी  राहत  मिली  यह  योजना  1985  की  खरीफ  की  फसल  से
 चालू  की  गयी  है  ओर  केरल  में  यह  धान  की  फसल  पर  भी  लागू  इस  योजना  का  समर्थन  करते

 हुये  मैं  इसको  एक  कमी  का  जिक्र  करना  चाहता  आजकल  फसल  को  हुई  हानि  अनुमान
 ताललुक  स्तर  पर  लगाया  ता  यदि  ताल्‍लक  के  एक  भाग  में  फसल  काटी  जाती  है  और

 मलयालम  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 [  श्री  वी०  एस  ०  विजयराघवन  ]

 अनुमान  उसके  आधार  पर  लगाया  जाता  है  तो  हम  हमेशा  उचित  नतीजे  पर  नहीं  पहुंच  सकते  हैं  ।
 मैं  आपको  एक  उदाहरण  दूंगा  ।  पालघाट  जिले  ने  एक  गंभीर  सूखे  की  स्थिति  का  तथा  फसल  की

 बरबादी  का  सामना  किया  है  |  परन्तु  ताललक  स्तर  पर  फसल  काटने  के  उपरान्त  लगाये  गये

 अनमान  से  यह  पता  लगा  कि  वर्ष  1985-86  5-86  में  इस  जिले  के  किसी  भी  भाग  में  फसल  नष्ट  नहीं

 हुई  ।  यह  तथ्यों  के  विपरीत  है  ।  इस  जिले  के  प्रत्येक  त।ल्लुक  के  कई  भागों  में  फसल  नष्ट  हुई  है  ।

 चूंकि  अनुमान  लगाने  का  तरीका  दोषपूर्ण  है  जिन  किसानों  का  नुकसान  होता  है  उन्हें  किसी

 प्रकार  का  मुआवजा  नहीं  मिल  पाता  मैं  एक  सुझाव  रखना  चाहूंगा  ।  ताल्लुक  स्तर  पर
 फसल  को  हुई  हानि  का  अनुमान  लगाने  की  प्रणाली  छोड़  दी  जानी  चाहिए  और  फसल  के  नुकसान
 का  अनुमान  गांव  के  स्तर  पर  लगाया  जाना  चाहिए  |  तभी  जरूरतमंद  किसानों  को  लाभ

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  नुकसान  का  अनुमान  लगाने  की  प्रणाली  में  उचित

 सुधार  करने  हेतु  कदम  उठाये  ।  मैं  सरकार  से  यह  भी  अनुरोध  करू गा  कि  सरकार  को  उन  किसानों
 के  मामले  में  भी  यह  योजना  लागू  करनी  चाहिए  जो  सरकारी  बैंकों  से ऋण  नहीं  लेते  |  नारियल
 जैसी  फसलों  जिनसे  हम  काफी  विदेशी  मुद्रा  कमाते  हैं  भी  इस  योजना  के  अन्तगगंत  लाया  जाना

 चाहिए  ।

 मैं  कपड़ा  विभाग  की  मांग  का  मुद्रा  उठाना  चाहूंगा  ।  जहां  तक  कपड़ा  मिलों  का
 सम्बन्ध  यह  प्रस्ताव  है  कि  उन  छोटे  और  सीमांत  एककों  की  सहायता  के  लिए  एक  निधि  की
 स्थापना  की  जाये  जो  अपने  पांव  पर  खड़े  नहीं  हो  सकते  हैं  और  अआथिक  समस्याओं  का  सामना  कर

 रहे  नयी  कपड़ा  नीति  के  मुताबिक  इस  प्रकार  की  इकाईयों  की  सहायता  की  जायेगी  ।  इस
 सम्बन्ध  में  मैं  फहना  चाहता  हूं  कि  कुछ  ऐसे  कारखाने  जिनमें  स्पिडलों  की  पर्याप्त  क्षमता  नहीं
 है  और  गंभीर  आर्थिक  संकट  का  सामना  कर  रहे  सरकार  की  अपनी  गणना  के  अनुसार  एक
 कारखाने  में  कम  से  कम  25,000  स्पिडल  होने  चाहिए  ।  यह  सरकार  का  कत्तेंब्य  है  कि  बह  उनको

 पर्याप्त  संख्या  में  तकवे  उपलब्ध  कराये  ।  परन्तु  योजना  आयोग  ने  निर्णय  जिया  है  कि  सातवीं

 योजना  में  और  अधिक  स्पिडल  उपलब्ध  नहीं  कराये  जायेंगे  ।  यदि  ऐसा  है  तो  इस  प्रकार  बहुत  से

 कारखाने  बन्द  हो  जायेंगे  परिणामस्वरूप  बहुत  बेरोजगारी  होगी  |  हालांकि  एम०  आर०  टी०  पी०

 कम्पनियों  को  अपनी  क्षमता  बढ़ाने  की  अनुमति  दी  जा  रही  केरल  से  स्पिडलों  की  संख्या  बढ़ाने
 के  लिए  आवेदन  आये  हैं  |  मैं  समझता  हूं  कि  इस  प्रकार  के  आवेदनों  पर  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 गया  अतः  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करू गा  कि  हन  कारश्षानों  को  कम  से  कम  संख्या  में  स्पिडल
 उपलब्ध  कराये  जाने  चाहिए  ताकि  ये  का  करते  रहें  ।  केरल  जैसे  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े
 राज्य  में  उद्योगों  को  ठीक  ढंग  से  चलाने  का  प्रयास  किया  जाना  चाहिए  ।

 एक  बार  फिर  मैं  इन  अनुपूरक  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 *झो  सी०  सम्झु  :  सभापति  हम  अनुपूरक  मांगों  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।
 आन्ध्र  प्रदेश  की  स्थिति  के  बारे  में  उल्लेख  किया  गया  यह  राज्य  गत  दो  वर्षों  से  अपूर्व  सूखे  की

 चपेट  में  सभी  विकास  की  गतिविधियां  रुक  गयी  हैं  ।  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  में  सूखे  की  स्थिति  क

 जायजा  लेने  के  लिए  दो  या  तीन  बार  एक  अध्ययन  दल  भेजा  इन  अध्ययन  दलों  ने  सूखा  ग्रस्त
 क्षेत्रों  का  दिन  में  करने  के  बजाय  रात  में  दौरा  करना  पसंद  किया  है  और  वह  भी  कारों  में  यात्रा
 करके  ।  उनके  सुझाव  जो  कुछ  उन्होंने  रात  में  देखा  उस  पर  आधारित  थे  न  कि  दिन  की  स्थिति  पर

 तेलुगु
 में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 आधारित  थे  ।  इस  तरह  यह  कहने  की  आवश्तकता  नहीं  है  कि  उनकी  पेश  की  गई  रिपोर्ट  राज्य  की
 वास्तविक  स्थिति  नहीं  दर्शाती  हैं  ।  बह  अनुमान  है  कि  नुकसान  बहुत  अधिक  था  और  इस  स्थिति
 से  निपटने  के  लिए  600  करोड़  रुपये  की  राशि  की  आवश्यकता  थी  ;  परन्तु  सरकार  ने  केवल
 40  करोड़  रुपये  की  राशि  दी  है  ।  जब  कर्नाटक  और  तमिलनाड़्‌  इसी  प्रकार  की  स्थिति  का  सामना
 कर  रहे  थे  तब  प्रधानमंत्री  ने  स्वयं  इन  राज्यों  का  दौरा  किया  और  मौके  पर  विक्तीय  सहायता
 घोषित  की  ।  परन्सु  आन्ध्र  प्रदेश  के  मामले  में  ऐसा  नहीं  प्रधानमंत्री  ने  आन्ध्र  प्रदेश  के

 सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  का  दौरा  करते  बक्‍त  ऐसी  किसी  सहायता  की  घोषणा  नहीं  की  ।  यह  बहुत  दुख  की
 बात  है  कि  प्रधानमंत्री  ने  आन्ध्र-प्रदेश  को  तत्काल  वित्तीय  सहायता  देने  में  भेदभाव  किया  अब
 कम  से  कम  मैं  आशा  करता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  आगे  आयेगी  तथा  राज्य  सरकार  को  पर्याप्त  राशि

 अनुपूरक  मांगों  के  जरिये  नियत  करके  सहायता  करेगी  ।

 महोदय  गुन्ट्र  तथा  प्रकाशम्‌  जिनों  कें  कपास  उत्पादक  आज  संकट  की  स्थिति  का  सामना

 कर  रहे  पूरी  कपास  की  फसल  कीड़े  से  प्रभावित  मैंने  पहले  भी  सभा  में  यह  बात  उठाई
 थी  ।  आज  तक  भी  कपास  की  फसल  की  इस  नई  बीमारी  की  रोकयाम  के  लिए  उपयुक्त  उपचार

 नहीं  खोजा  गया  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि अगली  फसल  की  बुआई
 से  पहले  कीटनाशक  दवाई  की  सप्लाई  जैसे  सभी  आवश्यक  पूर्वोपाय

 महो दय  आज  किसानों  को  कई  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  कपास  पैदा

 करने  तम्बाक्‌  की  खेती  करने  वाले  तथा  अन्य  लघु  सीमान्त  किसान  अपने  ऋण  चुकाने  में

 असमर्थ  हैं  क्योंकि  पिछले  कई  वर्षों  स ेबिलकुल  भी  फसलें  नहीं  हुई  ।  छोटी  अवधि  के  ऋणों  को

 लम्बी  अवधि  के  ऋणों  में  परिवर्तित  कर  दिया  जाना  चाहिए  |  उनको  नये  ऋण  भी  प्रदान  किये

 जाने  चाहिये  ।  जब  तक  ऐसा  नहीं  किया  जाता  तब  तक  प्रकाशम्‌  तथा  गुन्टूर  जिलों  के  किसान  वर्ग

 को  बहुत  कष्ट  उठाने  होंगे  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  में  प्रकाशम्‌  तथा  गुन्टूर  तटीय  पट्टी  पर  हैं  ।  इस  क्षेत्र  में  अधिकतर

 जनसंख्या  मछआरों  तथा  अन्य  पिछड़  वर्ग  के  लोगों  की  यह  क्षेत्र  चक्रवातों  तथा  तूफानों  से

 प्रभावित  जन  कभी  चक्रवात  या  तूफान  आता  है  तो  इन  गरीब  लोगों  को  सबसे  अधिक  हानि
 उठानी  पड़ती  कोई  चक्रवात  शरणगाह  नहीं  है  ।  प्रकृति  के  प्रकोप  से  इन  गरीब  लोगों  को

 बचाने  के  लिए  चक्रवात  शरणगाह  बनाने  का  कार्य  शीघ्र  शुरू  करना  मछुआरों  को  नावों

 जालों  की  तथा  मछली  पकड़ने  के  लिए  अन्य  आवश्यक  सामान  की  भी  आवश्यकता  सरकार

 को  उन्हें  सभी  तरह  की  वित्तीय  सहायता  देनी  चाहिए  ।  उन्हें  उदार  शर्तों  पर  ऋण  दिया  जाना

 चाहिए  ।  मुझे  आशा  है  कि  सरकार  ये  उपाय  शीघ्र  करेगी  ।

 प्रकाशम्‌  जिले  के  चिराला  नामक  स्थान  पर  कई  हथकरधा  बुनकर  सरकार  द्वारा

 जारी  की  गई  गलत  नीतियों  के  कारण  ये  बुनकर  भूखों  मरने  के  कगार  पर  सरकार  अधिक।धिक

 विद्य  त  करधों  की  अनुमति  दे  रही  है  जो  हथकरघा  बुनकरों  के  अस्तित्व  को  ही  खतरे  में  डाल  रहे

 हैं  ।  हृथकरघा  बुनकरों  की  यह  स्थिति  केवल  चिराला  में  ही  नहीं  है  परन्तु  पूरे  वेश  में  ही  यह
 स्थिति  कृषि  के  बाद  बुनाई  ही  देश  में  महत्वपूर्ण  उद्योग  विद्युत  करघों  को  अत्यधिक

 प्रोत्साहन  देने  के कारण  हथकरधा  बुनकर  बेरोजगार  हो  गये  वे  आज  वास्तव  में  भूखों  मर  रहे

 हैं  ।  अतः  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  जो  वस्तुएं  हथकरघा  बुनकरों  द्वारा  बनाई  जाती  हैँ
 उन  वस्तुओं  को  विद्युत  करघों  पर  बनाने  की  अनुमति  न  दे  ।
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 सी  ०  सम्ब्‌  ]  ल्‍
 केवल  हाल  ही  में  राभा  में  बीडी  श्रमिकों  की  दशा  पर  चर्चा  की  गई  है  ।  बीड़ी

 श्रमिकों  के  कल्याण  के  लिए  उपकर  के  रूप  में  करोड़ों  रुपये  एकत्र  किये  जा  रहे  हैं  ।  परन्तु  सरकार
 उस  पैसे  का  उपयोग  बीडी  श्रमिकों  के  कल्याण  के  लिए  नहीं  कर  रही  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि
 उस  पैसे  को  बीडी  श्रमिकों  की  दशा  सुधारने  के  लिए  खर्च  किया  जाना  कम  से  कम  अब
 तो  कल्याण  कार्य  शुरू  किये  जाने

 बार-बार  इस  बात  का  जिक्र  किया  गया  था  कि  आन्ध्न  प्रदेश  में  भयंकर  सूखा  पड़ा  हुआ
 मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  स्थिति  का  ठीक  मूल्यांकन  करें  तथा  इस

 स्थिति  से  निपटने  के  लिए  आवश्यक  सहायता  प्रदान  करें  ।

 आन्ध्न  प्रदेश  विधान  सभा  ने  राज्य  में  किसानों  की  भलाई  के  लिए  विंडो  सिस्टम
 का  सर्वसम्मति  से  समर्थत  किया  परन्तु  अभी  तक  सरकारਂ  ने  उस  प्रस्ताव  को  स्वीकृति
 नहीं  दी  पहले  ही  किसान  कई  कठिनाइयों  का  सामना  कर  रहे  मैं  आपसे  निवेदन
 करता  हूं  कि  आन्ध्र  प्रदेश  द्वारा  इच्छित  सिंगल  विडो  सिस्टमਂ  को  स्वीकृति  प्रदान

 आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  कई  महत्वपूर्ण  परियोजनाएं  केन्द्र  सरकार  के  पास

 विचाराधीन  तेलगू  श्री  सेलम  उद्बाहक  आदि  कुछ  महत्वपूर्ण
 परियोजनाएं  हैं  जो  केन्द्र  सरकार  के  पास  स्वीकृति  के  इन्तजार  में  पीने  के  लिए  तथा  खेती  के

 लिए  पानी  प्रदान  करना  इन  परियोजनाओं  के  शीघ्र  कार्यान्वयन  पर  निर्भर  करता  रायलसीमा

 सूखा  पीड़ित  क्षेत्र  अब  उस  क्षेत्र  में  भयंकर  सूखा  पड़ा  हुआ  रायलसीमा  में  लाखों  एकड़

 भूमि  की  सिंचाई  करने  के  अतिरिक्त  तेलगू  गंगा  मद्रास  में  रहने  वाले  तमिल  भाईयों  की  प्यात्त  भी

 बुझायेगी  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  परियोजना  है  ।  मैं  केन्द्र  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  कम  से

 कम  अब  तो  रायलसीमा  तथा  मद्रास  के  लोगों  के  प्राण  बचाने  के  लिए  तेलगू  गंगा  परियोजना  को

 स्वीकृति  प्रदान  करे  ।

 कांग्रेस  के  पक्षपातपृर्ण  शासन  के  पिछले  35  वर्षों  में  लोगों  के  जीवन  स्तर  में  कोई
 परिवतंन  नहीं  आया  ।  कांग्रेस  दल  उसी  पुदाने  तरीके  से  शासन  कर  रहा  है  जैसा  कि  वह  35  वर्ष

 पूर्व  किया  करता  था  |  सरकार  की  फायंप्रणाली  में  अधिक  परिवर्तन  नहीं  आया  है  ।  देश  में  कुछ
 जिलों  की  पहचान  ओऔद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  जिलों  के  रूप  में  तहीं  की  गई  यद्यपि  वे  बहुत  पिछड़े

 हुये  इससे  बेरोजगारी  की  समस्या  बढ़ती  जा  रही  प्रकाशम्‌  जिले  में  जहां  तम्बाक  की

 सघन  खेती  की  जाती  है  सरकार  को  सावंजनिक  क्षेत्र  में  एक  सिगरेट  बनाने  का  कारखाना  लगाने
 के  लिए  आगे  आना  तम्बाक्‌  पैदा  करने  वालों  को  अपने  उत्पादन  के  लिए  मण्डी  मिल
 जायेगी  ।  हजारों  बेरोजगारों  को  रोजगार  मिलेगा  ।  इसी  प्रकार  इस  तटीय  जिले  में  एक
 नमक  का  कारखाना  लगाने  के  लिए  इसकी  स्थिति  अभीष्ट  इससे  इस  जिले  में  बेरोजगारी  की
 समस्‍या  को  हल  करने  में  काफी  सहयोग  मिलेगा  ।

 निजपटनम  तथा  पोन्‍नूर  के  बीच  एक  रेल  लाईन  बिछाने  के  लिए  मैं  सरकार  को
 कम  से  कम  15  पत्र  लिख  चुका  हूं  ।  सर्वेक्षण  भी  किया  गया  था  ।  परन्तु  रेल  लाईन  के  निर्माण  में
 अत्यधिक  देरी  हो  रही  यह  रेल  लाईन  इस  क्षेत्र  स ेमछली  तथा  कपास  का  निर्यात  करने  में
 काफी  सहायता  मैं  सरकार  नि  जाम-पटनम-पोन्‍्नू  र-निदुब  रो  लू  रेल  लाईन  का  निर्माण

 शुरू  करने  के  लिए  निवेदन  करता  हूं  ।

 चिराला  मद्रास  तथा  हैदराबाद  मुख्य  लाईन  पर  स्थिति  यातायात  कई  गुणा  बढ़  गया
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 है  ।  चिराला  के  निकट  ऊपरी  पुल  बनाने  की  निरन्तर  मांग  रही  ऊपरी  पुल  के  निर्माण  के  लिए
 आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  पहले  ही  केन्द्र  सरकार  को  सिफारिश  कर  चुकी  मैं  आशा  करता  हूं  कि
 कम  से  कम  अब  तो  निर्माण  कायें  शुरू  किया

 गा
 शी

 मुझे  आशा  है  भौर  मैं  विश्वास  करता  हूं  कि  जो  कुछ  मैंने  कहा  है  केन्द्र  सरकार
 उस  पर  ध्यान  देगी  तथ्रा  उनके  समाधान  के  लिए  उपाय  करेगी  ।

 मुझे  यह  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका  बहुत  शुक्रगुजार  हूं  तथा  अपना  भाषण  समाप्त
 करता  हू  ।

 क्री  सोमनाथ  रथ  :  मैं  मांगों  का  समर्ंन  करता  हूं  ।  हम  सभी  जानते
 हैं  कि  बजट  एक  प्रगतिशील  चीज  और  यह  एक  आम  आदमी  का  बजट  है  |  बजट  में  खाद्यान्न
 के  लिए  1050  करोड़  रुपये  की  तथा  उवंरकों  के  लिए  1950  करोड़  रुपये  की  आधिक  छूट  के
 लिए  व्यवस्था  की  गयी  यह  राष्ट्रीय  कोष  पर  एक  बहुत  भारी  बोझ  आर्थिक  छूट  को  कम
 करने  तथा  भुगतान  सन्तुलन  को  बढ़ाने  के  लिए  उचित  उठाये  जाने  आजेकल  एक  फसल
 बीमा  योजना  ध्रारंभ  की  गयी  किन्तु  इसका  लाभ  सभी  किसानों  को  मिलना  चाहिए  सिर्फ  उन
 किसानों  को  ही  नहीं  जो  ऋण  लेते  हैं  ।

 अब  मैं  भगतान  सन्तुलन  की  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  निजी  तथा  ध्ाबंजनिक  दोनों
 क्षेत्रों  में  निर्यात  बढ़ाया  जाना  जैसा  कि  हम  जानते  किसानों  तथा  श्रमिकों  की  कीमत
 पर  निजी  क्षेत्र  को  बहुत  लाभ  मिलता  और  इसे  देश  तथा  विदेश  से  विदेशी  विनिमय  का  बहुत
 बडा  हिस्सा  मिलता  है|  किन्तु  जो  विदेशी  विनिमय  इस  निजी  क्षेत्र  को  मिलता  उसका  उपयोग

 सके  खद  के  लाभ  के  लिए  किया  जाता  इस  पर  ध्यान  दिया  जाना  और  यह  देखने हे  रे  रे फे  खद  व  |
 के  लिए  कि  ऐसे  विदेशी  विनिमय  का  उपयोग  राष्ट्र  के  लाभ  के  लिए  क्या  जा  रहा  मम
 उठाये  ने  चाहिए  ।

 दालों  तथा  तिलहनों  में  तकनीकी  खोज  करने  की  आवश्यकता  है  ताकि  हमें  खाद्यान्न  तेलों
 के  आयात  की  आवश्यकता  न  हो  ।

 ऊर्जा  उत्पादन  तथा  सिंचाई  पर  बल  देने  की  भरा  उड़ीसा  में
 वि  यु ऊर्जा  उत्पादन  तथा  सिंचाई  पर  बल  देने  की  बहुत  आवश्यकता  उड़ीसा  में  विद्युत  की

 घोर  कभी  उड़ीसा  की  सम्पूर्ण  वास्तविक  उत्पादन  क्षमता  1205  मेगावाट  की  आवश्यकता  के
 विपरीत  722  मेगाबाट  हो  सकती  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  बाद  भी  400  मेगावाट  से
 भी  अधिक  की  कमी  रहेगी  ।  उड़ीसा  में  एक  अाणबिक  ऊर्जा  संयन्त्र  की  योजना  जहां  पर
 सुविधायें  उपण्ध  7  आई०  बी०  घाटी  में  थर्मल  पावर  स्टेशन  के  लिए  तलचर  सुपर
 पावर  थर्मल  स्टेशन  के  लिए  भी  तुरन्त  कार्यान्वयन  को  आवश्यकता  राज्य  की  अर्थव्यवस्था
 लडखड़ा  गयी  है  ओर  इसने  प्रत्येक  क्षेत्र  को  भी  प्रभावित  किया  है  ।

 पाशादीप  बन्दरगाह  और  उड़ीः  गिय  इ:प।त  सयनन्‍्त्र  जो  जनता  की  मूल  मांगे  की
 समस्याओं  पर  प्राथमिक  आधार  पर  गौर  की  जारन॑  हिए  |  उड़ीसा  के  गंजाम  जिले  में  रिसीकुल
 कमांड  एरिया  विकास  योजना  को  तुरंत  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।  जैसा  कि  काफी  घन  उपलब्ध

 है  इसलिए  उड़ीसा  के  गंजाम  जिले  में  हरभंगी  प्योजना  के  निर्माण  कार्य  में  तेजी  लायी  जानी
 चाहिए  |  किस्तु  इसकः  समय  के  अनुसार  उपयोग  नही  किया  जा  रहा  परियोजना  की  लागत
 आरंभिक  अवस्था  की  10  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  43  करोड़  रुपये  हो  गयी  और  योजना  यह
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 ।।  अरदक प्री  सोमनाथ  रथ  ]
 थी  कि  यह  1985  वर्ष  के  अन्त  तक  पूरी  हो  अगर  कदम  नहीं  उठाये  गये  तो  यह
 सन्देहास्पद  है  कि  क्‍या  यह  परियोजना  1990  वर्ष  के  अन्त  तक  पूरी  हो  जायेगी  ।

 उड़ीसा  के  गंजाम  जिले  में  ब्रह्मपुर  से  रेलवे  लाईन  के  सर्वेक्षण  को  खुर्दा  से  बोलंगीर
 के  लिए  चल  रहे  रेलवे  लाईन  सर्वेक्षण  से  जोड़ने  के  लिए  मंजूरी  दी  जानी  चाहिए  |  क्योंकि  भूतपूर्व
 प्रधानमंत्री  श्रीमती  इंदिरा  और  हमारे  ब्तमान  प्रधान  मंत्री  द्वारा  भी  जब  उन्होंने  अखिल
 भारतीय  काँग्रेस  समिति  के  महासचिव  की  हैसियत  से  उड़ीसा  का  दोरा  किया  था  तब  जनता  को

 इसके  लिए  आश्वासन  दिया  गया

 स्वीकृत  किये  गये  काला  मृग  विहार  के  लिए  तुरन्त  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  और
 इसको  लागू  करने  के  लिए  अभी  से  कार्य  शुरू  हो  जाना  चाहिये  ।

 उड़ीसा  में  भंज  नगर  में  एक  टेलिविजन  ट्रांसमीटर  केन्द्र  और  गंजाम  जिले  में  आसूका
 में  एक  रेडियो  स्टेशन  की  जल्दी  से  जल्दी  स्थापना  की  जानी  चाहिए  ।  एक  कृषि  विद्यालय  की
 स्थापना  के  साथ-साथ  उड़ीसा  में  पंजाम  जिले  में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  के०  बी०  के०
 केन्द्र  के  कार्यान्वयन  में  तेजी  लाने  के  लिए  कदम  उठाने  चाहिएं  ।

 ]

 झीमती  सुस्दरबती  नवल  प्रभाकर  :  सभापति  सबसे  पहले  मैं  आपकी
 आभारी  हूं  और  आपको  धन्यवाद  देती  हूं  कि  आपने  मुझे  वर्ष  1986-87  के  लिए  अनुप्रक  मांगों
 पर  बोलने  का  मोका  दिया  ।  मैं  तहेदिल  से  इन  अनुपूरक  मांगों  का  समर्थन  करती  हूं  ।  मैं  यह  बात

 बिल्कुल  सहीतौर  पर  मानती  हूं  कि  गरीबों  की  भलाई  के  लिए  हमारी  जो  भी  नीति  और  स्कीम्स

 या  योजनाएँ  बनाई  उनमें  खर्चा  तो  होता  ही  रहता  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  स्वयं  इस  बारे

 में  इन  स्कीमों  का  ले  रहे  हैं  ओर  मैं  समझती  हूं  कि  गरीबों  की  भलाई  के  अनुसूचित
 एवं  जनजाति  की  भलाई  5.  लिए  एवं  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों  को  उभारने  के  लिए  और  विशेषकर

 महिलाओं  एयं  बच्चों  की  भलाई  के  लिए  अभी  और  स्कीमों  व  योजनाओं  की  आवश्यकता  इन
 सबकी  भलाई  के  लिए  हमारी  हर  तरह  की  नीतियों  में  परिबतंन  भी  आवश्यक  जहां-जहां
 खामियां  उन्हें  भी  दूर  करना

 3.16  झ०  १०

 सोमनाथ  रथ  पोठासोन  हुए  ।]

 जैसाकि  सरकार  ने  वायदा  किया  था  देशवासियों  उसी  के  अनुरूप  हमारी  नई  शिक्षा

 नीति  भी  बनी  ।  इस  शिक्षा  नीति  में  जेसा  आप  सबको  मालूम  बहुत  सी  अच्छी  बातें  देश  के

 बच्चों  का  भविष्य  अच्छा  इसमें  दो  राय  नहीं  नए  नवयुग  स्कूल  जो  विशेषतोर  पर  ग्रामीण

 बच्चों  के  लिए  एक  बहुत  ही  अच्छे  भविष्य  का  निर्माण  होगा  ।  लेकिम  सरकार  को  चाहिए
 कि  वह  इसके  साथ-साथ  जो  अभी  हमारी  कालेज  एवं  विश्व-विद्यालय  उनमें

 यथासम्भव  सुधार  लाने  का  भरसक  प्रयत्न  मेरे  करोलबाग  क्षेत्र  में  काफी  क्ुछेक  विद्यालय

 एवं  पाठशालाएं  हैं  जितके  लिए  अच्छे  भवनों  की  आवश्यकता  है  और  जिनमें  पीने  के  पानी  का

 अभाव  है  ।  इन  विद्यालयों  में  शिक्षक  भी  पूरे  नहीं  ये  जो  खामियां  कहीं-कहीं  इन  स्क्लों
 एबं  कालेजों  में  है  उन्हें  पथासम्भव  तुरन्त  दूर  करना  होगा  ।  अभी  मैंने  सदन  का  ध्यान  कुछ  रोज

 पहले  इन  खबरों  के  बारे  में  भी  दिलाया  था  कि  दिल्ली  में  बच्चों  को  कालेजों  विश्वविद्यालयों
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 में  पूरा  दाखिला  नहीं  मिल  रहा  मेरा  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  वे  ऐसी  व्यवस्था  करें
 कि  धनाभाव  की  वजह  से  शिक्षा  के  कार्य  में  कोई  रुकावट  नहीं  भाने  दें  ।

 सभापति  अभी  हाल  ही  में  दिल्‍ली  में  जिस  तरह  से  केन्द्रीय  सरकार  एवं  दिल्ली

 सन  ने  जो  कार्य  किया  वह  सर्वथा  प्रशंसनीय  बन्द  आदि  के  होने  से  देश  की  अर्थंब्यवस्था

 बिगड़ती  है  और  जिसकी  वजह  से  आम  आदमी  को  विशेषकर  गरीब  भाइयों  को  काफी  तकलीफें

 होती  मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  जो  पिछले  दिनों  बन्द  हुआ  और  बन्द  के  जरिए  जितने
 आतंकवादी  हमारी  राजधानी  दिल्‍ली  में  जो  अ।तंकवाद  फैलाना  चाहते  उसको  रोकने  के  लिए
 हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  राजीव  गांधी  जी  मे  जो  कदम  वे  भी  बहुत  सराहनीय  पुलिस
 को  भी  मुबारकबाद  देती  हूं  जिन्होंने  वक्‍त  से  पहले  सतक  होकर  ऐसा  कदम  उठाया  जिसकी  बजह
 से  दिल्‍ली  में  ज्यादा  दंगा-फसाद  नहीं  हुआ  सिर्फ  एक  दो  जगह  को  छोड़कर  बाकी  सब  जगह  शांति

 ही  रही  |

 गरीबों  के  बारे  में  मैं  दिल्‍ली  में  होने  वाली  एक  और  बात  की  ओर  ध्यान  दिल।ना  भाहतो
 हूं  ।  यहां  एक  डी०  सी०  एम०  की  बहुत  बड़ी  कपड़ा  मिल  दिल्ली  के  दिल  में  बनी  हुई  काफी
 अरसे  से  यह  मिल  यहां  पर  है  ।  अब  इनके  मालिकों  ने  न  केवल  इस  मिल  को  बन्द  करवा  दिया
 बल्कि  एक  ओर  खेल  गरीबों  के  मजदूर  भादहयों  के  साथ  ये  लोग  बेलना  बाहुते  मैं  यह
 कहना  भाहूंगी  कि  गरीब  लोग  अपने  खून-पसीने  से  कमाई  करते  हैं  ओर  मिल  में  काम  करते  हैं
 अपनी  जान  को  जोखिम  में  डालकर  ओर  उन  मिल-मालिकों  का  करोड़ों  रुपए  का  फायदा  करते  हैं  ।
 करोड़ों  में  ही  नहीं  वल्कि  अरबों  में  वे  लोग  खेलते  होंगे  ।  लेकिन  गरीब  मजदूर  जो  रोज  कमाते  हैं
 और  रोज  खाते  उनको  इस  तरह  से  फेंकना  चाहते  हैं  ज॑ंसे  घी  में  से  मक्खी  को  फेंक  देते  यह
 स्थिति  किसी  एक  जगह  की  नहीं  है  बल्कि  सभी  जगह  पर  ऐसा  होता  मैं  मंत्री  महोदय  से  कहना
 चाहूंगी  कि  मजदूरों  के  बच्चे  भूखे  मर  रहे  उनकी  मदद  करनी  उन्हें  न्याय  मिलना

 ये  मिल  वाले  गरीबों  के  रोजग।र  को  उनके  जीवन-यापन  के  हक  को  मारकर

 बड़े-बड़े  लोगों  के  लिए  फ्लैट्स  बनाना  चाहते  मेरे  पास  फ्लेंट्स  का  नमूना  है  जो  मैं  आपके
 सामने  इसी  वक्त  दिखाना  चाहती  हूं  ।  इससे  पता  चल  जाएगा  कि  किस  तरह  की  बिल्डिंग  बनाना

 चाहते  गरीबों  को  हटाकर  बड़े-बड़े  महल  बनाना  चाहते  जिसमें  उतको  और  भी  करोड़ों
 की  आमदनी  होगी  ।  मैं  यह  चाहूंगी  कि  उनके  साथ  अन्य।य  नहीं  होना  उन्हें  न्याय  मिलना

 ऐसा  न  हो  कि  पहले  उनको  रहने  के  लिए  जगह  दी  जाए  और  बाद  में  उनको  हटाया
 बाद  में  ही  कहीं  उनको  उठाबा  सभापति  यह  सरकार  की  भांखों  में  घूल

 झोंकने  वाली  बात  होगी  ।  सरकार  को  एवं  आम  जनता  को  घाटा  देकर  ये  डी०  सी०  एम०  के  लोग

 सैंकड़ों  करोड़  रुपया  बटोरना  बाहते  हैं  ।  मेरा  वित्त  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  वे  ऐसी
 जिनमें  गरीबों  मजदूर  भाइयों  का  एवं  सरकार  का  अहित  उसको  कदापि  न  होने  दें  ।

 मेरी  सरकार  से  एक  विनती  ओर  है  कि  जो  भूमि  सुधार  का  कार्यक्रम  सरकार  यथाशक्ति
 सफल  बनाना  चाहती  उसमें  अपनी  एक  साथ  पूरी  ताकत  लगा  दे  ।  इसी  से  हमारी  अधं-व्यवस्था
 को  अधिक  गतिशीलता  मिलेगी  ।

 भरी  कमला  प्रसाद  राबत  :  सभापति  सप्लीमैं  टरी  डिमाण्डस  पर  अपने
 विचार  प्रकट  करते  मैं  आपका  ध्यान  सबसे  पहले  सिंचाई  सुरविध  ओों  की  ओर  दिलाना

 हमारे  यहां  जो  छोटे-छोटे  किसान  उनको  ऋण  प्राप्त  होने  में  बहुत  कठिनाई  होती  है  |  सबसे

 पहले  तो  उनको  ऋण  प्राप्त  करने  की  लम्बी  प्रक्रिया  से  होकर  गुजरना  पड़ता  तमाम  जगह
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 कमला  प्रसाद  रावत  |  हे
 लाइनों  में  लगना  पड़ता  है  और  न  जाने  कितन  सर्टिफिकेट  एकत्रित  करने  पड़ते  हैं  ।  उसके  बाद  यदि
 उनको  ऋण  किसी  तरह  मिल  भी  जाए  तो  उनसे  कहा  जाता  है  कि  आप  अपना  सामान  एक
 निश्चित  दुकान  से  ही  खरीदें  जो  कि  सरकार  के  डी०  एम०  द्वारा  या  किसी  बड़े  अधिकारी
 ढारा  पहले  से  निश्चित  कर  दी  गई  होती  उस  दुकान  से  खरीदारी  करने  पर  उसको  बाजार
 भाव  से  ज्यादा  पंसा  देना  पड़ता  है  ।  यदि  उसी  सामान  को  वह  बाजार  से  नगद  खरीदे  तो  उसे  सस्ते
 दाम  पर  वही  सामान  मिल  जाता  परन्तु  सरकार  से  कर्जा  लेकर  वही  सामान  खरीदें  तो  वह

 मंहगा  हो  जाता  इस  तरह  आप  देखेंगे  कि  कई  स्टेजों  पर  उसके  साथ  लूट-खसोट  की  जाती  है
 और  उस  बेचारे  गरीब  को  परेशान  किया  जाता  है  ।

 दूसरा  निवेदन  मैं  यह  कहना  चाहुंगा  कि  हमारे  देश  में  बहुत  सी  भूमि  ऊसर  पड़ी  हुई  है  ।
 यदि  हम  ऊसर  सुधार  कार्यक्रम  को  ठीक  तरह  से  लागू  ऊसर  सुधार  कार्यक्रम  पर  तेजी  से
 अमल  किया  जाए  तो  हमें  लाखों  एकड़  जमीन  प्राप्त  हो  सकती  है  और  उससे  हमारी  भूमि  की

 समस्या  हल  हो  सकती  है  ।  क्योंकि  आजकल  गांवों  में  लोगों  के  पास  ज्ैेती  के  लिए  जमीन  ही
 लब्ध  नहीं  अगर  है  भी  तो  बहुत  कम  यदि  यह  जमीन  उनमें  बांट  दी  जाए  तो  हमारा
 अनाज  का  उत्पादन  बहुत  बढ़  जाएगा  और  साथ  साथ  लोगों  को  रोजगार  भी  उपलब्ध  हो

 तीसरे  हमारे  देश  में  लगभग  हर  जगह  जल-भराव  की  समस्या  विद्यमान
 स्थान-स्थान  पर  वड़ी-बड़ी  झीलें  बन  गई  हैं  और  साल  में  लगभग  चार  से  आठ  महीने  उनमें  पानी
 भरा  रहता  अगर  उन  का  जल  निकाल  कर  हम  बड़  नालों  या  नदियों  में  डाल  दें  तो  हमें  काफी

 जमीन  खेती  के  लिए  उपलब्ध  हो  सकती  है  और  उसे  भी  खेती  के  लिए  किसानों  को  दिया  जा  सकता

 है  ।  इस  व्यवस्था  से  भी  हमारे  अनाज  उत्पादन  में  काफी  वृद्धि  हो  सकती

 इस  देश  में  हमारी  सरकार  ने  बेरोजगारी  दूर  करने  के  लिए  बहुत  सी  योजनाएं

 बनाई  हैं  और  उनको  लाग्‌  किया  जैसे  सैल्फ  एम्पलायमैंट  स्कीम  है  कुछ  दुसरी  योजनायें  और
 उनसे  काफी  लोगों  को  फायदा  पहुंच  रहा  है  ।  परन्तु  हमने  यह  भी  देखा  है  कि  सेल्फ  एम्पलायमैंट
 स्कीम  के  तहत  जिन  गरीब  मजदूरों  को  3  हजार  से  5  हजार  रुपये  तक  ऋण  उपलब्ध  कराया  जाता

 पहले  तो  ऋण  को  प्राप्त  करने  में  ही  उन्हें  बहुत  कठिनाई  उठानी  पड़ती  परन्तु  ऋण  मिल

 जाने  के  साल  भर  में  ही  वे  बहुत  ज्यादा  ऋण  के  बोझ  से  दब  जाते  हैं  और  उनको  ऋण  में
 मिला  ऐसा  पता  ही  नहीं  चलता  क्रि  कहां  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  फैशाबाद  कृषि
 विद्यालय  द्वारा  एक  स्कीम  चलाई  जा  रही  जिसमें  वे  छोटे  गरीब  किसानों  को  मात्र  500

 रुपए  देते  हैं  और  उसके  जरिए  वे  मुर्गी  छोटी-मोटी  मशीनों  का  उपयोग  इस  तरह  का

 रोजगार  चलाने  की  सलाह  देते  हैं  ।  उसके  मैंने  स्वयं  कई  स्थानों  पर  जाकर  देखा

 है  कि  वे  लोग  अच्छा-खासा  काम  कर  रहे  हैं  और  20-25  रुपए  रोज  मजदूरी  करके  कमा  लेते  हैं
 जब  कि  हम  इतना  पैसा  देने  के  उनकी  आर्थिक  स्थिति  में  सुधार  नहीं  ला  बल्कि

 उनसे  पैसा  वसूलने  की  भी  समस्या  उत्पन्न  हो  जाती  है  ओर  इतना  पैसा  देने  के  बावजूद  वह  सब

 डूब  जाता  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  फैजाबाद  विश्व-विद्यालय  जेसी  कोई  स्कीम  सरकार  को

 ओर  से  लागू  की  जाए  ताकि  लोगों  को  उसका  ज्यादा  से  ज्यादा  लाभ  मिल  सके  ।

 उसी  हमारे  देश  में  तमाम  जग्रह  पुलों  की  समस्या  उदाहरण  के  लिए
 बाराबंकी  में  छोटेन्मोटे  नदी-नालों  पर  यदि  पुल  बना  दिए  जायें  तो  आवागमन  के  अच्छे  साधन
 लब्ध  हो  सकते  और  तमाम  विकास  हो  सकता  इसी  तरह  से  यह  समस्या  पूरे  देश  में  है  ।

 इस  तरह  चाहूंगा  कि  यह्‌  समस्या  हल  की  जा  सकती  है  ।
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 पूरे  देश  में  आलू  की  पैदावार  बहुत  ज्यादा  है  और  हमारे  यहां  शीत-गृहों  की  बड़ी
 कमी  है  और  अगर  इसे  कोआपरेटिव  वेसिस  पर  या  लोगों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  सुविधाएਂ  देकर
 बनाया  तो  आज  जो  लाखों  टन  आलू  सड़  जाता

 उसे  बचाया  जा  सकता  आलू  के
 एक्सपोर्ट  भौर  हम्पोर्ट  की  व्यवस्था  भी  होनी  चाहिए  जिससे  हमारे  देश  में  इसको  और  ज्यादा  भूमि
 में  किसान  यो  सके  ।

 इसी  तरह  से  गांवों  में  पीने  के  पानी  की  समस्  नहीं  हो  पाई  इस  पर
 भी  आपको  विचार  करना  है  ओर  जो  हम  गांवों  में  शुद्ध  जल  उपजब्ध  नहीं  करवा  पा  रहे  इस
 समस्या  को  दूर  करने  की  जरूरत  है  ।

 भी  राजकुमार  राय  :  माननीय  सभापति  इस  तरह  से  आप  कितने  लोगों  को
 कितने  मिनट  तक  बुलवा  पायेंगे  ?

 [  झसयाद  |]

 सभापति  महोदय  :  मैं  सभी  माननीय  तदस्यों  से  उनके  भाषण  को  पांच  मिनट  तक  सीमित
 रखने  के  लिए  अनुरोध  करता  हूं  ।

 भी  राजकुमार  राय  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उनका  भाषण  समाप्त  होने  पर  आप
 कितना  समय  देंगे  ।

 सभापति  महोश्य  :  प्रत्येक  को  पांच  मिनट  |

 ]
 आज  देश  में  सीपेज  की  बड़ी  समस्या  नहरों  के  किनारे  पर  सीपेज  है  उसका

 कोई  भी  अच्छा  इन्तजाम  नहीं  हो  सका  है  ।  नहरें  निकाल  कर  काफी  हरित  क्रांति  लाते  लेकिन
 उसके  किनारे  रहने  वाले  जो  किसान  भाई  जो  वहां  खेती  करते  वे  लोग  बेरोजगार  हो  जाते
 हैं  और  सीपेज  के  कारण  उनकी  खेती  खराब  हो  जाती  है  ।  इसलिए  नहरों  के  किनारे  जो  सीपेज
 की  समस्या  उसका  समाधान  हो  जाना  चाहिए  ।  दि

 आपने  मझे  बोलने  का  समय  इसके  लिए  मैं  आपका  आभारी

 ]
 *  भी  बी०  एन०  रेडडी  :  सभापति  मैं  यह

 आन्भ्रप्रदेश  में  सूखे  की  घोर  स्थिति  के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  को  अवगत  कराने  के  लिए  लेता हूं  ।
 क्योंकि  मेरे  पास  समय  बहुत  कम  है  इसलिए  मैं  आन्ध्रप्रदेश  में  वर्तमान  सूखे  की  स्थिति  तथा  इससे
 निपटने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाने  की  आवश्यकता  तक  मेरा  भाषण  सीमित  रखूंगा  ।

 पिछले  6  या  7  साल  से  आन्ध्रप्रदेश  में  घोर  तथा  अभूतपूर्व  सूखा  पड़  रहा
 संक्षेप  घोर  सूखे  की  समस्या  की  वजह  से  राज्य  एक  तरह  से  रहा  मुझे  स्थिति  पर
 विस्तार  से  जाने  की  जरूरत  नहीं  है  क्‍योंकि  इस  सम्मानजनक  सदन  में  पहले  भी  कई  बार  इस
 मामले  पर  धर्चा  हो  चुकी  स्थिति  पर  घिसे  पिटे  ढंग  से  चर्चा  हुई  थी  |  आन्प्रप्रदेश  मे ंचल  रही
 सूछे  की  स्थिति  और  राहत  उपायों  के  लिए  काये  योजना  के  दूसरे  ज्ञापन  में  यह  लिखा  गया  है  कि

 *
 परूलतः  में  दिये  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  रूपान्तर  ।
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 बी०  एन०  रेड्डी
 राज्य  इस  वर्ष  गहन  सूखे  की  स्थिति  से  गरुज

 वर्षों  से  सखा  पड़ने  के  कारण  स्पिति  और  भी  खतरनाक

 पु
 ।  राज्य  में  पिछले  लगातार  छः

 य  में  23  में  से  ।9  जिले
 के  शहरी  जिले  को  सम्मिलित  करते  हुए  सूखे  से  या  तो  अ:शिक  रूप  से  या  पूर्णतया

 प्रभावित  हुए  इन  ।9  जिलों  में  916  भण्डलों  में  से  683  मण्डल  सूखे  से  प्रभावित  घोषित
 किये  गए  हैं  ।”

 हे हनन
 |

 >
 aa

 / १
 / ज्फ

 राज्य  में  इस  तरह  की  स्थिति  चल  रही  है  ।  इस  वर्ष  तो  समस्या  और  भी  धोर  तथा  विकट

 है  ।  सभी  खड़ी  फसलें  बुरी  तरह  खराब  हो  गई  हैं  |  खेतीबाड़ी  की  गतिविधि  हो  गई  है

 लिए  भारत  सरकार  ने  स्थायी  राहत  उपायों  के  रूप  में  पोलाबरम  तेलुगू  श्रीराम
 भद्रा  उच्च  स्तरीय  श्री  साइलम  लिफ्ट  नहर  और  वामसाधरा  परियोजनाओं  को  तुरन्त  मंज

 करना  चाहिए  ।  इन  सर्वोतमुख्ी  परियोजनाओं  की  स्वीकृति  न  सिफ  नियन्त्रण  बल्कि  राज्य  से  सूखे
 को  बिल्कुल  समाप्त  करने  में  सहायक  होगी  ।  आन्ध्रप्रदेश  सरकार  ने  इन  परियोजनाओं  को  तीब्रता

 से  स्वीकृत  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  बार-बार  अनुरोध  किया  है  ।  परियोजनाओं  को

 मंजूरी  देने  की  बजाय  सरकार  जानबूक्षकर  मामले  में  देरी  कर  रही  यह  6  करोड़  तेलुगू  लोगों

 के  जीवन  के  साथ  खिलवाड़  कर  रही  पिछले  6  सालों  से  राज्य  विकट  सूखे  का  स।मना  कर

 रहा  है  ।  इस  साल  तो  यह  बहुत  अधिक  खराब  है  ।  फिर  भी  सरकार  स्वीक्ृति  में  देरी  कर  रही  है  ।

 पहले  से  ही  कई  लोगों  ने  आत्महत्या  कर  ली  है  क्यों  वे  ज्यादा  देर  तक  भूख  के  कष्ट  नहीं  सह  सके  ।

 भूख  की  वजह  से  भी  कई  जानें  जा  चुकी  क्या  इन  हत्थाओं  में  सरकार  को  इस  मामले  में  और

 देरी  करनी  चाहिए  ।

 ऐसा  कहा  गया  है  कि  माननीय  प्रधानमंत्री  और  मानतीय  जल  संसाधन  मंत्री  श्री  शंकरा

 नन्‍्द  को  पहले  से  ही  इस  मामले  की  जानकारी  है  औ*  वे  विभिन्‍न  पारियोजनाओं  की  स्वीकृति  की

 समस्या  का  समाधान  करने  के  इच्छुक  क्‍या  मैं  आशा  कर  सकता  हूं  कि  उनके  प्रयास  सफल  होंगे
 ओर  आगे  बगैर  किसी  समय  के  नुकसान  के  स्वीकृति  दे  दी  जाएगी  ।  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए
 आपका  धन्यवाद  करते  हुए  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 झी  रास  प्यारे  सुमन  :  माननीय  सभापति  आपने  इस  महत्वपूर्ण
 विषय  पर  मुझे  बोलने  का  मौका  मैं  इसके  लिए  आपका  आशभारी  मैं  इन  अनुपूरक  मांगों
 का  समर्थन  करने  के  लिए  बड़ा  हुआ  हूं  ।

 इस  सदन  में  आपके  माध्यम  से  मुझे  खास  तौर  से  2,3  बिन्दुओं  पर  सरकार  का  ध्यान
 आकर्षित  करना  जब  यहां  से  धन  का  आवंटन  होता  है  तो  उसमें  खासतौर  से  उत्तरप्रदेश  के

 साथ  बड़ी  ज्यादती  होती  हे  ।  उत्तरप्रदेश  हिन्दुस्तान  का  सबसे  बड़ा  प्रदेश  जब  धन  के  आवंटन
 में  उसके  साथ  ज्वादती  होती  है  तो  बहुत  सी  ऐसी  योजनायें  कार्यक्रम  हैं  जो  वहां  सुचारु  रूप  से
 चल  नहीं  पाते  मैं  एक  उदाहरण  रखना  चाहूंगा  ।

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  अधीन  सामुदायिक  विकास  योजना  के  अन्तर्गत  जो  सेन्टर  से

 प्रदेशों  को  भावंटित  किया  जाता  उसमें  जो  धन  उत्तर  प्रदेश  को  भावंटित  किया  गया  था
 उसको  काफी  बड़ी  राशि  केन्द्र  से  रिलीज  नहीं  की  गई  जिसकी  वजह  से  ग्रामीण  किसान  भाइयों  के

 लिए  जो  सिंचाई  योजना  फ्री  बोरिंग  की  चल  रहो  जिससे  काफी  संख्या
 में

 किसान  भाई
 न्वित  हो  रहे  वह  योजना  ठप्प  हो  गई  और  करीब  805.76  लाख  रुपया  केन्द्र  की  अंशपूंजी  का
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 -  ———  नमक ज+7एपण

 रिलीज  नहीं  किया  गया  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  यह  सौतेला  व्यवहार  जो  उत्तरप्रदेश
 के  साथ  हो  रहा  यह  नहीं  किया  और  ऐसे  कार्यक्रमों  के  लिए  घन  यहां  से  अवश्य  दि

 जाए  जिससे  प्रदेश  के  किसान  भाई  लाभान्वित  हो  सकें  ।

 जो  भी  योजनायें  चाहे  केन्द्र  के  अधीन  हैं  या  प्रदेश  के  अधीन  जो  भी  योजनायें
 जाती  उनको  निश्चित  समय  में  पूरा  करने  के  लिए  विशेष  रूप  से  कार्यवाही  चाहिए  मैं

 अपने  क्षेत्र  की  एक  योजना  को  जानता  जो  बहुत  से  समय  से  निर्माणाधीन  जिसे  1983  में

 शरु  किया  था  वह  टांडा  थर्मल  पावर  प्रोजेक्ट  आज  300  करोड़  रुपये  ख्च॑करने  के  बाद  भी

 हम  उसको  पूरा  नहीं  कर  सके  हैं  ।  उमीद  यह  है  कि  करीब  100  करोड़  रुपया  और  उस  पर  खर्च
 करना  तब  हम  उसको  चालू  कर  पायेंगे  ।

 ]

 क्री  मूल  चन्द  डागा  :  व्यवस्था  का  प्रश्न  ।  उन्होंने  उनके  स्थान  से  बोलना  चाहिए  ।  उन्होंने
 इस  नियम  का  पालन  करना  वह  उस  कोने  से  क्‍यों  बोल  रहे  हैं  ?

 भी  ज॑नुल  बद्दर  :  यहां  पर  ऐसा  कोई  नियम  नहीं  व्यवधान  )

 भो  रामकुमार  राय  :  वह  खुद  आपत्ति  करते  हैं  और  उसका  उत्तर  देते  है ंऔर  आदेश  देते

 हैं  ।

 ]

 और  राम  प्यारे  सुमन  :  मुझे  यह  निवेदन  करना  है  कि  गांव  की  भलाई  के  लिए
 मजदूरों  की  भलाई  के  लिए  जिन  योजनाओं  को  लिया  उन्हें  मूर्त  रूप  प्रदान  करने  के  लिए
 और  मौके  पर  देखगे  के  लिए  जो  निगरानी  समितियां  बनी हैं  उन्हें  प्रभावी  ढंग  से  काम  करना

 इनको  प्रभावी  तरीके  से  देखने  के  इनके  मानिटरिंग  के  इनकी  समीक्षा  के

 लिए  ऐसी  व्यवस्था  की  जाए  ताकि  इन  योजनाओं  का  पूरा  लाभ  गांव  की  जनता  के  पास  पहुंच
 सके  ।

 इसी  के  साथ  साथ  मृहों  यह  भी  कहना  है  कि  जो  कार्यक्रम  अनुसूचित  जातियों  के  लिए
 चलाये  जाते  उनका  भी  सदुपयोग  नहीं  हो  रहा  बल्कि  उनका  दुरुपयोग  हो  रहा  है  |  जो

 नायें  चलाई गई  वह  लाभकारी  नहीं  हो  रही  इसलिये  इनके  बारे  में  और  अध्ययन  करके

 शासन  को  ऐसे  निर्णय  लेने  चाहियें  जिससे  धन  का  जो  दुरुपयोग  हो  रहा  उसका  सदुपयोग  हो

 सके  और  उससे  गरीब  पिछई  तबके  के  लोग  लाभ  उठा  सकें  ।

 मुझे  निवेदन  करना  क्योंकि  समय  कम  इसलिए  मैं  अपनी  बात  समाप्त
 करता

 3.35  जभ्ा०  प०

 क्वीती  उद्योग  में  श्रमिकों  को  भ्रन्तरिम  राहत  के  बारे  में  वक्तव्य

 ]
 अम  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्र  ए०  भारत  सरकार  ने

 चीनी  उद्योग  के

 वर्तमान  मजदूरी  के  ढांचे  में  और  संशोधन  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिए  न्यायमूर्ति
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 पी०  ए०  ]
 ह

 जे०  एम०  टंडन  की  अध्यक्षता  में  17-7-85  को  चीनी  उद्योग  श्रमिकों  के  लिए

 तीसरे  मजदूरी  बोर्ड  का  गठन  किया  ।

 मजदूरी  बोर्ड  ने  अन्तरिम  राहत  के  रूप  में  निम्नलिखित  सिफारिशें  की  :--

 (1)  दूसरे  मजदूरी  बोर्ड  की  रिपोर्ट  के  अन्तर्गत  आने  वाले  श्रमिक  इस  अन्तरिम  राहुत
 के  पात्र

 (2)  ग्रेड  के  अधिकतम  वेतन  पर  पहुंचने  वाले  अन्तिम  पंचाट  के  प्रस्तुत  किये  जाने

 तक  अपने  वतंमान  टाइम-स्केल  में  वाधिक  वेतन  वृद्धि  प्राप्त  करते

 (3  )  जो  पहली  1986  को  एक  वर्ष  या  इससे  अधिक  पहले  से
 मान  के  अधिकतम  वेतन  पर  पहुंच  चुके  पहली  1986  से  मौजूदा
 वेतनमान  में  अगली  वेतनवद्धि  के  पात्र

 (4)  श्रमिक  और  प्रबन्धतन्त्र  के  बीच  हुए  पहले  करार  के  समाप्त  होने  की  तारीख  या
 पहली  1986  इनमें  से  जो  भी  पहले  अन्तिम  पंच्ाट  के  प्रस्तुत
 किए  जामे  तक  श्रमिकों  को  45  रुपये  प्रति  माह  दिए

 सरकार  ने  चीनी  उद्योग  श्रमिकों  को  अन्तरिम  राहत  देने  के  लिए  मणदूरी  बोर्ड  की  उक्त
 सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  सिफारिश  की  गईं  अन्तरिम  राहत  से  उत्पादन  की  लागत
 में  सिर्फ  मामूली  सी  वृद्धि  जिसे  उद्योग  से  1-1 2-85  से  संशोधित  मूल्य  ढांचे  में  खपाने  की
 आशा  की  जा  सकती  है  ।  चीनी  के  लेवी  मूल्य  में  कोई  बद्धि  नहीं  होगी  ।

 इससे  चीनी  उद्योग  के  लगभग  3.80  लाख  श्रमिकों  को  ल/भ  सरकार  के  निर्णय
 को  अधिसूचित  करने  वाले  संकल्प  कोਂ  राजपत्र  में  प्रकाशित  किया  जा  रहा  है  ।

 3,37  भ०  प०

 अनपूरक  श्रनुदानों  की  मांगें  1986-87

 श्री  नगद  लाल  चोघरो  :  माननीय  सभापति  कई  सर्वेक्षणों  के  आधार  पर
 मालूम  हुआ  है  कि  कृषकों  की  आय  दिन-प्रतिदिन  धट  रही  है  ।  कृषि  देश  की  रीढ़  है  |  हमारे  आशिक
 ढांचे  को  मजबूत  करने  में  कृषि  बहुत  महस्वपूर्ण  सिद्ध  होती  है  ।  कृषकों  की  जो  आय  घट  रही
 उस  सम्बन्ध  में  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  खेती  की  उन्‍नति  की  जाये  ।  इस  कार्य  के  लिये  कृषि

 ज्ञान  केन्द्र  का  होना  बहुत  आवश्यक  सागर  जिले  में  कृषि  विद्यालय  खोलने  की  बहुत  दिनों  से
 ग  चल  रही  है  ।  वहां  पर  इसको  खोले  जाने  की  बहुत  अधिक  आवश्यकता  है  ।

 मध्य  प्रदेश  के  सागर  जिले  में  सिंचाई  का  प्रतिशत  भी  बहुत  कम  वहां  बीना  नदी
 परियोजना  के  निर्माण  की  योजना  बहुत  दिनों  से  भारत  सरकार  के  पास  विचाराधीन  है  ।  हमें
 मालूम  नहीं  कि  इसमें  ढिलाई  किस  वजह  से  बरती  जा  रही  है  ?  मेरा  मंत्री  जी  से  निवेदन  है  कि
 वहां  बीना  नदी  परियोजना  को  स्वीकृत

 किया  जाये  और  सिंचाई  का  प्रतिशत  बढ़ाया  जाये  ।
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 हमारा  सागर  जिला  उद्योग  की  दृष्टि  से  भी  बहुत  पिछड़ा  है  ।  वहां  कोई  भी  कड़ा  उद्योग
 नहीं  सागर  जिले  में  भारत  अर्थ  मूवर्स  लिमिटेड  की  फंक्ट्री  खोले  जाने  की  योजना  शासन  के

 धधीन  इसके  खोले  जाने  से  वहां  की  जनता  की  आर्थिक  स्थिति  सुधर  सकती  है  ।  वहां
 पर  जो  काफी  मात्रा  में  रॉक-फास्फेट  पाया  गया  उसके  आधार  पर  भी  एक  फैक्ट्री  लगाया  जाना
 आवश्यक  मेरा  निवेदन  है  कि  जल्दी  से  जल्दी  इस  बारे  में  निर्णय  किया  जाये  ।

 हमने  अक्सर  देखा  हैं  कि  गांवों  व  नगरों  £  गरीब  हरिजन  लोग  छोटे-छोटे  ऋण  लेने  के

 लिये  बैंक  जाते  हैं  तो  उन्हें  अनेकों  बार  बहुत  परेशानियां  उठानी  पड़ती  हैं  और  बैंकों  के  अनेकों

 खंबकर  लगाने  पड़ते  बहुत  मुश्किल  से  उन्हें  ऋण  मिल  पाता  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इनको
 अधिक  से  अधिक  कर्ज  दिया  जाय  ।  ऐसा  देखा  गया  है  कि  जब  वह  इसके  लिए  बैंक  जाते  हैं  तो

 बैंक  की  तरफ  से  यह  कहा  जाता  है  कि  छोटे  ब्यवसायियों  ओर  हरिजनों  का  कोटा  खत्म  हो  गया  है

 इसलिए  अगले  महीने  या  दो  महीनें  बद  आभो  ।  अगल्ले  महीने  या  दो  मह्मीने  बाद  जाते  हैं  तो  फिर

 कहा  जाता  है  कि  कोटा  शछत्म  हो  गया  इसलिए  उनके  लिए  कोटा  बढ़ाया  जाय  भौर  अधिक  से
 अधिक  छोटे  व्यवसाण्यों  को  ऋण  दिया  जाय  ।

 श्री  मरेम्द्र  श्वुवानिया  :  समापत्ति  मैं  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगों  का
 समथन  करने  के  लिए  खा  हुआ  हूं  ।  प्रधान  मंत्री  जी  ने  देश  को  आगे  बढ़ाने  के  लिए  और  देश  के
 विकास  की  गति  को  तीब्र  बनाने  के  लिए  जो  योजनाएं  ओर  कार्यक्रम  बनाये  हैं  उन  सब  को  पूरा
 करने  के  लिए  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  जो  अनुदान  की  पूरक  मांगें  पेश  की  हैं  मैं  उनका  हृदय  से

 समर्थन  करता  हूं  ।

 मैं  राजस्थान  के  चुरू  क्षेत्र  से चुन  कर  आया  हूं  जहां  रेगिस्तान  ही  रेगिस्तान  जहां  पर
 पीने  के  पानी  की  बहुत  बड़ी  समस्या  है  '  लोगों  को  दस-दस  मील  से  पीन  का  पानी  लेकर  आना
 पड़ता  है  ।  जब  वर्षा  की  कमी  होती  है  तो  जमीन  का  पानी  भी  गहरा  हो  जाता  है  और  उसमें
 नमक  की  मात्रा  इतनी  हो  जाती  है  कि  यदि  उप्त  पानी  को  आदमी  पीता  है  तो  वह  मर  जाता
 पश्‌  पीते  हैं  तो  वे  मर  जाते  कहां  के  पानी  में  बहुत  ज्यादा  फ्लोराइड  है  जिस  की  वजह  से

 बहुत  सी  बीमारियां  खड़ी  हो  जाती  हैं  ।  मेरे  जिले  में  बहुत  से  गांव  ऐसे  हैं  जिन  में  लोगों  को  ऐसी
 बीमारी  मिलेगी  कि  जिससे  उनका  शरीर  टेढ़ा  हो  जाता  है  ।

 रेगिस्तान  ने  हमारे  देश  के  लिए  हर  समय  अच्छे  सैनिक  दिए  अच्छी  नस्ल  की  गायें  दी
 अच्छी  नस्ल  के  बैल  दिए  लेकिन  रेगिस्तान  के  विकास  के  लिए  कभी  भो  उतना  नहीं  सोथा

 गया  ।  वहां  लोग  मर  रहे  वहां  आए  दिन  अकाल  पड़ता  पीने  के  पानी  की  विकट  समस्य
 रहती  सदियों  के  दिनों  में  भी  पानी  की  बहुत  समस्या  रहती

 रेगिस्सान  के  लिए  एक  इंदिरा  गांधी  नहर  आई  ।  उनके  प्रथम  चरण  में  232  करोड़  रुपये

 मंजर  किए  गए  ओर  दूसरे  चरण  में  262.5  करोड़  रुपये  दिए  गए  ।  मैं  कहता  हूं  कि  रेगिस्तान  के
 लिए  सथ  से  महत्त्वपूर्ण  समस्या  पीने  के  पानी  की  उस  का  स्थायी  समाधान  इंदिरा  गांधी  नहर
 से  ही  हो  सकता  मेरे  क्षेत्र  चरू  के  लोग  पानी  के  अभाव  में  मर  रहे  पानी  के  अभाव  में

 हमारे  क्षेत्र  के  बहुत  से  लोग  अपने  पशुओं  को  लेकर  क्षेत्र  छोड़  कर  चले  इस  का  स्थायी
 समाधान  इसी  इंदिरा  गांधी  नहर  से  ही  संभव

 आपने  मेरे  क्षेत्र  के  लिए  पीने  के  पानी  और  सिंचाई  के  लिए  एक  लिफ्ट  सक्रीम  बनायी  है
 जिसका  न!म  चुरू  लाडून  लिफ्ट  स्कीम  इसी  स्कीम  पर  मेरे  क्षेत्र  क ेपानी  की  समस्या  का

 स्थायी  समाध्वान  निर्भर  भगबान  जब  पानी  नहीं  बरसाता  है  तो  वहां  के  लोगों  को  लिफ्ट  स्कीम
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 जज  >>  अब  न  निनानिना

 नरेन्द्र  बुदानिया ]  वि

 से  ही  पानी  मिल  सकता  जब  तक  आप  इस  लिफ्ट  स्कीम  से  पानी  नहीं  देंगे  तव  तक  कभी  भी
 मेरे  क्षेत्र  का  कल्याण  नहीं  हो  सकता  है  ।

 यह  पानी  की  समस्या  वहां  बहुत  ही  विकट  जब  जनता  सरकार  शासन  में  आई  तो

 हमारी  इस  लिफ्ट  स्कीम  को  उन्होंने  खत्म  कर  दिया  जिससे  हम  दस  साल  पीछे  चले  गए  ।  दोबारा

 कांग्रेस  सरकार  शासन  में  आई  तो  उस  ने  इस  लिफ्ट  स्कीम  को  बनाने  का  निर्णय  लेकिन

 इस  लिफ्ट  स्कीम  के  लिए  यदि  केन्द्र  सरकार  विशेष  सहायता  नहीं  देगी  तो  हमारे  यहां  की  पीने  के

 पानी  की  समस्या  कभी  पूरी  नहीं  होगी  ।  इसी  के  साथ-साथ  इंदिरा  गांधी  नहर  के  लिए  भी  200

 करोड़  रुपये  की  विशेष  सहायता  देने  की  आवश्यकता  है  ।

 ए०  आर०  पी०  त्वरित  ग्रामीण  जल  वितरण  योजना  के  तहत  जो  फारमूला  तैयार

 किया  गया  है  वह  जनसंख्या  के  आधार  पर  किया  गया  है  जो  बिलकुल  गलत  इसका  आधार

 बदलना  जरूरी  नहीं  तो  हम  लोग  पीने  के  पानी  की  समस्या  30  साल  तक  हल  नहीं  कर  पाएंगे  ।
 पानी  की  समस्या  दूर  करने  के  लिए  जो  चुरू-लाडन  लिफ्ट  स्कीम  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन

 बिलयरेंस  के  उसके  लिए  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  से  पुरजोर  निवेदन  करता  हूं  कि  वे

 उस  योजना  को  शीघ्रातिशीघ्र  मंजूरी  दे  दें  ताकि  हमारे  क्षेत्र  मे ंपानी  की  जो  ग्रम्भीर  समस्या  है

 बह  दूर  हो  सके  ।

 पानी  के  साथ-साथ  मैं  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  बिजली  की  समस्या  की  ओर  भी  दिलाना

 चाहंगा  ।  हमारे  यहां  कुछ  गांव  में  ही  मीठा  पानी  उपलब्ध  है  और  वहां  पर  कु  खुदे  पड़े  हैं  लेकिन

 बिजली  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  उन  कुवों  का  कोई  उपयोग  नहीं  हो  पाता

 इसके  साथ-साथ  मेरा  निवेदन  है  कि  मेरे  जिले  को  उद्योगरहित  जिला  घोषित  किया  गया

 है  लेकिन  वहां  पर  पानी  विजली  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  इस  योजना  के  अन्तर्गत  उद्योगीकरण  में

 कोई  लाभ  नहीं  पहुंचता  है  क्योंकि  पानी  बिजली  की  विकट  समस्या  सामने  आ  जाती  है  ।

 हमारे  80  प्रतिशत  लोग  किसान  हैं  इसलिए  मैं  एक  बात  किसानों  के  सम्बन्ध  में  भी  कहना
 लाहता  हूं  ।  भापने  जो  फसल  बीमा  योजना  लागू  की  है  उसको  मैं  बहुत  अच्छी  योजना  मानता  हूँ
 और  उसका  हर  जगह  स्वागत  भी  किया  गया  लेकिन  मेरे  क्षेत्र  क ेलोग  इस  स्कीम  का  लाभ

 नहीं  उठा  पा  रहे  इसका  कारण  यह  है  कि  इसमें  जो  तहसील  को  आधार  माना  गया  है  वह

 हमारे  ऊपर  लागू  नहीं  हो  पाता  है  ।  हमारे  यहां  एक  तहसील  के  50  गांवों  में  से  30  गांवों  में  तो

 पानी  बरस  जाता  वहां  पर  अनाज  पैदा  हो  जाता  है  लेकिन  बाकी  20  गांवों  में  अकाल  की

 स्थिति  हो  जाती  ऐसी  स्थिति  में  हमारे  यहां  तहसील  का  आधार  लागू  नहीं  हो  सकता

 मेरा  सुक्षाव  है  कि  तहसील  के  आधार  के  स्थान  पर  आप  गांवों  को  ही  आधार  मानें  तभी  फसल

 बीमा  योजना  वहां  पर  लागू  होकर  किसानों  को  लाभ  मिल  सकता  आपने  जो  मुझे  समय  दिया

 उसके  लिए  आपको  धन्यवाद  ।

 श्री  कमोदी  लाल  जाहव  :  सभापति  माननीय  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  जो

 अनुदानों  की  अनूपूरक  मांगें  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  की  हैं  उनका  मैं  समर्थन  करता  हूं
 ! कम  से  कम

 26  विभागों
 के  लिए  अनुपूरक  मांगें  प्रस्तुत  की  गई  हैं  |  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  को  सुझाव  दूंगा  कि

 पैसे  का  आंकलन  ठीक  हो  रहा  है  था  नहीं  इसकी  जांच  करने  के  लिए  संसत्सदस्यों  की  कमेटी  बनाई

 जानी  चाहिए  ।  जो  भी  निर्मा
 नर्मा

 ण  कार्य  होते  हैं  उनकी  जांच  करवाई  जानी  चाहिए  ।
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 इसके  साथ-साथ  मैं  एक  निवेदन  ओर  करूंगा  कि  भारत  में  जितने  निर्वाचन  क्षेत्र  हैं  उनका
 आंकलन  होना  चाहिए  कि  किस  निर्वाचन  क्षेत्र  में  कितना  काम  हो  रहा  इस  बात  को  भी
 देखना  चाहिए  कि  कई  निर्वाचन  क्षेत्र  तो  ऐसे  हैं  क  »हां  पर  दुनिया  भर  के  काम  हो  रहे  हैं  लेकिन
 कई  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  कोई  काम  नहीं  हाता  इसलिए  इस  बात  की  जांच  जरूर  होती  चाहिए
 कि  कौन-कौन  से  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  कितने  काम  हो  रहे  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  मुरैना  है  वहां  पर
 कम  से  कम  9  नदियां  बहती  हैं  और  वहां  पर  कई  जगहों  पर  आवा-गमन  के  कोई  साधन  नहीं  हैं  ।
 इसलिए  मैं  निवेदन  कहूंगा  कि  चम्बल  नदी  पर  एक  पुल  बनाया  जाये  पारा  के  पास  एक  पुल
 बनाया  जाये  ।  इत  शठदों  के  आपने  जो  मुझे  समय  दिया  उसके  जिए  आपको  धन्धवाद  ।

 श्री  रामाअय  प्रसाव  सिह  :  सभापति  माननीय  मन्त्री  जी  द्वारा

 प्रस्तुत  विनियोग  विधेयक  पर  मैं  बोलन  के  लिए  खड़ा  हुआ  जो  विनयोग  विधेयक  लाए  हैं
 और  संचित  निधि  से  पैसा  निकालने  की  बात  कही  है  उसके  सम्बन्ध  में  मैं  कहृंगा  कि  आज  हमारे
 देश  में  चारों  तरफ  आग  लगी  हुई  हमारा  देश  साम्प्रदायिक  दंगों  में  फंस  गया  हमारा  देश
 जातीयता  के  दलदल  में  फंस  गया  भातेंकवाद  में  फंस  गया  है  और  उग्मवाद  में  फंसा  हुआ  है
 इसका  कारण  क्‍या  है  ?  आप  जानते  हैं  जब  देश  में  अशांति  होती  है  तो  देश  का  विकास  अवरुद्ध

 हो  जाता  है  क्‍योंकि  सारा  पैसा  शांति  स्थापित  करने  पर  खर्च  करना  पड़ता  चाहे  कहीं  भी

 दुनिया  में  इस  तरह  की  बातें  हुई  हैं  ।  हम  धर्म  निरपेक्षता  की  बात  करते  लेकिन  आज  धर्म
 निरपेक्षता  कागज  तक  ही  रह  गई  है  ।  आज  जहां  स|म्प्रदायिक  दंगे  हो  रहे  1946  से

 पहले  पूरे  देश  में  एक  भी  दंगा  नहीं  हो  पाता  था  और  आज  दंगे  ही  दंगे  हो  रहे  हैं  ।  आतंकवाद
 जिसको  कहा  जाता  है  कि  उसको  विदेशी  शक्ति  से  बढ़ावा  मिल  रहा  यह  बात  भी  सत्य  मैं
 आपको  बताना  चाहता  जिस  राज्य  से  मैं  आता  वहां  भी  एक  आतंकवाद  यदि  अखबारों
 में  आपने  पढ़ा  तो  आपको  मालूम  होगा  कि  बिहार  में  खास  कर  मेरे  क्षेत्र  में  भातंकवाद
 जबरदरत  फैल  गया  मैं  आपको  जनवरी  से  लेकर  जुलाई  तक  के  आंकड़े  दे  सकता  हूं  ।  इस
 दोरान  175  आदमियों  की  मुत्यु  हुई  है  ।  जिनमें  से  50  आदमी  पुलिस  की  गोली  कुछ  निजी
 सेनाओं  की  गोली  से  और  कुछ  आतंकवादियो  की  गोलियों  से  मारे  गए  वहां  कानून  व्यवस्था
 नाम  की  कोई  चीज  नहीं  है  ।  देश  में  कानून-व्यवस्था  को  कायम  रखना  आपका  काम  हैं  या  आप

 यह  कहकर  टाल  सकते  हैं  कि  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी  आज  पंजाब  को  क्‍या  हालत  है  ।

 वही  रास्ता  बिहार  ने  भी  पकड़  लिया  मैं  आपवो  बताता  हूं  कि  बिहार  में  आठ  करोड़  की
 आबादी  है  ओर  आप  कहते  हैं  कि  हम  गरीबों  को  ऊपर  उठा  रहे  लेकिन  सरकारी  आंकड़ों  के

 अनुसार  वहां  30  लाख  14  से  16  वर्ष  तक  के  बच्चों  ने  भाज  तक  स्कूल  नहीं  देखा  जब

 हमारे  देश  की  यह  स्थिति  बन  गई  तो  उस  स्थिति  को  आपको  दुरुस्त  करना  होगा  ।

 हम  लोग  बहुत  चिन्तित  हैं  कि  हमारे  यहां  बेकारी  बहुत  बढ़  गई  है  ।  बेकारी  को  दूर  करने
 के  लिए  आपको  कुछ  विकास  का  काम  वहां  के  लिए  करना  जिससे  वहां  के  जो  नौजवान

 जिन्होंने  आज  तक  स्कूल  का  मुंह  नहीं  देखा  वे  शिक्षित  हो  सकें  भौर  कुछ  तक  बेरोजगारी
 की  समस्‍या  का  भी  समाधान  हो  सके  |  मैं  आपको  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  आपके  यहां
 पिछले  8-8  और  10-10  सालों  से  बहुत  सी  सिंचाई  की  योजनायें  स्वीकृति  के  लिए  पड़ी  हुई
 लेकिन  उस  दिशा  में  भी  अभी  तक  कोई  कदम  नहीं  उठाया  गया  है|  महाना  डेम  की  योजना
 सन्‌  75  से  आपके  पास  सी०  डब्ल्यू०  सी०  में  पड़ी  हुई  पुनपुन  परियोजना  भी  आपके

 यहां  1980  से  पड़ी  हुई  लेकिन  कोई  कदम  नहीं  उठाया  गया  अगर  आप  इन  योजनाओं  की
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 ग्रमाश्रय  प्रसाद  सिंह  ]

 स्वीकृति  देने  के  साथ  ही  साथ  सप्तपंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  कर  निर्माण  के  लिए  आबंटन
 उपलब्ध  कराने  की  व्यवस्था  करें  और  वहां  कदम  उठाने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  की  जब

 यह  योजना  पूरी  हो  जाएगी  तो  हम  समझते  हैं  कि  वहां  के  किसानों  की  हालत  में  भी  सुधार  होगा  ।

 वहां  लोगों  को  रोजगार  देने  के  लिए  आपको  उद्योगों  का  भी  निर्माण  करना  होगा  |  जब  ये  काम
 होने  शुरू  होंगे  तो  लोगों  को  भी  रोजगार  मिलेगा  और  काफी  हद  तक  आतंकवाद  की  समस्या  से
 भी  निवटा  जा  सकेगा  ।

 इन्हों  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  वात  समाप्त  करता  हूं  ।

 डा०  चर्द्र  दोखर  त्रिपाठी  :  सभापति  मैं  1986-87  की  अनुपूरः

 से  वेश  को  आगे  ले  जाने  के  लिए  प्रयत्न  कर  रही  जो  कार्यक्रम  बजट  पेश  करते  वक्‍त  सदन  के
 समक्ष  रखे  गए  उन  योजनाओं  को  आगे  ले  जाने  के  लिए  धन  की  कमी  महसूस  हो  रही

 इसलिए  सरकार  को  अनुपूरक  मांगों  की  आवश्यकता  महसूस  हुई  ।

 निश्चित  रूप  से  हिन्दुस्तान  आज  भी  गाँवों  में  बसता  80  प्रतिशत  लोग  आज  भी
 खेती  पर  निर्भर  करते  हैं  ।  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  क्राप  इंशोरेंस  योजना  हमारी  सरकार  द्वारा
 चलाई  जो  कि  कुछ  सिलेक्टेड  डिश्ट्रिक्स  में  लागू  मैं  निवेदन  करू गा  कि  ।5  करोड़  का
 जो  प्रावधान  किया  गया  उससे  सारे  देश  में  हर  तहसील  में  और  हर  गाँव  में  इस  योजना  को

 लागू  किया  जाए  |  यह  मान  लिया  गया  है  खेती  में  सरप्लस  लेबर  की  प्राब्लम  है  और  उसको  दू
 करने  के  लिए  देश  में  तेजी  से  औद्योगीकरण  की  आवश्पकता  है  ।  हमारे  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने
 तमाम  इन्सेटिव्ज  दे  कर  लार्ज  स्क्रेल  इंडस्ट्रीज  और  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  को  प्रोत्साहन  दिया  है
 ताकि  देश  में  तमाम  छोटे  और  बद  उद्योग  खोले  जांए  और  इस  बात  का  ख्पाल  गिया  है  कि
 रीजनल  इस्ब्लेंसेज  को  दूर  किया  जाए  ।  इसी  संदर्भ  में  मैं  कहना  चा।हुंगा  कि  70  करोड़  रुपये  की

 प्रक  मांग  से  नये  उद्योगों  को  सेलेक्टेड  वेकवर्ड  एरियाज  में  कायम  करने  की  बात  सरकार  ने

 कही  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  पूर्वी  उत्तर  जो  देश  का  सब  से  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र
 है  और  उस  में  बस्ती  जिस  में  खलीलाबाद  निर्वाचन  क्षेत्र  जो  जिसका  मैं  प्रतिनिधित्व
 करता  सब  से  पिछड़ा  हुआ  है  ।  बस्ती  जिले  की  एक  ऐतिहासिक  पृष्ठभूमि  मेरे  ही  क्षेत्र
 से  सटे  हुए  क्षेत्र  में  सारे  विश्व  में  शान्ति  का  पाठ  पढ़ाने  वाले  गोतम  बुद्ध  का  जन्म  हुआ  था  और
 मेरे  क्षेत्र  मे ंसंत  कबीर  की  निर्वाणस्थली  है  ओर  मेरे  क्षेत्र  से  सटे  हुए  क्षेत्र  मे ंभगवान  राम  का
 जन्म  हुआ  था  ।  इसलिए  इस  क्षेत्र  में  सरकार  की  ओर  से  इंडस्ट्रीज  लगाई  वहां  पर
 मोलेसेज  काफी  मात्रा  में  उपलब्ध  होता  है  और  नेपाल  से  सटे  होने  के  कारण  उस  क्षेत्र  में  स्टील

 प्लान्ट्स  लगाए  जा  सकते  मिनी  सीमेंट  फैक्टरी  लगाई  जा  सकती  है  ।

 मैं  वित्त  मंत्री  जी  को  इस  बात  के  लिए  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  सप्लीमेन्टरी  ग्रान्ट्स  के
 माध्यम  से  प्लान्ट  और  प्रिंटिंग  एम०  अ।ई०  सी०  चेक  ट्रैवलसं
 चैक  बुक्स  और  पोस्ठल  स्टेशनरी  आदि  की  छपाई  के  लिए  मशीन  मंगाने  का  प्रावधान  किया
 है  लेकिन  इस  संबंध  में  एक  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  भारतीय  रिजवं  बैंक  से  जो  नोट
 उसमें  गलती  है  ।  में  50  रुपये  का  नोट  निकाल  कर  आप-को  दिखा  सकता  संस्कृत
 भाषा  में  500  रुपये  देने  का  वायदा  किया  गया  है  और  संस्कृत  में  रूप्पकाणिਂ  लिखशा

 हुआ  है  और  फारसी  में  भी  500  रुपये  धारक  को  देने  की  ब्रत  कही  यई  जो  मशीनें  आप
 चेक  और  अन्य  सामग्री  की  छपाई  के  लिए  मंगाने  जा  रहे  उनकी  छपाई  का  स्तर  क्‍या  ऐसा  ही
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 होगा  ।  हमारे  अधिकारीगण  इतने  योग्य  हैं  कि
 50  रुपये

 के
 नोट  पर  500  रुपये  देने  का  वचन

 देते

 इस  संदर्भ  में  यह  भी  व्यवस्था  की  गई  है  कि  उन  गांवों  में  जहां  बिजली  की  सुविधा  प्राप्त

 नहीं  यहां  नान-कन्वेंशनल  एनजी  के  माध्यम  से  उक्त  सुविधा  प्रधान  की  जाए  ।  मेरा  निवेदन  है
 कि  गाँवों  में  फोटो  वोल्टेंक  सोलर  सिस्टम  और  स्मोक्‍लंस  स्टोवों  को  गांवों  के

 घर-घर  में  पहुंचा  दिया  जाए  ताकि  वे  भी  विद्युत  की  सुविश्राओं  का  लाभ  उठा  सकें  ।

 बसे  तो  बराबर  हम  मांग  करते  रहते  हैं  लेकिन  शासत  की  ओर  से  इस  पर  कोई  ठोस  कार्यवाही

 नहीं  होती  ।  अन्त  में  मैं  एक  शेर  सुना  कर  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  :

 उनका  जो  फर्ज  है  उसको  जाने  वही

 मेरा  जो  फर्ज  मैंने  पूरा  किया

 मुझको  तौहीने  साकी  ग्वारा  न  थी

 जाम  खाली  था  फिर  भी  उठाना  पड़ा  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  सप्लीमेन्टरी  डिमान्डस  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]

 भी  वोਂ  एस०  कृष्ण  प्रब्पर
 :  सभापति  1318.40  करोड़

 रुपये  की  राशि  की  अनुपूरक  मांगों  पर  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  हमारा  राष्ट्रीय  हित  होना
 चाहिए  |  यह  मझे  मान्य  ले  केन  मैं  अपने  कत्तेंब्य  में  असफल  रहूंगा  अगर  मैं  अपने  निर्वाचन

 क्षेत्र  और  राज्य  के  लोगों  की  भावनाओं  को  प्रदर्शित  नहीं  करता  ।  केन्द्र  सरकार  द्वारा  मेरे  राज्य  के

 लोगों  के  साथ  केन्द्रीप  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  अच्छा  व्यवहार  नहीं  जा  रहा
 कर्नाटक  में  एक  भी  परियोजना  क्रियान्वित  नहीं  करी  गई  यह  मैं  कह  सकता  हूं  विजयानाग्राम

 इस्पात  योजना  से  जिसका  15  वर्ष  पूर्व  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  द्वारा  शिलान्यास  किया  गया  था

 और  अब  मंगलौर  तेल  शोधक  परियोजना  पर  आता  हूं  इसी  सद  में  घोषणा  की  गई  थी  कि

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  स्थापित  किया  जग्गा  ।  लेकिन  इत्त  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया

 गया  बंगलौर  में  संख्या  की  इलैक्ट्रोनिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  फैक्टरी  स्थापित  किया  जाना

 राजनीतिक  कारणों  से  इसका  उतरप्रदेश  में  स्थानान्‍्तरण  किया  गया  ।

 कुछ  मामनोय  सदस्य  :  नहीं  ।

 शी  वी०  एस०  कृष्ण  प्रम्यर  :  ठोक  बहुत  अच्छा  |  हम  इसका  स्वागत  करते  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  जारी  रखिये  ।

 )

 क्षी  बी०  एस०  कृष्ण  झाय्यर  :  हम  उसका  स्वागत  करते  मैं  आपत्ति  नहीं  करता  ।  उस

 समय  यह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  इसकी  इकाई  बंगलौर  में  स्थापित  की

 मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  मुझे  पूरा  करने  दीजिए  ।

 4.00  भ०  प०

 उस  समय  यह  आश्वासन  दिया  गया  था.कि  एक  दूसरी  इकाई  बंगलौर  में  स्थापित  की

 जायेगी  ।  लेकिन  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 बिजली  पर  कर्नाटक  राज्य  बहुत  अधिक  बिजली  की  कठिनाई  का  सामना  कर
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 बी०  एस०  क्रृष्ण  अय्यर  ]  कै
 रहा  वहां  80%,  की  बिजली  कटौती  हमने  केन्द्र  को  कई  परियोजनाएं  भेजी  केगाण में
 आणविक  संयंत्र  को  छोड़कर  अन्य  किसी  परियोजना  को  स्वीकृति  नहीं  दी  गई

 सीधा  वित्त  मंत्री  पर  आते  हुए  हम  केन्द्र  सरकार  से  यह  अनुरोध  करते  आ  रहे  हैं  कि  बंगल
 में  120  मेगावाट  गैस  टरबाइन  और  चार  विभिन्‍न  ग्रामीण  हिस्सों  में  चार  छोटे  बिजली  घर

 स्थापित  करने  की  हमें  अनुमति  दी  जाए  ।  इनमें  विदेशी  मुद्रा  भी  खर्च  करनी  होगी  ।  दुर्भाग्यवश
 यद्यपि  इन  परियोजनाओं  के  लिए  डीजल  तेल  आयात  करने  पर  जितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  होगी
 उससे  अधिक  विदेशी  मुद्रा  हम  कमायेंगे  ।  इस  परियोजना  को  अभी  तक  स्वीकृति  नहीं  मिली  है  ।  मैं

 सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  टरबाइन  परियोजना  को  शीघ्र  स्वीकृति  दी

 रेलवे  के  सम्बन्ध  में  हमारे  साथ  न्याय  नहीं  किया  गया  ।

 अन्तिम  मुह  पर  आते  हुए  तमिलनाड़्‌  के  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  जल  बट्चारे
 के  लिए  एक  ट्रिबुनल  मांग  की  जहां  तक  अन्तंराज्यीय  नदी  जल  बंटवारों  का  सम्बन्ध  मेरे
 विचार  से  उन्हें  जहां  तक  सम्भव  हो  सके  आपसी  समझौते  द्वारा  हल  किया  जाना  मैं

 ऐसे  मामलों  को  ट्रिबिनुल  के  पास  भेजना  है  क्योंकि  यह  यह  बहुत  लम्बा  समय  लेता  कावेरी
 जल  बंटवारे  मेरा  दृढ़  विचार  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  इसमें  अवश्य  रुचि  लेनी  चाहिए  और

 यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  सम्बन्धित  राज्यों  के  बीच  कोई  समझौता  हो  जाए  ।

 मेरा  अन्तिम  मुद्रा  पीयरलेस  इन्शोरेन्स  कम्पनी  के  सम्बन्ध  में  यह  बहुत  ही  उचि
 समय  है  कि  इस  कम्पनी  को  राष्ट्रीयकृत  किया  यह  बहुत  आवश्यक  हाल  ही  कल
 वहां  ग्रामीण  बंण  कमं  वारी  भूख  हड़ताल  पर  थे  ।  केन्द्र  सरकार  को  इस  मामले  में  रिजवं  बैंक  की
 सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  का  निर्णय  लेना  चाहिए  और  उन्हें  वाणिज्यिक  बैंकों  के साथ
 विलय  कर  दिया  जाए  ।

 4,03  भ०  प०

 बक्‍कम  पुरुवोत्त मगर  पोठासोन  हुए  ]

 ]

 श्री  राम  पूजन  पढेल  :  माननीय  सभापति  मैं  आपका  अभारी  हूं  कि
 आपने  अनुपूरक  मांगों  पर  मुझे  बोलने  का  समय  दिया  ।  मैं  इन  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  और
 आशा  करता  हूं  कि

 भारत  सरकार  इस  धन  का  सदुपयोग  करके  देश  को  मजबूत  बनाएगी  ।  इसमें
 1318.40  करोड़  रुपया  व्यय  करने  का  प्रावधान  किया  गया  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  बधाई
 देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  उन्होंने  बजट  के  बाद  बहुत  से  चोर-बाजारियों  और  कालाधन  इकट्ठा
 करने  वालों  के  यहां  छापे  मारे  और  बहुत  से  कार्यक्रम  चलाकर  देश  के  विकास  में  योगदान  किया  ।
 मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हुं  कि  80.05  करोड़  रुपया  बजट  में  बड़े  पैमाने  पर
 जमीन  के  अधिग्रहण  और  विकास  के  लिए  रखा  गया  है  ।  जमीन  भूमि  स्वामियों  स ेकम  कीमत  पर
 ली  जाती  है  और  बहुत  ऊंची  कीमत  पर  बेची  जाती  इस  पर  अंकुश  लगना  क्योंकि
 जिसकी  जमीन  चली  जाती  है  वह  बेरोजगार  हो  जाता  उसको  परेशानी  होती  मैं  भाशा
 करता  हूं  कि  इस  पर  विशेष  तौर  से  ध्यान  देकर  भूस्वासियों  को  लाभ  पहुंचाया  जाए  ।

 इसी  तरह  से  फसल  बीमा  योजना  में  15  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  किया  गया  मैं
 चाहूंगा  कि  इसको  और  बढ़ाया  जाए  और  ठीक  ढंग  से  लागू  किया  ऐसा  न  हो  कि  जैसे
 234



 15  1908  |  मांगें  1986-87
 नली

 गरीबी  की  रेश्ला  से  ऊपर  उठाने  का  कार्यक्रम  चलाया  उसो  तरह  से  फसल  बीमा  के  अन्तर्गत
 भी  कुछ  लोगों  को  फायदा  हो  ।

 आज  सबसे  महस्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  देश  में  बाह्य  और  आन्तरिक  शक्तियां  इसमें
 लगी  हुई  हैं  कि  हिन्दुस्तान  में  क्रिसी  तरह  से  अशान्ति  पैदा  की  जाए  और  नुकसान  पहुंचाया

 इसके  लिए  बहुत  ज्यादा  धन  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इसकों  और  भी

 बढ़ा  दिया  जाए  तो  इसमें  कोई  बुराई  नहीं  क्योंकि  देश  रहेग्ग  तो  हमारी  आजादी  रहेगी

 हम  आगे  बढ़ते  रहेंगे  ।

 सभापति  सरकार  ने  हमेशा  माना  है  कि-भारत  एक  कृषि  प्रधान  देश  है  और  यहां
 80  प्रतिशत  लोग  कृषि  पर  निर्भर  लेकिन  हमारी  सरकार  जिस  गति  से  देश  को  आगे  बढ़ाने  में

 काम  कर  रही  उतनी  गति  से  वह  ग्रामों  में  नहीं  पहुंच  पाई  लेकिन  फिर  भी  देश  के  कृषि
 बैज्ञानिकों  ने और  किसानों  ने  मेहनत  करके  देश  की  खाद्यान्न  समस्या  को  हल  किया  मैं  चाहूंगा
 कि  किसानों  को  सही  रूप  में  मदद  मिल  सके  ।  और  किसान  आगे  बढ़  सकें  ।  किसान  घान  तो  पैदा
 कर  सकता  है  लेकिन  धान  को  कूट  नहीं  सकदा  ।  ऐसे  जो  छोटे-छोटे  किसानों  के  ऊपर  लगा  दिए
 गए  हैं  जिनसे  किसान  को  नुकसान  होता  उनको  हटा  देना  चाहिए  |  इस  समस्या  को  सरकार  को
 अवश्य  हल  करना  उद्योग  के  बारे  में  भी  निवेदन  करना  चाहता  सरकारी  उद्यमों  में

 बहुत  घाटा  होता  है  ।  निजी  तौर  पर  काम  करने  वाले  उद्योगों  को  बहुत  लाभ  होता  सरकार  को

 इस  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  घन  देते  हैं  लेकिन  उसका  विकास  में  ठीक  तरह  से  उपयोग  नहीं

 हो  पाता  है  |  एकीकृत  ग्रामीण  राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  ग्रामीण  भूमिहीन  मजदूर
 रोजगार  गा  रन्‍्टी  योजना  और  शिक्षित  बेरोजगार  योजना  के  तहत  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  उठाने  की

 बात  कही  गई  है  ।  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बात  है  कि  लाभ  सीधा  लाभाथियों  को  दिया  जाएगा  ।
 वित्तीय  वर्ष  पहली  अप्रैल  से  3।  मार्च  तक  लाग्‌  होता  है  लेकिन  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  यह

 एक  जुलाई  से  तीस  जून  तक  होमा  चाहिए  ।  तीन  महीने  तो  वर्षा  हो  जाती  है  और  तीन  महीने  बजट
 पास  करने  में  लग  जाते  हैं  ।  अग्त  में  एक  बात  कहकर  समाप्त  करना  चाहूंगा  ।  सन्‌  8।  में  मेरे  क्षेत्र

 फूलपुर  में  तत्कालीन  क्रपि  मंत्री  जी  ने  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  गांधी  की  उपस्थिति  में  यह
 घोषणा  की  थी  कि  वहां  पर  सोडा-एश  और  चीनी  मिल  का  कारखाना  यह  आश्वासन  भी

 मुझे  दिया  गया  था  कि  इस  कारखाने  को  बढ़ाकर  अमोनिया  का  कर  दिया  जाएगा  ।  मैं  दुख  के  साथ

 कहना  चाहूंगा  कि  न  तो  चीनी  मिल  ही  लगी  और  न  ही  इफ्को  का  कारखाना  वहां  स्थापित  हुआ  ।

 मुझे  आशा  आप  इन  सब  बातों  की  ओर  विश्येष  ध्यान  देंगे  ।  किसानों  की  समस्याओं  को  देखते

 एक  बात  और  कहना  भूमि  सुधार  के  लिए  की  जाती  है  लेकिन  उससे

 किसानों  का  शोषण  ही  होता  है  ।  मैं  यह  बात  विशेष  रूप  से  कहना  चाहूंगा  कि  इस  धन  के  मामले

 में  किसान  बीसों  साल  तक  गरीब  हो  जाता  है  और  झगड़े  में  फंसा  रहता  मेरा  यह  सुझाव  है  कि

 एक  बार  चकबन्दी  होने  के  बाद  दोबारा  चकबन्दी  नहीं  होनी  चाहिए  वरना  किसान  गरीब  होत

 जला  जाएगा  और  झगड़ा  ज्यों  का  त्यों  बना  रहेगा  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इन  मांगों  का  समर्थन

 जे

 करता  हैं  और  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  राम  सिह  यादव  :  माननीय  सभापति  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  सदन  में

 जो  अनुपूरक  मांगे  पेश  की  मैं  उनका  समर्थन  करता  1986-87  के  बजट  में  माननीय  वित्त

 मंत्री  जी  ने  कुन  व्यय  58033  करोड़  का  बताया  है  और  1318.40  करोड़  की  अनुदान  मांगों  के
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 जय  7 ््नाणजणण।90तण,णषयणयाणा

 राम  सिंह  यादव  |

 व्यय  को  मिलाकर  यह  कुल  वांषिक  व्यय  5945  1.40  करोड़  का  होगा  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  जी
 जो  पैसा  इन  अनुदानों  के  माध्यम  से  ले  रहे  उनमें  से  मुझे  विशेष  रूप  से  यह  कहना  है  कि

 पूरक  अनुदानों  में  पब्लिक  सेक्टर  एन्टरप्राइजेज  के  लिए  19०.31  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  राशि
 की  मांग  की  गई  है  ।  मैं  एक  सीधा  सा  प्रश्न  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 अभी  तक  जितने  भी  पब्लिक  सैक्टर  अन्डरटेकिग्स  हैं  उनकी  वित्तीय  स्थिति  और  उनका  लाभांश

 बहुत  कम  है  ।  आज  स्थिति  यह  है  कि  जो  हमारा  एनुअल  प्लान  सदन  में  पेश  हुआ  उसमें  भी

 यह  बताया  गया  क्रि  राज्य  विद्युत  मण्डलों  में  1990  तक  बारह  हजार  करोड़  रुपए  की  धाटे  की
 राशि  होगी  ।  एक  दो  पब्लिक  सैक्टर  अन्डरटेकिग्स  को  छोड़चर  बाकि  सभी  अम्डरटेकिस्स  में  यही
 वित्तीय  अव्यवस्था  199.31  करोड़  रुपए  में  से  144.99  करोड़  योजना  मद  में  और  54.32
 करोड़  गैर  योजना  मद  में  दे  रहे  यह  54  करोड़  रुपया  केवल  मेन्टीनेन्स  के  लिए  या

 स्ट्रेटिव  एक्सपेंडिचर  में  क्या  इसके  बारे  में  आपने  इसमें  स्पष्ट  नहीं  किया  लेकिन  यदि
 आप  अपने  एक्सपेंडीचर  के  खाते  को  व्यय  के  खाते  को  देखें  तो  आपके  केन्द्रीय  बजट  का  लगभग

 25  प्रतिशत  भाग  केवल  एडमिनिस्ट्रेटिव  एक्सपेंसेज  पर  ही  जा  रहा  इसके  अलावा  पके  जितने

 स्थानीय  निकाय  लोकल  पब्लिक  अण्डरटेकिग्स  जैसे  स्टेट  इलेक्ट्रिसिटी  बोड  स्टेट  ट्रांसपोर्ट
 कापोरेशन  डी०  डी०  ए०  यू०  आई०  टी०  इन  सब  पर  यदि  आप  एडमिनिस्ट्रेटिव
 पैंडीचर  को  देखें  तो  वह  30-35  प्रतिशत  है  |  किसी  संस्थान  में  20-35  प्रतिशत  एडमिनिस्ट्रेटिव

 एक्सपैंडीचर  अपने  आप  में  बहुत  बड़ी  अलामिग  सिचुएशन  पैदा  करता  इसको  कम  करने
 के  लिए  वित्त  मंत्रालय  ने  कया  कदम  उठाए  मैं  चाहता  हूं  कि  आप  इस  सदन  में  उन्हें  बतायें  ।
 क्या  आपने  इस  तरह  के  कोई  नियम  या  पाउन्दी  अपने  ऊपर  लागू  करने  का  निश्चय  किया
 राज्य  सरकारों  को  या  पब्लिक  अण्टटेकिग्स  को  कुछ  ऐसे  नियम  सुझाये  हैं  जिनसे  वे  अपने  ऊपर

 इस  तरह  की  पाबन्दी  लगा  सकें  कि  इस  व्यय  को  कम  करने  के  लिए  कोई  सीलिंग  होना  चाहिए  ।

 इसके  साथ  मैं  आपसे  यह  निवेदन  भी  करना  चाहूंगा  कि  बजट  1986-87  में  भापने  कहा
 था  कि  एक  लॉग  टर्प  एग्रीकल्चर  प्राइस  पौलिसी  निश्चित  करेंगे  और  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य
 मिलेगा  ।  इसके  साथ  वल्डें  बेंक  की  1985  की  एनूअल  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  हिन्दुस्तान  के
 पास  प्रचुर  मात्रा  में  फूडग्रेन्स  का  स्टॉक  जमा  है  और  वह  इस  स्थिति  में  है  कि  फूडग्रेन्स  का  निर्यात
 कर  सके  ।  यदि  हम  फूड्ग्रेन्‍्स  का  निर्यात  करेंगे  तो  निश्चय  ही  हमारी  अथं-व्यवस्था  में  सुधार
 आएगा  ।  क्‍या  आपने  वल्ड  बेक  की  उक्त  रिपोर्ट  के  अनुसरण  में  फूडग्रेन्‍्स  का  निर्यात  करने  की  दिशा
 में  कोई  कदम  उठाए  क्‍या  निर्णय  लिया  उन्हें  भी  इस  सदन  में  बताने  की  क्वपा  करें  ।  क्‍या
 आपने  कृषि  मंत्रालय  को  या  फूड  एण्ड  सिविल  सप्लाइज  मंत्रालय  को  यह  सुझाव  दिया  है  कि  देश
 में  फूडग्रेस्स  के  बफर  स्टाक  को  देखते  फूडग्रेन्स  के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  कदम  उसका
 कारण  यह  भी  है  कि  आने  वाली  खरीफ  की  फसल  बहुत  अच्छी  होने  की  आशा  है  और  उसको
 रखने  के  लिए  आपके  पास  जगह  नहीं  ।  फिर  उसको  खरीदने  के  लिए  पैसों  की  व्यवस्था  भी  आपको
 करनी  होगी  ओर  वह  एक  बड़ी  समस्या  पैदा  होने  की  आशा  है  |  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  फूडग्रे.स
 के  बफर  स्टाक  को  देखते  उसके  निर्यात  की  दिशा  में  आपको  सशक्त  कदम  उठाने

 एक  निवेदन  मैं  यह  करना  चाहता  हूं  कि  इण्डस्ट्रियल  सेक्टर  जो  भी  माल  बाप  तैयार
 करके  निर्यात  करते  माल  तैयार  करने  वाले  को  आप  बहुत  से  इन्सेटिव  देते  कैश  इन्से-टव
 भी  देते  हैं  और  कई  कन्सेशन्स  भी  देते  उसी  तरह  जो  किसान  आपके  यहां  अच्छी  किस्म  का
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 2.
 बासमति  चावल  पैदा  करता  है  या  फ्रूटस  पैदा  करता  केरल  का  किसान  अपने  यहां  अच्छी  जिन्स
 पैदा  करता  है  ,  जिसको  आप  बाहर  के  मुल्कों  को  निर्यात  करते  कया  उसको  भी  आप  इन्सैंटिव
 देने  पर  विचार  करेंगे  ।  इस  तरह  के  इन्सेन्टिव  देकर  आप  किसानों  को  अच्छी  कमोडिटी  या  अच्छी
 जिन्स  पैदा  करने  के  लिए  न  केवल  प्रोत्साहित  करेंगे  ओर  उसको  अच्छा  मूल्य  मिलेगा  परन्तु
 साथ  आपको  विदेशी  मुद्रा  की  भी  आय  होगी  |  मैं  चाहूंगा  कि  इस  दिशा  में  भी आप  सशक्त  कदम
 उठाये  और  इस  सदन  को  भी  उससे  अवगत  करें  ।

 आपने  अभी  एक  करोड़  टन  गेहूं  बाहर  भेजा  जिनमें  से केवल  रूस  को  50  लाख  टन
 तथा  रोमानिया  को  20  लाख  टन  तथा  शेष  दूसरे  मुल्कों  को  भेजा  उसी  प्रकार  चावल  का

 निर्यात  करने  के  लिए  भी  आपके  प!स  काफी  मात्रा  में  स्टाक  जमा  है  ।

 इसके  अलावा  आपने  इन  सप्लीमेंटरी  डिमाण्डस  में  बिजली  के  लिए  भी  कुछ  रुपया  मांगा

 नौन  कन्वैन्शनल  सोर्स  ऑफ  एनर्जी  के  लिए  तथा  इण्डस्ट्रीज  को  सबसिडी  देने  के  जो  कोई
 अपनी  इदण्डस्ट्री  बैंकवर्ड  एरिया  यें  स्थापित  उनके  क्षिए  70  करोड़  रुपए  मांगा  इस

 सम्बन्ध  में  मैं  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  बिजली  का  हमारे  देश  टारगैट  से  बहुत
 नीचे  है  ।  इस  दिशा  में  आपको  विशेष  प्रयास  करमे  की  जरूरत  है  ।

 अन्त  मैं  आपका  ध्यान  बल्ड  बेंक  की  एनूअल  रिपोर्ट  1985  के  पृष्ठ  108  की  ओर

 दिलाना  चाहता  जिसमें  भारत  की  वित्तीय  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  लिखा  है  :

 भारत  में  सुदृढ़  भ्राथिर  विकास

 1985  वित्तीय  वर्ष  में  भारतीय  अथे  व्यवस्था  अपनी  लम्बी  अवधि  के  औसत  से  ऊपर  हो

 रही  सकल  राष्ट्रीय  उत्पादन  में  7  प्रतिशत  की  दर  से  वृद्धि हुई  जो  कि  1984  में  8  प्रतिशत  थी***

 |
 उसके  बाद  इसमें  लिखा  है  :

 [  प्रमुवाद  ]

 जबकि  1984  जित्तीय  वर्ष  अर्थव्यवस्था  में  सुधार  का  कारण  कृषि  सम्बन्धी  उत्पादों  में

 वृद्धि  होना  1985  वित्तीय  वर्ष  की  अथंव्यवः्था  में  सुधार  मुख्य  रूप  से  उद्योग  धन्धों  से  हुआ  ।

 कीमतों  यर  दब्ातब  रखने  के  लिए  सरक,र  ने  कई  उ'राय  किये  जिसके  फलस्वरूप  वित्तीय

 वर्ष  1985  में  मुद्रास्फीति  की  दर  में  भारत  में  7.2  प्रतिशत  की  कमी  आई

 ओऔर  लास्ट  में  यह  कहा  गया  है  :

 |

 पिछले  गत  वर्ष  के  दौरान  अर्थव्यवस्था  की  अच्छी  हालत  भारत  के  बकाया  भुगतान  में

 दर्णाया  गया
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 ]
 मैं  विछ्त  मन्‍्त्री  तथा  वित्त  मंत्रालय  को  इस  बात  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  बहुत

 मेहनत  से  कार्य  विशेष  प्रयास  करके  बजट  एस्टीमेटस  में  आमदनी  के  स्रोतों  को  बढ़ाया  है
 और  अच्छा  कार्य  किया  है  ।

 मैं  यह  चाहुंगा  कि  जो  चौथे  पे  कमीशन  की  रिपोर्ट  है  जिसके  अनुसार  वाधिक  ब्यय  रुपये
 1975  करोड़  का  उसको  मीट-#उट  करने  के  लिए  आप  किसी  तरह  से  ओर  क्या  वार्षिक

 बजट  में  प्रावधान  करेंगे  ।  इसके  लिए  भी  सदन  में  आप  एक  बजटरी  सर्जश्नन  लेकर

 मुझे  आशा  है  ।

 श्प  अर  द््  ञ्  ः

 इन्हीं  शब्दों  के  मैं  इन  अनुदान  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]

 क्री  मुल्लापल्ली  रामचन्व्॒म  सभापति  वतंमान  वित्तीय  वर्ष  के  लिए

 भनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  का  मैं  समर्थन  करता  हूं  और  योजना  और  गैर  योजना  के  लिए
 मान  अनुपूरक  मांगों  के  अधीन  कुल  मांग  1318.40  करोड़  रुपए  की  अनुदानों  की  अनुप्रूरक
 मांगों  का  समर्थन  करते  हुए  अनुदानों  के  आबंटन  के  लिए  मैं  स्वयं  को  कुछ  मदों  तक  सीमित  रखना

 चाहंगा  कर्नाटक  का  सदस्य  होने  के  कारण  मैं  बहुत  प्रसन्‍न  हूं  कि  25  करोड़  रुपये  का  ऋण  शिपिंग

 बिकास  निधि  समिति  को  मछली  पकड़ने  के  ट्रालर  खरीदने  के  लिए  दिये  गए  हैं  ।

 जनगणना  के  अनुसार  केरल  की  कुल  जनसंख्या  7,78,882  में  से  1,18,801  घरेलू
 आरे  है  ।  यह  संख्या  पूरे  भारत  में  मछआरों  की  जनसंख्या  का  20  प्रतिशत  इसलिए  इसमें
 आश्चयं  नहीं  कि  भारत  क्रे  कुल  मछली  उत्पादन  का  23.8  प्रतिशत  भाग  केरल  में  पंदा  होता  है  ।

 समुद्र  से अधिक  धन  कमाने  के  लिए  इस  क्षेत्र  में  गहरे  समुद्र  स ेमछली  पकड़ने  के  काम  कोਂ
 हन  दिया  जाना  चाहिए  ।  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  यह  काम  केवल  परम्परागत  मछुआरों  द्वारा  चलाई
 गई  ।  सहकारी  समितियों  को  ही  सौंपा  जाना  चाहिए  और  निजी  लोगों  को  नहीं  ।  यहां  मैं  अनुरोध
 करना  चाहता  हूं  कि  ट्रालर  खरीदने  के  लिए  केरल  को  विशेष  धनराशि  आबंटित  की  जानी

 चाहिए  ।

 अब  मैं  कपड़ा  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  ओर  कपड़ा  श्रमिकों  के  पुनंवास  क्षेत्र  के  आबंटन  पर
 आता  हूं  जो  केवल  3.6  करोड़  रुपये  केरल  में  एक  लाख  श्रमिक  और  उन  पर  क्षगभग  5  लाख

 हृथकरघा  उद्योग  पर  निर्भर  है  ।  यह  उद्योग  मुख्य  रूप  से  केरल  जिले  के  कन्नौर
 कालीकट  और  त्रिवेन्द्रम  किसी  केन्द्रित  किसी  समय  में  कस्नौर  को  भारतीय  कपड़ा  मिलों

 का  मानचेस्टर  कहा  जाता  था  ।  निःसन्देह  हमारी  कपड़ा  नीति  प्रशंसनीय  लेकिन  अधिकतर

 पुराने  हथकरथा  उद्योग  पर  निर्भर  है  ।  हथकरधा  श्रमिकों  के  पुनंवास  के  लिए  केरल  राज्य  को
 विशेष  सहायता  दी  जानी  चाहिए  |

 केरल  के  मालाबार  क्षेत्र  में  औद्योगिक  पिछड़ेपन  पर  बल  देना  चाहता  हूं  ।  अनुपूरक
 मांगों  में  चुनीदें  पिछड़े  क्षेत्रों  में  नये  उद्योगों  के  लिए  70  करोड़  की  आथिक  सहायता  दी  जा  चुकी
 है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  केरल  के  किसी  क्षेत्र  को  भी  इस  आबंटन  से  लाभ  होगा  ।  लेकिन  मुझे  एक
 बात  पर  बिश्वास  है  कि  केरल  के  मालाबार  क्षेत्र  की  योजकों  द्वारा  बिल्कुल  उपेक्षा  की  गई  है  ।
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 मुझे  यह  बताते  हुए  दुःख  हो  रहा  है  कि  स्वतन्त्रता  के  पश्चात  केन्द्रीय  योजना  के  अधीन  छोटा  या

 बड़ा  कसार  गौड़  मालापुरम  आदि  जिलों  में  लगाया  गया  ।

 मालाबार  की  ओर  सरकार  ने  जो  रुख  अपनाया  है  केरल  में  उससे  बहुत  ज्यादा  असन्तोष
 मेरा  सुझाव  है  कि  इस  क्षेत्र  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  विशेष  रूप  से  धन  आबंटित

 किया  जाए  ।

 अन्त  में  गैर  परम्पारिक  ऊर्जा  स्रोतों  पर  बोलते  हुए  जिसफरे  लिए  10.82  करोड़  रुपये  का
 आवंटन  है  मैं  सिर्फ  तथ्य  बता  सकता  हूं  कि  केरल  राज्य  अभूत[र्व  बिजली  संकट  का  सामना  कर

 रहा  है  चंक  यह  केवल  जल  विद्यत  पर  निर्भर  करता  जन  ऊर्जा  स्रोतों  पर  मानसन  की
 अस्थिरता  विनाश  की  भूमिका  अदा  करती  है  और  इस  वर्ष  100  प्रतिशत  बिजली  की  कटोर्त
 की  गई  थी  ।  यदि  औद्योगिक  और  घरेलू  बिजली  की  आवश्यकता  को  पूरा  करना  है  तो  वैकल्पिक
 ऊर्जा  स्रोतों  का  पता  लगाना  इसके  लिए  केरल  राज्य  को  सौर  ऊर्जा  स्टेशनों  या  गैर
 परम्परिक  ऊर्जा  की  अन्य  किस्मों  के  उपकरणों  की  स्थापना  पर  विचार  करते  समय  प्राथमिकता
 दी  जाती  चाहिए  ।

 अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  चालू  वर्ष  के  लिए  अनुदानों  की  अनुप्रक  मांगों  के
 लिए  एक  बार  फिर  से  समर्थन  करता  हूं  ।

 )

 भरी  मूलचन्द  डागा  )  :  सभापति  आज  हमारे  देश  पर  18,142  करोड़
 रुपये  का  कर्जा  जिस  मुल्क  को  बराबर  कर्ज  का  8750  करोड़  रुपया  ब्य।ज  का  चुकाना
 जो  कि  डिफेन्स  बजट  से  इसी  कारण  हर  साल  डेफिसिट  बजट  आता  1974-75
 में  यह  डैफिसिट  बजट  725  करोड़  करोड़  का  था  और  आज  यह  3650  करोड़  का  देश  की
 आधथिक  व्यवथा  के  अन्दर  आपका  डेवलपमैंटल  एक्सपेंडीचर  बढ़ता  जाता

 [  भ्रभुवाद  ]

 1977-78  77-78  में  यह्‌  लगभग  5,994  करोड़  रुपए  आज  कितना  भाज  यह
 25,996  करोड़  रुपए  है  ।

 ]  हु

 आपकी  सब्सीडी  कितनी  बढ़ी  है  ।  आप  समझते  हैं  कि  हम  इस  हाथ  से  सब्सीडी  देते  हैं
 ओर  उस  हाथ  से  लेते  आप  बड़े  अच्छे  आंकड़े  बताते  1975-75  में  आपकी  सब्सीडी
 470  करोड़  की  थी  और  आज  आपकी  सब्सीडी  4741  करोड़  की  आज  आप  बड़े-बड़े  बैंकों

 की  रिपोर्ट  कोट  कर  रहे  हैं  ओर  देश  की  बात  करना  चाहते  कल  साठे  साहब  ने  अपने  भाषण
 में  कहा  कि  मुझे  12  साल  के  अनुभव  9  बार  अपने  कोयले  की  कीमत  बढ़ानी  पड़ी  ।  इसके  बा
 भी  30  अरब  का  कोयला  गायब  हो  गया  और  12  करोड़  का  कंपनीज  को  घाटा  हुआ  !  यह  एः

 पब्लिक  अंडरटेकिंग  का  सवाल  नहीं  है  ।  उन्होंने  अपने  बयान  में  कहा  यह  उनका  स्टेटमैंट  आ
 पेपर  में  भी  आया  है  कि  इतना  घाटा  हुआ  आप  पब्लिक  अन्डरटेकिंग  को  मदद  देते  क्‍या
 कभी  किसी  की  एकाउन्टेब्लिटी  हुई  यहां  हमारे  तिवारी  जी  तो  अभी  नये  आये  आज  2

 हजार  करोड़  रुपया  खत  करने  के  बाद  2  परसंट  का  रिटंन  होता  है  सारे  प्रोजेक्ट्स  हिन्दुस्तान  में
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 घाटे में  जा  रहे  हैं  ।
 सारे  बिजली  ट्रांस्पोर्ट  कार्पोरेशन  घाटे  में  जा  रहे  क्‍या  कोई

 जिम्मेदारी  किसी  को  है  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इसलिए  आज  रुपये  की  कीमत  15.99  पैसे
 रह  गई  है  ।

 आप  सरकारी  कमंचारियों  को  मंहगाई  भत्ता  देते  आज  हिन्दुस्तान  में
 कमंचारियों  की  संख  ता  बढ़  रही  उनकी  तनख्याहें  बढ़  रही  आपका  कहना  है

 कि  अनाज

 बहुत  ज्यादा  है  |  मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  हिन्दुस्तान  के  लोगों  की  खाने  की  शक्ति  उतनी

 ऋ्रय-णक्ति  नहीं  वह  रुपया  खं  नहीं  कर  सकते  हैं  और  उनको  पैसा  नहीं  मिलता  हैं  ।

 आप  कहते  हैं  कि  मूल्य  निर्त्ारित  कर  दिये  लेकित  जब  फसल  पैदा  हो  जाती  है  तब  मूल्य
 निर्धारित  होते  आप  मूल्य  पहले  निर्धारित  कीजिये  ।  आपके  मूल्य  निर्धारित  होने  के  बाद  सेल्स
 टैक्स  लगता  है  ।  सेल्स  टैक्‍स  के  बाद  मंडी  टेक्स  लगता  फिर  ट्रांसपोर्ट  चाजिस  इसके
 बाद  आप  कहते  हैं  कि  हम  इतने  रुपये  का  अनाज  पहुंचा  रहे  है  ।  किसको  पहुंचा  रहे  हैं  ?  कोन
 सी  फेयर  प्राइज  डिस्ट्रीब्यटर  शाप  काम  कर  रही  है  ?  कोई  हिम्मत  के  साथ  इस  बात  को
 कह  सकता  है  ?  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  बजेट  पेश  करके  आप  चाहे  जो  लेकिन  आज  कई

 हजार  लोग  इस  बात  को  कहते  हैं  कि  अनाज  सस्ता  नहीं  कीमतें  बढ़  रही  इसके  आप

 ही  गुनहगार  हैं  )

 ]

 श्री  उत्तम  राठौड़  :  वह  मुझे  गाली  दे  रहे  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  गाली  देने  के  लिए  भी  डागा  जी  समय  लेंगे  ।

 |

 श्री  मूलअम्द  डागा  :  की  दाढ़ी  में  तिनकाਂ  ।  आज  हमारे  देश  में  पब्लिक  सेक्टर  और

 गवनेमेंट  सर्वेन्टस  की  हालत  बहुत  खराब  आप  गवर्नंमें८  सर्बेन्ट्स  को  जितना  महूंगाई  भत्ता  देते

 उससे  कहीं  अधिक  महंगाई  बढ़  जाती  है  ।

 सरकार  को  14  परसेंट  डायरेक्ट  टैक्स  से  और  86  परसेंट  इन-डायरेक्ट  टैक्स  स ेआय

 होती  आज  सब  से  अधिक  गरीब  और  मध्यम  वर्ग  टेक्स  देता  आप  एक  तरफ  कहते  हैं  कि

 हम  अमीर  और  गरीब  के  बीच  की  खाई  को  दूर  करना  चाहते  आपकी  जैसी  अर्थ  नीति  है  कि
 उससे  यह  खाई  कभी  भी  पाटी  नहीं  जा  सकती  यह  डेफिसिट  बजट  ओर  घाटे  का  बजट
 आपको  नुकसान  पहुंचायेगा  ।  आज  आपके  ऊपर  जो  कर्जा  है  और  जेः  ब्याज  देय  है  उत्तके  होने  से
 देश  कभी  भी  आगे  नहीं  बढ़  सकेगा  ।

 आप  सरकारी  कमंचारियों  की  तनख्वाहें  बढ़ाते  हैं  और  उन्हे  महंगाई  भत्ता  देते  लेकिन
 गरीब  आदमी  को  उसके  बदले  में  कुछ  नहीं  मिलता  है  ।  इस  पर  भी  आपको  विचार  करना

 एक  साननीय  सदस्य  :  उन्हें  कार  और  बंगला  आदि  दो  ।

 श्री  मूलचस्द  डागा  :
 कार  बंगला  जाने  दीजिए  ।

 सभापति  यह  घाटा  बढ़ता  क्‍यों  है  ?  किस  कारण  से  अनुपूरक  मा्गें  बार-बार  पेश
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 की  जाती  हैं  ?  इतना  ही  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  ।  महोदय  मैं  म/फी  चाहता  हूं  कि सदन  का

 कीमती  समय  लिया  ।

 [  अनुवाद ]
 क्रीमतो  किशोरी  सिह  :  सभापति  अनुदानों  की  अनुपूरक  भागों  पर

 मुझे  बोलने  के  लिए  दिए  गए  समय  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करतो  मैं  अनुरोध  करती  ह
 कि  मैं  कभी  बोलती  हूं  और  बहुत  कम  बोलती  हूं  इसलिए  ज॑से  ही  मैं  वोलना  शुरू  करूं  ता

 कृपया  आप  घंटी  न  बजाएं  ।

 सभापति  सहोदय  :  आप  मिनट  के  भीतर  बाद  मैं  घंटी

 5  मिनट  की  अनुमति  है  परन्तु  मैं  आपको  एक  मिनट  अधिक  दूंगा  ।

 श्रोमती  किशोरी  सिंह  :  मैं  1300  करोड़  रुपए  से  अधिक  को  अनुदानों  को  अनुधूरक  मांगों
 का  समर्थन  करती  हूं  ।  परन्तु  मुझे  आश्चर्य  है  कि

 बजट  पारित  किए  जाने  के  थोंड़े  समय  बाद  ही
 सरकार  को  अनुदानों  की  अनुपू रक  मांगों  के  साथ  आने  की  आवश्यकता  महसूस  हुई  बजट  पेश

 के  कुछ  महीने  पहले  वित्तमंत्रीजी  लोगों  को  कह  रहे  थे  कि  इस  वर्ष  का  बजट  पिछले  बजट  से
 भिन्‍न  होना  था  क्‍योंकि  बजट  नीतियों  पर  लोगों  के  बीच  गंभीर  चर्चा  थी  ।  बजट  प्रस्तावों  के  बारे
 में  कोई  गोपनीयता  या  रहस्य  नहीं  मैं  वित्तमंत्री  जी  की  उनकी  लोकतंत्रीय  वृत्ति  के  लिए
 प्रशंसा  करती  हूं  ।

 हमें  यह  भी  बताया  गया  था  कि  बजट  शून्य  पर  आधारित  जिसका  मूल  तत्व  प्रत्येक
 व्यय  के  प्रस्ताव  की  नए  सिरे  से  इसकी  की  परख  होगी  ।  परन्तु  क्या  बजट  ने बजट

 इन  सभी  वायदों  पर  विचार  किया  है  ?

 जट  के  तरंत  बाद  कई  परिवतंन  कर  प्रल्‍्ष्तावों  में  परिव्तंत  की  घोषणा  की  गई  थी  ।  अब

 हमारे  पास  अनुपूरक  बजट  में  प्रस्तावित  व्यय  का  एक  नथा  सेट  इस  बीच  हमारे  भुगतान  के

 संतुलन  की  स्थिति  और  मूल्य  स्थिति  बदतर  हो  गई  |  स्थिति  से  मुकाबला  करने  के  लिए  कई  तदर्ष
 उपायों  की  घोषणा  की  गई  है  ।  शुल्क  ढांचे  में  कई  परिवर्तत  किए  गए  हैं  ।  इन  परिवतंनों  के

 परिणामस्वरूप  हम  आय  ओर  व्यय  की  स्थिति  जानना  चाहते  सदन  को  राजस्व  व्यय  आकड़ों

 से  सूचित  करना  चाहिए  ।  हर  समय  वित्तमंत्री  जी  अधिक  घन  के  लिए  सदन  की  मंजूरी  मांगते  हैं  ।

 प्रत्येक  मद  जिनके  लिए  अनुदान  मांगा  गया  चर्चा  हुए  कोई  भी  इस  बात
 पर  आश्चयें  करेगा  कि  अन्य  उन  पर  पर्याप्त  विचार  किथा  गया  या  योजना  में  बताए  गए  खर्चे  की
 प्राथमिकताओं  का  पालन  किया  है  ।

 53  करोड़  रुपए  की  मद  को  जो  हेलीकाप्टर  निगम  के  लिए  आपेक्षित  सरकार  को
 सिविलियन  प्रयोजनों  के  लिए  हैलीकाप्टर  सेवा  को  संभावित  रूप  से  चलाने  के  वास्ते  इस  राशि
 की  क्‍यों  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ?  क्या  इसे  निजी  क्षेत्र  पर  नहीं  छोड़ा  जा  सकता  ?  इस  मुकाबले
 में  सरकार  ने  ऊर्जा  के  नतव्रीकरण  ज्रोतों  के  लिए  केवल  11  करोड़  रुपए  के  लिए  कहा  क्‍या
 यह  अधिक  महत्वपूर्ण  और  अनिवायें  मैं  मंत्रीजी  से  इस  बारे  में  जानना  चाहती  हूं  ।  इस  प्रकार

 की  अनेक  मदों  का  पूर्वानुमान  लगाया  जा  सकता  दिल्‍ली  में  भूमि  अरजन  करने  के  लिए
 करोड़  रुपए  की  एक  राशि  मांगी  गई  क्‍या  इसका  पहले  पूर्वानुमान  नहीं  लगाथा  जा  सकता
 था  ?  बजट  में  इतनी  ही  धनराशि  रखी  गई  थी  ।  यह  किस  प्रकार  से  है  कि  हमें  उतनी  ही  राशि
 की  फिर  से  आवश्यकता  है  ?  मैं  इसको  स्पष्ट  करना  चाहती  हूं  कि  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  यह
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 जननी  कल  अत का  अन्‍य तनमन न  तन  लन्‍िननण  हनी  डा  अननता  अति  ee ही  चहल  तक  |

 किशोरी  सिंह

 अन्य  राशि  से  किस  प्रकार  से  बराबर  क्या  यह  अव्यवस्थित  बजट  का  स्पष्ट  मामला

 नहीं  है  ?

 दूसरी  बात  है  कि  बाढ़  सहायता  के  लिए  3  करोड़  रुपए  की  आवश्यकता  है  ।  बाढ़ें  हर  वर्ष

 त्राती  सरकार  को  ज्ञात  होना  चाहिए  था  कि  असल  में  कितने  धन  की  सहायता  की
 कता  होगी  ।  मैं  चाहती  हूं  कि  माननीय  मंत्री  इस  पर  प्रकाश  डालें

 मैं  सुझाव  भी  देना  चाहती  हूं  कि सरकार  के  पास  औद्योगिकी  मिशन  होना  चाहिए  जो

 बाढ़  नियंत्रण  के  मार्गोपाय  सुझा  सके  जिसके  द्वारा  लोगों  को  सर्वनाश  से  बचाया  जा  सके

 जिसमें  जान  माल  की  हानि  होती  है  ।

 रुपए  का  मूल्य  बहाल  रखने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  में  सुरक्षा  प्रदान  करने  के

 लिए  लगभग  378  करोड़  रुपए  को  मांग  है  ।  साधारण  शब्दों  में  इसका  कारण  यह  है  कि  रुपए
 का  मूल्य  तेजी  से  गिर  रहा  है  ।  मैं  समझती  हूं

 कि  सरकार  को  मार्च  और  जुलाई  के  बीच  मुश्किल
 से  पांच  महीनों  में  रुपए  के  मूल्य  में  इस  तेजी  से  गिरावट  के  कारणों  को  स्पष्ट  करना  चाहिए  |

 मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वह  हमें  बताए  कि  कथा  रुएए  का  मूल्य  और  भी  गिरेगा  ।  हम
 कब  तक  इसके  मल्य  को  इस  प्रकार  की  बनावटी  स्थिति  के  साथ  बरदाश्त  कर  सकेंगे  ?  या  हमें  यह
 समझना  है  कि  सोच  समझकर  निर्णय  लिए  बिना  रुपए  का  वास्तव  में  अवमूल्यन  हो  चुका  है  ?

 रक्षा  सेवाओं  के  लिए  400  करोड़  रुपए  की  मांग  क्‍या  यह  आश्चर्यजनक  बात  महीं  है
 कि  रक्षा  सेवाओं  के  लिए  4  महीने  पहले  10,000  करोड़  रुपए  सभा  ने  मंजूर  किए  थे  ओर  अब

 फिर  दुबारा  400  करोड़  रुपए  की  नई  मांग  प्रस्तुत  कर  दी  है  ?  क्‍या  इसका  पूर्वानुमान  नहीं  लगाया

 जा  सकता  था  !

 वित्त  मंत्री  जी  ने  कोई  गोपनीयता  रखे  बिना  बजट  तैयार  करने  की  परम्परा  डाली  मैं

 सझाव  देना  चाहती  हूं  कि  सुनिश्चित  बजट  को  बनाने  का  प्रयास  करना  चाहिए  ताकि  इतने  कम

 समय  के  भीतर  अनुपूरक  मांगों  की  आवश्यकता  न  पड़े  ।

 ]

 डा०  प्रभात  कुमार  सिश्र  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  अनुदानों  की  अनुपूरक
 मांगों  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  साथ  ही  साथ  मैं  सरकार  का  ध्यान  कुछ  विशेष
 बातों  की ओर  भी  आकर्षित  करना  चाहूंगा  ।  जैसा  कि  हमारे  हमारे  बड़े  भाई  डागाजी  ने

 कहा  है  कि  गवनंमेन्ट  48  हजार  करोड़  सब्सीडी  देती  है  और  उन्होंने  कुछ  इशारा  भी  किया  कि
 इसका  दुरुपयोग  होता  मैं  आपको  स्पष्ट  बता  दूं  कि  सब्सीडी  का  यह  पैसा  जिन  किसानों  को

 प  देना  चाहते  हैं  उन  तक  पहुंच  नहीं  पाता  चाहे  आई०  आर०  डी०  पी०  की  योजना  हो  या

 ट्राइसम  की  योजना  हो  आप  उसके  आंकड़े  तो  यहां  पर  बता  देते  हैं  लेकिन  प्रश्न  यह  है  कि  उसका
 कितना  प्रतिशत  उष्योग  वहां  पर  होता  है  और  फितना  लाभ  उनको  मिलता  है  ?  यहां  पर

 श्री  त्रिपाठी  जी  ने  50  रुपए  का  नोट  दिखा  दिया  लेकिन  मैं  एक  विशेष  बात  आपको  बताना

 चाहूगा  कि  हर  रासायनिक  खाद  के  बंग  को  अगर  देख  लिया  जाये  तो  उस  हू  वजेन  नहीं
 निकलेगा  जोकि  उस  पर  छपा  रहता  है  ।  मेरे  लिए  यह  पासिबल  तो  नहीं  है  कि  मैं  यहां  पर  खाद
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 की  बोरी  लाकर  दिखा  दूं  लेकिन  वास्तविकता  यह  है  कि  उनमें  5-1  किलो  छाद  कम  निकलती ।  इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हं  कि  इस  सब्सीडी  का  लाभ  उस  वर्ग  को  नहीं  मिल  पाता  है
 है  जिसको  कि  लाभ  पहुंचाना  चाहते  हैं  ।

 इसी  प्रकार  से  आप  देखें  कि  ट्राइसम  की  योजना  है  उसके  अन्तर्गत  एक  गांव  में  आपने
 0  आदमियों  को  दरजी  की  ट्रेनिंग  दिला  दी  लेकिन  वहां  पर  बनियान  सीने  के  लिए

 आवश्यकता  केवल  दो  दर्जियों  की  है  तो  ऐसी  स्थिति  में  वे  लोग  इस  योजना  का  लाभ  नहीं  उ
 पायेंगे  क्योंकि  उनके  लिए  वहाँ  पर  काम  ही  नहीं  होगा  ।  ये  ३छ  ऐसी  बातें  हैं  जिनकी  ठोक  से
 प्लानिंग  होनी  चाहिए  और  यह  भी  देखना  चाहिए  कि  उसका  ठीक  से  उपयोग  हो  रहा  है  या  नहीं  ।
 यदि  इन  बातों  पर  आप  उंचित  ध्यान  देंगे  तो  मैं  समझता  हूं  आपको  अधिक  अनुप्रक  मांगें  लाने  की
 आवश्यकता  नहीं  पड़ेगी  ।

 एक  विशेष  बात  की  ओरे  मैं  मंत्री  जी  का  ध्यान  और  आकर्षित  करना  चाहूंगा  |  जो  छोटे
 छोटे  राहत  कार्य  खोले  जाते  हैं  विभिन्‍न  स्थानों  पर  उनके  स्थान  पर  यदि  समह  में  प्लानिंग  करके
 बड़े  कार्य  किए  जायें  तो  उनसे  अधिक  उपलब्धि  हो  सकती  है  ।  आज  करोड़ों  रुपए  छोटी-छोटी
 कच्ची  सड़कों  या  तालाबों  के  लिए  दे  दिए  जाते  इस  पंसे  का  वहां  पर  प्रापर  उपयोग  नहीं
 होता  है  भौर  न  हन  कार्यों  से कोई  बड़ी  उपलब्धि  होती  इसलिए  याँदि  सम्मिलित  रूप  में  इस
 पैसे  का  उपयोग  किया  जाये  तो  भविष्य  के  लिए  बहुत  बड़ी  उपलब्धि  हो  सकती  यह  कार्य  भी
 अधिक  समय  तक  चलने  वाले  होंगे  ओर  इन  से  लोगों  को  वास्तविक  राहत  भी  मिल  सकेगी  ।

 मैं  आथिक  विषमताओं  की  ओर  भी  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  ।  अनुपूरक
 मांगों  से  संबंधित  जो  किताब  हमें  दी  गई  है  उसको  देखने  से  पता  चलेगा  कि  ग्रामीण  विकास  के
 कार्यक्रमों  के  लिए  जो  धन  आवांटित  किया  गया  है  वह  अपेक्षकृत  बहुत  कम  है  ।  इसी  वजह  में
 आध्िक  विषमतायें  बढ़ती  इसी  कारण  आज  गांवों  की  आर्थिक  स्थिति  इतनी  बिगड़  चुकी  है  कि
 गांवों  से शहरों  की  ओर  लोग  जा  रहे  गांवों  से  शहरों  की  ओर  जाने  की  टेंडेसी  बन  गई  है
 और  इसी  के  कारण  आज  अनएम्पलायमेन्ट  और  सोशल  क्राइम्स  शहरों  में  बढ़  रहे  हैं  ।
 मैं  मनत्री  जी  से  आग्रह  करूंगा  कि  गांवों  में  एग्रीकल्चर-बेस्ड  इण्डस्ट्रीज  स्थापित  की  जायें  और  जिस

 स्थान  पर  जो  रा-मैटीरियल  उपलब्ध  हो  वहीं  पर  उस  इण्डस्ट्री  को  प्रोत्साहन  दिया  जाये  ।

 ग्रामीण  अंचलों  में  फिशरीज  और  फारौस्ट  प्रोडक्ट्स  काफी  उस  लिहाज  से  वहां
 पर  इण्डस्ट्री  को  बढ़ावा  दिया  जाना  इन्डस्ट्री  क ेलिए  आप  बहुत  ही  लिब्ररल  सब्सिडी

 भी  देते  हैं  और  रेट  आफ  इन्टरैस्ट  भी  कम्र  लेकिन  किसानों  को  बैंकों  से  जो  सहायता  दी  जाती

 उस  पर  कम्पाउण्ड  इन्टरैस्ट  लगता  ऐसी  स्थिति  में  हम  कैसे  अपेक्षा  कर  सकते  हैं  कि

 किसानों  की  स्थिति  ठीक  हो  सकती  जिनकी  70  प्रतिशत  आबादी  गांवों  में  बसती  इसी

 संदर्भ  में  मैं  एक  बात  और  कहना  चाहता  किसान  की  आर्थिक  स्थिति  खराब  होने  के  क/रण  वह
 बैंक  की  किसत  अदा  नहीं  कर  पाता  है  और  वह  डिफाल्टर  हो  जाता  है  और  सरकार  के  जितने

 नए  प्लान्स  योजनायें  जिनसे  उन  को  फायदा  मिलना  वह  डिफाल्टर  होने  के  कारण

 फायदा  नहीं  उठा  पाता  है  और  न  ही  उनका  उपयोग  कर  पाता  मैं  आपसे  आग्रह  करूंगा  कि
 छोटे  किसान  या  कृषि  पर  आधारित  जो  भी  लोग  जो  पिछले  कई  सालों  से  डिफाल्टर  जिन्होंने
 बैंकों  से ऋण  लिया  हुआ  उनकाਂ  ऋण  माफ  किया  ताकि  सरकार  द्वारा  दी  गई  सुविधाओं
 का  फायदा  उठा  सके  ।
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 ध्न्‍ु
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 इसी  प्रकार  यातायात  के  साधन  ग्रामीण  इलाकों  में  बढ़ाने  शहरों  में  तो  सड़कें

 बहुत  ही  अच्छी  बनती  लेकिन  गांवों  में  लोग  नारकीय  जीवन  ब्यतीत  करते  अपने  प्रोड्क्टस
 को  सड़क  की  सुविधा  ठीक  न  होने  के  कारण  मार्केट  में  नहीं  ले  जा  पाते  यहां  तक  कि  ग्रामीण

 अंचलों  के  लोग  वीमार  व्यवित  को  भी  शहर  में  अस्पताल  तक  पहुंचाने  की  भी  स्थिति  में  नहीं  है
 ऐसी  स्थिति  में  आप  उनके  जीवन  स्तर  की  स्थिति  का  अन्दाजा  नहीं  लगा  सकते  इसी  प्रकार

 बाढ़  और  सूले  की  स्थिति  हर  प्रदेश  में  हर  साल  आती  हर  साल  हम  करोड़ों  दपए  उससे

 निपटने  के  लिए  खर्च  करते  मैं  आपके  द्वारा  सरकार  से  ओर  विशेषकर  वित्त  मंत्री  जी  से

 निवेदन  करूंगा  कि  इसका  स्थायी  हल  निकाला  बाहे  डंम  बनाकर  तथा  जिसका  लाभ  भी

 मिले  और  पैसे  का  प्रापर  उपयोग  होना  चाहिए  ।

 तीसरी  बात  मैं  समयबद्ध  कार्यक्रम  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  मैं  आपको  उदाहरण  देना

 चाहता  मेरे  क्षेत्र  कोरबा  में  दस  साल  पहले  18  करोड़  रुपए  की  लागत  से  कोयले  पर  आधारित

 रासायनिक  खाद  कारखानें  का  शिलान्यास  किया  गया  था  ।  2  लाख  18  हजार  रुपए  प्रति  माह
 खर्च  होता  लेकिन  दह  योजना  बन्द  पड़ी  हुई  है  ।  उसकी  कोई  उपलब्धि  नहीं  इस  तरह  से

 समयबद्ध  कार्यक्रम  न  होने  की  वजह  से  बांध  की  कीमत  बढ़  जाती  है  और  जो  योजना  500  करोड़

 रुपए  की  होती  वह  एक  साल  में  साढ़े  सात  सौ  करोड़  रुपए  की  हो  जाती  इस  प्रकार  हमको

 आर्थिक  कठिनाई  आती  है|  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  भी  हम  कायंक्रम  वे

 समयबद्ध  हों  और  उसी  समय  में  पूरे  किए  जाने  चाहिए  ।

 मैं  आपका  ध्यान  कुटीर  लघ  उद्योग  और  काटेज  इन्हस्ट्री  की  ओर  भी  ले  जाना

 चाहूंगा  ।  इनके  द्वारा  उत्पादित  वस्तुओं  का  निर्यात  बढ़ाया  ताकि  वह  भी  एक  आय  का  साधन

 बनें  ।  इसी  प्रकार  पर्यटन  की  भी  व्यवस्था  की  जिससे  विदेशी  लोग  आकर्षित  हों  और  यह  भी

 देश  के  लिए  एक  आय  का  साधन  हो  सकता  है  ।

 अंत  में  एक  शब्द  पब्लिक  संक्टर  में  होने  पैसे  के  दुरुपयोग  के  बारे  में  कहना  चाहता
 पब्लिक  सैक्टर  गें  ही  नहीं  और  दूसरे  सरकारी  उपक्रमों  में  भी  काफी  मितब्ययता  होती  इस  पर

 भी  सरकार  को  ध्यान  देना  ताकि  जो  पैसे  का  दुरुपयोग  होता  उस  पैसे  का  दुरुपयोग  न

 हो  |  वहां  से  उस  पैसे  को  ब्चाकर  ग्रामीण  अंचलों  में  लगाया  ज्ञाएं  |  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं
 कि  गर  परम्परागत  ऊर्जा  के  लिए  आवंटन  बहुत  ही  कम  किया  गया  जैसा  कि  घुआ  रहित

 चल्हे  के  उपयोग  के  बारे  में  बताया  गया  तो  यह  समस्या  तो  गांवों  और  शहूरों  की  भी

 इसके  लिए  बजट  में  विशेष  प्रावधान  कर  देना  चाहिए  ।  इतना  कहते  हुए  मैं  अपनी  बात  समाप्त

 करता  हूं  ।

 [  प्रमुवाद  |

 करी  पीयष  तिरकी  :  सभापति  सरकार  को  इस  बात  की  स्वतंप्रता
 है  कि  वह  जितनी  राशि  चाहे  ले  सकती  है  क्योंकि  हम  इसकी  जांच  नहीं  कर  सकते  और  विपक्ष

 कमजोर  है  ।  परन्तु  मैं  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  और  पूछना  चाहता

 हूँ  कि  सरकार  भारतीय  संचित  निधि  अर्थात्‌  सार्वजनिक  धन  से  इतना  अधिक  घन  के

 साथ  क्‍या  क*  रही  सार्वजनिक  धन  का  सम्मान  किया  जाना  इसे  किस  प्रकार  से  खर्च
 करना  महत्त्वपूर्ण
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 मेरा  कहना  है
 कि  सरकार  का  किसानों  के  प्रति  रवैया  कठोर  क्योंकि  किसानों  के

 उत्पाद  प्रतिबंधित  उनके  उत्पाद  बाजार  में  नहीं  है  क्योंकि  सरकार  द्वारा  इन  सभी  का  नियंत्रण
 किया  जाता  किसान  अपने  उत्पाद  का  निर्षात  नहीं  कर  किसी  भी  तरह  से  विदेश
 में  उनके  बाजार  नहीं  सरकार  को  इस  पर  नियंत्र"०  करना  होगा  जैसा  कि  उद्योग  के  विकास
 में  नियंत्रण  होता  है  ।  विदेशी  विदेशी  प्रौद्योगिकी  आदि  के  लिए  तो  सरकार  बहुत  चिंतित

 रहती  है  ।

 परन्तु  किसानों  को  हिन्दुस्तानी  देशी  के  रूप  में  रहने  के  लिए  कहा  जाता  है  क्योंकि  किसी
 भी  किसान  के  पास  खेती  के  सुधार  के  लिए  विदेणी  प्रौधोगिकी  नहीं  हो  सकती  उनके  पास

 अपना  कोई  बाजार  नहीं  है  ।  वे  अपना  उत्प.द  निर्यात  नहीं  कर  सकते  ।  परन्तु  सरकार  उद्योगपतियों
 को  उपकरण  और  मणीन  लाने  के  लिए  धन  दे  रहो  है  ।  किसानों  को  खाद  भी  नहीं  मिल  रही
 न  ही  रियायती  दरों  पर  डीजल  और  अन्य  उपकरण  मिल  रहे  हैं  जो  अन्य  देशों  के  पास  हैं  ।  उन्हें
 इन  उपकरणों  का  आयात  करने  की  अनुमति  नहीं  थह  भारत  का  मुख्य  उद्योग  यदि  भारत
 प्रगति  करना  चःहता  है  तो  सबसे  महत्त्यपर्ग  बात  यह  है  कि  हमारे  पास  खेती  के  लिए  उन्नत

 प्रौद्योगिकी  होनी  आप  बड़े  उद्योगों  में  भारी  रकमें  ख्ं  करते  परन्तु  इसका  कितना

 उत्पादन  है  ?  हमें  क्रितना  लाभ  हुआ  है  और  राष्ट्र  को  कितना  लाभ  हो  रहा  है  ?
 वह  धन  बेक

 जा  रहा  है  ।  यदि  उस  धन  को  किसानों  और  हमारे  लोगों  के  कल्याण  पर  खर्च  किया  जाए  तो

 भारत
 दी  स्थिति  बेहतर  हो  जाएगी  ।

 विश्व  बैंक  के  वक्षिंग  पेपर  रिटने  टू  इनदेस्टमेंट  इन  इरीगेशन  इन  डं
 जो  1984  के  न्यूजਂ  में  छपा  है  बताया  गया  है  कि  कृषि  के  क्षेत्र  मे  आदान
 खपत  प्री  वृद्धि

 दर  में  गिरावट  आई  है  ।

 जनगणना  की  |  गपोर्ट  ,  २  ष्ट्री  )  आय  लेखा  और  आर्थिक  सर्वे

 1983-84  में  रिकटई
 गैंग

 के  बावजूद  खेती  हर  मजदूरों  को

 गिरायट  आई  है  जबफि  गेर  कृषक  की  मुद्रास्फीति  समायोजित  ओसत  आय  में

 वृद्धि  हुई  है  ।

 फ्रेंच  शनल  एसेमबली  को  हाउस  द्विदआउट  विन्डोजਂ  कहा  जाता  था  क्यप्रोकि
 विकता  के  प्रति  उसने  अपनी  आंखें  पृर्णतया  मंद  रखी  थीं  ।  निर्वाचन  की  राजनीति  में
 वास्तविकता  की  अपेक्षा  कल्पित  बातों  को  ज्यादा  महत्त्व  मिलता

 आश्चर्यजनक  बात  है  कि  जबकि  उन्नत  पंजीवादी  देश  संरक्षणव।दी  रबंये  को
 अधिकाधिक  अपना  रहें  तब  तीसरी  दुनिया  के  देश  उदार  व्यापार  नीति  पर  दबाव  डाल  रहे  हैँ

 अर्थात्‌  घरेलू  पूंजीपतियों  और  बहुराष्ट्रीय  निगमों  के  लिए  अधिक  स्वतंत्रता  की  बात  कर  रहे
 आपको  वह  नीति  बदलनी  होगी  ।  जब  तक  आप  वह  नीति  नहीं  बदलते  तो  जो  कुछ  घन  भाप

 उद्योग  पर  खच  करते  वह  बेकार  जाएगा  और  भारत  गरोब  रहेगा  सरकार  से  यह्‌  मेरा

 अनुरोध  है  कि  सावं  जनि  क  धन  को  बहुत  सम्मान  दिया  जाना  चाहिए  3  र  केवल  देश  और  इसके
 लोगों  के  विकास  पर  इसका  उपयोग  करना  चाहिए  ।

 *अओरी  पी०  घण्मुख  :  सभापति  मैं  वर्ष  198८-87  के  लिए  अनुदानों
 ance  लअजनगनज  बज  लक  लत  ता  5

 जी  २3  «७४४
 थ्व  हे  अर

 कल  अंग्रेजी  ५.  अखिल
 तमिल  में  दिये  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 आल  जन्नत  चने  हल  ह>ल न  >."

 की  अनपूरक  मांगों  का  समर्थन  करता  महोदय  पांडिचेरी  के  संघशाशित  क्षेत्र  की  जनता  की
 ओर  से  मैं  सरकार  के  विचार  विमर्श  के  लिए  अपने  विचार  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  ।  सबसे
 मैं  इस  सदन  में  1318.40  करोड़  रुपये  की  अनुदानों  की  मांगों  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 मैं  पांडिचेरी  के  संघ  शासित  क्षेत्र  की  जनता  का  प्रतिनिधित्व  करता  हूं  और  मैं
 अपने  चुनाव-क्षेत्र  की  तुरन्त  और  बहुत  समय  से  लम्बित  समस्‍यायें  सरकार  के  सामने  रखना  चाहता

 हूँ  ताकि  सरकार  इन  समस्य  आओ  का  समाधान  करने  के  लिए  आवश्यक  उपाय  करे  और  जनता  की
 मांगों  को  पूरा  कर  सके  ।  पांडिचरेरी  के  संघ  शासित  क्षेत्र  कराइकल  क्षेत्र  कावेरी  नदी  के
 जल  पर  निर्भर  करता  है  जो  मेत्तुर  बाँध  से  आता  कराइकल  की  लगभग  80  प्रतिशत
 संख्या  कृषि  का  काम  करती  गत  कई  दशकों  से  कराइकल  और  इसके  आस-पास  के

 क्षेत्रों  को कावेरी  नदी  से  जल  मिल  रहा  सामान्यतः  मेत्तुर  बाँध  से  छोड़ा  गया  जल  जाकर

 कावेरी  में  आता  है  तंजोर  जिले  से होकर  फिर  कराइकल  पहुंचता  समझौते  के  अनुसार  कर्नाटक

 राज्य  को  जल  की  पर्याप्त  भात्रा  कावेरी  में  देनी  होगी  |  किन्तु  गत  चार  वर्षों  से  कर्नाटक  सरकार

 समझोते  के  अनुसार  दिए  गये  आश्वासन  का  पालन  नहीं  कर  रहा  अतः  तमिलनाडु  में  तंजोर

 जिले  और  कराइकल  एक  बहुत  बड़े  क्षेत्र  के  किसानों  को  सिंचाई  हेतु  पर्याप्त  जल  नहीं  मिल

 रहा  और  सारा  क्षेत्र  रेगिस्तान  सा  दीख  रहा  है  ।

 सभापति  कराइकल  में  3600  हेक्टेयर  से  अधिक  भूमि  पर  घान के  श्वेत

 इसमें  से  लगभग  1375  हेक्टेयर  भूमि  की  सिंचाई  गहरी  खुदाई  वाले  कुंओों  द्वारा  ही

 होती  है  ।  किन्‍त्‌  इस  क्षेत्र  की  सूखा  स्थिति  के  कारण  भूमि  के  नीचे  जल  स्तर  भी  कम  अतः  गहरे

 कंओों  में  पानी  की  सम्भावना  बहुत  कम  है  ।
 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  2300  हेक्टेयर  से  अधिक  भूमि

 कावेरी  में  पानी  न  जाने  के  कारण  बंजर  पड़  हुई  अतः  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि

 समझौते  के  अनसार  कावेरी  नदी  में  पानी  छोड़ने  के  लिए  कर्नाटक  सरकार  तुरन्त  कार्यवाही

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  भी  निवेदन  करूंगा  कि  पांडिचरी  संघ  शासित  प्रदेश

 कराइकल  सूखा  पीड़ित  क्षेत्र  घोषित  किया  जाए  और  राहत  उपायों  के  लिए  पांडिचरी  सरकार  द्वारा

 भांगी  गई  वित्तीय  सहायता  की  मंजूरी  के  लिए  शीघ्र  उपाय  किए  जायें  ।

 मेरा  दूसरा  निवेदन  यह  है  पांडिचरी  का  संघ  शासित  प्रदेश  अब  कई  वर्ष  से

 चरी  से  वाय  सेवा  आरम्भ  करने  की  मांग  कर  रहा  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  माननीय  मंत्री  को  याद

 दिलाऊंगा  कि  ऐसा  एक  सुझाव  पहले  ही  स्वीकृत  क्रियां  जा  चुका  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  निवेदन

 करूंगा  कि  पांडिचरी  को  वायु  सेवा  उपलब्ध  कराने  के  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  करे  और  चालू  वर्ष

 के  बजट  में  से  राशि  का  आबंटन  करें  ताकि  पांडिचरी  देश  के  अन्य  महत्त्वपूर्ण  शहरों  के  साथ  जोड़ा
 जा  सके  जहां  वायू  सेवा  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  ।

 मैं  अपने  युवा  और  गतिशील  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  द्वारा  स्वतन्त्रता
 नियों  को  पूरी  सहायता  तथा  छूट  प्रदान  करने  के  लिए  हादिक  बधाई  देता  हूं  ।  पांडिचरी  के  संघ
 शासित  प्रदेश  में  बहुत  से  लोगों  ने  परंडिचरी  को  फ्रांसीसी  शासन  के  विरूद्ध  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  में
 भाग  लिया  और  इस  क्षेत्र  का  भारत  के  साथ  विलय  कराया  ।  फ्रांस  की  सरकार  ने  इन  स्वतन्त्र
 सेनानियों  के  विरूद्ध  आगजनी  भर  लूट-पाट  के  अनेक  निराधार  आरोप  लगाए  और
 संग्राम  में  उनकी  प्रभावी  भूमिका  को  पूरी  तरह  छुपा  कर  इसके  अतिरिक्त  उस  अवधि  के
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 दौरान  उन  व्यक्तियों  के  महत्त्वपूर्ण  रिकार्ड  भी  फ्रांसीसी  प्रशासन  द्वारा  नष्ट  किए  गये  जिन्होंने
 स्वतन्त्रता  आन्दोलन  में  भाग  लिया  ।  इसके  परिण।मस्वरूप  जो  व्र्याक्त  पांडिचरी  की  स्वतन्त्रता  के
 लिए  सचमुश्र  स्वतन्त्रता  संग्राम  में  लगे  हुए  थे  इस  स्थिति  में  नहीं  हैं

 कि  वह  कोई  ऐसा  प्रमाण  दे  सकें
 कि  वह  स्वतन्त्रता  सेनानी  थे  और  उन्हें  कोई  पेंशन  नहीं  दी  जा  रही  है  |  मैं  यह  भी  कहना  चाहता
 हूं  कि  हमारी  स्वर्गीय  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  उनकी  शिकायतें  सुनी  जो  स्वयं
 देश  से  बाहर  निकले  और  उन्होंने  उन्हें  उनके  मामलों  की  ओर  सहानुभूतिपूर्ण  ध्यान  देने  का
 आश्वासन  दिया  ।  पांडिचरी  में  स्वतन्त्रता  संग्राम  को  एक  अलग  ही  ढंग  से  देखा
 ओर  इसकी  तुलना  ब्रिटिश  शासन  के  विरूद्ध  स्वतन्त्रता  संग्राम  से  न  की  अतः  इस  मामले  के

 गुणावगुणों  को  विभिन्‍न  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  देखा  जाना  इसमें  पहले  ही  देर
 हो  चुकी  है  और  मैं  सरकार  से  पुरजोर  निवेदन  करता  हूं  कि  पांडिचरी  में  रहने  वाले  इन  स्वतन्त्रता
 सैनानियों  को  अधिक  समय  लिए  बिना  पेंशन  की  मंजूरी  दे  दी

 सभापति  देश  के  अन्य  भागों  की  पांडिचरी  में  भी  विद्युत  का  अत्यन्त
 अभाव  विद्युत  के  अभाव  के  कारण  पांडिचरी  को  औद्योगिक  इकाइयां  अपनी  पूरी  क्षमता  का

 उपयोग  नहीं  कर  पाती  हैं  और  इससे  उत्पादन  पर  बहुत  प्रभाव  पड़ता  है  |  मैं  सरकार  पर  जोर  देता

 हूँ  कि  पांडिचरी  में  एक  ताप  विद्युत  घर  स्थापित  किया  जाए  जिससे  पांडिचरी  के  उद्योगों  को
 निरन्तर  विद्युत  मिलती  रहे  और  उत्पादन  जोरों  पर  होता  रहे  ।

 अन्त  पांडिचरी  में  पहले  से  ही  एक  दूरदर्शन  केन्द्र  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  7

 कि  कराइकल  और  माहे  में  दुरदर्शन  रिले  केन्द्र  स्थापित  करने  पर  विचार  करें|  मैं  अपना  भाषण
 समाप्त  करता  हूं  और  आपको  घन्यवाद  देता  हूं  ।

 *ही  आर०  जोबरत्मम  (  :  सभापति  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  द्वारा
 इस  सदन  में  वर्ष  1986-87  के  लिए  प्रस्तुत  अनुदानों  की  अनूपूरक  मांगों  का  समर्थन  करता

 चूंकि  इस  बात  की  आशा  की  गई  है  कि  चालू  वित्तीय  वर्ष  1986-87  के  लिए  जो  बजट
 प्रावधान  किया  गया  उससे  ऊपर  1318.40  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  व्यय  अनुदानों  की

 बतंमान  अनुपूरक  मांगें  सरकार  ने  विनियोजन  के  लिए  प्रस्तुत  की  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  कुछ  निवेदन  करना  चाहुंगा  ।  अनुपूरक  मांगों  में  योजना  व्यय
 के  लिए  256.24  करोड़  रुपये  की  राशि  जबकि  गैर-योजना  खर्च  के  लिए  1062.16  करोड़  रुपये
 की  राशि  अलग  रखी  गई  है  ।  जब  प्रत्येक  व्यक्ति  योजना  खर्च  के  प्रस्ताव  से  सहमत  मेरी  समझ

 में  नहीं  आता  कि  1062.16  करोड़  रुपये  की  भारी  रकम  गैर-योजना  खं  के  लिए  क्यों  अलग

 रखी  गई  है  |  मेरा  दृढ़  विश्वास  है  कि  प्रस्तावित  गैर-योजना  खर्च  को  घटाया  जाना  चाहिए  ।

 बहुत  समय  पूर्व  वित्त  मंत्री  श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  ने  इस  सभा  में  व्यय  कर
 के  सम्बन्ध  में  एक  विधेयक  लाया  था  ।  किन्तु  वह  अधिक  समय  नहीं  चला  ।  कंन्द्रीय  सरकार  ने  भी
 व्यय  कर  की  जांच  के  लिए  एक  आयोग  नियक्त  किन्तु  अन्त  में  वह  आयोग  भंग  किया
 गया  ।  किन्तु  अब  हम  देखते  हैं  कि  सरकार  का  खबर  प्रति  वर्ष  बढ़ता  ही  जाता  मुझे
 कोई  आपत्ति  न  यदि  केन्द्रीय  सरकार  अपने  कमंचारियों  को  नियमित  समय  पर  महंगाई  भत्ता
 तथा  अन्य  भत्तों  की  किश्तें  देते  रहे  ।  किन्तु  साथ  ही  मैं  सरकार  को  यह  देना  चाहता  हूं

 मूलतः: तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी
 तमिल  में  दिये  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 कि  कमंचारियों  को  मंहगाई  भक्तो  की  किश्तें  देन  से  देश  की  अथंय्यवस्था  पर  बदहत  बोझ  पड़
 ज्यों  ही  सरकार  द्वारा  मंहगाई  भत्तो  की  घोषणा  की  जाती  तो  शी  प्र  ही  बईमान  दुकानदारों  द्वारा
 उपभोकता  तथा  अन्य  सामान  के  मूल्य  बढ़ा  दिए  जाते  हैं  ।  इस  गरीब  तथा  वेतनभोगी
 लोग  बहुत  प्रभात्रित  होते  इसके  अतिरिक्त  अप्रत्याशित  खर्च  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार
 रुपये  क॑  अधिक  नोट  छापती  है  ।  इससे  देश  में  आर्थिक  गतिविधियों  में  श्ूंखलावद्ध  प्रतिक्रिया  गरोती
 है  और  आवश्यक  तथा  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  मूल्य  बढ़  जाते  हैं  और  अन्त  में  देश  को  मुद्र-स्फीति
 की  स्थिति  का  सामया  करना  पड़ता  यदि  सरकार  की  प्रशासनिक  व्ययस्था  में  कोई
 कठिनाई  तो  उसको  ठीक  किया  जा  सकता  किन्तु  यदि  देश  की  आथिक  स्थिति  में  कोई
 अव्यवस्था  है  तो  इसका  सुधार  करना  बहुत  कठिन  है  ।

 निगम

 दूसरी  बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  केन्द्रीय  सरक।र  अपने  कमंचारियों
 को  अतिरिक्त  मंहगाई  भत्ते  जी  किश्तें  देने  के  बदले  कपड़ा  तथा  दूसरी  उपभोक्‍वता  वकस्त॒यें

 केन्द्रीय  सरकार  को  कम  से  कम  अपने  केमेचारियों  को  कम  मूल्यों  पर  खाद्यान्न  तथा  अन्‍य
 आवश्यक  वस्तुयें  देनी  चाहिए  ।  मझे  मालूम  हुआ  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में

 प्रति  वर्ष  चूहे  तथा  पड़े  लगभग  20  ताख  टन  खाद्यान्न  खा  जाते  भारतीय  खाद्य  निगम  क॑  गोद।मों

 में  लगभग  250  लाख  टन  खाद्यान्न  भरे  पड़े  यह  खाद्यान्न  खराब  होने  से  पहले  केन्द्रीय
 कार  को  चाहिए  कि  वह  इन्हें  सरकारी  कमंचारियों  तथा  कमजोर  वर्गों  को  कम  दाम  नेकी

 व्यवस्था  इसी  प्रऋार  इनक  भण्ड।र  में  200  करोड़  फपये  मूल्य  की  कपड़ा-निर्भित  बस्तुय्यें  और
 100  करोड़  रुपये  मूल्य  की  हथकरघे  पर  बनी  हुई  वस्तुयें  यह  वस्त्र  तथा  हथकरघे  की  वस्तुयें

 देश  फी  सम्पत्ति  इनक  खराब  होने  से  पूर्व  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  मशीन  तथा

 हथकरघे  से  बना  हुआ  कपड़ा  सरकारी  कमंचारियों  तथा  समाज  के  गरीब  ओर  कमजोर  वर्गों  को

 दिया  जाना  चाहिए  ।  इस  प्रकार  हम  दूसरी  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  उत्पादन  क्षेत्रों  में  भी  मूल्य-वद्धि
 को  रोक  सकते  हैं  और  अधिक  नोटों  के  छापने  को  भी  रोक  सकते  हैं  ।  देश  में  स्फीति  की  प्रवृत्ति
 को  रोकना  भी  सम्भव  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  बहू  इन  मुद्दों  की

 ओर  ध्यान  दें  ।

 गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  भी  व्यय  बढ़ता  ही  रहा  मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  है

 कि  सरकार  ने  इस  बात  की  जांच  के  लिए  एक  अध्ययन  दल  नियुक्त  किया  इस  अध्ययन  दल

 ने  पहले  ही  सभी  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  संगठनों  को  ज्ञापन  भेज  दिया  है  ।  सरकार  को  अध्ययन  दल

 की  रिपोर्ट  प्राप्त  होते  ही  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  कार्य  के  सभी  पहलुओं  के  सम्बन्ध  में  अध्ययन  दल

 की  सिफारिशों  की  ओर  ध्यान  दिया  जाएगा  और  तत्पश्चात  सरकार  को  यह  बताना  चाहिए  कि

 गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  बढ़ते  हुए  खर्च  के  सम्बन्ध  में  उन्हें  क्या  कार्यवाही  करनी

 जहाँ  तक  मांग  संख्या  64  का  सम्बन्ध  है  दस्तावेज  में  कहा  गया  है  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  में

 उद्योग  स्थापित  करमे  के  लिए  70  करोड़  रुपये  खर्च  का  करने  प्रास्ताव  है  ।  यह  बहुत  कम  राशि  है
 और  देश  के  सभी  पिछड़े  क्षेत्रों  को  इसके  अन्तगंत  लाना  सम्भव  नहीं  है  ।  इसके  अतिरिक्त  31-3-

 1987  तक  70  करोड़  रुपये  खं  करने  इस  अवधि  के  पश्चात्‌  इस  सम्बन्ध  मे  सरकार

 क्या  करना  चाहती  सरकार  ने  यह  बात  स्पष्ट  रूप  में  नहीं  कह्टी  इस  सम्बन्ध  मे  मरा  एक

 निवेदन  है  ।  इस  समय  पपिछड़े  क्षेत्र  केवल  जिला  स्तर  पर  घोषित  किए  गए
 हैं

 ।  बहुत  समय

 से  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  रह  के  ब्लाक  स्तर  पर  भी  पिछड़े  क्षेत्रा  का  पता  लगाए  ताकि
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 ब्लाक  स्तर  पर  भी  उद्योगों  की  स्थापना  हो  ।  मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  हाल  ही  में  सरकार
 ने  इस  बात  की  घोषणा  की  है  कि  ब्लाक  स्तर  पर  भी  पिछड़े  पता  लगाया

 मांग  संख्या  3  के  अन्तर्गत  मछआ_ा  जाल.-पाता  जे  खरी  के  लिए  25  करोड़  रुपये
 की  राशि  को  आबंटन  किया  गया  माननीय  मंत्री  से  मेरा  नम्र  निवेदन  यह  है  कि  यह  राशि
 पूरी  तरह  से  स्वदेश  में  ही  मछआ  जाल-पोत  बनाने  में  लगाई  जाए  ताकि  हम  विदेशी  मुद्रा  बचा

 श्री  मनोज  पांडे  :  समापति  मैं  वर्ष  1986-87  से  सम्बन्धित  अनुदान
 की  अनुप्रक  मांगों  का  समर्यन  करते  सबसे  पहन  मंत्री  जी  का  ध्यान  आपकी  मारफत
 एग्रीकल्च  रल  इंजीनियरिंग  इंडस्ट्री  की  ओर  अआक्रषित  कराना  चाहता  हु  ।  सभी  जानते  हैं  कि  हम
 यहां  पर  बैठकर  तो  काफी  वाहवाही  लूटा  कर  कि  किसानों  ने  अनाज  के  मामले  में  इस  देश  को
 आत्म-निर्भ रता  प्राप्त  करा  परन्तु  बिना  में  क्रेनाइजेशन  के  यह  सम्भव  नहीं  हो  पाया  ।
 जहां  हमारे  देश  में  1961  मं  800  ट्रेक्टर  बना  करते  आज  85,000  ट्रैक्टर  बनते  हैं  ।  लकित
 क्या  हर  किसान  को  हम  ट्रैक्टर  उपलब्ध  करवा  पाए  जो  एक  आडिनरी  साधारण  कितान  है  ।

 एक  ट्रैक्टर  की  +मत  एक  लाख  रुपए  है  जब  कि  एक  मारुति  कार  को  कीमत  75  हजार  रुपया

 मुझे  समझ  नहीं  आता  कि  किस  मुंह  से  हम  कहें  कि  हम  एग्रीकल्चरल  बेस्ड  इण्डस्ट्री  की  तरफ  अग्रस्तर
 होना  चाहते  हैं  या  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  तरफ  ज्यादा  ध्यान  देना  चाहते  हैं  ।  यह  कसी  विडब्बना  है  कि

 ।  हम  एग्रीकल्चरल  इनपुटस  ५;  दामों  की  तरफ  दृष्टि  डालते  हैं  तो  एक  छोटे  से  छोटे  पार्ट  की  कीमत
 फारमर  की  पहुंच  से  बाहर  सारे  इनपुटस  के  दाम  बढ़े  हुए  यदि  आप  कोई  भी  छोटे  मर

 छोटा  इनपुट  खरीदने  जायें  तो  वह  इतना  महंगा  है  जिसका  वर्णन  यहा  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 जब  हम  मंकेनाइजेशन  आफ  फा्मिंग  की  बात  करते  हैं  यील्ड  को  बढ़ाने  की  बात  करते

 या  मेकेनाइजेशन  बरने  की  तरफ  ध्यान  देते  हैं  तो  हमें  सबसे  पहले  एग्रीकल्वरल  इंजीनियरिंग

 इंडस्ट्री  की  तरफ  ध्यान  देना  होगा  ।

 दूसरी  वात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  यहां  फ्लड  और  ड्रोट  ये  दोनों  नेचुरल
 केलेमिटीज  अक्सर  आती  रहती  हैं  और  भारत  सरकार  50:50  के  रेश्यो  में  राज्य  सरकारों  को
 मैचिंग  ग्रान्ट  के  रूप  में  कुछ  राशि  दिया  करती  है  ।  मैं  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  मैत्रिंग  ग्रान्ट  की

 राशि  70:30  के  अनुपात  में  दी  जिसमें  70  प्रतिशत  भाग  भारत  सरकार  दे  और
 30  प्रतिशत  राज्य  सरकार  दे  ।  जहां  से  मैं  आता  उत्तर  बिहार  में  बराबर  बाढ़  की  या  सूखे  को
 प्रक्रिया  जारी  रहती  है  ।  हमारे  पूर्वांचल  के  कई  दोस्त  यहां  बेठे  हुए  हैं  वे  भी  जानते  हैं  कि  सारा

 इलाका  बाढ़  से  तबाह  रहता  हमसे  कहा  ज  कि  50  प्रतिशत  आप  स्वयं  खर्चा  करो  तो
 50  प्रतिशत  हम  आपको  देंगे  ।  परन्तु  हमारे  जैसे  स्टेट  के  लिए  यह  खर्चा  करना  सम्भव  नहीं  हो
 पाता  और  इस  कारण  हर  साल  हजारों  करोड़  रुपये  का  वहां  नुकसान  होता  हमें  50  प्रतिशत
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 जज  जय  ववपिपम्पपपय  _

 ग्रान्ट  देने  में  भी  काफी  बविलम्त्र  हुआ  करता  मैंਂ  चाहता
 70  प्रतिशत  कर  जाए  और  उसी  आधार  पर  हर  राज्य  को  में

 के  केन्द्र  का  भाग  बढ़ाकर
 लग  ग्रान्ट  भाग  मिले  ।

 बाढ़  की  समस्या  से  सटी  हुई  ड्रेनेन  की  समस्या  भी  बढुत  भयानक  है  ।  ड्रेनेज  की  समस्या

 से  निपटने  के  लिए  हमने  अभी  तक  राष्ट्रीय  स्तर  पर  कोई  योजना  नहीं  बनाई  नेशनल  पौलिसी

 बना  कर  काम  नहीं  किया  यह  प्रौब्लम  भी  बाढ़  के  समकक्ष  बहुत  जटिल  समस्या  बाढ़  के

 कारण  स्थान-स्थान  पर  पानी  जमा  हो  जाता  है  और  वह  काफी  समय  तक  जमा  रहता  है  जिससे

 एल्कैलिटी  और  डेजटिफिकेशन  की  समस्या  उत्पन्न  हो  रही  है  ।  जहां  पर  बड़ी-बड़ी  नदियां  और

 नहर  हैं  उनके  आसपास  ये  समस्याएं  बढ़  रही  ड्रेनेन  की  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  नेशनल
 बेसिस  राष्ट्रीय  आधार  पर  कार्यक्रम  तंयार  किया  जाना  चाहिए  ।

 ह
 ।

 5.03  भ०  प०

 महोदय  पोठासीन  हुए  ]

 तीसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  जो  बहुत  महत्वपूर्ण  कि  हम  किसानों  को

 मिनिमम  सपोर्ट  प्राइस  देने  की  बात  बराबर  कहा  करते  हैं  कि  आपको  मिनिमम  सपोर्ट  प्राइस
 मिलनी  चाहिए  |  बिहार  स्टेट  के  फूड  कार्पोरेशषन  ने  भारत  सरकार  को  लिखा
 था  कि  किसानों  को  मिनिमम  सपोर्ट  प्राइस  दिलाने  में  वह  हमारी  मदद  उसमें  कुछ
 फाइनैन्श्यल  एसिस्टेंस  की  जरूरत  परन्तु  आज  तक  हम  चर्चा  करते  रह  गए  परन्तु  हमें
 कोई  पैसा  नहीं  मिला  ।  स्टेट  फूड  कार्पोरेशन  चाहता  था  कि  भारत  सरकार  से  हमें  कुछ  पैसा  मिले

 ताकि  हम  किसानों  को  मिनिमम  सपोर्ट  प्राइस  दिला  लेविन  दुर्भाग्य  की  बात  यह  है  कि

 बिहार  और  पूर्वांचल  सभी  जगह  एक  जंसी  स्थिति  हमारे  के  यहां  बंठे  हुए  दोस्त  मेरी

 साक्ष्य  कहीं  पर  किसानों  को  मिनिमम  सपोर्ट  प्राइस  नहीं  मिलती  ।  राय  आप  बहुत  सही
 कह  रहे  हैं  ।  जब  कहीं  पर  किसानों  मिनिमम  सपोर्ट  प्राइस  नहीं  मिलती  तो  फिर  यहां  उसकी
 घोषणा  करने  का  क्‍या  फायदा  ?  यदि  हम  किसानों  को  सपोर्ट  प्राइस  दिला  नहीं  सकते  तो  हमें

 यहाँ  उसकी  चर्चा  नहीं  करनी  चाहिए  |  इसलिए  समय  की  सीमा  को  ध्यान  में  रखते  आप  के
 माध्यम  से  मैं  मंत्री  जी  का  ध्यान  दो-तीन  बातों  की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 हमारे  द्वारा  समय-समय  पर  बगहा  छितौनी  रेलपुल  बनाए  जाने  की  मांग  की  जाती  रही

 मुझे  मालूम  है  कि  इस  समय  रेलवे  से  सम्बन्धित  अनुदान  माँगों  पर  हम  चर्चा  नहीं  कर  रहे  हैं
 लेकिन  आपको  प्रयत्न  करना  चाहिए  कि  प्लानिंग  कमीशन  रेलवे  विभाग  को  इस  पुल  को  शीघ्र
 बनाने  के  लिए  पैसा  उपलब्ध  कराये  ताकि  वह  अपना  रोलिंग  स्टाक  सुधार  सके  तथा  उन  स्कीमों
 को  पूरा  कर  सके  जो  केवल  पैसों  के  अभाव  में  अधूरी  पड़ी  हुई  हैं  ।

 माननीय  वित्त  मंत्री  जी  भी  यहां  मौजूद  मैं  यह  चाहूंगा  कि  वे  अपने  गुड  आफिसेस  यूज
 करें  ताकि  रेलवे  प्रशासन  को  प्लानिंग  कमीशन  कुछ  पंसा  दे  और  वे  रालिग  स्टाक  बदल  सके  और
 ओ  दूसरी  अधूरी  योजनाएं  पड़ी  उनको  पूरी  कर  सकें  ।

 रोहतास  इंडस्ट्री  के  30  हजार  मजदूर  बेकार  पड़े  हैं  जिसके  कारण  लगभग

 डेढ़  लाख  लोगों  के  भोज़न  और  पानी  की  समस्या  खड़ी  हो  गई  वे  भूखों  मर  रहे  हैं  ।  इसी
 प्रकार  उत्तरी  बिहार  में  एक  अशोका  पेपर  मिल  उसका  भी  यही  हाल  है  ।  अगर  दोनों  मिलों  के

 मजदूरों  को  मिला  तो  50  हजार  से  ऊपर  मजदूर  आज  बेघर  पड़े  हुए  है ंऔर  आज  आप
 पानी  और  दूध  की  बात  करते  उनको  तो  कम  से  कम  एक  समय  का  भोजन  भी  नसीब  नहीं  हो
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 रहा  इसलिए इस  गम्भीर  समस्या  की  ओर  भारत  सरकार  को  सोचना  चाहिए  और  रोहतास
 डस्ट्री  को  खुलवाने  के  लिए  प्रयास  करना  चाहिए  ।

 इन्हीं  शब्दों  के
 मैं  इन

 अनुदान  की  मांगो  का  समर्थन  करता  हूं  और  आपने  मुझे
 बोलने  के  लिए  जो  समय  दिया  उसके

 लिए
 मैं  आपको  धत्यत्राद  देता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  महेन्द्र  सिह'*

 श्री  अनूपचन्द  शाह  ।  चार  मिनट  |

 झी  अनप  अन्द  शाह  :
 उपाध्यक्ष  सदन  के  सामने  जो  सप्लीमेंद्री

 डिमाण्डस  फॉर  ग्राण्ट्स  रखी  गई  में  उनका  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  इन  मांगों  का

 समर्थन  करने  के  साथ-साथ  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  में  जो  दो-चार  बातें  उनकी  ओर  माननीय

 वित्त  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  ये  जो  सप्लीमेंद्री  डिमाण्ड्स  रखी  गई
 हैं  इनमें  खासकर  टेलीकम्युनिकेशन  के  बारे  में  कुछ  प्रावध!न  नहीं  किया  गया  इतना  ही  जो

 हमारी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  उसमें  भी  टेलीकम्युनिकेशन  को  कम  से  कम  महृत्त्व  दिया  गया

 है  ।  जब  हम  इक्क्रीसवीं  सदी  में  जाने  की  बातें  करते  तो  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  पोस्ट  एण्ड

 टेली-कम्यूनिकेशन  के  बिना  हम  कैसे  इक्कीसवीं  शताब्दी  में  जा  सकेंगे  ।  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  का कुछ  भाग

 महानगर  टेलीफोन  में  ओर  कुछ  भाग  महाराष्ट्र  सर्कल  में  आता  लेकिन  एक  अप्रैल  के  जब
 से  टेलीफोन  निगम  की  स्थापना  की  है  तब  से  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  है  कि  पिछले  चार  महीनों  के
 अन्दर  महानगार  टेलीफोन  निगम  की  ओर  से  क्‍या  काम  किया  गया  वह  क्या  कर  रहा  कुछ
 पता  ही  नहीं  चलता  इसने  तो  यह  हो  गया  है  कि  इसके  पहले  जो  काय॑  चल  रहा  वह
 भी  बन्द  हो  गया  लोग  तो  सोचते  होंगे  कि  टेलीफोन  निगम  में  हमारा  क्षेत्र  आ  जाने  से  पता
 नहीं  क्या-क्या  सुविधाएं  वहां  मिल  गई  होंगी  और  अच्छी  व्यवस्था  हो  गई  लेकिन  ऐसा  कुछ
 नहीं  हआ  है  ।  मझे  तो  यह  लगता  है  कि  जो  कार्य  चल  रहा  वह  कार्य  इस  टेलीफोन  निगम  की
 स्थापना  से  बन्द  हो  गया  है  ।  अभी  कुछ  दिन  पहले  हमारे  एक  माननीय  सदस्य  श्री  प्रिय  रंजन  दास

 मंशी  जी  ने  कहा  था  कि  हमारे  कलकत्ता  को  टेलीफोन  निगम  के  अन्तर्गत  लाया  जाना

 चाहिए  |  मैं  तो  कहता  हूं  कि
 आप  बहुत  अच्छे  हैं  कि  इसके  अन्तगगंत  आपका  कलकत्ता  शहर  नहीं

 आया  वरना  आप  भी  हमारी  तरह  से  ही  कहते  ।

 मेरे  क्षेत्र  के  अन्दर  टेलीफोन  की  रिक्‍्वायरमेंट  के  लिए  1971  से  एप्लीकेशन्स  पेंडिग  पड़ी
 हैं  और  हम  एक  नया  क्षेत्र  नहीं  दे  सकें  हैं  ।

 इसके  अलावा  मैं  फूड  एण्ड  सिविल  सप्लाईज  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।
 आपने  माडने  फड  इंडस्ट्रीज  के  लिए  कुछ  प्रावधान  किया  वहु  सही  बात  आज  से  पांच-छ

 महीने  पहले  मैंने  कंसलटेटिव  कमेटी  की  मीटिंग  में  गुजरात  और  महाराष्ट्र  मे एडीबल  आयल  के

 बारे  में  मातनीय  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  किया  था  |  गुजरात  और  मह्ठराष्ट्र  के  अन्दर
 ग्राउण्डनट  ऑयल  होता  है  और  वह्टा  के  लोग  इसी  ऑयल  को  ज्यादा  पसंद  करते  हैं  ।  वह्ढां  पर
 आप  सरसों  और  कोकोनट  ऑयल  तो  उसका  कोई  उपयोग  वहां  नहीं  हो  सकता  आज

 वहां  ग्राउण्डनट  ऑयल  का  भाव  23-24  रुपए  प्रति  किलो  तक  पहुंच  गया  है  जिसके  कारण  आज

 251



 अनुपूरक  अनुदा दानों  की  मांगें
 कक
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 नतत+न

 वहां  यह  स्थिति  हो  गई  है  कि  गरीब  जनता  को  मूंगफली  का  तेल  खाने  को  नहीं  मिल  रहा  है  और
 आगे  आमे  वाली  वाले  समय  में  तो  ओर  भी  हाए  खराब  होने  वाली  अगर  बहां  पर  इसकी &  थे  ३१४
 सही  व्यवस्था  नहीं  हुई  तो,मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  मैंने  छः  महीने  पहले  पूरा  सब  वहां  का  किया

 आने  वाले  दिनों  में  30  रुपये  प्रति  किलो  के  हिसाब  से  वहां  पर  ग्राउण्डनट  ऑयल  मिलने

 वाला  इसलिए  इस  समस्या  की  ओर  तुरन्त  ध्यान  देने  की  आवश्यकता

 इसके  मैं  सिविल  एविएशन  के  बारे  में  माननीय  मंत्री  के  ध्यान  में  एक  दो

 बातें  लाना  चाहता  आप  हैलीकॉप्टर  कार्पोरेशन  की  स्थापना  करने  जा  रहे  लेकिन  जो

 हमारी  इंडियन  एयर  लाइन्स  की  व्यवस्था  है  और  जो  एयर  इंडिया  की  व्यवस्था  है  वह  ठीक  नहीं
 है  ।  इनकी  व्यवस्थाएं  ठोक  नहीं  चल  पा  रही  हैं  और  ऊपर  से  आप  एक  और  कार्पोरेशन  की
 स्थापना  करने  जा  रहे  हैं  ।  इंडियन  एयर  लाइन्स  की  व्यवस्था  दिन  प्रति  दिन  खराब  होती  जा  रही

 है  |  हमें  लोग  पकड़  लेते  हैं  और  कहते  हैं  कि  आप  तो  जन-प्रतिनिष्टि  आप  इस  बारे  में  क्या  कर

 रहे  बम्बई  जैसे  एयरपोर्ट  पर  कन्वेयर  बेल्ट  (-5  महीने  तक  नहीं  चलते  5  कन्वेयर  बै-ट
 में  से  एक  काम  करता  वहां  पर  दिन-प्रति-दिन  व्यवरथा  खराब  होती  जा  रही  है  लेनिन  फिर

 भी  हम  इंडियन  एयर  लाइन्स  की  व्यवस्था  में  कोई  सुधार  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  इन  अनुप्रक  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]

 *झऔी  जो०  कृष्ण  कुमार  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  वर्ष  1986-8  /

 की  अनूपूरक  मांगों  का  समर्थन  करता  हैं  ।  कुल  1318.40  करोड़  रुपयों  की  आवश्यकता  मैं
 तहेदिल  से  इन  मांगों  का  स्थागत  करता  हूं  और  अब  मैं  इस  सम्बन्ध  में  सभा  के  समक्ष  कुछ  सुझाव
 रश्ंगा  ।

 मैं  वित्त  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  माननीय  श्री  जनादंन  पुजारी  को  बधाई  देना
 ता  हूं  जिन्होंने  निर्घेन  लोगों  की  सहायता  के  लिए  हिमालय  से  कन्याकुमारी  तक  की  यात्रा  ३

 भारत  सरकार  निर्धनों  को  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  लाने  का  भरसक  प्रयास  कर  रही  है  ।  मुझे  विश्वास
 है  कि  यदि  बैंकों  के  प्रबन्धक  ओर  अन्य  सम्बन्धित  कमंचारी  हमारी  सरकार  को  पूरा  सहयोग
 तो  हमारा  देश  प्रगति  के  नए  युग  की  शुरूआत  करेगा  ।

 ॥

 जहां  तक  जल  सुविधाओं  का  सम्बन्ध  कर्नाटक  को  बड़े  खराब  समय  का  सामना  करना
 पड़  रहा  है  |  इस  राज्य  को  5  वर्ष  से  लगातार  भारी  सूखे  सामना  करना  पड़  रहा  हमारे
 माननीय  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  इस  राज्य  का  दौरा  किया  है  और  अपनी  आंखों  से  लोगों
 की  हालत  देखी  है  ।

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  बागेपल्ली  ताललुक  में  रहन-सहन  की  परिस्थितियाँ  बहुत  ही  खराब
 हैं  ।  कल  जनसंख्या  का  एक-त्तिहाई  भाग  अपने  घर  छोड़कर  नौकरी  की  तलाश  में  अन्य  जगहों  पर
 चले  गए  उनमें  से  कुछ  लोग  स्थायी  रूप  से  पड़ोसी  राज्य  आ'धभ्न  प्रदेश  और  तमिलनाडू  में  जाकर
 बस  गए  हैं  ।  इस  क्षेत्र  के  पशूओं  के  लिए  चारा  नहीं  है  और  80%  पशुओं  को  कसाइयों  ५  दे
 दिया  गया  लोगों  के  पास  न  खाने  के  लिए  भोजन  है  और  न  पीने  के  लिए  पानी  ।  वास्तव  में
 भारत  सरकार  को  इस

 क्षेत्र  की  गम्भीर  स्थिति  की  पूरी  जानकारी  है  ।  मुझे  खेद  से  कहना  पड़ता
 a  अनिल  कक  जी  रे

 +मूलतः  कन्नड़  में  दिए  गये  भाषण  के  अंग्रेर्ज
 अनुवा  हनदी  रूप।न्तर  ।
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 है  कि  कर्नाटक  सरकार  इस  समस्या  बग  सामना  करने  में  प्री  तरह  असफल  हुई  राज्य  सरकार
 द्वारा  जो  राहत  उपाय  किये  गए  वे  सन्‍्तोषजनक  नहीं  मेरा  केन्द्र  सरकार  से  यह
 रोध  है  कि  वह  लोगों  की  रक्षा  करे  ।  अपर  भाद्रा  और  अपर  थंगा  परियोजनाओं  को  शीघ्र  रा
 किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  यही  इस  क्षेत्र  की  समस्याओं  का  स्थायी  समाधान  है  |  इससे  हम  20
 लाख  एकड़  शुष्क  भूमि  को  खेती  योग्य  बना  प!थंगे  और  इससे  |  करोड़  31  लाश  से  भी  अधिक
 लोगों  को  लाभ  ।  इन  परियोजनाओं  से  समूचे  चित्रदृर्गं  जिलों  और  बंगलौर
 जिले  वेः  एक  भा!ग  की  जल  सम्बन्धी  जरूरतें  पूरी  हो  सकंगी  ।  जब  तक  इन  परियोजनाओं  को  प्रा
 नहीं  किया  जाता  तब  तक  भारी  सूखे  वाले  क्षेत्रों  के  लिए  कोई  वैकल्पिक  प्रबन्ध  किया  जाना
 चाहिए  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  गहरी  खुदाई  वाले  कुंओं  की  संख्या  तुरन्त  बढ़ाई  जानी
 इस  अनुपूरक  बजट  में  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  दिए  जाने  का  प्रावधान  होना  चाहिए  ।

 रा

 मेरे  राज्य  में  शिक्षा  सुविधाओं  की  भी  कमी  मेरे  क्षेत्र  में  दूर-दराज  के  कई  गांबों  में
 स्कूलों  के  लिए  भवन  नहीं  मैंने  देखा  है  कि  अध्यापक  बच्च्रों  को  पेड़ों  के  नीचे  पढ़ाते  कई
 जगह  तो  स्कलों  में  अध्यापक  ही  नहीं  अतः  मेरा  भारत  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  से  अनररोध
 है  कि  वे  बच्चों  को  शिक्षण  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  आगे  आयें  ।  मेरा  यह  सझ्ाव  है  कि
 एन०  आर०  ई०  वायंक्रम  के  तहत  स्कूलों  के  भवन  बनाए  जाने  चाहिए  ।

 कर्नाटक  औद्योगिक  दृष्टि  से  एक  पि£ड़ा  राज्य  मैं  कोलार  जिले  से  निर्वाचित  हं  जह
 सोने  की  कई  खाने  हैं  |  सोने  में  अयस्क  की  प्रतिशतता  में  काफी  कमी  आई  यह  पता  चला  है
 कि  बोलार  में  सोंगे  की  खानों  का  काम  वन्‍द  होने  जा  रहा  जिससे  14000  श्रमिक  बेरोजगार
 हो  जायेंगे  ।  गोवरीबिदातर  में  चीनी  का  सहकारी  कारखाना  होने  से  हजारों  श्रमिक  बेकार

 घम  ूहे  १्स  कः  रखाने  को  तुरन्त  चालू  कराया  जाना  चाहिए  और  इस  सम्बन्ध  मे  कदम  उठाए
 जाने  चाहिए  कि  कोलार  गोल्ड  फील्ड्स  को  सोने  को  खाने  बन्द  से  की  कोलार  एक  बहुत
 ही  पिछड़ा  जिला  है  और  इस  जिले  में  और  अधिक  उद्योग  खोले  जाने  चाहिए  ।

 बंगलौर  और  बेल्लारी  के  बीच  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संचार  का  महत्त्वपूर्ण  मार्ग  इस
 म.र्ग  की  हालत  खराब  हुई  पड़ी  है  और  पिछले  4  वर्षों  से  यहां  मरम्मत  का  काम  नहीं  हुआ  है  ।
 इस  मार्ग  पर  रोज  हजारों  वाहन  चलते  हैं  और  रोज  कई  दुघंटनायें  होती  हैं  ।  अतः  इस  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  की  तुरन्त  मरम्मत  की  जानी  चाहिए  ,

 दोडु/बल्लालुर  कर्नाटक  का  एक  प्रसिद्ध  पयंटक  केन्द्र  है  पापार  का  बहुत  बड़ा  केन्द्र

 है  इस  क्षेत्र  के  लोग  काफी  अरे  से  यहां  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  बनाए  जाने  की  मांग  कर

 रहे  हैं  ।  यहाँ  इसके  लिए  सब  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  और  यह  बंगलौर  शहर  के  बिल्कुल  नजदीक  है  ।
 अतः  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  दोड्डाबल्लापुर  में  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  का  निर्माण
 क्रिया

 मैं  पुनः  अनुपूरक  मांगों  का  स्वागत  करता  हूं  ।  इस  महत्त्वपूर्ण  विषय  पर  मुझे  बोलने  का
 जो  अवसर  प्रद!न  किया  गया  उसके  मैं  आपका  थन्यवाद  देता  हूं  भौर  इन  शब्दों  के  साथ
 अपना  भाषण  समाप्त  करतः  हूं  ।

 ]

 भ्री  मानवेल  सिह  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  सदन  पेश  की  गई  अनुपूरक
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 धलडडनफसड:कसफसफफप७ोऊॉसस9स  गा  _++-++-+-+

 मानवेन्द्र  सिह  ]
 मांगों  का  समर्थन  करता  मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  को  हृदय  से  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने
 ग्रामीग  विकास  के  लिए  इस  बजट  में  विशेष  धन  र।शि  आवंटित  की  है  ।

 मैं  सवंप्रथम  वित्त  मंत्री  जी  से  मांग  करूगा  कि  खेती  पर  जो  हमारे  देश  की  जनता  निर्भर
 करती  उसमें  मूल्य  का  निर्धारण  सही  और  समय  पर  अवश्य  किया  जाना  आज  देन  में

 सभी  चीजों  की  कीमतें  बढ़ी  मजदूरी  बढ़ी  खेती  के  काम  में  आने  वाले  सभी  साधन  बढ़े
 मगर  उससे  उत्पादन  को  देखा  जाये  तो  मालूम  होगा  कि  किसान  उसके  द्वारा  उत्पादित  चीजों
 के  दाम  पूरे  नहीं  मिलते  हैं  ।

 जहां  तक  उद्योगों  और  व्यवसाथियों  का  प्रश्न  वह  जब  चाहें  चीजों  की  कीमतें  बढ़ा  देते

 हैं  ।  जहां  तक  ग्रामीण  व्रिकास  का  प्रश्न  मैंने  पहले  भी  इस  बारे  में  आपका  ध्यान  आकर्षित
 किया  था  ।

 आज  गांवों  की  हालत  बड़ी  दयनीय  आज  अनेकों  गांबों  में  मार्ग  नहीं  सड़कें  नहीं
 विद्यत  नहीं  पेय  जल  की  अनेकों  योजनारयें  अपर्याप्त  अस्पताल  नहीं  है  और  प्राइमरी

 पाठशालायें  नहीं  इसके  लिए  आप  अधिक  धन  का  अवंटन  करें  |  आपने  राज्यों  को  जो  धनराशि

 आवंटित  की  वह  भी  अपर्याप्त  है  ।  मथुरा  जिले  की  साढ़े  तीन  करोड़  की  आर०  एल०  जी०  पी०

 के  अन्तगेत  आने  वाली  योजना  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  के  पास  मंजूरी  के  लिये  भेजी
 अभी  हमारे  जिलाधिकारी  ने  बताया  है  कि  उसको  स्वीकृत  करने  में  केन्द्र  सरकार  आना-कानी

 कर  रही  है  |  हमें  यह  भी  जानकारी  मिली  है  कि  ग्रामीण  अंचलों  में  मार्ग  बनाने  के  लिए  जो

 रुपया  दिया  गया  उसको  भी  काट  लिया  गया  है  ।  यह्‌  काम  बहुत  ही  आवश्यक  है  ।

 ग्रामीण  अंचलों  की  सिंचाई  की  ओर  मैं  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  वहां

 वर  सिंचाई  की  बहुत  बड़ी  समस्या  है  |  वहां  नहरों  और  रजवहों  की  कमी  उन  की  सफाई  और

 मरम्मत  के  लिए  न  केन्द्र  सरकार  पैसा  देती  है  और  न  प्रान्तीय  सरकार  कोई  धन  आबंटित  करती

 है  ।  लघु  सिंचाई  योजनाओं  के  लिए  प्रान्ती  ।  सरकार  ने  केन्द्र  को  लिखा  था  लेकिन  केन्द्र  सरकार

 ने  मना  कर  दिया  है  कि  हम  रुपया  प्रोवाइड  नहीं  करंगे  ।  पिछले  वर्ष  प्रति  ब्लाक  60  लोगों  को

 पैसा  मंजर  किया  गया  था  लेकिन  इस  वर्ष  वह  मना  कर  दिया  है

 इस  के  साथ  ही  शहरों  की  ओर  भी  मैं  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  |  शहरों
 में  पेय  वहां  की  स्वीपेज  सफाई  और  सड़कों  की  तरफ  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जा

 रहा  मेरा  निवेदन  है  कि  अधिक  से  अधिक  पँसा  शहरों  के  सोन्दर्योकरण  के  लिए  भी  दिया

 जाय  ।

 एक  सुझाव  में  यह  रखना  चहूंगा  कि  भारतवर्ष  के  जितने  तीथंस्थल  हैं  उन  की  दशा

 सधारी  जाय  ।  मैं  भी  मथुरा  से  आता  हूं  जो  भगवान  कृष्ण  की  जन्मस्थली  वहां  की  पवित्र  नदी

 यमना  जी  की  सफाई  और  प्रदूषण  की  समस्या  की  ओर  विशेष  रूप  से  ध्यान  देने  की  आवश्यकता
 इस  कार्य  को  अवश्य  लिया  जाना  चाहिए  ।  साथ  ही  लाखों  तीथ॑-यात्री  जिन  तीथ-स्थानों  पर

 हर  साल  आते  हैं  वहां  के  जीर्ण-शीर्ण  मन्दिरों  का  जोर्णोद्धार  किया  जाना  चाहिए  ।

 मथुरा  में  य  दी  पर  दो  पुल  वर्षों  से  विचाराधीन  हैं--एक  वृन्दावन  और  दूसरा

 इन  पुलों  के  गराभ  मथुरा  ज़िलि  को  और  उस  के  आस  पास  के  जिलों

 को  होगा  ।  लिए  अवश्य  धन  टत  कर  ।
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 पापपािपधप्नमड-"भ ५  श्री एन० टोम्बो fag (आंतरिक  मणिपुर ),: उपाध्यक्ष महोदय, समय के अभाव  के

 ]
 श्री  एन०  टोम्बो  सिंह  मणिपुर  ),:  उपाध्यक्ष  समय के  अभाव  के  कारण

 मैं  केवल  एक  दो  टिप्पणियां  करना  चाहूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  समय  बहुत  कम  आप  केवल  मुह  बताइए  ।

 श्री  एन०  टोम्बो  सिह  :  मैं  अनुपूरक  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  इसका  समर्थन
 करते  हुए  मैं  एक  दो  बातें  कहना  चाहूंगा  ।  मणिपुर  की  केन्द्रीय  परियोजना  लोकटक  जल-विद्युत
 योजना  औद्योगिक  विकास  तथा  उस  क्षेत्र  में  ग्रामीण  त्रिद्युती  जेसे  अन्य  पहलुओं  के  लिए  अत्यन्त

 सहायक  है  |  किन्तु  इस  लाभ  के  साथ-साथ  इसरो  किसानों  पर  बहुत  सी  थिपत्तियां  पड़ी  इससे
 घान  के  हजारों  हेक्टेयर  भूमि  स्थाई  रूप  में  जलमग्न  हुई  इसके  साथ  केबल-लामजाओ  राष्ट्रीय

 उद्यान  है  जिसमें  हिरत  की  असाधारण  किसमें  सुरक्षित  हैं  जो  केवल  मणिपुर  में  उपलब्ध  हैं  ।

 इससे  आस-पास  के  ग्रामों  दा  जनजीवन  भी  प्रभावित  होता  है  ।  प्रभावित  लोग  दुविधा  में  मतः

 प्रश्न  इन  किसानों  को  मुआवजा  देने  ओर  पुनर्वास  का  क्‍योंकि  मणिपुर  की  इस  घाटी  में  भूमि
 का  अत्यन्त  अभाव  है  ।  2000  वर्ग  कि०  मी०  का  इसका  क्षेत्र  उद्योग  के  सभी  दवाओं  और

 2/3  से  अधिक  जनता  की  आवासीय  आवश्यकताओं  को  पूरा  करती  अतः  मैं  निवेदन  करता

 हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  प्रभावित  लोगों  को  मुआवजे  के  भुगतान  और  वैकल्पिक  भूमि  प्रदान  करने
 के  लिए  प्रबन्ध  करें  ।

 दूसरी  बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  संस्कृत  और  कला  मंत्रालय  के  अन्तर्गत

 इंदिरा  गांधी  स्मारक  ट्रस्ट  को  ।.5  करोड़  रुपए  दिए  गए  मैं  इसका  स्वागत  करता  पंडित
 जवाहरलाल  नेहरू  के  नाम  से  जो  भारत  की  पुरातन  कलाओं  की  और  विशेषकर  उत्तर-पूर्वी  मणिपुरी
 संस्कृति  की  बहुत  प्रशंसा  करते  हम  पहले  ही  संगीत  नाटक  अकादमी  के  अन्तगंत  एक  नाटक

 अकादमी  चला  रहें  हैं  और  इस  बात  की  पहले  से  ही  मांग  की  गई  है  कि  इसको  देश  के  उन  सभी

 कॉलेजों  और  स्कूलों  की  देख-भाल  के  लिए  विश्वविद्यालय  का  दर्जा  दे  दिया  जाए  जो  कि  मणिपुरी

 नृत्य  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  समूचे  देश  में  चलाए  जा  रहे  ताकि  यह  अन्य  संस्थाओं  की  तुलना
 में  ऊंचा  रहे  और  प्रभावशाली  ढंग  से  इनकी  कला  में  एक  स्तर  पंदा  कर  सके  |  मैं  आशा  करता  हूं
 कि  सरकार  सम्बद्ध  विभागों  द्वारा  इन  दो  सुझावों  की  ओर  ध्यान  देगी  ।

 ]

 शो  राज  कुसार  राय  :  उपाध्यक्ष  आपने  मुझे  बोलने  का  जो  अवसर  दिया
 उसके  लिए  आपको  धन्यवाद  ।  मैं  वल्ड  बंक  की  रिपोर्ट  देख  रहा  उसको  देखने  से  लगता  था

 कि  भारत  ने  बड़ी  द्रुत  गति  से  प्रोग्रेस  की  इण्डस्ट्री  तथा  अन्य  सभी  क्षेत्रों  लेकिन

 मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  नयी  फिस्कल  पालिसी  में  जहां  ओद्योगिक  क्षेत्र  के  लिए  नयी

 भाशायें  बंधी  एक  नया  आर्थिक  वातावरण  बना  है  और  प्रोग्रेस  की  गति  तेज  हुई  है  उसके  साथ

 ही  साथ  हमारे  देश  में  जो  रीजनल  इस्बंलसेज  जो  क्षेत्रीय  विषमतायें  हैं  वह  आज  भी  जैसी  की

 तेसी  बनी  हुई  उत्तर  प्रदेश  को  अभी  राद  में  छूट  नहीं  मिली  ।  इण्डस्ट्री  के  मामले  में  हम  इतने

 पिछड़े  हुए
 हैं

 और  खासतौर  से  जो  हमारा  पूर्वी  उत्तर  और  उत्तरी  बिहार  भी  जो  है  वहाँ  पर

 तो  उद्योग-घंधे  नाम  को  कोई  चीज  है  ही  नहीं  ।  छोठे-छोटे  पुलों  के  लिए  या  नहूरों  की  सफाई  के

 लिए  कृछ  प्रावधान  करते  है  लेकिन  यह  क्षेत्र  अधिकांश  रूप  से  किसान-बहुल  क्षेत्र  है  और  वहां  पर

 इन  80  फीसदी  ग्रामीण  लोगों  को  अपने  उत्पाद  का  वाजिब  दाम  नहीं  मिल  पाता  उनको

 255



 अनुपूरक॑  नुदानों  की  मांगें  1986.  ?  6  198

 राज  कुमार  राय  ]
 प्रोत्साहन  नहीं  मिलता  सपोर्ट-प्राइस  नहीं  मिलती  है  और  प्रापर  सब्सीडी  नहीं  मिलती  इन
 किसानों  ने  अन्न  के  मामले  में  देश  को  आत्मनिर्भर  कर  दिया  लेकिन  जो  मजदूर  हैं  उनके  लिए  जो
 आपने  ऐन्‍्टीपावर्टी  प्रोग्राम  चलाए  एन०  आर०  ई०  मिनिमम  नीड्स  आर०  एल०
 ई०  जी०  ट्राइसम  या  जितने  भी  इस  प्रकार  के  आपने  ऐन्‍्टी-पावर्टी  प्रोग्राम  चलाए  हैं  उनके
 सम्बन्ध  में  मैंने  कई  बार  इस  सदन  में  ध्यान  आकर्षित  किया  है  और  आज  भी  जोर  देकर  कहना
 चाहता  हूं  कि  ये  गरीबों  के  हित  में  नहीं  हैं  क्योंकि  इनका  ज्यादा  पैसा  अधिकारियों  की  टेंट  मे  चला

 जाता  30-40  प्रतिशत  से  अधिक  मजदूरों  को  नहीं  मिलता  है  ।  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि
 इन  प्रोग्राम्स  की  प्रापर  मानिर्टारिेंग  होनी  चाहिए  ।

 रा

 *

 इसके  साथ  ही  साथ  देश  में  जनसंख्या  के  दबाव  को  रोकने  के  लिए  फंमिली  प्लानिग  प्रोग्राम

 पर  ज्यादा  पैसा  खर्च  होना  इसके  अल।वा  उत्तर  प्रदेश  में  टेलि-कम्युनिकेशन  सिस्टम  को कक
 मजबत  किया  यह  मेरा  निवेदन  है  ।

 [  प्रमुवशद  ]

 वाष्यक्ष  महोदय  :  श्री  चिरंजीनाल  शर्मा  ।  आप  5-3)  तक  समाप्त  कल  मंत्री

 उत्तर  देंगे  ।  यदि  कुछ  मुद्दे  हैं  तो  आप  मंत्री  तक  पहुंचा  दीजिए***

 श्री  खिरंजो  लाख  शर्मा  :  कितने  मिनट  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तीन  मिनट  बढक़ी  हैं  ।

 श्री  जिरंजी  लाल  प्वर्मा  :  यह  संयोग  है  ''

 उपाध्यक्ष  महोदवथ  :  मैं  क्या  कर  सकता  हूं

 )

 क्री  चिरंजी  लाल  शर्मा  :  मेरा  नाम  पहले  क्‍यों  नहीं  लिखा  गया  ?  क्‍या  यह  संयोग  है  या

 जानबूझ  कर  ऐसा  किया  गया  है
 ?

 मैं  विरोध  के  तौर  पर  नहीं  बोलूंगा***

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जान-वबूझ  कर  नहीं  ।  मैं  उस  सूची  के  अनुसार  चलता  हूं  जो  मुझे  दी

 गई  है  ।

 शी  चिरंजी  लाल  दार्मा  :  मैं  नहीं  चाहता  कि  आकाशवाणी  से  मेरे  नाम  का  प्रचार  हो  कि

 मैंने  कोई  योगदान  दिया  आखिरकार  हम  तो  यहां  अपना  कसंव्य  निभाने  के  लिए  आए

 हम  संसद  सदस्य  हैं  और  जनता  का  प्रतिनिधित्व  कर  रहे  हैं  ।  मैं  बोलना  नहीं  चाहता  हूं

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  श्री  डागा  आधे  घंटे  की  चर्चा  पर  बल  दे  रहे  हैं  ।

 ,  भी  बिरंजी  लाल  वार्मा  :  हमारा  यह  अ  धिकार  है  कि  हमारी  बात  सुनी  मेरा  नाम

 इसमें  है  ।
 !'..  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शोला  :  क्‍या  मैं  एक  निवेदन

 कर  सकती  हूं  ?  मैं  माननीय  सदस्य  से  निवेदन  करती  हूं  कि  बह  उत्तेजित  न  हों  ।  हम  कल  फिर

 आधे  घंटे  की  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।  तत्पश्चात्‌  मंत्री  उत्तर  देंगे  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तब  तो  ठीक  है  ।  श्री  डागा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  डागा  इधਂ  विषय  पर  बोलेंगे*  **

 एक  माननोय  सदस्य  :  वह  पहले  ही  बोल  चुके  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  उन्हें  इस  विषय  पर  बोलने  के  लिए  नहीं  बुलाता  530  पर

 उन्हें  आधे  घंटे  की  चर्चा  करने  का  अधिकार

 श्रो  चिरंजी  लाल  जार्मा  :  क्या  यह  कल  भी  जारी  रहेगा  ?

 उपाध्यक्ष  महोदया  ने  अभी  यही  कहा  है  ?-  चर्घा  घंठा  दिख
 जाएगा  ।

 श्री  लजिरंजी  लाल  झर्मा  :  क्‍या  यह  कल  भी  जारी  रहेगी.या  आधे  घंटे  की-चर्चा  की  समाप्ति
 पर  जासी  रहेगी

 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  महोदया  यदि  कुछ  सदस्य  आधे  घंटे  की  चर्चा  की  समाप्ति  पर  भी

 बोलना  चाहते  हैं  तो  आप  कहते  हैं  ?

 झीमतो  शीला  दीक्षित  :  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  मैं  पूर्ण  रूप  से  उनसे  सहमत
 )

 हर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 यदि  आप  आधे  घंटे  की  चर्चा  समाप्त  होने  के  पश्चात्‌  भी  बोलना

 चाहते  हैं  तो  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  किन्तु  आधे  घंटे  की  चर्चा  की  अवधि  पूरी  होने  के  फ्स्बात्‌
 अधिक  समय  यह  बात  मंत्री  ने  भी  स्वीकार  है  |.

 कुछ  सानभोय  सदस्य  :  हम  कल  बोलेंगे  ।

 श्री  बालासाहेव  विखे  पाटिल  :  आधे  घंटे  की  चर्चा  की  सहमति  से
 स्थगित  की  जा  सकती  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  संभव  नहीं  अनुदानों  की  अनुक्रक  पर  चर्चा
 जारी  रहेगी  ।  श्री  मूल  चन्द  डागा  आधे  घंटे  की  चर्चा  आरुम्भ

 नी  नस  न  न

 5.31  ब०  प०

 आधे  घंटे  को  चर्चा

 की  कमी  के  सम्बन्ध  कें  ऊशुक्त  राष्टु

 पर्यावरण  कार्यक्रम  का  प्रतिवेदन

 श्री  मूल  खन्‍्द  डागा  :  उपाध्यक्ष  मैं  आधे  घंटे  की  चर्चा  आपकी  आशा  से
 उठा  रहा  हूं  ।

 354,
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 TT  भारत में जल संसाधन  फे  -  उपहार  न  लाना नि  लत  न  नीननीभीनन  एक  ४*िनतततन  ततीी  वतन

 मूल  चन्द

 .

 ]
 भारत  में  जल  संसाधन  प्रकृति  फे  मूल्यवान  उपहार  हैं  ।  इस  पर  एक  प्रश्न  वह

 यह  था  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  उन  शुष्क  अद्धंशुष्क  और  उसपाद्रीक्षेत्रों  के  बारे  में  संयुक्त
 राष्ट्र  पर्यावरण  कायेक्रम  की  रिपोर्ट  की  ओर  दिलाया  गया  है  जो  शताब्दी  के  अंत  तक  अत्यधिक

 जल  की  कमी  का  सामना  कर  सकते  हैं  ;

 कया  वनों  को  नष्ट  किये  जाने  तथा  रेगिस्तान  का  विस्तार  होने  से  जलचक्र  पर

 प्रतिकल  प्रभाव  पड़ने  तथा  झीलों  और  भूमिगत  जल  दूषित  होने  क॑  कारण  स्वच्छ  जल
 की  कमी  का  सामना  कर  सकते  हैं  ;

 कया  भारत  में  स्वच्छ  जल  संसाधनों  का  लगभग  70  प्रतिशत  असंसाधित  घरेलू

 कड़े-करकट  तथा  ओद्योगिक  अपक्षिष्ट  पदार्थों  के  बहाये  जाने  का  कारण  प्रदूषित  होना  बताया

 गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  जलसंसाधनों  के  संबंद्ध  में  अत्यधिक  मांग  को
 ध्यान  में  रखते  हुये  दीघंकालीन  मिट्टी  और  जल  संरक्षण  योजनायें  बनाने

 योरा  कया  है  ! यदि  तो  तस्संबंधी  «

 बड़े  दुःख  की  बात  हमारे  मंत्री  महोदय  ने  इस  प्रश्न  का  क्‍या  उत्तर  दिया

 [  प्रमुषाद ]
 सरकार  को  ऐसी  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 से  कोई
 सुस्पष्ट  सूचना  उपलब्ध  नहीं  सरकार  ने  भण्डारण

 बड़े  और  छोटे  अवरोध  बांध  नाला  अवनालिका  मुंहबंदी  आदि  जेसी  विभिन्‍न  जल
 तथा  मुदा  संरक्षण  स्कीमें  हाथ  में  ली  हैं  ।

 ]
 अगर  इस  प्रकार  के  उत्तर  ऐसे  महस्वपूर्ण  प्रश्न  पर  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिए  जायें  और

 सदस्य  असंतुष्ट  तो  अध्यक्ष  महोदय  ने  इस  पर  आधघ  घण्टे  की  चर्चा  उठाने  की  हजाजत  दी
 देश  में  आज  कल  सबसे  महत्त्वपूर्ण  सवाल  है  कि  देश  में  विशाल  पैमाने  पर  रेगिस्तान  बन  रहा
 हिन्दुस्तान  की  भूमि  का  प्रतिशत  भाग  डेजर्ट  मैं  आपके  सामने  एक  रिपोर्ट  पेश  कर  रहा  हूं
 और  उस  रिपोर्ट  के  आधार  पर

 ]

 राष्ट्र  संघ  का  पर्यावरण  कार्यक्रम  :  भारत  में  विकास  योजना  में  रेगिस्तान  के
 फैलाव  को  अभी  तक  गंभीर  पा।रिस्थितिक  समस्या  नहीं  समझा

 जाता यद्यपि रेगिस्तान के फैलाब के कारण विश्व की भूमि भारत में 258
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 ]
 हिन्दुस्तान  में  बड़े  पैमाने  पर  बराबर  डेजर्ट  बढ़ते  जा  रहे  हैं  ओर  इस  का  एक  उदाहरण  मैं

 आप  को  देना  चाहता  हूं  :

 ]
 भूमि  के  अनुचित  उपयोग  से  जो  भूमि-जल  वनस्पति  प्रणाली  में  अस्थिरता  लाता  है  उससे

 रेगिस्तान  का  फैलाव  होता  है  ।

 ]
 गढ़वाल  और  टेहरी  में  लास्ट  इयर  यह  पोजीशन  थी ।  मैं  रिपोर्ट  में  से  पढ़  रहा  हूं  :

 ]
 के  ब्रोत  घूख  रहे  थे  2700  पेय  जल  आपूर्ति  योजनाओं  में  से

 इन  पर्वतीय  क्षेत्रों  2300  परियोजनाएं  जल  के  स्रोतों  के  सूखने  के  कारण  निष्क्रिय
 हुए  थे  ।

 ह

 [  हिन्दी  ]

 उपाध्यक्ष  मेरा  यह  प्रश्न  है  कि  अगर  इस  प्रकार  से  बड़े  पैमाने  पर  डेजर्ट  बढ़ते
 तो  आगे  क्‍या  स्थिति  होगी  ।  सारे  पेड़  कट  गये  और  फौरेस्ट  एरिया  जो  पहले  43  परसेन्ट

 आज  9  परसेन्ट  ही  रह  गया  है  ।  पेड़  कटे  और  जमीन  की  मिट्टी  बही  और  बह  कर  नदियों  में
 चली  गई  और  सारी  नदियों  क्षीलों  में  और  तालाबों  में  आज  मिट्टी  भरी  हुई  है  और  पानी

 बहुत  कम  है  ।  पेड़ी  के  कट  जाने  से  सारे  पहाड़  नंगे  हो  गये  और  मिट्टी  जो  तालाबों  और
 झीलों  में  उस  से  उनका  पानी  भी  सूखने  लग  गया  ।  इस  का  कारण  मैं  आपको  बताता  हूं  :

 [  झ्नवाद  ]

 जल  स्रोतों  पर  यूकलिप्टस  के  जलीय  प्रभाव  का  आस्ट्रेलिया  में  सी०  एस०  आई०
 आर०  ओ०  के  जल  वैज्ञानिक  विभाग  मे  विधिपूर्वक  अध्ययन  किया  है  ।  लम्बी  अवधि  के  प्रयोग  से

 यह  सिद्ध  हुआ  है  कि  वर्षों  के  दौरान  1000  मि०  मी०  से  कम  अवक्षेप  यूकलिप्टस  द्वारा  भूमि
 की  नमी  और  भूमिगत  जल  में  कमी  हुई  है  ।  अध्ययन  के  पांच  वर्षों  में  से  एक  वर्ष  में  1,477
 मि०  मी०  वर्षा  से  जल  की  स्थायी  कमी  दूर  हुई  है  ।

 |  हिन्दी  |
 ये  जो  यूकलिप्टस  के  पेड़  लगाए  सफेदे  के  जो  पेड़  लगाए  बे  जमीन  का  पानी

 ज्यादा  मात्रा  में  ले  लेते  हैं  और  इस  रिपोर्ट  में  यहां  तक  बतलाया  है  :

 [  झ्नुवाद  |
 ञ्  की

 पूरे  देश  में  यूकलिप्टस  की  बृहद्‌  गोजना  के  परिणामस्वरूप  जल  संसाधनों  की  शीघ्र  समाप्ति

 के  रिपोर्ट  उपलब्ध  है  ।

 ]
 बिहार  कर्नाटक  में  और  दूसरे  प्रदेशों  में  इस  प्रकार  के  सफेदे  के  पेड़  लगाने  के  कारण

 क्या  हालत  हो  रही  यह  रिपोर्ट  में  उन्होंने  दिया  मैं  महाराष्ट्र  के  जो
 माननीय  सदस्य
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 उन  की  घतलाना  चाहते  हूं  कि  गन्ने की  जो'खेती  हो  रही  उंसफा  भतीजा  यह  ही  रहा  है  कि
 गन्ना  ज्यादा  पानी  ले  रहा  एउ  रिपोर्ट  में  इस  के  बारे  में  यह  दिया  हुआ

 [  झनबाद  ]

 ऐसा  करने  से  भूमित  जंल"का  अंधिंक  उँपयेग  हुआ  की
 सर्वेक्षकष  और  विकास  एजंसी  ने  देखा  है  कि  राज्य  के  1,481  ।4  जिंलीं में  फंसे
 77  वाट  रशेडों  का  अधिक  उपग्रोग  क्रिया  जाता  यह  समस्या  आअनलगांव

 धूले  और  नासिक  के  5  जिलों  में  अत्यग्त  गम्भीर  जल-गहन  खेती  के  लिए  जल
 दुरुपयोग  मे

 पेय  जल  की  और  वस्तुओं  की  गंभीर  संकट  की  स्थिति  उत्पन्न  हुई  है  ।

 ]

 यह  महाराष्ट्र  में  हो  रहा  है  तो  महाराष्ट्र  के माननीय  सदस्य  क्यों  ऐसा  कह  उन्हें

 मैं  बताना  चाहता  था  ।  राजस्थान  में  भी  पानी  इतना  नीचे  चला  गया  है  कि  आने  वाल  धरम  में

 भूगर्भ  में  पानी  बहुत  कम  मिलेगा  और  जो  पानी  की  कमी  हो  रही  है  उसको  देखते  हुऐ  लगता
 कि  जाने  वाले  समय  में  मेरे  खयाल  से  पानी  हमको  राशन  से  थोड़े  दिनों  म  यहमहानेत
 होगी  ।  जल  वैज्ञानिकों  भे  जो  बात  कही  मैं  वह  बात  बताना  चाहता  आज  साइल  इनाजन
 के  कारण  जो  हालत  हमारे  देश  की  हो  रही  इस  ओर  भी  ध्यान  देना  चाहिए  ।  जहां
 पर  शपानी  है  वहां  पर  उसका  दुरुपयोग  हो  रहा  पंजाब  को  नहरों  से  काफी  पानी  बकार  चला
 जाता  उस  पानी  सेहजारों  बीघा  जमीन  खराब  हों  गई  है  ।  इसो  तरह  रो  चंबल  के  अंदर  ६तना
 पानी  बहाया  जाता है  कि  काफी  जमीन  खराब  हो  रही  सीपेज  वाटर  लागिग  के  बरण
 मध्यप्रदेश  में  यह  हो  रहा  इस  तरह  से  हालत  हो  रंही  है  ।  )

 मैं  नहीं  जानता  कि  जो  माननीय  सदस्य  बीच  में  बोल  रहे  उनको  बोलने  का  अधिकःर

 है  भा  लेकिन  मैं  यह्‌  बताना  चाहता  हूं  कि  जो  वाटर-रिसोर्सेस  हैं  हमारे  उनके  लिए
 सरकार  क्या  करने  जा  रही  मैंने  देखा  है  कि  आपके  यहां  पर  वाटर-रिसोर्सेस  को  काम  में  नहीं
 लिया  जा  सका  |  15  हजार  करोड़  रुपया  आपईरे  इरीगेशन  प्रोजेक्ट  पर  लगा  लेकिन

 मुझे  वुख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  हमारे  जल-संसाधन  मंत्री  जो  आज  हैं  वे  देखेंगे  कि  कितने
 फिगस

 [  भ्रमुवाद  ]
 सतही  जल  की  अधिकदम-क्षमता  735  लाख  हेक्टेयर  और  1984-85  तक  343

 लाख  हेक्टेयर  का  ही  उपयोग  हुआ  |

 मैं'आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  आपकी  पानी"के बारे  में  क्या  हालत  हो  रही

 ]
 “1950  950  में  योजना  बनाने  की  प्रक्रिया  प्रारम्भ  की  गई  तब  से  देश  में  सिर्चाई“पर

 15000  करोड़  रुपये  खर्च  किये  जा  चुके  हैं  और  यह  कहा  गया  है  कि  600  लाख  हेक्टर  भूमि  की
 सिंचाई  कंर  संकने की  क्षमता  तैयार  की  गई
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 हक  बे  tee  मन  5५  eases nee  ऑन
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 ome.  नजिललनननन न  *  vee  +४

 |
 लेकिन  पानी  का  उपयोग  नहीं  हो  रंहा  हमने  भट्ट  नहीं  जाना  कि  पानी  का  उप  कैसे

 किया  आपने  खद  भी  यह  कहा  है  कि  एक  राष्ट्रीफ  जेल  नीति  लेकिन  कब  बनेगी  ।
 शंसफे  लिए  कड़े  संच्छेआच्छे  भाषण-फ्टा  पर  विए-हैं,'कुछ  पहले  प्रधानमंत्री  महोदय  ने  भी

 देश  जल  नीति  चननी  जबकि  पानी  हम।रे  देश  में  प्रदूषित
 वैंग  की  गंवियों  औौली  तालकबो  मे  का  रखानोंतका  गच्दा

 फनी
 जाता  है  4.  70  परसेंट

 पानी  हो  कैश्कौर'थे थिन्नाग  हमारे  देश  केज्साथ  खिलवाडइ  कर  रहा  आन  वाले
 फय  मैं  छगरਂ  मैनेजमेंट  नहीं  किया  भेवा  सो  बड़ी  परेशानी  मद्रास  में  क्या  दो
 सॉल  पहले  वहां  शया  था  तो  पानी  लिए  वा  ह-त्रानटि  मची  हुई  थी  ।  कनाटक'में  भी  थागी  की

 ही  गंगे  के  किंनोरे  पर  कई  ऐसे  हिस्से  हैं  जहां  लॉग  पानी  *क  लिए  तरभ
 हैं  प्रकोर  आज  दिल्ती/में  भीकनी  के  लिए  तरस  रहे  जमीन  की-सारी  मिद्वी  बह

 भाई  है'पाट  ही'भेए  हैं  और  मंदी  का  पानी'सोल्पूटेड  हो  गया  सरकार  क्‍या  कर  रही  है  ।
 सरकं।र  कहती  है  कि  हभनिਂ  एके  घनाई  है  )

 क्या  सरकार  को  ईस  बात  की  जानकारी  है  कि  में  पहांडी  झ्षरनों  और

 भगर्भ  में  जल  की  भाषा  में  «&तनी*थी  और  आज  कितनी  कम  हो  गई  इस  बारे  में

 फैक्ट्स  आप  ब्तायेंग  कि  आपका  विभाग  क्या  करता  पक्की का  निरस्तर  कमी  को  रोकने  के
 लिए'गरंकःर  कया  उपाय  कर  रही  है  ।  मानव  के  लिए  अमृल्य  निधि  उसके  प्रबन्ध  ठीक

 के  लिये  सरंकांर  क्या  उपीय  कंर  रही  वार्टर  लागिंग  के  करण  जो  पानी  खराब  हाता  जा
 रहा*  जमीन  खराब  हो  रही  उसको  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  ददम  उठाए  सिंचाई

 इतने  माधन  होने  के  पंन्द्रह  हजार  करोड़  रुपया  खर्च  फरने  के  बावजूद  या  खरबों:शर्षए
 के  ईस  याढ़  ने  जो  देश  को  तबाह  कर॑  पानी  का  दुरूपयोग  होने  पानी  समुद्र

 में  जाने  मीठे  पानी  का  स्रोत  होने  ईसगे  लिए  सरकार  क्‍या  उपाय  कर  रही  है  ।

 उस+  थिए  कौन  अिम्मेदार  उंसक  लिये  यह  विभाग  अपनी  क्षमता  का  क्या  परिचथ  दता  है  ।

 क्या  सरकार  यह  बतायेगी  कि  महाराष्ट्र  के  वे  भाग  जहां  पानी  की  अत्पन्त  कमी  है  और  जहां  गन्‍ने

 घी  खेती  बड़  फैमात  वर-की  जाती  है/गनो  की  खेती  बड़े  पैमाने  पर  ने  की  उसके  लिए

 अबन्ध  ।  कनीटिक  tac  त्तर-प्रदेश  जौर  जहां  पानी'की  कमी  बड़े  पैमाने  पर  सफेदे  वे

 न  लिये  कथा  उपायनकिए  जाएंगे  ।  टिहरी  गढ़बाल  और  अन्य  जगहों  पर  कटाव

 के  जल  झ्रोतींਂ  में  कमी अई  उसके  लिए  सरका  र-ने  क्या  किया  राजस्थान  के  बढ़ते  हुए
 उपाय रेगिस्तान  में  जहां  मकभी  के  नीचि'का  पानी  काकीश्फम  हो  उसके  लिएਂ  सरकार  क्‍या

 कर  रही  शैंक  रनन्‍द'जी  से'विजशेन  भवन  में  बैड़ेलशामंदार  और  जोशीले  शब्दों  में  राष्ट्रीय  जल

 नीति  के  बारे  भें  बडा  अच्छा  भाषण  दिया  वह  जल  नीति'कब  तक  बनायेंगे  और  कब  तक  उसे

 कार्यान्वित  करेंगे  और  कितना  रुपया  उस  पर  ख  अगर  आप  घन्टी  नहीं  बजाते  तो  सारी

 पीढ़ी  हमें  कोसेगी डिटेल  मैं  बता  सकृता  था  |  अगर  हमने  जल्दी  कदम  नहीं  उठाए  तो  आने

 और  एक  लोटे  प्रॉंती  के  लिये  तरसना  पड़ेगा  ।  इन  श्र

 जल  संसाधन  मैंत्री  धी०  :  उपाध्यक्ष  मानेमीय  सदस्य  ने  केवल

 जल  संरीधनों  की  ही  बल्कि  कर्यावरेण  और  अन्य  सामलों
 की

 अनेक  प्रकार  की
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 थी०  शंकरानन्द  ]

 समस्याओं  को  सामने  रखा  उन्होंने  ठीक  प्रश्न  उठाया  है  और  हमने  प्रश्न  संध्या  112  का
 24-7-86  को  उत्तर  देने  की  कोशिश  की  थी  ।

 मैं  कह  सकता  हूं  कि  एक  ही  प्रश्न  में  उन्होंने  शुष्क  अधेशुष्क  और  उप-आद्र  क्षेत्रों  क ेविषय

 में  और  पानी  की  कमी  की  जटिल  समस्या  के  सम्बन्ध  में  कई  बातों  को  उठाया  बात

 जो  उठाई  है  वह  है  वन  ताखाबों  के  प्रदूषण  के  कारण  जल  चक्र  अल्पवधित

 हो  जाने  के  परिणामस्वरूप  ताजे  जल  की  कमी  हो  जाना  ।  उन्होंने  प्रदूषण  तथा  जल  परिक्षण  के

 विषय  को  उठाया  आधे  घण्टे  की  चर्चा  उठाते  समय  उन्होंने  रेगिस्तान  के  विस्तार  गंध  सफेदा  वृक्षों
 का  विकास  ओर  उसके  द्वारा  देश  की  योअनाओं  को  बनाने  में  सतहो  जल  का  बहुत  अधिक

 पीने  के  पारी  की  भूक्षरण  और  अप्रत्यक्ष  रूप  से  जल  के  सम्भावित  संसाधनों  का

 अनुचित  उपयोग  आदि  कई  विषयों  को  उठाया  है  उस्होंने  पंजाब  का  हवाला  दिया  है  जहां  उनके

 अनुसार  जल  के  अत्यधिक  उपयोग  के  कारण  जल  भराव  भूणनि  का  लवणीय  होना  और  भूमि
 की  उपयोगिता  घटना  जैसी  समसयायें  पैदा  हो  रही  शायद  वहू  सोचते  हैं  कि  रेगिस्तान  के

 विस्तार  को  रोकने  के  लिए  राजस्थान  को  इस  तरह  पानी  उपलब्ध  कराया  जा  सकता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जिससे  राजस्थान  के  सभी  मरुस्थल  समाप्त  हो  जाए  ।

 श्री  बो०  झंफरानन्द  :  हमने  प्रश्न  का  उत्तर  देने  की  कोशिश  की  है  और  मेरे  विचार  से
 उन्हें  उत्तर  से कोई  शिकायत  नहीं  है  शुरू  में  उन्होंने  राष्ट्रीय  जल  नीति  का  उल्लेख  किया  था  मैं
 आपके  माध्यम  से  सदन  को  विश्वास  दिला  सकता  हूं  और  माननीय  सदस्य  को  सूचित  करता  हूं  कि
 प्रधानमंत्री  की  अध्यक्षता  में  जल  संसाधन  सरिपद  द्वारा  नियुक्त  मन्त्रियों  के  समूह  ने  इस  देश  की
 जल  संसाधन  की  समस्याओं  जेसे  विकास  क्षमता  को  उत्पन्न  और  प्रयोग  पशओं
 ओर  मानव  के  लिए  पीने  के  जल  की  वनों  के  पुनः  रोपण  के  लिये  जल  की  आवश्यकता
 और  साथ  ही  जल  संग्रह  और  भूमि  पर  जल  का  जल  संसाधन  की  नई  निर्मित  संभावनाओं
 तथा  उनके  उपयोग  के  बीच  अन्तर  को  कमर  करना  और  अन्य  विभिन्‍न  मामलों  पर  गौर  किया

 मुझे  सदन  को  सूचित  करते  हुए  प्रसन्‍नता  है  कि  एक  अन्य  दिन  मंत्रियों  के  समूह  ने  पांच
 दिनों  की  बैठक  के  बाद  प्रारूप  नीति  पत्र  को  अन्तिप  रूप  दे  दिया  है  और  इस  नीति-पन्न  को  २  ष्ट्रीय
 जल  संसाधन  परिषद्‌  के  आगे  रख्ला  जायेगा  ।  विचार  विमर्श  और  चर्चा  के  बाद  इसे  अन्तिम  रूप  से
 अपनाने  के  लिए  देश  द्वारा  जल  नीति  अपनाने  से  पहले  सदन  को  इस  पर  चर्चा  लाभ  होगा  ।

 माननीय  सदस्यों  को  इस  बारे  में  चिन्ता  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  बहुत  शीघ्र  यह  देश
 एक  जल  नीति  को  अपनायेगा  और  प्रत्येक  सदस्य  का  लोगों  का  और  संसद  का  इस  जल  नीति  के
 अलग-अलग  पहलुओं  के  प्रति  योगदान  होगा  ।

 पीने  के  पानी  से  सम्बन्धित  यह  सच  है  कि  देश  ने  कई  सूखा  वर्षों  का  सामना  किया  है
 और  विशेष  रूप  से  कुछ  राज्य  लगातार  3-4  वर्षो  से  सूखे  का  सामना  कर  रहे  इस  वर्ष  अगर
 भगवान  ने  चाहा  ओर  वर्षा  हुई  तो  हमारी  स्थिति  में  सुधार  होने  की  आशा  कया  मैं  आपको
 बता  सकता  हूं  कि  पीने  के  जल  की  समस्या  मुख्य  रूप  से  मानवौय  मवेशी

 पशुधन  और  वन्य  जीवन  से  सम्बन्धित  है  1981  की  जनसंझिया  के  अनुसार  इस  देश  की  जनसंख्या
 68.5  करोड़  पहुंच  गई  आज़  इसका  अनुमान

 76
 करोड़  का  इस  शताब्दी  के  अन्त  तक

 यह  जनसंख्या  का  98.6  करोड़  तक  पहुंच  जाने  का  अनुमान  इस  समय  जनसंब्या  वृद्धि  की  जो
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 नल  न  अडनन  शाह  आयओओ  व  ee  विजय  हा  अननन  अनाओत  |.

 2%  वाधिक  दर  है  उसके  हिसाब  से  जनसंख्या  सन्‌  2050  ईसवी  में  जाकर  स्थिर  होने  की  आशा
 और  तब  यह  120  करोड़  से  130  करोड़  तक  हो  जाने  का  अनुमान  है  । छ

 जनसंख्या  की  इस  वृद्धि  को  देखते  हुए  पीने  और  घरेलू  उद्देश्यों  के  लिए  पानी  को  मांग
 भाविक  रूप  से  बढ़ेगी  ।  इरा  जनसंख्या  को  पालले  के  लिए  स्वाभाविक  रूप  से  क्लषि  उत्पादन  को
 बढ़ाना  होगा  ।  इसी  प्रकार  के  कई  उद्योग  ऐसे  हैं  जिनमें  पानी  की  भी  खपत  होती  इस  प्रकार
 प्लासटिक  और  अन्य  वस्तुओं  के  इस  यग  में  देश  के  विकास  के  साथ  लगातार  पानी  की  मांग  बढ़ती
 जाएगी  ।  धीरे-घीरे  कृषि  का  स्थान  उद्योग  लेते  जायेंगे  ।  इसलिए  कई  क्षेत्रों  से  मांग  बढ़ेगी  ।

 पीने  के  पानी  के  बारे  में  मैं  कह  सकता  हूं  कि  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  द्वारा  शुरू  किये  गए
 20  सूत्री  कार्यक्रम  का  यह  एक  हिस्सा  उन्होंने  पीत  क  पानी  की  पूर्ति  पर  बल  छठी
 योजना  के  शरू  में  2.11  लाख  समस्या  प्रधान  गांव  थे  जिनमें  शुद्ध  सुरक्षित  पीने  के जल  का
 धान  करना  था  |  तीभ्  प्रयासों  और  भारी  निवेश  के  फलस्वरूप  1.92  लाख  समस्या  प्रधानगांवों
 और  0.45  लाख  गैरसमस्या  प्रधान  गांगों  को  छठी  योजना  के  दोरान  पानी  उपलब्ध  कराया
 यह  लक्ष्य  बहुत  अधिक  निवेश  के  कारण  सम्भव  हो  सका  जबकि  आरम्भ  में  इतने  अधिक  निवेश
 की  कल्पना  नहीं  की  गई  यह  निव्रेश  राशि  2457.63  करोड़  रुपये  थी  जिसमें  से  राज्य  क्षेत्र
 में  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अनुसार  यह  1538.98  करोड़  है  और  केन्द्र  क्षेत्र  में  यह
 918.65  करोड़  रुपया  है  ।

 सातवीं  योजना  के  दौरान  जल्दी  से  लोगों  को  पीने  के  पानी  की  पूर्ति  का  विचार  है  विशेष
 रूप  से  केवल  समस्या  प्रधान  गांवों  पर  ही  बल  देते  हुए  नहीं  बल्कि  देश  में  अनुसूचित  जातियों
 और  अनुसूचित  जनजातियों  की  जनसंख्या  वाले  गांवों  को  जल  देने  का  लक्ष्य  भी  इस  क्षेत्र
 केवल  सरकार  ही  कुछ  करने  का  नहीं  सोच  रही  है  ।  हम  बड़े  पैमाने  पर  जल  पूर्ति  योजना  के  प्रबन्ध
 भौर  निष्पादन  में  स्वेज्छिक  संगठनों  को  शामिल  करने  भी  जा  रहे  इन  उद्देश्यों  के  लिए  1985
 86  के  लिए  0..0  करोड़  रुपये  की  राशि  और  1986-87  के  लिए  4  करोड़  रुपये  की  राशि  का
 प्रावधान

 मुझे  इन  बातों  में  विस्तार  से  जाने  की  आवश्यकता  नहीं  ।  मैं  इस  सदन  और  माननीय
 सदस्यों  को  केवल  आश्वासन  देना  चाहूंगा  कि  पीने  के  पानो  की  बढ़ती  हुईं  समस्या  से  सरकार
 अवगत  है  ।  राष्ट्रीय  स्तर  मीटिंग  से  पहले  मैंने  केन्द्र  संघ  राज्यों  और  राज्य  के  सिंचाई  मन्त्रियों  की
 क्षेत्रीय  बेठक  की  मुझे  सदन  को  बताते  हुए  खुशी  है  कि  भारत  सरकार  और  सभी  राज्यों  के
 लोग  पीने  के  पानी  की  समस्या  पर  गम्भीरता  से  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।

 0.00  म०  प०

 इस  बात  पर  बल  दिया  गया  है  कि  सिंचाई  परियोजना  को  स्वीकृति  देने  से  पहले  सर्वप्रथम

 प्राथमिकता  यह  है  कि  अगर  पीने  के  पानी  का  अन्य  कोई  वेकल्पिक  स्लोत  न  हो  तो  उस  परियोजना
 में  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  अंग  रूप  में  अवश्य  होनी  चाहिए  |  यह  सबको  स्वीकृत  इस  प्रकार

 हम  इस  समस्या  का  हल  करने  जा  रहे  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  ने  मरुस्थल  के  विस्तार  के  विषय  में  पूछा  मझुस्थल  का  विस्तार  केवल

 बालू  के  टिल्ले  बन  जाने  और  भूक्षरण  से  ही  नहीं  मरुस्थल  का  विस्तार  कई  कारणों  से

 होता  है  जैसे  भूमि  के  उपयोगी  तत्वों  का  नाश  होना  तथा  बनों  का  सफाया  ।  गम्भीर  पानी
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 वी०  शंकरानन्द ]
 जमाब  से  भूमि  का  लवणीय  और  कईਂ  अन्य  कारणों  से  ऐसा  होता  है  ।  भू-क्ष को  रोकने

 गए  विशेष  योजनाएं  और  विशेष  कार्यक्रम  हैं  ।  मैं  आनता  हूं  कि  नदी  घाटी  जल  ग्रहण  क्षेत्र  में

 गम्भीर  भू-क्ष  रण  से  नदी  में  मिद्री  जम  जाती  इसको  रोकने  के  लिए  विशेष  कायंक्रम  भी  किये
 गए  विशेष  निधि  भी  प्रदान  को  गई  विशेष  कार्यक्रम  बनाये  गए  हैं  ओर  हम  भू-क्षरण  और

 अवसादन  रोकने  की  दिशा  में  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  किः  सतही  जल  का  दोहन  है
 और  सांगली  और  महाराष्ट्र  के  गन्ना  उत्पादकों  के  थिरूद्ध  एक  शिकायत  है  राजस्थान  में  कोई  भी

 गन्ना  उत्पादन  क्षेत्र  नहीं  और  वह  अपने  राज्य  में  अधिक  गन्ना  उत्पादन  करने  के  लिये

 प्रशंसा  के  पात्र  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमें  पेड  लगाने  दो  ।

 क्री  जो  हांकरानन्द  :  हन्दिरा  गांधी  नहर  के  बनने  पर  हमारी  आजा  पूरी  होने  की

 वना  है  |  राजस्थान  के  सभी  सदस्य  खश  होंगे  कि  उनका  रेनिस्तान  क्षेत्र  हरियालीं  और  च  रगाह  से

 पर्ण  होगा  लोगों  को  कृषि  और  पीने  के  पानी  की  सुविधा  येंਂ  उपलब्ध  होंगी  ।  हमें  आशा  है  कि

 इन्दिरा  गांधी  नहर  योजना  जल्दी  पूरी  हो  जाएगी  ।  और  सरकार  इस  विषय  में  बहुत  गम्भीर  है  ।

 मैं  जल्दी  ही  इस  क्षेत्र  का  दौरा  करने  जा  रहा  हूं  भौर  वहां  की  समस्याओं  को  देखूं  गा  ।  मैं  सहमत

 हे  कि  सतटी  जल  के  अहुत  अधिक  दोहन  कारण  यन्‍ने  के  सेतों  पर  ओ  लोग  निर्भर  हैं  उन्हें

 पीने  के  पानी  की  बहुतः  कमी  का  साममा  करना  पड़  रहा  है  पीते  के  प्रत्ी  की  कमी  के

 लोगों  को  बहुत  अधिक  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ा  है  ।

 जब  तक  सिंचाई  क्षेत्रों  मे ंफसल  उगाने  क॑  तरीकों  पर  सख्ती  से  सभिथन्त्रण  नहीं  किया  जाता

 शायद  हम  उसे  नहीं  पायेंगे  ।  लेकिन  जेसा  कि  कहा  है  कि  जब  हमने  इसे  स्वीकार  कर  लिया

 है  ।  शायद  सिचाई  परियोजनाओं  में  पीने  के  पानी  पर  अधिक  बल  दिया  जा  रहा

 उन्होंने  भविष्य  के  विषय  में  प्रश्न  किया  उन्हें  भविष्य  के  विपय  में  निराश  नहीं  होना
 चाहिये  ।  हम  गर्व  के  साथ  2।  वीं  सदी  में  जाने  की  तैयारी  कर  रहे  हैं  ।  मुझे  आशा  है  कि  वह  राष्ट्र
 को  मजबूत  ओर  णक्तिशाली  येंगे  और  वह  इस  समस्या  को  सुलझा  सकेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  प्रदूषण  के  बारे  में  भी  पूछा  है  ।

 भी  बो०  झंकरानस्य  :  नदियढ़ें
 के

 किनारों  पर  जनसंक्ष्णा  की  वृद्धि  केसाथ  प्रवृषण  का  होभाਂ
 निश्चितरूप  से  एक  स्वाभाविक  बात  हमारे  पास  निशेष  कार्यक्रम  है  और  इस  सदन  ने  प्रदूषण
 नियन्त्रण  कार्यक्रम  के  बारे  में  चर्चा  की  और  यदि  सदन  इसमें  फिर  से  दिलचस्पी  लेता  है  तो
 प्रदूषण  पर  काद-विवाद  कौ  व्यक्स्था  कीਂ  जा  हैਂ  तका  इसकाਂ  उत्तर  देने  क॑  लिए
 तैयार  हैं  ।

 |
 श्री  बढ़ि  चम्  जन  उपाध्यक्ष  सबसे  अधिक  रेशिस्तानी  क्षेत्र  मेरा

 निर्वाचन  क्षेत्र  है  ।  यहां  थार  का  रेगिस्तौन  है  ।  अभी  मंत्रीं  महोदय  जीं  जवाब  दे  रहें  थे  कि  रेगिस्तानी
 क्षेत्रों  मे ंइन्दिरा  नहर  बहुत  उपयोगी  साबित  मैं  चाहता  हैं  कि  क्या  इससे
 के  पानी  का  स्थायी  हल  हो  सकता  है  ऑर  इसके  साथ-साथ  वनों  का  विकास  हो  सकता  हैं  ?  भाज

 264



 15  1908  )  आधे  अंटे  की  चर्चा
 पाभदईदत्3पप/७0फैफफफहैप  पए्््-न्नप तह

 राजस्थान  गवरनेमेंट  की  कंपेसिटी  नहीं  है  कि  वह  इसका  निर्माण  अपनी  शक्ति  से  कर  सके  ।  यह
 परियोजना  1908  में  शुरू  हुई  ।8  साल  हो  गये  लेकिन  अभी  तक  पूरी  नहीं  हुई  है  ।
 हमने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  ढई  सो  करोड़  रुपये  का  प्रावीजन  किया  जैसे  कि  पहले
 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  40  करोड़  की  मदद  केन्द्र  सरकार  ने  दी  थी  वैसे  ही  200  करोड़  की
 जो  मदद  राजस्थान  सरकार  ने  माँगी  वह  मदद  देकर  इन्दिरा  गांधी  नहर  को  पूरा  करेंगे  जिससे
 कि  रेगिस्तानी  क्षेत्र  का  जो  विस्तार  हो  रहा  उससे  रोका  जा  सके  ।

 दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  आज  हिन्दुस्तान  में  फोरेस्ट  13  परसेंट  रह  विशेषज्ञों  की
 यह  राय  है  कि  33  परसेंट  फोरेस्ट  होने  चाहिए  ।  इस  परसेंट  में  और  कमी  न-आाा  जाये  यानि  कि

 6  परतेंट  न  हो  इसके  लिये  आप  कया  कदम  उठा  रहे  हैं  ?

 मेरा  तीसरा  प्रश्न  यह  है  आप  अकाल  और  बाढ़  का  कीन  सा  स्थायी  हल  निक्रालने जा
 रहे  अगर  इनका  स्थायी  हल  कर  देंगे  तो  यह  सब  समस्‍यायें  हमेशा  के  लिए  हो

 चौथा  प्रश्न  यह  है  कि  अभी  आपने  टैरिटोरियल  आर्मी  को  काम  में  लगाया  यह्‌
 इन्दिरा  नहर  ओर  फारेस्ट  को  बढ़ाने  का  कार्य  कर  रही  क्‍या  वह  कार्यक्रम  भो  ञ्र ‘Mw  जी

 डा०  गोरो  शंकर  राजहूस
 :  उपाध्यक्ष  2-1  बातें  ही  कहूंगा  ।

 अफ्रीका  में  जो  कुछ  हुआ  वह  आप  जानते  बाद  भी  भारत-ने  सबक  नहीं  सीखा  ।  अफ्रीका

 में  जंगल  चुरी  तरह  काटे  गये  और  बरबाद  कर  दिये  उससे  भी  अधिक  तेज़ी  से  जंगल

 भारत  में  काट  विये  गये  इस  पर  कहने  के  लिये  बहुत  सी  बातें  लेकिन  ज्यादा  विस्तार

 से  नहीं  कहूंगा  ।  सरकार  सोशल  फोरेस्ट्री  कर  रही  लेकिन  सोशल  फारेस्ट्री  में  कितने  पेड-पौधे

 लग  रहे  हैं  भौर  कितने  नहीं  लग  रहे  हैं  वह  हम  लोगों  से  जरूर  पूछिए  जो  कि  जनता  के  प्रतिनिधि
 आपके  रिकाई  में  करोड़ों  पेड़  एक  कांस्टीच्यूयेंसी  में  लगाए  जाते  जबकि  सज्च|ई  में  हजारों

 पेड  भी  नहीं  होते  बाद  में  बता  दिया  जाता  है  कि  जानवर  चर  गये  और  बाढ़  आने  के  बाद

 उसमें  बह  गये  ।  आप  जो  सोशल  फारेस्ट्री  कर  रहे  क्या  उसका  नतीजा  लोगों  तक  पहुंच  रहा
 मानिर्टरिंग  में  एम०  पीज़  को  रखा  नहीं  जाता  और  जगहों  में  शायद  रखा  जाता

 लेकिन  बिहार  में  एम०  पीड्ध  को  रखा  नहीं  जाता  आपका  करोड़ों  रुपया  पानी  की  तरह  बह

 रहा  है  और  ब्यूरोक्रेट्स  की  जेब  में  जा  रहा  क्‍या  सरकार  इस  पर  कभी  सीचेगी  ?  मंत्री  जी

 बैठे  हैं  ।  बहुत  शान्ति  और  धीरज  से  हस  बारे  में  सोचें  ।

 मैं  बिहार  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  कि  वहां  की  समस्या  बड़ी  गम्भीर  नेपाल  से

 आने  वाली  नदियों  का  पानी  उत्तरी  बिहार  को  तहस-नहस  कर  देता  आप  मेरे!ख़ाथ  नकल  कर

 *बहां  तबाही  मची  हुई  वहां  के  लोग  साल  में  6  महीने  पाभी  में  अम्दर  वहां
 की  जो  हालत  उसकी  कल्पना  नहीं  की  जा  सकती  दंक्षिण  में  पानी  का  भीषण

 अकाल  रहता  मैं  जानता  हूं  कि  उत्तरी  बिहार  के  पानी  को  दक्षिण  बिहार  नहीं  ले  जा  सकते

 हैं  ।  इसके  साथ-साथ-गंदा  पानी  उत्तर  और  दक्षिण  बिहार  दोनों  में  ही  दक्षिणी  बिहार  में  तो

 बिलकुल  थीने  को  पानी  नहीं  मिलता  मैं  मंत्री  जी  पूछता  हूर  साल  जो  नेपाल  का

 पानी  आता  अभी  भी  कहते  हैं'कि  राष्ट्रपति  नेषाल  और  उन्होंने  कोई  एग्रीमेंट

 कि-नेपाल  निकलने  बाली  नदियों  को  बांधा  जावगा  जिस  से  उत्तरी  बिहार  में  बाड़  न  आ
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 डा०  गौरी  शंकर  राजहंस  ]

 यह  काम  कब  तक  हो  जायगा  ?  हर  साल  वहाँ  बाढ़  आती  सिल्टिंग  होती  जितने
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 पोद्वर  तालाब  होते  हैं  उन  सब  में  गनन्‍्दा  पानी  भर  जाता  है  औ  साल  भर  उसी  पानी  को  मवेशी

 ना

 पीते  आदमी  पीते  उसी  में  नहाते  हैं  जिस  से  लोगों  को  मलेरिया  या

 जार  हो  जाता  क्‍या  क्‍या  नहीं  होता  है  ?  कभी  किसी  ने  हालत  देखी  है  ?  इस  तरह  की  जो  हर

 साल  समस्या  आती  रहती  है  उनका  क्‍या  हल  निकाल  रहे  आप  की  वाटर  पालिसी

 बड़ी  अच्छी  बात  आप  ने  बड़े  गवं  से  कहा  कि  हम  इक्कीसवीं  शताब्दी  में  ले  जा  रहे  हैं  ।

 आप  को  मैं  अपने  साथ  बिहार  ने  चलता  वहां  चल
 कर  आप  हम  आप  को  आज  भी

 पांचवीं  शताब्दी  दिखा  जैसे  अफ्रीका  में  लोग  रहते  हैं  वंसे  ही  उत्तरी  बिहार  के  अन्दर  लोग

 रहते  हैं  ।  इतनी  बुरी  हालत  वहां  है  और  हम  उनको  पीने  का  पानी  नहीं  दे  सकते  हम  अपनी

 कांस्टीच्यूएंसी  में  जाते  हैं  तो  लोग  यह  कहते  हैं  कि  हम  ने
 आप  को  चुना  और  आधब्र  आज  आजादी

 के  चालीस  साल  बाद  भी  हमें  पीने  का  पानी  नहीं  दिला  सकते  ?

 जहां  जहां  ट्यूबबेल  लगे  हैं  वे  सिर्फ  कागज  पर  लगे  हुए  आप  यह  कह  कर  पीछा  छूड़ा
 लेंगे  कि  यह  तो  राज्य  सरकार  का  काम  लेकिन  इस  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  आप  उस  को

 मानिटर  राज्य  सरकारों  को  कसिए  ।  क्‍या  राज्य  सरकारों  की  हिम्मत  है  कि
 आप  की  बात

 नहीं  मानें  ?
 ट्यूबवेल  केवल  कागज

 पर
 धरती  पर  नहीं  हैं  ।  गांवों  में  इतनी  तबाही  हो  जाती  है

 इसकी  वजह  से  कि  इसका  आप  अन्दाज  नहीं  लगा  सके  ।

 तो  उत्तरी  बिहार  में  और  दक्षिणी  बिहार  में  पीने  के पानी  का  इन्‍्तजाम  क्‍या  साल  दो

 साल  में  भी  कर  सकेंगे  ?  फिर  वाटर  लागिग  जो  उत्तरी  बिहार  में  हो  जाती  लो  एक  परमानैन्‍्ट

 फीचर  है  जिस  के  कारण  बीमारी  हो  जाती  लोगों  की  फसलें  तबाह  हो  जाती  हैं  उस  का  कोई

 परमानैन्ट  साल्यूशन  हो  सकेगा  ?

 तीसरी  बात  मैं  पूछना  मैंथ  सदन  में  भी  कई  बार  प्रश्न  माननीव  मंत्री  जी

 को  भी  पत्र  सिंचाई  की  जो  समस्या  है  वहां  पर  वेस्टने  कोसी  कनाल  के  काम  में  इस  समय

 धीमापन  आ  गया  है  ।  क्‍या  वेस्टर्न  कोसी  कनाल  के  काम  में  तेजी  ला  सकेंगे  ?

 अन्त  में  मैं  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  क्या  सचमुच  नेपाल  से  निकने  वाली  नदि  यों  के  लिए

 नैपाल  में  डैम्स  और  रिजर्वायस  बन  सकेंगे  जिस  से  हम  उस  तबाही  से  बच  सकें  और  इतनी  बिजली

 पैदा  हो  सके  कि  जिस  से  नेपाल  को  भी  फायदा  हम  को  भी  फायदा  हो  ओर  हम  कम  से  कम

 बाढ़  की  तबाही  से  बच  सकें  ?

 माननीय  मंत्री  जी  सोच  कर  इन  सब  प्रश्नों  का  जवाब  दें  ।

 ]
 की  सोमनाथ  रथ  :  वायु  जल  वनों  की  भूमि  कटाव

 और  भूमि  मत  जल  का  स्तर  नीचे  होना  तथा  पेयजल  देश  की  ज्वलंत  समस्‍यायें  देश  में

 वरण  के  क्षेत्र  को  हमारे  प्रधानमंत्री  ने  अधिक  महत्व  विया  है  ओर  इस  पर  ग्रम्भीर  विचार  किया  है  ।

 हम  महोत्सवਂ  मनाते  हैं  ।  हमारे  सामाजिक  वानिकी  कायेक्रम  वन

 विभाग  में  वनरोपण  नामक  एक  अनुभाग  वहां  जिला  वतन  अधिकारी  होते  वृक्ष  रोपण  के

 लिग  वन  विभाग  द्वारा  करोड़ों  रुपये  खर्च  किये  जा  रहे  हैं  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं

 कि  कया  इस  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  पूरे  देश
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 में  प्रत्येक  वर्ष  कितने  वृक्ष  लगाए  जा  रहे  कितने  वक्ष  बने  रहे  हैं  और  कितने  बेकार  हुए  वृक्ष
 उगाने  में  कितनी  लागत  आती  मेरा  मतलब  है  कि  वास्तविक  रुप  से  वक्ष  जमीन  पर  खड़े

 ह
 rT

 न  कि  इसको  लगाया  जाए  और  फिर  इसको  छोड़  दिया  जाए  ।  इस  प  हलू  पर  सरकार  को  गम्भीर
 विचार  करने  की  आवश्यकता  मेरे  पूव॑वर्ती  वक्ता  ने  कहा  कि  इसके  लिए  राज्यों  को  प्रयास
 बरना  है  ।  जी  राष्ट्र  को  प्रयास  करना  केन्द्रीय  सरकार  विभिन्‍न  राज्यों  के  इस  प्रयोजन
 के  लिए  करोड़ों  रुपए  दे  रही  है  ।  राज्यों  का  दायित्व  है  कि  वे  केन्द्र  सरकार  को  यह  बतायें
 कि  जो  धन  उन्हें  वनरोपण  के  लिए  दिया  गया  है  उसका  क्‍या  हुआ  ।  केन्द्रीय  सरकार  मक  दर्शक
 बनी  नहीं  रह  सकती  और  प्रत्येक  वर्ष  राज्यों  को  करोड़ों  रुपया  दे  तथा  यह  न  जाने  कि  कथा  उस
 राशि  से  कोई  लाभ  हुआ  है  जो  इस  प्रयोजन  के  लिए  दिया  गया  था  ।

 a  -+--

 दूसरी  बात  यह  है  कि  चूंकि  वन  विभाग  में  दो  विभाग-वनरोपण  विभाग  और  नियमित
 विभाग  है  हमें  यह  जानना  चाहिए  कि  प्रत्येक  वर्ष  कितने  क्यूबिक  फीट  वृक्षों  को  काटा  जा  रहा
 है  ओर  कया  व॒क्षों  को  लगाया  रहा  है  और  वे  बने  रहते  हैं  अन्यथा  कुछ  वर्षों  के  बाद  हमारे  पास
 फोई  वन  नहीं  होगा  ।  मैं  समझता  हूं  कि  भावी  पीढ़ी  को  एक  विशेष  स्थान  में  यह  देखने  के  लिए
 जाना  होगा  कि  बन  क्‍या  क्योंकि  वन  कटाई  की  दर  वनरोपण  की  अधिक  है  ।  वृक्ष  हमारी
 मूल  आवश्यकतावें  हैं  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  जहां  कुछ  महत्त्वपूर्ण  व्यक्ति  जायेंगे  और  कुछ  वृक्ष
 लगायें  और  उसके  साथ  सन्तुष्ट  हों  वहां  हम  कोई  समारोह  मनायें  हालांकि  यह्‌  आवश्यक

 श्यकता  इस  बात  की  है  कि  इस  बात  की  जानकारी  करायी  जाए  और  इसका  कार्यान्वयन  हो  ।

 इसे  केवल  सरकार  को  ही  नहीं  देखना  चाहिए  बल्कि  यह  एक  जन  आंदोलन  होना  चाहिए  ।

 इसमें  लोगों  को  लगाया  जाना  होगा  ।  उन्हें  यह  बताना  होगा  कि  इन  बुक्षों  को  उनके  लिए  लगा

 जा  रहा  है  और  उन्हें  इसकी  देखभाल  करनी  होगी  ।  उन्हें  शिक्षा  दी  जानी  जब  तक
 यह  जन  आंदोलन  नहीं  मैं  समझता  हूं  कि  तब  तक  यह  कार्यक्रम  सफल  नहीं  होगा  ।

 पहले  अटिश  शासन  के  दौरान  यदि  किसी  विशेष  स्थान  पर  किसी  वृक्ष  को  काटा  जाता  था
 तो  भ  केवल  उस  ठेंकेदार  के  विरूद्ध  जिसने  उस  स्थान  +  पास  पट्टा  लिया  कार्यवाही  होती  थी
 बल्कि  गांव  वालों  को  भी  नहीं  छोड़ा  जाता  परन्तु  अब  कया  हो  रहा  है  ?  निहित  स्वार्थ  लोगों

 द्वारा  वक्षों  को  काटने  क  लिए  गांव  वालों  का  उपयोग  क्रिया  जा  रहा  है  ।  उन्हें  कुछ  अधिक
 दूरी  दी  जाती  है  और  वृक्ष  काटे  जाਂ  रहे  हैं  तथा  दिन  दहाड़े  उन्हें  हृटाया  जाता  मेरे  राज्य

 उड़ीसा  में  यदि  आंकड़े  लिए  जायें  तो  व्यवहारिक  रूप  से  कोई  वन  नहीं  है  ।  बुक्षों  को  काटा  जा

 रहा  है  ।  रोज  इमारती  लकड़ी  को  ट्रक  में  भरकर  ले  जाया  जा  रहा  है  और  कोई  कारंवाई  नहीं  की

 जा  रही  है|  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  क्‍या  कदम  उठाने  जा  रहे  है  ।

 दूसरी  बात  माननीय  मंत्री  ने  पेयजल  के  बारे  में  कही  उन्होंने  समस्या  ग्रस्त  गांवों  का

 उत्लेख  किया  समस्यग्रस्त  गांवों  का  मतलब  स्वास्थ्य  के  लिए  घातक  गांवों  से  है  परन्तु  वह
 पर्याप्त  नहीं  होगा  ।  पेगजल  की  न  केवल  समस्या  ग्रस्त  गांवों  में  सपलाई  की  जानी  चाहिए  बल्कि  जल

 गी  कमी  वाले  सभी  गांवों  में  भी  इसकी  सप्लाई  की  जानी  ऐसा  नहीं  है  कि  सरकार  को

 राज्य  सरकारों  को  केवल  समस्या  ग्रस्त  गांवों  में  पेयजल  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कहना  चाहिए  ।

 जल  को  कमी  वाले  गांवों  का  पता  लगाया  जाना  चाहिए  और  उन्हें  भी  पेयजल  दिया  जाना
 मैं  माननीय  मंत्री  स ेजानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  बारे  में  क्या  विचार  कर  रही  है  *

 जहां तक  क्रुषि का  सम्बन्ध  विभिन्‍न  देशों  में  भूमि  संरक्षण  को  सबसे  अधिक  महत्त्व
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 दिया  जाता  है  ।  माननींय  मंत्री  ने  उत्तर  देते  समव  भूमि  संरक्षण  और  जल  इकट्टा  करने  के  बारे  में
 कहा  है  ।  मैं  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हुं  कि  क्या  सरकार  भूमि  संरक्षण  के  लिए  शेडਂ  के
 निर्माण  पर  अधिक  बल  दे  रही  है  |  अन्यथा  इसे  जल  उपयाने  शेड  कहा  जाता  यह  तीन  तरीके

 से  हम।री  सहायता  करता  यह  भूमि  कटाव  को  रोकेगा  |  यह  शूष्क  भूमि  की  सिंचाई  में  भी
 मदद  करेंगा  और  यह  भूमिगत  जल के  स्तर  में  वृद्धि  इसलिए  मैं  मंत्रीजी  से सदन  उन
 कदमों  को  के  बारे  में  जानकारी  देने  के  लिए  अनुरोध  करता  हूं  जो  सरकार  द्वारा  पूरे  देश  में
 वाटर  शेडਂ  के  निर्माण  के  लिए  उठाए  जायेंगे  ।

 जल  संसाधन  मंत्रो  बी०  :  उपलब्ध  थोड़े  सम०  में  मैं  उन  बातों
 को  करने  की  कोशिश  करूंगा  जिन्हें  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गए  हैं  |  सामान्यतया  सदस्य
 बन  कटाई  के  बारे  में  पूछ  रहे  चाहे  यह  वृक्ष  लगाने  या  वन  लगाने  का  प्रश्न  वन  के  बारे  में

 है'और  उन्होंने  वन  की  बढ़ती  हुई  कमी  के  बारे  में  अपनी  चिन्ता  व्यक्त  की  दूसरी  जिससे
 सदस्य  चिन्तित  पेयजल  की  सप्लाई  के  बारे  में  मैंते  अपने  मुख्य  उत्तर  में  इनको  बतामे  की
 कोशिण  की  थी  परन्तु  अभी  भी  पेयजल  की  सप्लाई  के  सन्दर्भ  मैं  इसको  बताना  चाहता  हूं  ।
 सातवीं  योजना  की  नीति  के  बारे  मैंने  पहले  हीਂ  आंकड़े  दे  दिये  हैं  ।  सातवीं  योजना  में  पूरे  देश

 शत  प्रतिशत  ग्रामीण  लोगों  पेयजल  की  सप्लाई  की  व्यवस्था  की  नीति  यह  मैंने
 इस  प्रयोजन  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  के  बारे  में  आंकड़े  भी  दिए  छठी  योजना  से  सातवीं

 योजना  तक  समस्या  गांवों  को  उच्चतम  प्राथमिकता  दी  जाती  है  जहां  जल  व्यर्थ  जाता  है  ।  एक
 माननीय  सदस्य  ने  समस्या  गांवों  के  बारे  में  ही  नहीं  बल्कि  ऐसे  गांवों  के  बारे  में  भी  पूछा  है  जहाँ
 जल  की  कमी  जल  की  कमी  वाले  गांवों  को  भी  समस्या  गांवों  के  रूप  में  समझा  जाना  च.हिए
 और  उस  जनसंख्या  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  ले  लिया  प्रश्न

 यह  है  कि  उसे  किस  प्रकार  से  एक  तरफ  तो  संसाधनों  की  कमी  है|  दूसरी  वर्षों

 से  जलस्तर  धीरे-धीरे  गिरने  के  कारण  योजनावार  समस्या  गांवों  की  संख्या  बढ़ती  जा  रही  है  |

 हो  रहा  अतः  हमें  पता  लगाना  होगा  कि  समूची  ग्रामीण  जनता  के  लिए  किस  प्रकार  से

 पेयजल  व्यवस्था  की  जाये  । और  जब  कि  योजना  अवधि  के  दौरान  संसाधनों  की  वास्ततिक

 उपलब्धता  कम  इस  मांग  को  किस  प्रकार  से  पूरा  किया  समस्त  जनसंख्या  को  पेयजल

 उपलब्ध  कराने  के  उदृश्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  कम  लागत  की  पंजी  प्रधान  क्षेत्रीय  पाइप  जल  के

 विकल्प  के  रूप  में  योजना  सरकार  के  अनुसार  अनिवार्थ  महोदय  उसके  लिये  हमें  ऐसा  सम।धान

 ढूंढ़ना  होगा  जो  किफ।यती  हो  और  जो  स्थानीय  आवश्यकताओं  तथा  स्थिति  के  अनुरूप  हो  !  इस

 उद्देश्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रधान  मंत्री  की  मंजूरी  से  गांवों  में  पेयजल  और  सम्शन्धित
 अल  प्रबन्धਂ  सम्बन्धी  प्रौद्योगिकी  मिशन  शूरू  किथा  गया  है  ।

 प्रौद्योगिकी  मिशन  का  उद्देश्य  विभिन्‍न  समस्यात्मक  क्षेत्रों  का  पता  उपयुत्रत  कम

 लागत  की  प्रौद्योगिकी  का  विकास  करना  जिससे  क्षेत्र  में  इसे  लागू  करने  से  इन  समस्याओं  को  दूर
 किया  जाये  |  प्रौद्योगिकी  विकास  की  मुख्य  बात  लवणता  और  लौह  ओर

 गरीवाण  विज्ञान  सम्बन्धी  मिलावट  को  कम  लागत  से  जल  शोधन  करना  जिससे  उचित  रूप
 में  दुबारा  से  भरकर  और  बहते  हुए  प  नी  को  इतद्ठा  करके  तथा  परम्परागत  ढंग से  जल  के  एकत्र
 करने  के  साधनों  का  विकास  करके  भमिगत  जल  की  स्थिति  में  पुधा  र  किया  जा  सके  ।

 यदि  मुझे  याद  है  तो  दूसरे  जो  बिहार  से  आयें
 ने  पेयजल  सप्लाई  योजना  पर

 नजर  रश्ने  ओर  इसमें  संसद  सदस्यों  को  शामिल  करने  के  बारे  में  पूछा  श्वरित  ग्र/मीण
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 जल  प्रदाय  के  अन्तर्गत  कार्यान्वयन  के  लिए  शूहू  हो  गई  योजनाओं  को  राज्य  सरकारों  ने
 केसद्रीय  सरकार  को  तकनीकी  जाँच  और  इसके  अनुमोदन  के  लिए  प्रस्तुत  किया  इसकी  मंजूरी
 के  बाद  इन  योजन।ओं  को  तकनीकी  दृष्टि  से  जांच  की  जाती  है  और  राज्य  सरकार  हे  मासिक
 तथा  तिमाही  प्रगति  रिपोर्ट  प्राप्त  करके  प्रगति  पर  निय  रूप  से:निगरानी  रखी  जाती  है  ।
 मातनीय  सदस्प  की  शिकयत  भ्रष्टाचार  के  बारे  में  है  ।

 डा०  गोरी  शंकर  राजहूंस  :  वहां  पर  ट्यूबवंलਂ  हैं  ही  नहों  ।

 भ्रों  थी०  शांकरानन्द  :  आप  भ्रष्टाचार  पर  विस्तार  से  बोले  हैं  ।

 इरा०  गोरों  शंकर  राजहूंत  :  हां  ।

 aw  2; को  बो०  शंकरामन्व  :  मैं  नहीं  मैं  भ्रष्टाचार  वापों  तक  सीमित  नहीं
 सरकार  की  यह  नीति  सुनिश्चित  करने  की  रही  क  सम्पूर्ण  ग्रामीण  जनसंख्या  इस -

 कार्यक्रम  के  तः्त  आये  |  और  इमलनिए  मैंने  आंकड़े  भी  उताये  इस  तथ्य  के  बावजूद
 प्री  कि  लोगों  को  पीने  का  पानी  उपलब्ध  करान  के  लिए  धन  उपलब्ध  कराया  गया  तो  भी

 उनको  जल  नहीं  मिलता  है  ।  यह  देखना  कि  धन  लोगों  के  लिए  उपयुक्त  ढंग  से  ख्च॑  किया
 सिर्फ  सरकार  की  ही  जिम्मेवारी  नहीं  है  किन्तु  यह  हम  सब  की  जिम्मंवारों  है  ।

 फ

 डा०  भोरी  हांकर  राजहूंस  :  किन्तु  कृपया  हमें  वतायें  कि  क्या  करना  कोई  भी  हमारी
 बात  नहीं  सुनता  है  ।

 श्री  बो०  दांकरानभ्द  :  मैं  अब  कह  सकता  हूं  कि  राज्य  स्तर  पर  विभिन्‍न  तकनीकी  संग
 जैसे  क्षेघीय  इंजनीय  रिंग  पॉलीटेकनिक्स  और  इसी  तरह  की  दूसरी  तकनीकी  संस्थाओं
 को  शामिल  करते  हुये  पेय  जल  पूर्ति  कार््रक्रम  का  समवर्ती  मुल्यांकन  प्रारंभ  करने  का  प्रस्ताव  है  ।-
 और  सरकार  ऐसे  किसी  दूसरे  उचित  प्रस्ताव  पर  भी  गौर  करेगी  ।  जो  माननीय  सदस्य  यह

 सुर्नि  एचसत  करने  के  लिए  पेश  करेंगे  कि  ग्रामीण  लोगों  को  थीने  क  जल  की  पति  करने  वाले  इस
 महत्वपूर्ग  कार्यक्रम  को  लागू  किया  जा  सके  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमारे  पास  एकमात्र  समाधान  उत्तर  तथा  दक्षिण  की  नदियों  को
 मिलानेਂ  का  यह  संभव  नहीं  केवल  यही  एकमात्र  समाधान  है  ।  कहीं  सूखा  हैँ  तो
 कहीं  जब  कभी  जल  फालतू  होता  है  तो  हम  इसे  हक्‍क़ठा  कर  सकते  हैं  ।  हम  भूमि  जल  के
 संसाधनों  का  दोहन  नहीं  कर  सकते  ।

 जब  तक  हम  जल  संसाधनों  को  एकत्रित  नहीं  करते  तो  हमें
 पीने  का  जल  कैसे  मिलेगा  ?

 यहां  पर  बाढ़  आती  है  और  दक्षिण  में  सखा  पड़ता  इस  कःम  पर  बहुत  लगेगा  ।

 किन्तु  भारत  के  लिए  यह  एक  सात्र  समाधान  हमें  जल  को  वचाना  होगा  ।  जितना  भी  वर्षा  का
 जल  पढ़ता  हर  हालत  में  इस  सुरक्षित  रखना  होगा

 श्री  बो०  शंकरानन्द  :  श्रीमन्‌  माननीय  सदस्य  जस्थान  नहर  के  क्षेत्र  में  पीने  के
 जल

 के
 प्रत्रन्ध  के  बारे  में  पूछा  राजस्थान  नह॒र  क्षेत्र  में  पीने  की जल  की  आपूर्ति  तथा

 ओऔद्योगिक  उपयोग  के  लिए  लग्भग  ।200  क्र  जल  उपलब्ध  कराया  गया  है  |  यह  नहर  की
 सम्पूर्ण  उपयोग  क्षमता  में  से  यह  पीम  क  जल  के  लिए  उपलब्ध  कराया  गया  है  ।  जल  प्रबन्ध
 के  ७िए  आधुनिकरीकरण  करने  के  पश्चात्‌  पीने  के  जल  तथा  ओद्योगिक  उपयोग  के  लिए  राजस्थान

 नहर  को  क्षमता  1200  क्यूसेक  से  बढ़कर  1800  क्यूसेक  हो  जायेगी  ।
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 बी०  शंकरानन्द  ]  चि

 माननीय  सदस्य  ने  सुझाव  दिया  है  कि  यदि  हम  सूखे  तथा  बाढ़  की  समास्या  का
 समाधान  कर  सकते  हैं  तो  शायद  देश  की  सभी  समस्याएं  हल  हो  जाएंगी  ।  मैं  उनसे  सहमत  हूं  ।
 ओर  हमें  उसके  लिए  प्रयास  करना  है  ।

 जहां  तक  विशेष  का  संबंध  किसी  भी  राज्य  की  किसी  भी  सिंचाई  परियोजना
 के  लिए  सातवीं  योजना  में  किसी  केन्द्रीय  सहायता  का  प्रावधान  नहीं  किया  गया  सामान्यतौर

 राज्य  ही  उनकी  परियोजनाओं  के  लिए  धन  उपलब्ध  कराते  हैं  तथा  उन्हें  लागू  करते
 ऐसे  कार्यक्रमों  के  माननीय  विश्व  बैंक  से  प्राप्त  की  जाने  वाली  सहायता

 का  जिक्र  कर  सकते  इस  संबंध  में  मैं  कह  सकता  हूं  कि  योजना  उपबंधों  के  तहत  किसी  भी
 परियोजना  के  लिए  जो  कुछ  भी  आवश्यक  सहायता  है  उसको  प्रदान  करने  के  लिए  केन्द्र  पीछे  नहीं

 जेसा  कि  मैं  कह  सकता  हम  परियोजनावार  घन  प्रदान  नहीं  करते  केन्द्रीय

 अनुदान  और  वो  सभी  चीजें  जो  दी  गयी  परिशोजनावार  नहीं  दी  जाती  ।

 शो  बढ्धि  चम्द्र  जन  :  इन्दिरा  गांधी  नहर  के  लिए  छठी  योजना  में  40  करोड़  रूपये  की
 विशेष  सहायता  दी  गयी  है  ।

 श्री  बो०  क्ष॑ंकरानन्द  :  किन्तु  सातवीं  योजना  में  कोई  भी  प्रावधान  नहीं  किया  गया  यह
 सब  क्‌छ  मैंने  आपको  बताया

 जहां  तक  वनरोपण  का  संबंध  में  सहमत  हूं  कि  भूमि  संरक्षण  अतिआवश्यक  जल

 द्विभाजक  प्रबंध  कार्यक्रमों  में  भूमि  संरक्षण  के  संबंध  में  में  यह  कह  सकता  हूँ  कि  आवश्यकतानुसार
 ये  कार्यक्रम  हर  प्रकार  की  भूमि  को  सम्मिलित  करते  इन्जीनियरिंग  संरच्ननाओं  का  निर्माण

 उदाहरण  के  तौर  पर  भूमि  कटाव  भंड।रण  ओर  जल  उपयोग  भी  भूमि  कटाव  को  रोकने
 में  सहायता  करते  हैं  '  केन्द्र  तथा  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  दोनों  प्रकार  की  योजनाओं  के  अन्तर्गत
 प्रारम्भ  से  लेकर  छठी  योजना  के  अन्त  तक  लागू  किए  गए  भूमि  संरक्षण  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  और
 सातवीं  योजना  के  लिए  प्रस्तावों  का  विवरण  इस  प्रकार  है  :---

 वर्ष  1984-85  तक  1212.29  2.29  करोड़  रुपये  के  खर्चे  के  साथ  वास्तविक  उपलब्धि  29.38

 मीलीयन  हैक्टेयर  सातवीं  योजना  के  अधीन  6.75  मीलीयन  हैक्टेयर  का  लक्ष्य  है  और

 740.39  करोड़  रुपये  खर्च  निर्धारित  किया  गया  वर्ष  1985-86  के  लिए  139.35  करोड़
 रुपये  के  निवेश  के  साथ  1.10  मीलीयन  हैक्टेयर  का  लक्ष्य  था  और  1  08  मीलीयन  हैक्टेयर
 की  उपलब्धि  हुयी  ।  और  वर्तमान  वर्ष  के  लिए  157.08  करोड़  रुपये  के  निवेश  के  साथ  0.74

 मीलीयन  हैक्टेयर  का  वास्तव्रिक  लक्ष्य

 वनरोपण  के  संबंध  जैसे  कि  मैंने  कहा  सरकारी  अभिलेख  के  अनुसार  इस  देश  में

 सम्पूर्ण  बन  क्षेत्र  75  मीलीयन  हैक्टेयर  है  जी  सम्पूर्ण  भोगोलिक  क्षेत्र  का  लगभग  23  प्रतिशत  है  ।
 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  नेशनल  रिमोट  सेन्सिग  ऐजंसी  ने  बताया  है  कि

 वास्तविक  वन  क्षेत्र  इससे  बहुत  कम  यद्यपि  कोई  विशेष  अध्ययन  नहीं  किया  गया  है  फिर  भी

 प्राकृतिक  झरनों  का  सूखना  मिट्टी  का  जमाव  और  भूमि  के  कटाव  का  कारण  वनों  की  कटाई

 इसके  लिए  जो  उपाय  किये  गये  हैं  ।  हर  वर्ष  50  लाख  हैक्टेयर  में  पेड़  लगाने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय
 परती  भूमि  विकास  मंडल  की  स्थापना  की  गयी  है  ।  ह

 बन  भूमि  का  गैर  वाननिकीय  उद्देश्यों  में  परिवर्तत  न  होने  देने  क ेलिए  बन

 1980  को  कठोरता  से  लागू  किया  जा  रहा
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 जी नी  जन  »%

 ऐच्छिक  संस्थाओं  और भ्रों  और  स्थानीय  सः समुदाय  को  सम्मिलित  करते  हुये  वनरोपण  और  पुनः

 अगर  माननीय  सभा  प्रदूषण  नियंत्रण  उपायों  को  जानने  की  इच्छुक  है  तो  मैं  उनका  भी
 जिक्र  कर  सकता  हूं  ।

 भी  गद्धि  चस्त्र  जेन  :  वे  इच्छुक  हैं  ।
 ॥

 श्री  बोी०  हांकरानन्द  :  जल  नियंत्रण  भौर  1974  |
 उपबंधों  के  अधीन  जल  प्रदषण  के  नियंत्रण  और  रोकथाम  के  लिए  एक  केन्द्रीय  मंडल  स्थापित  किया

 गया  अब  तक  राज्य  स्तर  पर  18  राज्यों  ने  भी  प्रदूषण  नियंत्रण  मंडल  स्थापित  किये  हैं  ।

 इस  अधिनियम  के  उपबंधों  के  प्रदूण  उद्योगों  के  लिए  बहि:स्राव  मापदण्ड  निर्धारित
 किये  गये  हैं  और  इन  मापदण्डों  का  कठोरता  से  पालन  करने  के  लिए  उद्योगों  को  निर्देश  दे  दिये
 गये  हैं  ।

 उद्योगों  को  प्रदूषण  नियंत्रक  उपकरण  स्थापित  करने  के  लिए  कहा  गया  है  भोर  दोषी
 |

 उद्योगों  के खिलाफ  कानूनी  कार्यवाही  की  जाती  है  ।
 |

 प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  उपकरणों  पर  बढ़ी  हुई  मूल्य  ह्वास  छूट  के  रूप  में  30  प्रतिशत
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।  वित्तीय  संस्थायें  भी  घटायी  हुयी  ब्याज  दर  ऋण  देती  हैं  ।

 बड़ी  नदियों  के  सम्बन्ध  में  उनके  पूर्वनिदिष्ट  अधिक.म  उपयोग  के  लिए  मन्डलन  तथा  नदी
 फैलाब  का  वर्गीकरण  कर  दिया  गया  है  ।

 नदियों  के  संबंध  में  थाल  वार  सर्वेक्षण  किये  गये  ऐसे  व्यापक  सर्वेक्षण  के  आधार  पर
 गंगा  एक्शन  योजना  प्रारंभ  की  गयी  है  ।

 बड़े  और  मध्यम  क्षेत्र  के  4054  प्रदूषण  फैलाने  वाले  उद्योग  में  से  2076  इकाईयों  ने  अब
 तक  बहि:स्राव  निरूपण  सयंत्र  संस्थापित  किये  सरकार  इन  विभिन्‍न  उपायों  को  सदन  में  उठाये

 गये  मुद्दों  के  संबंध  लागू  कर  रही  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  सभा  कल  11.00  म०  पृ०  पंर  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित

 होती  है  ।

 6.38  भ्०  प०

 तत्पदचात्‌  लोक  सभा  7  1986/
 16  1908  के  11.00  बजे  स०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 मित्तल  3,  नथोन  हारा  मुद्वित


